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प्रथम संस्करण की भूमिका 


यह पुस्तक बोर्ड आफ हाई स्कूछ एंड इंटरमीजियेट एज्यूकेशन, इलाहाबाद 
सौर काशी हिंदू-विश्वविद्यालय की ११वीं और १२ वीं कक्षाओं के लिए, 
नागरिक शास्त्र के दूसरे प्रशन-पत्र के पाजउ्य-क्रम के अनुसार लिखी गयी है। 
नागरिक शास्त्र की कल्पना में भूत, वर्तमान और मविष्यत तीनों का समावेश 
होता है। अपनी मोजूदा समस्याओं के समझने के लिए नागरिकों को उनके 
भूतकालीन रूप का ज्ञान होना चाहिये । इसके बिना उसका ज्ञान संकीर्ण तथा 
अभ्ययन-प्रणाली निराधार-सी हो जाती है। अतएव इस पुस्तक में भारतीय 
नागरिक जीवन के सभी अंगों की ऐतिहासिक व्याख्या की गयी है। किंतु 
नागरिक शाज््र का क्षेत्र भूत तक ही सीमित नहीं होता। बह केवल वर्तमान 
ही नहीं, मविष्यत्‌ तक विस्तृत होता है। अतएव इस पुस्तक में भारतीय 
नागरिकों के वर्तमान जीवन, उनकी मोजूदा समस्याओं तथां उनके भावी झुकाव 
पर भी प्रकाश डाला गया है| इसके बिना नामरिक-शासत्र का अध्ययन नीरस 
तथा व्यावद्दारिक ओर उपयोगिता की दँष्टि से निरर्थक हो जांता है। 

खतंत्रता के पश्चात्‌ भारतीय नागरिकों पर नये उत्तरदायित्व आ गये हैं । 
उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करते के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों में उत्साह 
तथा काम करने की क्षमता हो | हमारी खतंत्रता के संग्राम का इतिहास इतना 
उत्साहवंद्धक है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को उसका समुचित ज्ञान होना 
चाहिये। हमारी स्थानीय खशासन की संस्थाएँ इतनी उपयोगी हैं कि प्रत्येक नाग॑- 
रिक को उनके द्वारा व्यावहारिक राजनीति की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। उत्साह 
ओर शान के सहारे हम अपनी मौजूदा समस्याओं को सुगमता से हछ कर 
सकेंगे । अतएव इस पुस्तक में स्थानीय ख़शासन और राष्ट्रीय उत्थान पर विशेष 
जोर दिया गया है। भारत के मोजूदा जीवन में आर्थिक समस्याक्रों के महत्व के 
विषय में दो मत नहीं हो सकते। अतएव आय्िक जीवन की भी विस्तृत 
व्याख्या की गयी है। इन सब के विवरण में भारतीय दृष्टिकोण तथा संस्कृति का 
विशेष ध्यान रखा गया हैं। संविधान विधयी परिच्छेदों में ग्रयासाध्य उसी 
शब्दावक्की का ग्रयोग हुआ है जो भारत-सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय॑ संविधान, 
में ।' इसके कारण भाषा कहदीं-कहीं छक्लिप्ट हो गयी है । पर खीक्ृृत शब्दावली के 
परित्याग बिना इससे बचना असंभव हैं । 


( २) 


आजकल नागरिक-झासत्र की अनेक पुस्तके बाजार में बिक रही हैं। किंतु 
प्रस्तुत पुस्तक अपनी उक्त विशेषताओं के कारण अनावश्यक नहीं प्रतीत होती | 
अतएव मैं इस पुस्तक को सर्वताधारण, विद्यार्थियों और अध्यापकों के सम्मुख 
इस आशा से प्रस्तुत करता हूँ कि वे इससे कुछ छाभ उठा सकेंगे और इसकी 
त्रुटियों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करेंगे। 


हिंदू विश्वविद्याल्य 
१ ० बुलाई १९५० कन्हेयालाल वर्मा 


दूसरे संस्करण की भूमिका 


इस संस्करण की सामग्री न्यूनाधिक वही है जो प्रथम संस्करण की । कहीं- 
कहीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बातों को कुछ संक्षित्त कर दिया गया है। पुस्तक 
के अंत में दो नवीन परिच्छेद बढ़ाये गये हैं | पहले में खतंत्र भारत के आंतरिक 
' शासन की सप्ीक्षा है और दुसरे में पर-राष्ट्रसंबंध संचालन की । 
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विषय-प्रवेश 


तागरिकता--मनुृष्य सामाजिक प्राणी है। उसे स्वभावतः तथा! 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अपने विंकास के लिए, दूमरे मनुष्यों के: 
साथ मिलजुल कर रहना और अनेक संस्थाओं का निर्माण करना पढ़ता है.। 
समाज के अगणित मनुष्यों तथा संस्थाओं के प्रति उसके अधिकार तथा कर्तव्य 
होते हैं। ये उसे समाज से बाघे रहते हैं। कभी-कभो विभिन्न संस्थाओं तथा 
व्यक्तियों के प्रति, अपने कत्तव्य-पालन में, मनुष्य ऐसी परिखिति में पड़ जाता 
है कि उसके लिए. आचरण का ठीक-ठीक मार्ग जानना कठिन हो जाता है । 
व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक हित, धघर्म-निष्ठा तथा देश-भक्ति, कुट्ुंब-प्रियता, 
तथा सत्य-त्रत आदि आदर्शों का परस्पर विरोध प्रायः सभी मनुष्यों के सामने 
उपस्थित होता है। कर्तव्यों के ठीक-ठीक क्रम को खोजने और तदनुसार 
' आचरण का ही नाम नागरिकतां है। इसका सार इसी में है कि 'मनुष्य 
. व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित कर सके । 

भारतीय नागरिकता का सार--मारतीय नागरिकता का सार मांरतीयों 
द्वारा, व्यक्तिगत तथा सामजिक हितों का सामंजस्य स्थापित करना है। उनके 
लिए, यह समस्या, अन्य देशों की अपेक्षा अधिक कठिन है। विशाल क्षेत्रफल, 
तथा सहसों वर्षों के कऋ्रानुगत इतिहास के कारण, भारत में ऐसी संस्कृतियाँ, 
सामाजिक प्रथाएँ और रीति-रेबाज प्रचलित हैं जो परस्पर विरोधी हैं और 
ज्ञिनमें सामंजस्य स्थापित करके ठीक-ठीक मार्ग का निर्धारण आसान नहीं है । 
नये आदर्शों और प्रभावों के आगमन तथा समावेश के कारण भारत में प्रायः 
सर्वदाी प्राचीन ओर नवीन का संघर्ष रहा है ओर आज भी विद्यमान है १ 
प्राचीन ओर नवीन आदशों के संघर्ष, धार्मिक मत-भेद, नवीन सम्यता-जमित 
आध्िक समस्याओं आदि के कारण, भारतीयों के लिए यह सहज नहीं कि बे 
व्रोंधात्मक आदशों और विचार-धाराओं में सामंजस्य स्थापित कर सके। 
किंतु ऐसा करना असंभव भी नहीं है। देश ने भूतकाह में ऐसी अनेक 
परिस्थितियों का सफल्तरपूर्वक्क सामना किया हे और अपनी प्रगतिश्ीछता के 
कारण, आश्ुनिक काल में भी, विरोधात्मक भादशों के संघर्ष को सफलतापूर्वक 
झुल्झा सका है। 


[| २ ] 


भारतीय नागरिकता के आधार--नागरिकता की कब्पना में दो बातों 
का होना आवश्यक है, प्रथम देश और द्वितीय उसके निवासियों का सर्वोगीण 
जीवन। देश नागरिकता का भौतिक आधार है। उसकी आाकृतिक रचना, 
जलवायु, उपज आदि पर मनुष्य के जीवन का स्वरूप बहुत कुछ निर्भर 
करता है | नागरिकता का यह आधार एक प्रकार से चिरकालीन है । इस पर 
काछ की गति का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | किंतु यह बात नागरिकता के दूसरे 
आधार के विषय में नहीं कही जा सकती | मनुष्य का जीवन, स्थिर (90900) 
'नहीं, गतिशील ( ॥09707770 ) एवं विकासशील है | उसमें क्रांति का स्थान 
नही के बराबर है। मनुष्य के जीवन का आधुनिक स्वरूप भूत-कालछोन जीवन का 
विकसित रूप है और गतिशील होने के नाते, नयी शक्तियों और प्रभावों के कारण, 
भविष्य विकास के पथ पर अग्नसर है। किसी देश की नागरिकता के अध्ययन 
के लिए हमें मनुष्य-जीवन की इस विकासशीछता एवं प्रगतिशीछता को सदा 
स्मरण रखना चाहिये । उसके निवासियों के भूत-कालीन जीवन का अध्ययन, आधु- 
निक जीवन को समझने के लिए करना चाहिये और आधुनिक शक्तियों, प्रभावों 
और भाकांक्षाओं के आधार पर, भविष्य जीवन की कल्पना करनी चाहिये । हमें 
यह भी न भूछना चाहिये कि मनुष्य-जीवन एक इकाई ( 07469 ) है | उसके 
विविध अंग अलग-अलग भले ही दृष्टिगोचर होते हों, किंतु वास्तव में वे एक 
दूसरे से गुथे हुए हैं| यही बात भारतीय नागरिकता के विषय में भी कही जा 
सकती है । भारत की भोगोढिक रचना आज भी प्रायः वही है जो ४००० बरस | 
पूर्व थी । किंठु उसके निवासियों का आधुनिक जीवन भूतकालीन जीवन का विक- 
सित रूप तथा अनेक बातों में उससे मिन्‍न, है और आधुनिक शक्तियों, आदर्शों, 
प्रभावों और आकांक्षाओं के कारण, ऐसे मविष्यत्‌ की ओर अग्रसर है जिसका 
अंतिम रूप भूतकालीन एवं आधुनिक जीवन से अनेक बातों में मिन्‍म होगा । 


भारत में नागरिकता के सहायक और विरोधी गुण--भारत के 
थ्राय: प्रत्येक, धर्म ने व्यक्तितत और सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित 
करने तथा -सांसारिक जीवन के पश्चात्‌ परमार्थ प्रास करने की दृष्टि से कुछ 
आचार-व्यवहार के नियमों तथा, व्यक्तिगत गुणों का उल्लेख किया है। हिंदू-धर्म 
ने समाज की अनेक छोटे तथा बड़े क्षेत्रों ( जेसे श्रेणी, जाति, ग्राम, पुर; जनपद 
ओर राष्ट्र ) में विभाजित करके सामाजिक आचरण का यह नियम निश्चित किया 
है कि छोटे क्षेत्र के हित. का उससे बड़े क्षेत्र के हित के लिए बलिदान कर देना 
चाहिये । मनुष्य-जीवन को चार ओश्रमों में तथा मनुष्य-समाज को चार वर्णों में 
विभाजित ,करके, उसने मनुष्य के खभाव तथा शुण के अनुसार काम का ब्रटवारा 
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किया है और प्रत्येक मनुष्य को किस ढंग तथा उद्देश्य से अपने निर्धारित काम 
को करना चाहिये, इस संबंध के नियम बनाये हैं और धर्म के आधार पर, 
प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उनका माना जाना अनिवाय कर दिया है। किंत सामाजिक 
जीवन का महत्व खीकार करने तथा उसके लिए! अकास्य नियमों को निश्चित 
करके भी, उसने मनुष्य के व्यक्तित्व का हास नहीं किया है। सांसारिक जीवन के 
पश्चात्‌, प्रत्येक मनुष्य मोक्ष प्रा्त करने का इच्छुक होता है। अतएव उसने आत्मा 
के कल्याण के लिएः समस्त पृथ्वी के बलिदान का आदेश दिया है । इन्हीं आदजों 
के आधार पर हिंदू धम-शास्त्रकारों ने मनुष्य के उन गुणों को निर्धारित किया है 
जो उत्तम वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। शोच, 
सतोष, तप, स्वाध्याग्र और ईइवर में मक्ति आदि पांच नियम और अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि पंच यम इसी उद्देश्य से निश्चित किये गये हैं | 
मनु के दशलक्षणात्मक धर्म में मी ध्ृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्विय-निम्नह 
थी, विद्या, सत्य, अक्रोध आदि गुणों पर जोर किया गया है। ये गुण सामान्य 
काल के लिए तथा मनुष्य के सामान्य धर्म के अंग हैं | किंतु मनुष्य को कभी- 
कभी आपत्तियों का; चाहे वे देवी हों अथवा मानुषी, सामना करना पड़ता है । 
इस लिए, हिंदू-धर्म में आपद्धम को भी स्थान दिया गया है । 

बोद्धधर्म में प्रत्येक मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग के अनुसार चलने के लिए 
कहा गया है। इसके आाठो अंगों का नाम सद्विश्वास, सदिच्छा, सत्‌भाषण, 
सदू-कार्थ, सतूजीवन, सत्म्रयत्ष, सद्बिचार ओर सत्‌ एकाग्रता है। सिख-मत के 
संस्थापक गुर नानक ने जाति-व्यवस्था का विरोध करके, हिंदू और मुंसव्मान 
सबको अपना भाई माना है। उन्होंने नम्नता और सहानुभूति को धर्म का 
तत््व बतछाया ओर तपस्या, सन्यास, साधु-जीवन की कठोरता भादि की अपेक्षा 
सदाचारी जीवन को उच्चतर स्थान दिया | 

इस्त्मम में भी प्रत्येक श्रेष्ठ मुसल्मान में कुछ गुणों का होना आवश्यक 
समझा गया है। हंजरत मोहम्मद साहब ने जाति ओर वर्ण के भेद को न मान 
कर, इस्लाम का द्वार सब के लिए खुला रखा। उन्होंने परिश्रम करके रोगी कमाने, 
पीड़ितों की सहायता करने, व्यभिचार या चीरी न करने के सद्गुणों को प्रत्येक 
मुसलमान के लिए आवश्यक बतलाया | इस्लाम में भी स्वर्ग और नरक की 
कल्पनाएँ हैं और दूसरों के साथ मछाई करने, नित्य नमाज पढ़ने और दान देने 
पर जोर दिया गया है | दया का भी महत्वपूर्ण खान है। “जो मनुष्य पर दया 
नहीं करता उस पर ईश्वर भी दया नहीं करता” । भारत में प्रचलित दूसरे 
धर्मों में भी, इसी प्रकार सांसारिक जीवन को सफल बनाने और तदुपरांत मोक्ष 
प्राप्त करने के लिए मनुष्य के सामाजिक तथा वैयक्तिक गुणों का उल्लेख है| 
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धार्मिक सिद्धांतों को उपयुक्त साम्य धर्म के व्यावहारिक रूप में नहीं पाया 
जाता । प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने धामिक व्यवहारों को इतना महत्त्वपूर्ण 
समझने लगते हैं कि इनकी रक्षा के लिए वे धमं के आधारभूत सिद्धांतों तथा 
अंतिम लक्ष्य के बलिदान में लेशमात्र भी संकोच नहीं करते। इन निंदनीय 
अवसरों पर, मनुष्य के वे गुण, जिन॑ पर सब धर्मों में समान रूप से जोर दिया गया 
है, किंचित काल के लिए छप्त से हो जाते हैं ओर मनुष्य इतना पतित हो जाता 
है कि नागरिकता की दृष्टि से, उसका स्थान बबर जातियों से भी हीन हो जाता 
है। कमी-कभी म्वार्थजनित आधथिक बातों के कारण भी मनुष्य एक दूसरे के साथ 
इसी प्रकार का घृणित बर्ताव करने लगता है । 

धर्म के सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूपों में विभिन्‍्नता के कारण हमारे 
देश में बड़ी 'अशाति रही है। संसार के शायद ही किसी अन्य देश में धर्म 
के नाम पर इतना अधिक रक्तपात एवं विनाश किया गया हो जितना भारत 
में किया गया है। मुसलमानों के आगमन के साथ-साथ धार्मिक अत्याचार 
आरंभ हुए। अंगरेजी शासन-काल में भी भारतीय धर्मों का परस्पर बिरोध 
पूर्ववत्‌ बना रहा | उन्होंने धर्म की विनाशकारी लूपटों को बुझाया नहीं, वरन्‌ 
उन्हें, इस उद्देश्य से और भी अधिक प्रज्ज्यल्ति किया कि भारत की सब 
जातियाँ राष्ट्रीय ऐक्य के बंधन से बंधकर कहीं उन्हें निकाल न दें। फलस्वरूप 
विभाजन के पश्चात्‌ भी कुछ दिनों तक, धर्म के नाम पर, बंगाल और पंजाब के 
हिंदुओं और मुसव्मानों ने, एक दूसरे के साथ ऐसा अमानुषिक और निंदनीय 
बर्ताव किया कि उसके स्मग्ण-मात्र से ही रोंगटे खड़े' हो जाते हैं। पूँजीवाद के 
उदय के कारण आर्थिक विरोध का भी अस्तित्व है। भारतीय समाज इस समय 
शोषक और शोषित दो वर्गों में विभक्त है ओर शोषित वर्ग के छोग अपनी 
आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए. उताबले हो रहे हैं । यदि निकट भविष्य में 
उनकी भार्थिक अवस्था में सुधार न हुआ तो बहुत संभव है कि वे धर्म और 
नीति की मर्यादा का उल्लंघन करने पर भी उतारू हो जायें । 

भारतीय नागरिता की समस्या--आध्ुनिक काछ में भारतीय भागरिकता 
की एकमात्र यही समस्या है कि विरोधात्मक आदशों, धारणाओं और विचार- 
धाराओं के परस्पर संघर्ष को सुल्झाकर, भारतीय नागरिक बैयक्तिक तथा 
' सामाजिक जीवन के साम॑जस्थ का ऐसा मार्ग अपनावें कि न तो प्राच्नीम सम्यता 
एवं संस्कृति का विष्ठवात्मक परित्याग हो और न नयी सम्यता का अपमान-सूचक 
तिरकार, न भारतीय नागरिक्र' पुरातन-पूजक रूदिवादी बने रहें और न नयी 
सभ्यता से चमत्कृत होकर उसे इतना अधिक अपना लें कि उनकी पैतृक संस्कृति से 


हैः 


परकार-- 
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उनका संबंध-विच्छेद हो जाय | ऐसा करना सरल बात नहीं है। किंतु क्रियाशील 
भारतीयों के लिए,, इस समस्या का सुलझा देना असंभव भी नहीं है । 

विदेशी शासन के कारण भूतकाछ में भारतीयों को उपयुक्त समस्या के हल 
करने में कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पडा था, जिनका संबंध 
परतंत्रता से था । परतंत्र जातियों एवं राष्ट्रों का नैतिक हास हो जाता है और 
वे दास-वृति से इतना जकड जाते हैं कि उनके सदस्य अधिकांश अवसरो पर, 
राष्ट्रढित की अपेक्षा, व्यक्तिगत हित को उच्चचर समझने लगते हैं। सन्‌ १९४७ 
तक भारतीय न्यूनाधिक ऐसी ही स्थिति में थे। उन पर एक ऐसी जाति का 
शासन था जो सभ्य जगत में उच्च स्थान रखती थी पर जिसका शासन नितांत 
नये टंग का था। सोलहवों शताब्दी तक भारत में जितनी जातियाँ आयी थीं 
उन्होंने इस देश को अपना घर बना लिया था । इसके विपरीत अंगरेजों ने 
अपना घर इंगलेंड में ही रखा । वे भारतीयों से बिल्कुल अलग रहे । अपने लाभ 
के उद्देश्य से वे इस देश पर शासन करते थे चाहे इस उद्देश्य को प्राप्ति में 
भारतीयों को हानि ही क्‍यों न पहुँचती हो । अपना आधिपत्य बनाये रखने के 
लिए, उन्होंने उन सब साधनों को अपनाया जिनका सम्य जगत प्रत्यक्ष रूप से 
विरोध न करे और जिनसे उनके उद्देश्य की पूर्ति होती रहें । शासकों की इस 
नीति के कारण, भारतीयों में उन गुणों का उदय न हो सका जो व्यक्तिगत और 
सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करते ओर उन्हें संसार के विकसित तथा 
संभ्य समाजों में समता का स्थान दिलाते | 

किंतु अगस्त सन्‌ १९४७ के पश्चात्‌ यद्द अवस्था बदल गयी है। भारत अब 
परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। अंगरेज छोग उसे छोड़ कर चले गये हैं। अतएव 
हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। हमें उन सब कुविचारों को मिठाना है 
जिन्हें विदेशी शासन में प्रोत्साहन मिंढझता था और उनके स्थान पर ऐसे 
सद्विचारों का प्रचार करना है जिनसे हमारे दोष मिट जाये और हम सब 
पररुपर कलह को छोड़ कर एक ऐसा मार्ग अपनायें जो हमें उच्च कोटि का 
नागरिक बना सके। यही भारतीय नागरिकता की समस्या है | 

अभ्यास 


१3. “भारतीय नामरिता का सार सारतोयों द्वारा व्यक्तितत्‌ तथा सामाजिक 

हितों का सामंजस्य स्थापित करना है”?, इसकी व्याख्या कीजिये । 

भारतीय नागरिकता के मुख्य आधारों की व्याख्या कीजिये | 

भारतीय नागरिकता को उत्तम बनाने में किन बातों से सहायता मिछती है ! 

भारतीय नागरिकता की मुख्य समस्या की विस्तृत व्याख्या कीजिये । 
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हमारा देश, भारत 


प्राकृतिक रचना ओर मनुष्य-जीवन--किसी देश की प्राकृतिक रचना 
ओर उसके निवासियों के जीवन में घम्िष्ठ संबंध होता है । देश की स्थिति, 
उसकी भोगोलिक रचना, उसका जलवायु, भूमि की प्रकृति, उपज आदि ऐसी 
बातें हैं जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। संसार 
के शैशव-काल में इन भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव अत्यधिक था| संभवतः 
इन्हीं के कारण: जीव-जगत्‌ की विभिन्न जातियों का प्रा्ुर्माव हुआ था 
आदिकालीन मनुष्य के जीवन पर इनका प्रभाव इतना अधिफ पडा था कि 
कदाचित सभ्यता का जन्म प्राकृतिक उदारता का परिणाम था। सम्यता का 
उदय मिख में नोछ, चीन में यांगटिसीक्याग की धाटियों और भारत में सिंध 
. और गंगा के मेंदान में, संभवतः इस लिए हुआ था कि इन प्रदेशों में प्रकृति 
की उदारता के कारण, मनुष्य को सोचने-विचारने का अवकाश मिलता था। 
इसका यह तात्पय नहीं कि मनुष्य प्रकृति के हाथ में कठपुतलछी के समान है । 
इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के शरीर की बनावट, उसके रंग, खभाव, मनोवृत्ति 
आदि पर, प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव अनिवाये रूप से पड़ता है, किंतु 
प्रकृति और मनुष्य के परस्पर संबंध में, संसार की शैशवावस्था के अतिरिक्त, 
मनुष्य की ही प्रधानता रही है। मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों पर ब्िजय प्राप्त 


» करके तथा उन्हें बशीभूत करके, उनसे अपनी सेवा करवाने का प्रयत्ष करता , 


है ओर इसमें सफलता भी प्राप्त करता है। सारांश यह कि संसार के ओरंभ 
में, खान विशेष की प्राइतिक रखना द्वारा मनुष्य का जीवन प्रभावित तथा 
निर्धारित होता था, किंतु जैसे-जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, उसने अपनी बुद्धि, 
उद्योग एवं साहस के सहारे, प्राकृतिक परिस्थिति की जगह अपने को प्रधान 
बना लिया, यहाँ तक कि आज वह प्रांकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव के मिटाने 
का प्रयक्ष कर रहा है। उसे कहाँ तक सफलता मिलेगी, यह बतलाना 
कठिन है। 
भारत की- भौगोलिक, स्वना--भारत एशिया के दक्षिण में एक 
'. विशाल प्रायद्वीप है। १५ अगस्त १९४७ के पूर्व, पश्चिम में बिछोचिस्तान से 
पूर्व में आसाम तक इसकी लंबाई छगमग २६०० पमीछ ओर उत्तर में काश्मीर 


भू 
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से दक्षिण में अंतरीप कुमारी तक इसकी चौड़ाई “लगभग २२०० मील और 
क्षेत्रफल ( बर्मा और अदन को छोडकर ) लगभग १५, ७५, १०७ वगमील था 
उत्तर में इसे हिमालय पर्बत-भ्रेणी एशिया के दूसरे देशों से अछग करती थी | 
* इसकी कुछ शाखाएँ पूर्व और पश्चिम में भी फैली हुई थीं और यद्यपि ये हिमाल्य 
के समान ऊँची न थीं तथापि इनकी ऊँचाई इतनी अधिक थी कि इनको 
आसानी से पार करना असंभव था | पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में बंगाल की 
खाड़ी, अरब सागर और हिंद, महासागर इसे संसार के दूसरे भागों से अछग 
करते थे । इन प्राकृतिक सीमाओ के कारण यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि 
प्रकृति ने भारत की रचना एक भौगोलिक इकाई ( 0७60279[00709) 
ए+978 ) के,रूप में की थी | 

१५ अगस्त सन्‌ १९४७ से हमारे देश की उक्त सौमाओं तथा रचना में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये हैं। उस दिन इंगलेंड ने हमें खतंत्रता प्रदान 
की, किंतु हमारे देश को खंडित करके | पुराने भारत से, भारत और 
पाकिस्तान नाम के दो देश बने । फलू-खरूप हमारा देश पहले की अपेक्षा 
छोटा हो गया है और उसकी प्राकृतिक सीमाएँ छुप्त हो गयी हैँ। उसकी पश्चिमी 
सीमा पर अब पाकिस्तान का देश है। भारत का तारतम्य मी दृठ-सा गया है । 
पूर्वी बंगाल का पाकिस्तानी प्रदेश उसे उसके आसाम राज्य से एक प्रकार से 
अलग कर देता है। केवल उत्तर में दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं | जनसंख्या 
पहले की लगभग तीन चौथाई रह गयी है ओर सामुद्रिक तट भी कम हो गया 
है। करांची और घ्गाँव के बंदरगाह अब भारत में नहीं, पाकिस्तान में हैं | 
प्राकृतिक सीमाओं के अभाव में इस बात की आशंका निमूल नहीं कि मारत 
ओर पाकिस्तान में सदा सीमा संबंधी झगड़े होते रहेंगे । 


पर्वत श्रेणियॉ--भारत की पर्वत श्रेणियाँ ओर नदियों इस ग्रकार स्थित हैं 
कि उनसे देश को हर तरह का छाभ ही पहुँचता है। हिमालय पव॑त श्रेणी, 
लगभग १५०० मीढ तक, काब्मीर से आंसाम तक, एक बक्र रेखा के रूप में 
दुर्भद दीवाल की भाँति खड़ी है। इसकी चौड़ाई कहीं-कहीं २५ मील से भी 
अधिक है ओर इसकी रूगभग ३०० चोटियाँ, २०,००० फीट से भी अधिक 
ऊँची हैं। यह पबत-अंगणी भारत को चीन से स्वंथा प्रथक करती है जिसके 
कारण चीन के निवासियों और उनकी सभ्यता और भारत के निवासियों और 
उनकी सम्यता में महत्त्वपूर्ण अंतर हैं। इसी पब॑त-अ्रेणी की पश्चिमी शाखाओं 
में जो मूल अेगी से कम ऊँची हैं, खैबर और बोलन के दरें हैं। खैत्रर की ऊँचाई 
३३७३ फीट और बोलन की ऊँचाई ५९०० फीट है। इन्हीं दर्रों के मार्ग से, 
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- प्राचीन और मध्यकाल में, भारत पर अनेक आक्रमण हुए थे और आक्रमणकारी 
भूल निवासियों पर विजय प्राप्त करके, इस देश में बस गये थे । आब-कल 
ये दरें पाकिस्तान में हैं। भारत के मध्य में विध्याचल पर्वत-अेणी है । इसकी 
ऊँचाई हिमालय से बहुत कम किंतु यह हिमालय से अधिक पुरानी है। यह 
पबंत-भ्रणी उत्तर भारत को दक्षिण से अल्ग कर देती है। इसी पर्वत-श्रेणी के 
कारण दक्षिण भारत, उत्तर भारत की अपेक्षा, विदेशियों के आक्रमण से अधिक 
सुरक्षित रहा और अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का विकास स्वतंत्र रूप से कर 
सका | 

नंदियाँ--उत्तर भारत की तीन मुख्य नदियाँ, सिध, गंगा और ब्रह्मपुन्न हैं । 
इनमें सा भर इतना पानी रहता है कि छोटे जहाज और नावें सुगमता से 
चल सकती हैं | इनमें उत्तर ओर दक्षिण से आकर अनेक नदियाँ गिरती हैं । 
इनकी घाटियों, इन्हीं के द्वारा छायी गयी मिट्टी से बनी तथा अत्यंत उपजाऊ हैं। 
सिंध और गंगा के मैदान में जल-बृष्टि यथेष्ट मात्रा में होती है। अतः यहाँ के 
अधिकांश निवासियों का व्यवसाय कृषि है। दक्षिण भारत की अधिकतर नदियों 
पश्चिमी घाठ के अधिक ऊँचे होने के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं । 
इसमें न तो सालभर पानी रहता है ओर न नावें ही चछ सकती हैं | पढारों में 
बहने के कारण वर्षा-ऋतु में, इनकी धारा में बड़ा वेग होता है और बर्फॉलि 
पहाड़ों से न निकलने के कारण, गर्मी में पानी की कम्ती | दक्षिण भारत की 
मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं । 

समुद्र-तट--भारत का समुद्र-तट उसके विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए 
बहुत क्रम है | यह बहुत कम कटा है जिसके कारण इसमें अच्छे बंदरगाहों का 
अभाव है। केवल बंबई का ही बंदरगाह एक अच्छा एवं प्राकृतिक बंदरगाह 
कहा जा सकता है। मद्रास का बंदरगाह मनुष्य-निर्मित है, विजगापट्टम के 
बंदरगाह की उपयोगिता, प्रवेश-द्वार पर बालू के गीछों के कारण, बहुत कम हो 
गयी है। कलकतसे के बंदरगाह में कीचड़ की भरमार रहती है। सपा८ समुद्र- 
' तद, बंदरगाहों की कमी, शांत समुद्र और देश में ही आवश्यकता की सभी 
वस्तुओं के प्रचुर मात्रा में मिल जाने के कारण, इस देश के प्राचीन निवासी 
समुद्र-यात्रा को बहुत कम जाते थे । फल-स्वरूप, सामुद्रिक तद के निवासियों के 
. अतिरिक्त, भारत के प्राचीन निवासी न तो खय॑ अच्छे नाविक बने और न 
उन्होंने शक्तिशाली जल-सेना बनाने का कोई उद्लेखनीय प्रयक्ष ही किया । 

. भारत के प्राकृतिक भाग--पहाड़ों, नदियों) समुद्रत्तण तथा घरातल्‍कू के 

कारण हम भारत को निम्नलिखित चार प्राकृतिक भागों में विभाजित कर सकते 
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ईं--( १) उत्तर का पहाड़ी प्रदेश, जिसमें मूल हिमाल्य पर्वत-श्रेणी तथा 
आसाम और काझ्मीर तक विस्तृत उसकी शाखाओं की गणना है; ( २) सिंध 
और गंगा का मैदान, जो इनके तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा छायी गयी 
मिद्दी से बना है और जो इसके कारण अत्यंत उपजाऊ है, (३) दक्षिण का 
पठार । इसके उत्तर में विंध्याचछ और सत्पुरा की पहाड़ियों, पूर्व में पूर्वी घाद 
और पश्चिम में पश्चिमी धाट के पहाड़ हैं। यह पठार संमवतः भारत का 
प्राचीमतम मांग है। इसके कुछ माग तो समुद्र के धरातछ से ७००० फीट ऊँचे 
हैं और कुछ दो ही हजार फीट । चारो ओर पव्व॑त श्रेणियों से घिरे होने के कारण, 
इस पठार के कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर्यात जलबृष्टि नहीं होती, (४) समुद्र-तद 
के मैदान । ये पूर्व में पूवीं घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट से समुद्र तक फैले 
हुए हैं | पूर्वों समुद्र तट के मैदान की चौड़ाई पश्चिमी समुद्र तठ के मैदान की 
अपेक्षा अधिक है। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के 
मुध्ने हैं। पश्चिमी मैदान की औसत चौडाई केवछ चालीस मील है । इसे 
बहुत सी छोटी-छोटी नदियाँ कादती हैं। इनका पानी समुद्र में बेकार बह 
जाता है। 

जलूबायु--भारत की विद्याठता तथा विभिन्‍न धरातलों के कारण देश के 
विभिन्न भागों के जलवायु में विमिन्‍नता है। जिन स्थानों की ऊँचाई समुद्र के 
धरातल से अत्यधिक है वे भूमध्य-रेखा के निकट होने पर भी शीत हैं और जो 
स्थान नीचे धरातल पर मरुखछ के निकट हैं, वे भूमध्य रेखा से दूर होने पर 
भी उष्ण हैं | समुद्र की निकटता तथा पहाड़ों की दिशा के कारण, भारत के 
विभिन्न भागों में, मानसूत हवाओं द्वारा कम था अधिक पानी बरसता है। इसी 
जलबृष्टि पर देश की जलवायु तथा उपज निर्भर है। उपर्युक्त सब कारणों के 
सामूहिक परिणाम-सखरूप भारत में तीन मौसम, जाडा, गर्मी और बरसात 
होते हैं । ा 
उपज--भारत एक कृषि-प्रधान देश है। अतएव यहाँ की अधिकांश उपज 
था तो प्राकृतिक बनस्पतियाँ हैं. या पहाड़ी जंगल या कृषि द्वारा उत्पन्न की गयी 
बनस्पतियाँ | भारतीय कृषि-उपज में घान, गेहूँ, ज्वार, जो, मक्का, दाल, गन्ना, 
रूई, जूट, तंबाकू, चाय, कहवा, नीछ, तिलहन, मसाला आदि भुख्य हैं । 
खनिज पदार्थों में क्रोयला, मिद्दी का तेल, लोह्दा, सोना, तॉना, भेंगानीज, अभरक, 
चांदी, संगमरमर, चूना, नमक, मंणि आदि वस्तुएँ पायी जाती हैं ओऔर पश्चाओं में 
जंगली पशु-पक्षी, पालतू पश्ु-पक्षी, साँप और मछलियाँ। उपजाऊ भूमि तथा 
यथेष्ट जल्वृष्टि के कारण, भारतीय कृषि में अन्य देशों की अपेक्षा कम परिश्रम 
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की आवश्यकता होती है | पर जलू-बृष्टि के न होने पर अथवा अति या असमय 
वृष्टि के कारण, कभी कभी अकाल भी पड़ जाते हैं। 


भौगोलिक रचना का भारतीय जीवन पर प्रभाव--भारत की भौगोलिक 
रचना तथा स्थिति का भारतीय जीवन पर गहरा प्रभाव पश है। जलवायु के 
प्रभाव के कारण, कुछ प्रदेशों के निवासी श्याम वर्ण के हैं और कुछ के गौर वर्ण 
के; कुछ के हृष्ट-पुष्ठ, उत्साही और परिश्रमी हैं, कुछ के दुर्बंछठ, निरुत्साही औरं 
आरामतलब; कुछ के मंदबुद्धि और कुछ के तीद्ण बुद्धि के | प्रकृति की उदारता 
तथा प्राकृतिक परिस्थिति एवं कम आवश्यकताओ के कारण, सिंध और गंगा के 
मैदान के निवासी प्राचीन काछ में सभ्यता के जन्म-दाता हुए । उन्हें पहाड़ी 
तथा ऊसर प्रदेशों के निवासियों की भाँति अपना संपूर्ण समय भोजन और बचत 
की प्राप्ति ही में न व्यतीत करना पड़ता था | उन्हें पर्याप्त अवकाश मिलता था 
जिसका होना सभ्यता के उत्पत्ति के लिए आवश्यक था। उनकी विकसित 
सभ्यता, शारीरिक दुबंलता, प्राकृतिक उदारता एवं मनुष्य-उत्पादित संपत्ति के 
कारण ही, उत्तर-पश्चिम की कम सभ्य पर अधिक बलवती एव निधन जातियों ने 
खैबर और बोलन के दरों से कई बार देश पर चढ़ाई की और यहाँ के मूछ 
निवासियों पर विजय पाप्त करके यहीं पर बस गयीं। काछांतर में प्रकृति के 
प्रभाव के कारण, उनकी मी वही दशा हुई, जो मूल निवासियों की हुई थी। 
प्राकृतिक प्रभाव के कारण ही, भारतीय इतिहास में सिंघ और गंगा के मैदान 
की प्रधानता रही । यहीं पर भारत के प्रधान धर्मों के जन्मदाता आविर्भूत हुए 
और यहीं पर भारतीय साहित्य, कछा तथा दर्शन का विकास हुआ | 

भारत संसार के बड़े देशों में एक है। अतएव यहाँ पर विभिन्न प्रकार की 
जलवायु और उस पर निर्भर तरह-तरह के रहन-सहन, वेष-भूषा और रीति-रेवाज 
पाये जाते हैं | अधिकांश देश में पितृप्रधान कुटंत्र प्रणाछी का प्रचार है' किंत 
दक्षिण ( द्रावनकोर, कोचीन आदि ) में मातृ-्रधान कुटुंब भी पाये हैं। कहीं 
बहु-पत्नीत्व की प्रथा प्रचलित है, कहीं एक-पत्नीत्व की और कहीं एक ही समय 
में एक ज्जी कई पुरुषों की पत्नी होती है। कुछ जातियों में विधवा-विवाह 
सामाजिक दृष्टि से हीन समझा जाता है, कुछ में नितांत निषिद्ध है और कुछ में 
प्रचछित है। विभिन्न धर्मों के अनुयाइयों के एक साथ रहने तथा उनके 
रीति-रेवाजों में विम्िज्ञता के कारण कभी कभी परस्पर मेल तथा सद्व्यवहार की 
भावना तक का अभाव हो जाता है। प्राचीन काछ में जब यातायात के 
साधन आजंकछ के समान सुगम न थे, सारे देश को एक राजनीतिक सूत्र में 
बाँधना कठिन था। फिर भी छोगों में समस्त देश की एकता का भाव विद्यमान 
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था यहां तक कि कुछ महान राजा समस्त भारत को एक ही राजनीतिक सूत्र में 
बाँधने में सफल हुए। आधुनिक काल में समस्त मारत की राजनीतिक एकता 
स्थापित करने में वैज्ञानिक आविष्कारजनित' यातायात के साधनों से बड़ी 


सहायता मिली है । 
देश-ग्रेम की भावना--प्राचीन काल में जन्र मनुष्य श्रमणशील जीवन 


व्यतीत करता था, उसे अपने अल्प-कालीन निवास-स्थान से विशेष प्रेम न था । 
कितु सभ्यता के विकास के साथ साथ, जैसे जैसे मनुष्य निश्चित स्थानों में बसने 
छगा और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा रक्षा का समुच्चित प्रबंध स्थान- 
विशेष में रहने के कारण होने छगा, उसे अपने निवास-स्थान से प्रेम होने छगा । 
काछांतर में स्थान-प्रेम स्थान-पूजा में परिवर्तित हो गया। यहीं देश-प्रेम का 
उदय हुआ और जन्म-भूमि और जननी का स्थान एक दूसरे के समान समझा 
जाने रगा । 

खदेश के साथ आत्मीयता का अनुभव करना मनुष्य-मात्र के छिए 
स्वाभाविक है। जिस देश में कोई मनुष्य तथा उनके पूर्वज पैदा हुए तथा 
पले हों, जहाँ उसकी संत पैदा होती, पाछी-पोषी जाती और रहती हो, वही 
उसका स्वदेश है। जहाँ कोई जा कर बस जाता और जीवन व्यतीत करता है 
बह भी उसका स्वदेश है। वहाँ की हवा में साँस लेकर वह जीता है, वहीं का 
पानी पीता, अन्न खाता और वस्त्र पहनता है। वहीं की मिद्दी पत्थर से घर 
बनाता और उसमें आराम से. रहता है। वहीं नित्य-प्रति का शारीरिक “तथा 
मानसिक व्यवसाय करता है। वहीं उसकी सारो आवश्यकताएँ, आकांक्षाएँ 
और लछौकिक आशाएँ पूरी होती हैं। इस लिए खदेश के साथ आत्मीयता का 
मानना तथा उसका अनुभव करना मनुष्य-मात्र के लिए स्वाभाविक है। 

देश-भक्ति एक उच्चादर्श है। इसके कारण मनुष्य आत्म-त्याग करके विविध 
कष्ठों को सहता हुआ अपने देश की सेवा में संख्म हो जाता है। वह अपने को. 
देश-रूपी विस्तृत कुर्टुच का सदस्य समझता और अपने देशवासियों के प्रति उसी 
नाते व्यवहार करता है। जैसे अपने छोटे से परिवार के लिए छोग स्वार्थ का बढि- 
दान करने में आगा-पीछा नहीं करते ओर उसकी उन्नति के लिए. सदा प्रयक्षशील 
रहते हैं, वैसे ही स्वदेश के बिस्तृत कुटंब की ढुरदंशा ओर विपत्ति के समय 
व्यक्तिगत्‌ तथा स्थानीय हितों की उपेक्षा करके, प्रत्येक देदा-प्रेमी उसके कष्टों के 
दूर करने का प्रयक्ष करता है । 

भारत में देश-प्रेम की यह भावना हमेशा से रही है । प्राचीन काल ही में 
लोग इस देश को जन्म-भूमि, मातृ-भूमि, पुण्य-्भूमि, देव-निर्मित-देश आदि 
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नामों से संबोधित करते थे । उनके विचार में जननी और जन्म-भूमि का स्थान 
खग से भी ऊँचा था। भारत पर आक्रमण करनेवाली जातियों ने, यहां पर 
चसने के पश्चात्‌ इसी भावना से प्रेरित हो* कर अन्य आक्रमण-कारियों के रोकने 
का प्रयन्ष किया । देश के मुसलमान शासक भी इसी भावना से युक्त थे। वे 
भारत को ही अपना देश मानते थे और इसकी रक्षा के लिए. विदेशी आक्रमण- 
कारियों के साथ युद्ध करते तथा आंतरिक उन्नति के लिए शांति और व्यवस्था 
का प्रबंध करते थे | 
भारतीय इतिहास का आधुनिक काछ--भारतीय इतिहास के आधुनिक 
काल में मनुष्य के बौद्धिक विकास तथा वैज्ञानिक उन्नति के कारण, कुछ ऐसी 
आश्रयंजनक बातें हुई हैं जिनकी प्राचीन तथा मध्य-कालीन छोग कल्पना तक न 
कर सकते थे । इनके कारण, प्रकृति के विभिन्‍न अंगों की महत्ता में, क्रांतिकारी 
परिवत्तन हो गये हैं | अब हिमालय पर्वत-श्रेणी अल्ध्य नहीं वबरन्‌ वायुयानों द्वारा 
थोड़े ही समय में पार की जा सकती है। अब भारत के दक्षिण में स्थित समुद्र 
भारत को संसार से अलग नहीं करते वरन्‌ दूसरे देशों के साथ उसका संपरः 
स्थापित करते हैं'। अब भारतीय मैदानों के निवासी, उत्तर-पश्चिम के पहाड़ी 
देशों के निवासियों की अपेक्षा, शरीर में हुरबछ होते हुए भी, आधुनिक अश्न-शत्र 
को सहायता से, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक उन्नति ने युद्ध 
का रूप ही बदल दिया है। लड़ाइयाँ भूमि पर नहीं बरन्‌ समुद्र और आकाश में 
होती हैं और सैनिकों के मौरने का उतना ग्रयक्ष नहीं किया जाता जितना उनके 
गोदामों के नष्ट करने, शत्रु-देश को आर्थिक हानि पहुँचाने और उन छोगों के 
. बिनाश का किया जाता है जो रण-क्षेत्र में सैनिकों को खड़ा रखने में सहायता 
पहुँचाते हैं। हवाई जहाजों द्वारा गिराये गये बम, मनुष्य द्वारा सैकहों वर्षों मे 
बनाये गये शहरों तथा उनके निवासियों को कुछ ही मिनटों में नष्ट-अ्रट कर 
सकते हैं। वैज्ञानिक उन्नति द्वारा उपलब्ध यातायात के साधनों के कारण संसार 
लंबाई, चोड़ाई और क्षेत्रफल में पूर्ववत्‌ बना. रहने पर भी अति छोटा हो गया 
है। इन क्रांतिकारी परिवत्तेनों का प्रभाव मनुष्य के सर्वोगीण, विशेषतया 
राजनीतिक जीवन पर पड़ा है। साम्राज्यवाद के उदय के कारण, आधुनिक काल 
का एक राज्य दूसरे राज्य पर इस लिए विजय प्राप्त नहीं करता कि उसके 
नागरिक पराजित राज्य में जाकर बस जाय, उसे अपना देश मानें तथा उसके 
भूछ निवासियों पर शासन करें, बरन्‌ इस लिए कि पराजित राज्य का आर्थिक 
शोषण किया जाय। भारत के अंगरेज विजेताओं की यही मनोत्नत्ति थी। वे... 
सामुद्रिक माय से आये थे | . उनका “देश इंग़लैंड था और वे भारत को अपने 
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अधीन इस लिए. किये हुए. थे कि इससे उनके देश को छाभ पहुँचता था। 
उनकी नीति आर्थिक शोषण की नीति थी जिसके कारण भारत से प्रतिवर्ष 
करोड़ों रुपये, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इंगलैंड को मिलते थे । उपयुक्त प्रकार 
का शासन भारत के लिए एक नयी बात थी। इसके कारण देश की नि्धनता 
नित्य-प्रति बढती गयी, जनता का सामाजिक तथा नेतिक हास तथा ऐसी 
निदनीय दास-बृत्ति का जन्म हुआ जिसके कारण कुछ भारतीय, अंगरेजी शासको 
के तथा अपने हितों में किसी प्रकार का भेद-माव न करने छगे | किंतु सोभाग्य 
से अधिकतर छोग इस प्रकार के न थे। भारतीय जनता का अधिकांश खार्थ- 
परायणता की अपेक्षा देश-भक्ति को उच्चतर समझता था और अपने देश का 
गौरव बढ़ाने तथा अपने देश-वासियों को ऊपर उठाने के कामों में अनवरत रूप 
से संछम था। भारतीय काग्रेस के जन्म; विशेषतया सन्‌ १९२० के पश्चात 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में, भारतीयों ने जिस आत्म-बलिदान, कष्ट-सहन तथा 
उत्साह का परिचय दिया था, वह देश-भक्ति के इतिहास में खर्शाक्षरों में 
लिखने योग्य है | | 

भारत की भौलिक एकता; हिंदू-काछ--हिंदू-काछ में मारत के निवासी 
अपने देश की सर्वोगीण एकता की भादना से युक्त थे। “प्रकृति ने भारत को 
एक मौगोलिक इकाई बनाया है”, हिंदू-काल के निवासी इस बात को जानते 
थे और इस सीमाबद्ध प्रदेश की धामिक ओर राजनीतिक एकता स्थापित' करने 
में सफल हुए थे । हिंदू-काल में समस्त देश की धार्मिक एकता का पता इसी से 
चलता है कि हिंदुओं की पूजा को वस्तुएं एवं तीथ्थ-स्थान समस्त देश में 
स्थापित थे और समस्त देश समान रूप से अवतारों, ऋषियों, आधायों, साधुओं 
और महात्माओ का आदर ओर उनके कीतिमान चरित्र एवं अमृतमय उपदेशों 
पर आचरण करता था। राजनीतिक दृष्टि से भी प्राचीन हिंदू समस्त देश की 
एकता स्थापित करना चाहते थे | महान राजाओं ने चतुरंत एवं चकवर्त्ती बनने 
का सफल प्रयत्ञ किया था। वे समुद्र पर्यत समस्त प्रदेश पर शासन करते एबं 
अश्वमेघ और राजसूय यज्ञो द्वार समस्त देश पर अपना राजैश्व्य स्थापित करते थे । 
देश में सांस्कृतिक एकता भी थी। संस्कृत सम्य समाज की भाषा थी। भारतीय 
साहित्य समान रूप से उद्देश्य में आध्यात्मिक, चेंष्ठा और क्रिया में नैतिक और 
सांसारिक आवश्यकताओं में व्यावहारिक था। छोगों के .रहन-सहन, वेष-भूषा, 
भोजन, सामाजिक नियमों, विचार-बारा, भाव, परंपरा और जीवन संबँधी' 
दृष्टिकोण में समानता थी। देश में जातिगत्‌ एकता का भी भाव विद्यमान 
' था। समस्त देश में हिंदुओं की प्रधानवा थी और उन्होंने नवागंठकों को 


| रेड | 


' अपने में इस प्रकार मिछा लिया था कि उनके प्रथक्‌ अस्तित्व का एक भी 
चिह्न रोष न था | 

मध्य काल--मध्य काल में मुसलमानों की विजय के कारण, भारत की 
मौलिक एकता को कुछ धक्का पहुँचा । देश की भौगोलिक एकता पूर्ववत्‌ बनी 
रही ओर प्राचीन हिंदू राजाओं की माँति मुसलमान बादशाह भी समस्त देश 
पर शासन करने के लिए प्रयलशीछ, एवं अलछाउद्दीन खिलजी, अकबर और 
ओरंगजेब इस उद्देश्य में सफछ भी हुए | किंठु किंचित कार के लिए देश की 
धार्मिक एकता विलीन हो गयी। कुरान शरीफ के आधार पर मुसर्मानों का 
अपना निश्चित धरम था जिसे, ऊँच-नीच का विचार किये बिना, सब छोग स्वीकार 
कर सकते थे । अतएव अन्य नवागंतुकों की मॉति, हिंदू छोग उन्हें अपने में 
मिलाने में असफल रहे । फलस्वरूप धार्मिक एकता की दृष्टि से भारत दो 
भागों में विभाजित हो गया। सांस्कृतिक एकता भी पहले की सी न 
रह गयी । देश का सामाजिक जीवन दो विभिन्न आदशों से प्रभावित होने 
लगा। कालांतर म॑ उपयुक्त विभिन्नता की मात्रा कुछ कम हो गयो | भारत 
के मुसलमान विजेता इस देश में ही बस गये और दोनों धर्मों के अनुयाइयो 
ने एक दूसरे के जीवन पर गहरा प्रभाव डाछा । हिंदुओं और मुसलमानों का 
उपयुक्त समन्वय, यदि अविरोध गति से होता रहता, तो संभव था कि दोनों 
में अधिक एकता स्थापित हो जाती। किंतु राजनीतिक परिस्थिति के कारण 
यह समन्वय न हो सका । 

«अनेकता की ओर--सन्नहवीं और अह्वारहवीं शताब्दियों में भारत ने 
एकता के स्थान पर अनेकता की ओर दूसरा पग उठाया। औरंगजेब के 
अनीतिमय शासन के कारण, उसकी मृत्यु के पश्चात, उसका साम्राज्य अनेक 
खतंत्र राष्यों में विभाजित हो गया, जिनमें परस्पर मेल का अमाब था और 
जो संकीर्णता के आधार पर अपने सब काम करते थे। भीगोलिक तथा 
प्राकृतिक दृष्टि से, सारा भारत अब भी एक ही देश था, किंतु राजनीतिक 
दृष्टि से एक भी शासक ऐसा न था जो समस्त देश पर शासन करने के 
आदश से प्रभावित होता हो। देश की ऐसी शोचनीय अवस्था में, अंगरेजों 
की नयी शक्ति का आगमन हुआ | इसने भारतीय नरेशों और नवाबों के 
परस्पर युद्धों में भाग लेकर पहले तो अपने राज्य की खापना की और तत्श्वात, 
विच्छेद और शासन! की नीति का आश्रय लेकर भारतीय जनता के समन्वय ' 
के मांगे में अनुचित रुकावट डाढीं। इसके कारण देश में ईसाई धर्म का 
प्रचार हुआ और थुरोपियनों और भारतीयों के' अनैतिक मिकरन के कारण, 
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युरेशियन और एंग्लो-इंडियन जन-समुदायों का जन्म | इस अकार विभिन्‍नता 
की उृद्धि होती गयी। पर अंगरेजों ने देश की ऐसी राजनीतिक एकता 
स्थापित की जैसी पहले कभी न हुई थी। सारे देश की एक-केंद्रीय सरकार 
बनी | पाश्चात्य सम्यता के संपर्क तथा जीवन के पाश्चात्य दृष्टि-कोण के कारण, 
कुछ भारतीयों ने प्राचीन आदशों और व्यवहारों का विवेकाव्मक मूल्यांकन 
किया | फल-स्वरूप अंतर्जातीय और अंतर्प्रौतीय विवाह होने लगे, अम्पृश्यता 
की प्रथा में शिथिठता आयी तथा सहभोज-प्रथा की बृद्धि हुईं । उक्त ग्रवृत्तियों 
के कारण देश में अधिक विभिन्नता दिखलायी पड़ने छुगी है, किंतु जीवन के 
विवेकात्मक दृष्टिकोण के कारण यह आशा निर्मूल नहीं प्रतीत होती कि 
भविष्य में भारत की सर्वोगीण एकता पुनः स्थापित होगी । 
आधुनिक विद्वान और भारत की मौलिक एकता--अनेक आधुनिक 
विद्वानों ने अविभाजित भारत की मौलिक एकता के विषय में अपने विचार 
प्रगट किये हैं। रेमसे मेकडॉनल्ड के मतानुसार हिमाल्य से लेकर अंतरीप 
कुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर बंबई तक का सारा प्रदेश, प्रकृति 
ने एक सरकार के लिए बनाया है। भारत के मान-चित्र को देखते ही यह 
' श्पष्ट हो जाता है। विसेंट स्मिथ के मतानुकूछ सम: ओर पर्वतों द्वारा 
आच्छादित भारत निर्विबाद रूप से एक भौगोलिक इकाई है । अतए.व इस 
भूभाग का एक ही नाम से पुकारा जाना सर्वथा ठीक है। इसकी सभ्यता में 
भी कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो ससार के किसी अन्य भाग में नहीं पायी जातों 
और जो समस्त भारत में इतनी मात्रा में विद्यमान हैं कि इनके कारण, मानव- 
समाज के सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक विकास के इतिहास में इस सम्यता 
का विशिष्ट एवं पृथक स्थान है। जे, टी. सडरहैंड के विचारानुकूछ यदि 
संसार में कोई ऐसा राष्ट्र है जिसकी एकता सहखों साल पुरानी एवं इतनी 
ब्यापक है कि वह छोगों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास में प्रविष्ठ एवं उनके 
जीवन का एक आवश्यक आधार है, तो वह राष्ट्र भारत है। बहिन निवेदिता 
के मतानुकूल वे ऊपरी विभिन्नताएँ जिन पर विशेष जोर दिया जाता था, अत 
हमारी दृष्टि में हमारी एकता का प्रमाग हैं। किसी सचेतन प्राणो के कोई 
भी दो अंग एक ही प्रकार के नहीं होते | प्रत्युत प्रत्येक अंग अपने ही ढंग 
सें उसकी सेवा एवे रक्षा करता है। इसी प्रकार भारत का कोई भी प्रदेश न 
तो किसी दूसरे प्रदेश के समान है और न उसके कामों का प्रतिहंदी । अपनी 
विभिन्नता के कारण, बंगाली मराठों की और मराठे बंगालियों की समान रूप 
से सेवा करते हैं। हिंदू और सुसव्मान एक दूसरे के पूरक हैं ओर पंजाबी 
. और मद्रासी समान रूप से समस्त देश के लिए आवश्यक हैं । ह 


डॉ 


| १६ | 


ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और भारत की मौलिक एकता--उपयुक्त विद्वानों 
के विचार, ब्रिटेन के साम्राज्यवादियों एवं कुछ राजनीतिज्ञों को ग्राह्म न थे | 
उनके विचार में, भारत में जितनी कुछ एकता थी, वह नूतन एवं ब्रिथ्शि 
शासन का परिणाम थी। अन्यथा देश विभिन्‍नताओं से परिपूर्ण था। अनेक 
साम्राज्यवादी राजनीतिशों ने इस पक्ष में अपने विचार प्रगट किये थे । उदाहरण 
के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर्यात होगी। उसके अनुसार यह कहना 
भूछ होगी कि हिंदुओं और मुसल्मानों.का परस्पर विगेध वैसा ही था जेसा 
कि समकाछीन पुरुष के धार्मिक संप्रदायों का। उनका विरोध आधारभूत था 
ओर सामाजिक प्रथाओ, आर्थिक ग्रतिद्वंदता, धामिक असहिष्णुता आदि प्रत्येक 
स्थान में पाया जाता था। हरिजनों एवं अछूतों के विषय में कमीशन ने 
बतछाया कि “उनकी संख्या समस्त भारतीय जनता की २० प्रतिशत ओर हिंवू- 
जनता की ३० प्रतिशत है। कट्टर हिंदू धर्म के अनुसार उनके छूने से छूत 
लगती है और भोजन और पानी अशुद्ध हो जाता है। वे मंदिरों के भीतरी 
भाग में नहीं जा सकते। सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से ही बे दीन नहीं 
हैं। आर्थिक दृष्टि से भी वे सबसे नीचे एवं पूर्णतया अशिक्षित हैं ।” कमीशन 
ने देश के विस्तृत क्षेत्रफल पर भी प्रकाश डाढछा और यह बतलाया कि देश 
में “छगभग २२२ भाषाएँ बोली जाती हैं, अंगरेजी समस्त भारत के शिक्षित 
अल्प-संख्यकों के पत्र-व्यवहार की भाषा है ओर यद्यपि हिंदुस्तानी का काफी 
प्रचार हो रहा है तो भी उसे संपूर्ण भारत के निवासी समझने में असमर्थ 
हैं |” ब्रिगिश राजनीतिशों के अतिरिक्त भारत के कुछ नेता भी सांप्रदायिक 
विभिन्‍नता पर विशेष रूप से जोर देते थे और कुछ पत्रकार भी इसके बढ़ाने 
का प्रयज्ञ कर रहे थे । 


इंगछड के राजनीतिज्ञ भारत की मोलिक एकता के स्थान पर विभिन्नता 
और ब्रिट्शि सरकार-जनित एकता पर इतना अधिक जोर देने के कारणों को 
स्रय मी भांति जानते थे । किंतु भारतीय राष्ट्रवादियों के मतानुकूछ यह ब्रिटिश्ष 
शासन के गुण-गान और भाशत में राष्ट्रीय का अभाव दिखछाने के छिए 
. 'किया जाता था। “बिच्छेद और शासन” की नीति के कारण, कभी कभी 
 साम्राज्यवादी शक्तियाँ इसी अकार की विभिन्‍नता पर जोर देती हैं। किंतु 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि विस्तृत देश, भाषाओं, धर्मों एवं संप्रदायों 
की 'विभिन्‍नता के कारण, राष्ट्रीय एकता में विशेष बाधा नहीं पड़ती और 
सारे देश की एक ही सरकार, यदि चाहे तो, विरोधी शक्तियों की दबाकर, 
: शष्ट्रीय एकता खापित कर संकती है । 
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भारत की मौलिक एकता का हास--भारत की अंगरेजी सरकार ने 

देश की राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयत्ञ नहीं किया | विपरीत इसके, 
अपने प्रभाव को स्थायी बनाने के लिए, उसने इस बात का प्रयत्न किया कि. 
हिंदू मुसलमानों से, हरिजन सजातीय हिंदुओं से और मारत शेष एशिया से 
अछग रहे । मुसल्मानों को प्रथक्‌ करने का सर्वप्रथम प्रयज्ञ बंग-विच्छेद द्वारा 
सन्‌ १९०५ में किया गया था। सन्‌ १९०६ में, सरकारी संकेतानुसार, मुस्लिम' 
छीग की स्थापना की गयी ओर सन्‌ १९०९ मॉलि-मिंगो सुधारों द्वारा सांप्रदायिक 
निर्वाचन-प्रणाछी का श्रीगणेश हुआ | मुसलमानों ने ब्रिव्शि सरकार की इस 
अनुकूछता का छाभ उठाया | काछांतर में भारतीय राष्ट्र के निर्माण की इच्छा 
से कांग्रेस ने भी मुसलमानों के प्रति अनुकूछता की नीति अपनायी। सन्‌ 
१९१६ में लखनऊ पैक्ट द्वारा, उसने सांप्रदायिक निर्वाचन-प्रणाडी तथा 
मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के संबंध में भार के सिद्धांत को स्वीकार किया । 
कांग्रेस की धारणा थी कि इस नीति के कारण हिंदुओं और मुसलमानों की 
एकता स्थापित हो जायगी और भारत ब्रिटेन की परतंत्रता से मुक्त हो जायगा । 
किंठु उसका अनुमान गढत निकछा। हिंदू-सुस्ठिम एकता पहले की भाति 
सप्तवत्‌ बनी रही । उसके स्थान पर एक खतंत्र मुस्लिम राज्य ( पाकिस्तान ) 
स्थापित करने की योजना बनी जिसे मुस्लिम छीग ने अपना लिया | क्रमशः उस 
के पाकिस्तान संबंधी विचार दृढ़ होते गये यहाँ तक कि उसकी प्राप्ति के लिए 
उसने भारत की खतंत्रता के मार्ग को अवरुद्ध करने का निश्चय किया ओर 
अनावश्यक रक्तपात का भी सहारा पकड़ा । अंत में कांग्रेस ने देश को खतंत्र 
बनाने तथा उसे अनावश्यक रक्तपात से बचाने के लिए. उसके विभाजन को 
सखीकार किया । इस प्रकार देश की भोगोलिक एकता का हास हो गया है ओर 
प्रकृति-निर्मित देश के स्थान पर अब भारत एक मनुष्य-निर्मित देश हो गया है । 
' खंडित भारत की भोलिक एकता--चूँकि विभाजन के पूर्व समस्त देश 
की मौलिक एकता का अस्तित्व था, इसलिए विभाजन के पश्चात्‌ , उसके एक 
अंग की एकता का भाव पूर्ववत्‌ बना हुआ है। सार भारत आज भी उन्हीं 
आदरशों से प्रभावित हो रहा है जिनसे अखंड भारत होता था। वह एक ही 
सरकार के अधीन है और उसके समस्त अंग इस सरकार के प्रति राजमक्ति के 
बंधनों से बंधे हुए हैं। धामिक एकता पहले की अपेक्षा कहीं अधिक है | 
धघर्म-निरपेक्ष राज्य की कल्पना के कारण, धर्मे मंनुष्य का व्यक्तिगत्‌ विचार हो. 
गया है। फल-खरूप भारत के नागरिक, धर्म के नाम पर अब एक दूसरे का 
रक्तपात नहीं करते । समस्त देश की एक भाषा एवं छिपि के कारण सांस्कृतिक. 

रे ' ल्‍ 
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एकता की वृद्धि हो रही है। यातायात के सुगम साधनों ने देश के विभिन्न 
भागों को एक दूसरे के इतना निकट कर दिया है जितना पहले कभी न हुआ 
था | विभाजन-जनित कठिनाइयों के कारण भारत के विभिन्न भागों के निवासी 
एक दूसरे के अधिक निकट आ गये हैं। भारत ने जिस प्रकार शरणार्थियों की 
समस्या हल की है उससे स्पष्ट है कि भारत के निवासी प्रांतीयता के दोष से 
मुक्ति पाकर अब देश के विभिन्न भागों के निवासियों को अपना भाई समझने 
छ्गे हैं। 


अभ्यास 


१, भारत के मुख्य प्राकृतिक भागों के नाम छिखिये । आरंभ सें भारत को 
सभ्य बनाने सें उनका कितना हाथ था ? 

२. “प्रकृति ने हमें. किसी बात के लिए किसी पर निर्भर नहीं रखा है |?” 
इसकी व्याख्या कीजिये | 

३. भारतीयों की देश-भक्ति पर एक निबंध लिखिये । 

४, भारत की मौलिक एकता का क्या अर्थ है ? प्रादीन काछ में यह एकता 
कहाँ तक विद्यमान थी ९ 

७, “अ्रकृति ने भारत को एक ही देश बनाया है|” डउदाहरण-सह्दित व्याख्या 
'कीजिये । 

६. “मनुष्य ने प्रकृति-निर्मित भारत को मलुष्य-निर्मित देश में परिवर्तित कर 

दिया हैं |” केसे ? 

“भारत की भ्रनेकता सें एकता का अस्तित्व है ।!” उदाहरण-सहित इस 

वाक्य को व्याख्या कीजिये | 


रे 


हमारे देश-वासी 


भारतीय जनता संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड्रे--भारत की गणना 
संसार के घने प्रदेशों में की जाती है। सन्‌ १९५१ की जनगणना के अनुसार 
इसकी जन-संख्या ३६,१८,२०,००० है ।पूर्ववत्‌ इस जनगणना में भी पुरुषों को 
संख्या स्लरियो को संख्या से अधिक पायी गयी है। समस्त संसार के लगभग 
१५" १ निवासी भारत में रहते हैं। प्रति वर्गगील जन-संख्या का घनत्व २९६ 
है | जन-संख्या बड़े वेग से बढ़ रही है। पिछले दस बरसों में चृद्धि की दर 
१३"४ प्रतिशत है। उत्तरप्रदेश का क्षेत्रफल १,१३,४०९ वर्गमील और जन- 
संख्या ६,३२,१५,७४२ है। प्रति दस शहर-निवासियों के पीछे ६३ देहाती और 
प्रत्येक एक हजार पुरुषों के पीछे ९१० ख्तरियाँ हैं। पिछले दस बरसों में जन- 
संख्या की वृद्धि की दर ११९ प्रतिशत है । 


' भारत में रक्त-मिश्रण--भारत की अपार जन-संख्या में विभिन्न जातियों 

( 729068 ) का रक्त-मिश्रण हुआ है। इस देश के आदिम निवासी कोन थे, 
यह निश्चित रूप से नहीं बतछाया जा सकता । कुछ विद्वानों का मत है कि 
कोल और द्रविड ही भारत के मूल-निवा्सी थे और भाय॑ छोग' उत्तर-पश्चिम के 
दर्र से आ वथा यहां के मूछ निवासियों को खदेड़ कर यहाँ पर बस गये थे । 
दूसरे विद्वानु इस मत को खीकार नहीं करते । उनकी धारणा है कि 
' ' आय छोग भारत में उत्तर-पश्चिम से नहीं आये थे, वरन्‌ यहीं के मूल निवासी 
थे । उनका आदिम निवास-स्थान मध्य देश” था और यहीं से वे समस्त भारत में फेले 
थे | आये और द्रविड जातियों के रक्त के अतिरिक्त, भारतीय जनता में उन 
अनेक जातियों का भी रक्त हैं जो समय-समय पर उत्तर-परिचम के दरों या 
उत्तर-पूर्व के मार्गों से इस देश में आयीं और यहीं पर बस कर यहाँ के 
निवासियों में घुछ मिल गयीं। इनमें ईरानी, यूनानी; शक, हूण तथा मंगील 
जातियों के नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। इन्होंने भारत में प्रचलित धर्मों को 


(१ ) मध्य देश की सब से अधिक विस्तृत सीमा इस प्रकार है--उत्तर 
में ट्वटिमावय से दक्षिण में विंध्याचक पहाड़ी तक ओर पूर्व में 
'राजमद्दल पहाड़ियों से पश्चिम में सतरूज नदी तक । 
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अहण किया और भारतीय जनता से विवाह आदि का संबंध स्थापित करके ये 
उस रक्त-मिश्रण के उत्तरदायी हुए जो आज भारत के निवासियों में पाया 
जाता है। 

जातियों तथा जाति-मिश्रण के आधार पर हम भारतीय निवासियों को 
निम्नलिखित मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं--- 

(१ ) आय॑-जाति के छोग; ये पंजाब, काश्मीर, राजपूताना आदि प्रदेशों में 
रहते हैं | ( २) द्रविड-जाति के छोग; ये मद्रास, हेद्राबाद, मध्य देश, मध्य- 
प्रदेश ओर छोटा नागपूर में रहते हैं | ( ३ ) मंगोल-जाति के छोग; ये नेपाल, 
भूटान, आसाम तथा उत्तर-पूर्व के कुछ पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं । ( ४ ) आर्य 
और द्रविड जातियों के मिश्रित छोग; ये उत्तर प्रदेश बिहार, उड़ीसा और 
राजस्थान के कुछ प्रदेशों में रहते हैं। (५) शक और द्रविड जातियों के 
मिश्रित छोग; ये प्रधानतया गुजरात और मराठा प्रदेशों में रहते हैं । ( ६ ) तुर्की 
ओर ईरानी जातियों के मिश्रित छोग; ये पाकिस्तान के बिलोचिस्तान और 
उत्तरी-पश्चिमी-सीमांत प्रदेशों में रहते हैं । 

मुसलमानों का आगमन--सातवीं शताब्दी ईसवी से भारत पर 
मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुए. ओर ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ तक 
उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया | पूर्वकालीन आक्रमणकारियों की भांति, 
ये लोग पहले इस देश में बंसने के पक्ष में न थे। छूटमार करना और दूसरे 
धर्मों की अपेक्षा, पाशविक बल से, अपने धर्म की उच्चता दिखकाना, ये ही इन 
आक्रमणों के भ्ुुख्य ध्येय थे । किंतु मुहम्भद गोरी ने भारत में मुस्किम राज्य की 
स्थापना की और इस प्रकार अधिकाधिक संख्या में विदेशी मुमछ्मान भारत में 
बसने छगे | 

भारत के मुसलमान आक्रमणकारी पूर्व आक्रमणकारियों से मिन्न थे। कुरान 
शरीफ के आधार पर उनका एक निश्चित धर्म था। इस्लाम को खीकार न 
करनेवाले काफिर समझे जाते थे ओर उनको मुसलमान बनाना था उनका वध 
करना धार्मिक'कत्तव्य माना गया था। मुसल्मानों में स्वयं, किसी प्रकार का 
भेद-माव न किया जाता था। संसार की सब जातियाँ इस धर्म को स्वीकार कर 
सकती थीं। अन्य देशों में सफल होने के कारण, उनका उत्साह और भी बढ़ा- 
चढ़ा था। मुसल्मान आक्रमणकारियों तथा निवासियों की उपर्युक्त मनोवृत्ति, 
भारत के लिए एक नयी बात थी। इसके कारण उसके निवासी इन्हें अपने में 
'विंढीन करने में असफल रहे । इंतना ही नहीं, इस अपूर्व परिस्थिति के कारण, 
भारत के हिंदु-निवासियों ने, अपने को मुसलमानों से बचाने के लिए, जाति-व्यवरथा 
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( (७४४७ 87४०7 ) के बंधन को इतना कड़ा किया कि उन्होंने उन 
व्यक्तियों से पूर्ण संबंध-विच्छेद कर लिया जो हिंदू-धर्म को छोड़ इस्लाम को 
स्वीकार करते थे । इस प्रकार हिंदुओं की मनोदृत्ति में संकीणंता का उदय हुआ, 
उनकी संख्या क्रमश! कम होने छगी और मुसलव्मानों की संख्या उत्तरात्तर 
बढ़ने लगी | 


मुसलमानों में अधिक रक्त-मिश्रण--भारत के सभी धर्मों के अनुयायियों 
में विभिन्न जातियों का रक्त-मिश्रण है, किंतु भारतीय मुसलमानों में हिंदुओं की 
अपेक्षा रक्त-मिश्रण अधिक है। इसका कारण उनकी धर्म-परिवतंन की नीति है । 
वे सब जातियों के छोगों की समान रूप से मुसल्मान बना लेते हैं। अतवएव 
उनमें भारत के सभी वर्गों के छोग हैं। साथ ही उनमें अरब, इरानी और तु्क 
जातियों का भी रक्त विद्यमान है। सदियों के परस्पर विवाह आदि के 
संबंधों के कारण, यह रक्त-मिश्रण इतना अधिक हो गया है कि किसी व्यक्ति की 
मूल जाति का पता छगाना असंभव है । 


मुसलमानों पर हिंदुओं का प्रभाव--छगभग ९०० बरस से साथ-साथ 
रहने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूमरे के जीवन तथा जीवन के 
दृष्टिकोण को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया है। मुसल्मानों ने हिंदुओं की 
अनेक ऐसी बातें अपना छी हैं जो उनमें पहले न थीं किंतु जिनका चलन 
हिंदुओं में बहुत दिनों से था। प्राचीन काल से ही हिंदू छोग अनेक देवी- 
देवताओं तथा ऋषियों; की पूजा और मनोरथ-तिद्धि के लिए, उनकी मनौती 
करते आये हैं। मुसलमान छोग हिंदुओं के इस' घलन से न बच्च सके और स्वयं 
ताजियों, कब्रों ओोर फकीरों की पूजा तथा मनौती करने लंगे। उन्होंने अनेक 
बातों में हिंदुओं के रहन-सहन, खान-पान और वेष-भूषा को भी अपनाया | 
भारत के अधिकांश मुसलमान उसी प्रकार के मकानों में रहते हैं जिस प्रकार 
के मकानों में हिंदू। उनका खान-पान अधिकांश मात्रा में हिंदुओं का-सा है. 
और बहुतों ने हिंदुओं के बस्रों ओर आमूषणों को अपना छिया है। उन्होंने 
हिंदुओं से त्योहारों तथा उत्सवों का मनाना सीखा | ये बातें उनमें पहले न पायी 
जाती थीं। मुसलमानों ने हिंदू-संगीत को इतना अधिक अपनाया कि आज भी 
'हिंदू-संगीत के कुछ प्रमुख गबेये मुसलव्मान हैं। क्रमशः उनमें भी, हिंदू जातिं- 
च्यवस्था के प्रभाव के कारण, ऊँच-मीच का भेद-भाव किया जाने छगा और , 


अंतर्जातीय विवाह संबंधी प्रतिबंधों का उदय हुआ | जीवन के इश्कोण में * । 


भी हिंदुओं का प्रभाव विद्यमान है। बहुत से मुसल्मान, हिंढुओं की भाँति संसार 
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को असार मानते हैं। कुछ मुसलमानों ने हिंदुओं के नेतिक तथा आध्यात्मिक 
आदरशों तक को अपना लिया है। उनका एक वर्ग धर्म के नाम पर किये गये 
नर-संहार को देखकर, ब्रह्म ओर जीव संबंधी वैदिक घारणाओं से इतना 
प्रभावित हुआ कि वह सब धर्मों की आधार-भूत शुकता को स्वीकार करके 
सबके प्रति धार्मिक उदारता तथा सहिष्णुता का उपदेश देने छगा। मुसलमानों 
पर हिंदुओं का उपर्युक्त प्रभाव स्वाभाविक था। बहुत से हिंदुओं ने खतः अथवा 
जबरदस्ती इस्लाम को स्वीकार किया या । केवल धर्मं-परिबर्तन के कारण उनके 
समस्त पुराने संस्कारों का मिंट जाना असंभव था । अतएव मुसलमान होने पर 
भी वे हिंदू-जीवन तथा उसके आदशों द्वारा प्रभावित होते रहे, यहां तक कि 
कालांतर में हिदूजीवन तथा उसके आदरशों के कुछ अंश मुस्लिम जीवन और - 
उसके आदशों में प्रविष्ट हो गये | 


हिंदुओं पर मुसलमानों का प्रभाव--जिस प्रकार हिंदुओं ने मुस्लिम 
जीवन तथा आदर्शों को प्रभावित किया है उसी प्रकार मुसलमानों ने हिंदुओं के 
जीवन तथा आद्शों को प्रभावित किया है। हिंदुओं के जीवन का दृष्टिकोण 
प्रधानतया आध्यात्मिक था और मुसलमानों के जीवन का प्रधानतया सांसारिक । 
अतएव उनके संस के कारण हिंदुओं के जीवन का दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा 
अधिक सांसारिक होने लगा। वे अनेकेश्वर्वाद के स्थान पर एकेश्वरवाद की 
ओर झकने लगे ओर धार्मिक बंधुत्व के आदर्श से प्रभावित हो, ऐसे मतों के 
जन्मदाता हुए जिनमें सब छोग एक दूसरे के बराबर समझे जाते हैं । 


मुसत्मानों के प्रभाव के कारण भारत में अरबी और फारसी के साहित्य 
का उदय हुआ और बहुत से हिंदू इन भाषाओं का अध्ययन करने छगे | उर्दू 
साहित्य का जन्म ओर उदूँ भाषा का अचार भी मुसलमानों के दी कारण 
हुआ है। इन भाषाओं के कारण, संस्कृत गज-भाषा के पद से उतार दी गयी 
और शासन-क्ार्य और न्यायालयों में फारसी और अरबी का अधिकाधिक प्रयोग 
होने छगा | मराठा काल में मी जब हिंदुओं का पुनरुत्थान हुआ, ये शब्द प्रायः 
पूर्वबत्‌ व्यवह्वत होते रहे और आज़ भी उनका व्यवहार न्यूनाधिक उसी प्रकार 
हो रहा है । मुस्ब्मानों के प्रभाव के कारण भारतीय साहित्य की कुछ नयी 
शाखाओं का ग्रादुर्माव हुआ | इतिहास-लेखन-कार्य आरंभ हुआ और नये ढंग 
की कविताएँ की जाने छगीं। रूल्त-कलाओं में नयी शैलियों का प्रवेश हुआ । 
मंदिर-निर्माण-काछ और भास्कर-शिव्प पर भी अरब और फारस की शैलियों का 
, भैमाव पड़ा और बहुत सी इमारतें हिंदू और मुसवूमान शैलियों के सम्मिभ्रण के 
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अनुसार बनायी गयीं । मुसव्मानों के प्रभाव के कारण चित्रकला में भी परिवत्तन 
तथा राजपूत शैली का जन्म एवं विकास हुआ | 

मुसलमानों ने हिंदुओं के सामाजिक जीवन पर गहरा अभाव डाला । 
हिंदू स्त्रियों में पे की प्रथा संभवतः मुसलमानों के अनुकरण तथा उनसे बचे 
रहने का परिणाम है। बाल-विवाह का चलन भी संभवतः इसी काल में आरंभ 
हुआ और ख््रियों में निरक्षरता बढ़ी। मुसल्मानों की धार्मिक नीति के कारण 
हिंदुओं ने धर्म-परिवत्तेन पर कड़े' प्रतिबंध छगाये, जातिमेद अधिक कड़ाई से 
माना जाने लगा और छुआछूत का चलन हास्यास्पद सीमा तक बढ़ा । सामाजिक 
बातों में, हिंदुओं की मनोबवृत्ति, इतनी रूढ़िवादी तथा अंध-विश्वासी हो गयी कि 
आधुनिक काल में परिस्थिति में परिवरतन हो जाने पर भी उपयुक्त सामाजिक 
कुरीतियाँ न्यूनाधिक पूर्ववत्‌ बनी हुई हैं ओर समाज-सुधारकों को उनके उन्मूछन 
में भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । 

मुसलमानों का प्रभाव हिंदुओं की युद्ध-कला पर भी पड़ा | प्राचीन काल से 
हिंदू सेना के रथ, हाथी, अश्वारोही ओर पैदल सैनिक-ये चार विभाग होते थे । 
अपने युद्धों में साधारणतया वे हाथियों को सबसे आगे रखते थे और तस्पश्चात्‌ 
सेना के दूसरे अंगों को। मुसलमानों के आगमन के पूर्व ही रथ का प्रयोग प्रायः 
बंद हो गया था, पर हाथियों का प्रयोग अधिकाश अवसरों पर किया ज्ञाता था । 
मुसलमानों ने बारूद का प्रयोग आरंभ किया इसके कारण सेना का हाथी-दुल 
अपनी ही सेना को पददलित करने, छगा और काछांतर में सेना से निकाल 
दिया गया | हिंदुओं ने मुसलमानों से युद्ध के नये अख्न-शत्रों का शान प्राप्त 
किया और उनका प्रयोग करने छगे | अश्वारोहियों का स्थान पहले की अपेक्षा 
अधिक महत्वपूर्ण हो गया और सेना के संचालन में एकाधिकार तथा वेग से 
आक्रमण करने की चार का अधिकाधिक प्रयोग होने रूगा । 

मुसलमानों के शासन-काछ में, संसार के अन्य देशों से, भारत का संपके 
पहले की अपेक्षा कुछ अधिक हो गया। मुसलमान विजेता ,स्वय॑ विदेशी थे 
ओर यद्रपि उन्होंने मारता को अपना देश मान छिया था, तो भी वे अपने 
मावृ-देश को पूर्णतया न भूछ गये थे। अतएव अफगानिस्तान, फारस, मध्य- 
एशिया ओर तुर्की के साथ भारत का अधिक संबंध होना ख्राभाविक 'था।, 
मुसलमानों के अधिकांश तीर्थ-सान अरब में थे और प्रत्येक श्रेष्ठ मुसलमान के 
लिए, हज करना आवश्यक था। अतएवं भारत का अरब के साथ अधिक 
संपक स्थापित हुआ । युरोपीय देशों तथा नगरों के छोग भी भारत में व्यापार 

के लिए आने छगे । 
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युरोपियनों का आगमन--सोलहवीं शताब्दी ईसबी से युरोपीय जातियों 
के छोग अधिकाधिक संख्या में मारत में आने छगे । पहले पुर्तगांछ के निवासी 
आये और तत्पश्रात्‌ इंगलेंड, हॉलेड ओर फ्रांस के |जिस समय इन छोगों ने 
अपने देश से विदेशों के लिए प्रस्थान किया, युरोप में विद्या का पुनरुत्यान 
( ॥4७॥७78887706 ) हो चुका था। अंध-विश्वास ओर रूढ़िवादिता का काल 
बीत चुका था और उनके स्थान पर विवेक और तक का आधिपत्य था। 
धार्मिक-सुधार ( 3९४07779007 ) भी होने ढगा था। युरोपीय जीवन 
का दृष्टि-कोण सांसारिक एवं मौतिक हो चुका था और मध्यकालीन खर्ग और 
नरक की कव्पनाओं का बंधन कुछ ढीछा पड़ गया था। थुरोप के निवासी 
राष्ट्रीय भावना से युक्त थे और इसी के आधार पर अपने अधिकांश काम करते 
थे। ये छोग श्रेष्ठर अस्र-शत्नरों से परिचित थे और राष्ट्रीय भावना-युक्त होने के 
कारण, व्यापार तथा दूसरे साधनों द्वारा अपने देश को ऊपर उठाना चाहते थे । 

ईसाई-धर्म का प्रचार--युरोपियनों के आगमन के कारण भारत में 
ईसाई-धर्म का प्रचार हुआ । पुर्तगाल के निवासी, सर्व प्रथम आने के कारण, 
पीछे आनेवाले युरोपियनों की अपेक्षा कम उदार थे। अतएव उन्होंने व्यापारिक 
छाभ के अतिरिक्त, मध्यकालीन विजेताओं की भाँति घर्म-परिबर्तन की नीति 
का अवलंबन किया और भारत के निवासियों को जबरदस्ती ईसाई बनाने छगे | 
अन्य युरोपीय जातियों ने भी ईसाई-धर्म का प्रचार-कार्य जारी रखा जिसका 
परिणाम यह हुआ कि भारत में ईसाई-धर्मावरूंबियों की संख्या क्रमशः बढ़ने 
लगी । सन्‌ १९४१ की जन-गणना के अनुसार भारत में रहनेबाके ईसाइयों की 
संख्या लगभग ५७ छाख थी | 

भारत में अंगरेजी शासन ओर उसकी नीति--युरोपियनों के आगमन 
के कारण भारत में अंगरेजी राज की स्थापना हुई । पुतंगाल के निवासियों की 
अपेक्षा अंगरेज धार्मिक बातों में अधिक उदार थे और इनके जीवन का दृष्टि- 
कोण भी अधिक सांसारिक था। इन्होंने राष्ट्रभावना से प्रेरित हो, नेतिक तथा 
अनैतिक साधनों द्वारा, भारत में अपना राज स्थापित किया, उसमें शांति और 
व्यवस्था की स्थापना की ओर पाश्चात्य विद्या ओर साहित्य तथा जीवन के 
पाश्चात्य दृष्टिकोण का प्रचार किया | “घम मनुष्य का व्यक्तिगत अधिकार है”, 
इस आदर्श से प्रेरित होकर, इन्होंने भारतीय शासन का संचालन धार्मिक 
सहिष्णुता के आधार पर किया। अंगरेजों ने भारत में पाश्चात्य, यातायात के 
साधनों का प्रचार किया जिसके कारण देश के त्रिमिन्न भाग एक दूसरे के 
' सन्निकंद हो गये ओर भारतीय जीवन का इृष्ठि-कोण स्थानीय अथवा ग्रांतीय ने 


| 


रहकर अखिल भारतीय हो गया । राष्ट्रभावना-जनित साम्राज्यवाद के कारण, 
उन्होंने भारत में आर्थिक शोषण की नीति बर्ती और बड़े पैमाने पर नवीन 
दस्तकारियों को चछा कर; भारत की आर्थिक नीति, इंगलेड के हित में निश्चित 
की। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय उत्थान में प्रत्यक्ष अथवा प्रोक्ष रीति से काफी 
सहायता पहुँचायी किंतु इस बात का भी ध्यान रखा कि कहीं भारत ब्रिटिश 
साम्राज्य से निकछ न जाय । अतएव राजनीतिक उदारता के साथ साथ उन्होंने 
“बिच्छेद और शासन? की नीति का आश्रय लिया। 


भारतीय जीवन का नया दृष्टिकोण--युरोपियनों के संसर्ग के कारण 
भारतीय जीवन तथा उसके दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये हैं। निम्न- 
लिखित परिवत्तंन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--- 

(अ ) जीवन का सासारिक दृष्टिकोण--युरोपियनों के संसग के कारण 
भारतीय जीवन का दृष्टिकोण अधिक सांसारिक हो गया है | छोग अब भी खग; 
नरक ओर परमार्थ में विश्वास करते हैं, किंतु नरक के भय से' पूर्व काछ की 
भीति उनका हृदय काँप नहीं उठता । वे अब अपने जीवन को सुख से बिताना 
चाहते हैं और मृत्यु के पश्चात्‌ खर्ग मिलेगा या नरक, इसके कारण विचलित 
नहीं होते। इसी भावना से प्रेरित होकर भारतीय पूँजीपति बड़े पैमाने पर नयी 
नयी दस्तकारियों को चला रहे हैं और भारतीय जनता, इड़ताछ, सामाजिक 
दबाव तथा व्यावसायिक साधनों द्वारा, अपनी आर्थिक स्थिति के सुधारने में 
लगी है। 

(ब ) धर्म की महत्ता में कमी--पाश्चात्य संसग के कारण भारतीय जीवन 
में धर्म की महत्ता कुछ कम हो गयी है, जीवन के इस क्षेत्र में भी अब विश्वास 
की अपेक्षा तक तथा विवेक से अधिक काम लिया जाता है। “धर्म मनुष्य का 
व्यक्तिगत अधिकार है”, इसी आदश से आजकल भारत के अधिकांश निवासी 
प्रभावित हो रहे हैं। धर्म-जनित छुआछूत का रेवाज कम हो रहा है और प्रत्येक 
धर्म की व्यावहारिक कड़ाइयों में आश्चर्यजनक शिथिलता दृश्टिगोचर हो रही है । 

(स ) सामाजिक जीवन में अधिक उदारता--युरोपियनों के संसर्भ के 
कारण भारतीयों का सामाजिक जीवन अधिक उदार हो गया है । आचीन 
चलनों का मूल्य पुनः निर्धारित किया जा रहा है और धर्म के नाम पर प्रचलित 
' बे प्रथाएँ, जो तक की कसोटी पर ठीक नहीं उतरती, क्रमशः तिरस्कृत हो रही 
हैं। छोग खान-पान की छुआछूत छोड़ने छगे हैं और विदेश-यात्रा को पाप 
समझ कर वहाँ से छोटे के पश्चात्‌ प्रायश्वित्त नहीं करते | समाज के तथाकथित 

अछूत या हरिजन वर्ग के साथ भी धीरे धीरे ठिछाई का बर्चाव बढ़ रहा है । 
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जाति-भेद के बंधन शिथिल हो रहे हैं। लोग विधवा-विवाह को हीनता की दृष्टि 
से नहीं देखते ओर बाल-विवाह तथा सामाजिक अवसरों के अधिक व्यय का 
विरोध करने छगे हैं। स्लियों को नित्य-प्रति अधिकाधिक अधिकार दिल्यने के 
आंदोलन चल रहे हैं। यहां तक कि विवाह-बिच्छेद तथा आथ्थिक अधिकारों 
तक की चर्चा हो रही है। सामाजिक जीवन की उपयुक्त उदार मनोबृत्ति पाश्चात्य 
संसर्ग का प्रभाव है । 

(द ) अंगरेजी साहित्य का विकास--पाश्चात्य संसग के कारण भारत में 
अंगरेजी साहित्य का विकास हुआ है। विभाजन के पूर्व राज-भाषा होने के कारण, 
अंगरेजी का प्रचार पहले तो सरकारी नीति के कारण हुआ और तत्पश्चात्‌ खतः 
भारतीयों की सरकारी पद-छालसा के कारण | काछांतर में अंगरेजी पढ़े लिखे 
लोग, यातायात के साधनों की झुविधा के कारण एक दूसरे के संपर्क में आये 
ओर अंगरेजी समस्त भारत के शिक्षित एवं जाग्त वर्ग की भाषा हो गयी । 

( थ ) राष्ट्रभावगा का उदय--अंगरेजी शासन तथा पाइचात्य संसग के 
कारण भारत में राष्ट्रआावना का उदय एवं परिवद्धन हुआ। मुसल्मानों की 
भाति भारत के अंगरेज शासकों ने इस देश को अपना देश नहीं बनाया, वरन्‌ 
विदेशी ही बने रहे । आर्थिक शोषण की नीति के कारण उन्होंने भारत को 
आर्थिक हानि पहुँचायी जिससे भारतीय जनता नित्य-प्रति अधिकाधिक निधन 
होती गयी । उन्होंने भारतीयों को ऊंचे सरकारी पदों से दंचित रखा | काछांतर 
में शासकों की इस नीति तथा पाश्चात्य अनुकरण के कारण, धमम-प्रधान भारत 
में भी राष्ट्रभावना की लहर दोड़ी ओर भारतीय जनता, अखिल भारतीय संस्थाओं 
का निर्माण करके, अपने देश को स्वतंत्र बनाने का प्रयज्ञ करने छगी। 

भारत में जातीय सम्मिश्रण में रुकावटें--भारत में कौन-कौन सी 
जातियाँ बाहर से आयीं ओर उनका परस्पर तथा मारतीय जीवन पर क्या प्रभाव 
पड़ा, इसका संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया गया है। आगगंतुकों के कारण भारतीय 
जनता में, जातियों का सम्मिश्रग हुआ, कितु उतना अधिक नहीं जितना अन्यथा 
हो सकता था । भारत-निवासी आये छोग जातीय उत्कर्षता में विश्वास करते 
और अनायों को दस्यु समझते ये । अस्तु उन्होंने उनके साथ संपर्क तो स्थापित 
 कियां, किंतु इतना अधिक न मिले कि दोनों जातियों के मेल से समस्त भारत 
में इस मिश्रित जाति के ही छोग फैछ जाते । ऋ्रमंशः हिंदुओं में जाति-भेद का 
प्रचार हुआ और ऊंच-नीच की भावना बढ़ी। विभिन्न जातियों में न तो खाने- 
पीने का संबंध रह गया और न विवाह का । इसके कारण रक्त-मिश्रण में कुछ 
 झुकाबदें आयीं। जाति-व्यवथा के कारण मुसलमान छोग, शासक होते हुए भी, 
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भारतीय हिंदुओं को मुसलमान बनाने में असफल रहे । हिंदुओं ने उन्हें हमेशा 
अपने से अलग रखा और उनके साथ छुआछूत का बर्ताव करते रहे | इनका, 
अंगरेज ्ञासकों के प्रति भी इसी प्रकार छुआछूत का व्यवहार रहा । अंगरेजों 
ने स्वयं भी अपने को भारतोयों से अछग रखा | इसके कारण मी अधिक जाति- 
मिश्रण न हो सका । 

जातीय मिश्रण ओर भारतीय नागरिकता की समस्या--जातीय 
सम्मिश्रण तथा प्रथकता एबं मतमतांतरों की विभन्‍नता के कारण, भारत के 
निवासियों के लिए. नागरिकता की समस्या का हल करना कुछ कठिन सा हो 
गया है । यह कठिनता उस समय कुछ और बढ़ जाती है जब विभिन्‍न आदशों 
तथा विचार-धाराओं द्वारा प्रभावित मनुष्य एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं । 
ऐसी परिस्थिति में किसी मनुष्य के लिए. एक ऐसे मार्ग का खोज निकालना, 
जो सबको समान रूप से ग्राह्म हो, असंभव सा हो जाता है। जातिगत विशेषताएं 
चिरस्थायी हो जाती हैं। मनुष्य प्रगतिशील तभी होता है जब विवेक की प्रेरणा 
के कारण वह पुरानी बातों की परीक्षा करता है ओर उनको अर्सतोषप्रद पाकर 
एक ऐसे मार्ग को अपनाता है जो अधिक विवेकात्मक हो। आजकल हमार 
देशवासी न्यूनाधिक ऐसी ही परिस्थिति में हैं। वे क्रमशः अंध-विश्वास अरे 
पुरातन-पूजा को छोड़कर, पुरानी प्रथाओं की परीक्षा और उन्हें तक की कसौटी पर 
कस कर उनका मूल्यांकन कर रहे हैं । यदि कुछ दिनो तक यही अवस्था रही 
तो मारत के निवासी एक ऐसा आधघरण निध्धौरित कर सकेगे जो सबको या अधि- 
काश जनता को गआह्य होगा और जिसको अपना कर वे उत्तम नागरिक बन सकेंगे । 


अभ्यास 


१. भारतीय जन"संख्या की विशेषताओं को समझाकर लिखिये । 
भारत में कौन कोन सी जातियाँ बाहर से आकर बस गयीं ? भारतीय 
जन-संख्या पर उनका क्या प्रभाव पड़ा ९ 

३. मुसलमानों और हिंदुओं के परस्पर प्रभावों को समझा कर लिखिये | 

४. रक्त-मिश्रण का क्या अर्थ है ? हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में अधिक 
रक्त-सिश्रण क्यों हुआ ९ 

, युरोपियनों के आगमन के कारण भारतीय जीवन पर क्या गअभाव पड़ा ? 

६. भारतीय जीवन के नये दृष्टिकोण का क्‍या अर्थ है ? इसकी विस्तृत 
व्याख्या कीजिये । 

७, जातीय मिश्रण का भारतीय नागरिकता पर क्‍या प्रभाव पड़ा है ? 

<. “भारत में उतना रक्त-मिश्रण नहीं हुआहे जितना अन्यथा हो सकता था। ” क्‍यों ? 
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हमारा धार्मिक जीवन 


मानव-जीवन में धर्म का स्थान--मानव-जीवन में धर्म का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है | संसार के इतिहास में अमी तक कोई ऐसा जन-समूह नहीं हुआ 
है जिसमें किसी न किसी रूप में धार्मिक भावना का असिित्व न रहा हो | 
विवेकयुक्त होने के कारण, मनुष्य संसार से परे, उसके नियंता की कब्पना 
करता, उसे अपने सुख-दुःख का विधायक समझता तथा अपने आचरण और 
उसकी उपासना द्वारा उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। फल-खरूप उसका 
सांसारिक जीवन सत्य, सुंदर ओर नैतिक हो जाता है और मृत्यु के उपरांत, वह 
ईंइवर में विछीन होने की आशा करता है। उसके जीवन के राजनीतिक, 
सामाजिक और आथिक अंग उसी पर निर्भर करते, उसके द्वारा संचालित होते 
तथा उसके विरुद्ध होने पर हीन एवं निषिद्ध समझे जाते हैं । इस प्रकार 
अष्ठ जीवन के निर्माण में धर्म का महत्त्वपूर्ण हाथ होता है । 
भारतोय जीवन में घर्म की महत्ता--भारत में धर्म की महत्ता अन्य 
देशों की अपेक्षा अधिक है। वह भारतीय जीवन के सभी पहेलओं में व्याप्त है 
ओर उसके प्रतिक्षण का नियमन करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
जीवन में धर्म की प्रधानता है। भारतीय संस्कृति भी उसी के आधार पर खड़ी 
है। संसार के किसी अन्य देश के निवासी, न तो भारतीयों के समान धर्म के 
नाम पर त्याग कर सकते हैं ओर न धर्मेजनित आनंद का छाम । जिस समय 
भारत का निर्धत किसान त्योहार के दिन, गंगा-स्लान के परचात्‌, अपने 
परमार्थ के सुधारने के हेतु गोदान करता है, वह अपनी हूंटी झोपड़ी, फटे 
कपड़ों और एक समय भोजन पाने वाले बच्चों को भूल जाता है। उसकी गाद़ी 
कमाई क्षण भर में दूसरे के पास चली ज्ञाती है, पर उसके मुख पर उदासी नहीं 
आती, अपितु मुस्कराहद ही दृष्टिगोचर होती है। कथाओं के सुनने और 
कीरतन करने में अधिकांश भारतीय अंपने आपको विस्मरितः कर देते हैं। 
''भौतिकतावादियों के मतानुकूछ यह उन्माद का एक रूप है, पर धर्मभीरु भक्तों के 
मतानुकूल अलौकिक सुख का अनुभव | 
भारतीय ध्म--भारत' में अनेक धर्मों का अस्तित्व है। उनमें से प्रायः 
सभी एक सर्व शक्तिमान अलॉकिक शक्ति की कव्पना करते हैं। उसे वे 
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परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अछा, गॉड आदि नामों से पुकारते तथा उसे अपने 
अस्तित्व एवं कल्याण का विधायक समझते हैं। उसकी इच्छा प्रगट करने के 
लिए कुछ धर्मों में पैगंबर की कल्पना की गयी है और कुछ में ऋषियों की, 
जिन्होंने आत्म-शासन, विवेक, योग आदि के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करके, 
उसे सर्व-साधारण के सम्मुख रखा है। कुछ धर्मों में वह सगुण रूप में पूजा 
जाता है और कुछ में निर्गुण रूप में। कुछ छोग उसे शान-मार्ग द्वारा प्रात्त करते हैं, 
कुछ कम-मार्ग और कुछ भक्ति-मार्ग द्वारा । 
बैदिक हिंदू धर्मं--हिंदू धर्म संसार के बड़े धमों में है । उसके अनुयायियों 
की संख्या लगभग २५ करोड़ है। वह संसार का सबसे प्राचीन धर्म है । 
उसके उदय की निश्चित तिथि का बतलाना कठिन है. पर वह ४००० बरस से 
भी अधिक पुराना है। गतिशील होने के कारण उसके अनेक रूप हो गये हैं । 
सर्वप्रथम रूप वैदिक काल का है। वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार वेद सत्य विद्या 
के भंडार हैं। वे मनुष्य कृत नहीं, ऋषि-कृत हैं । इन्होंने परमात्मा से साक्षात्कार 
करके ईश्वर प्रेरित भाषा में, उनका निर्माण, उस समय किया था जब संसार के 
कुछ भागों में बोली तक का विकास न हुआ था। उनकी ऋचाओं में नैतिक 
और आध्यात्मिक सत्यों के अतिरिक्त, सामाजिक जीवन की अनेक बातों का 
उल्केख है। जिन देवताओं की उनमें उपासना की गयी है, वें आजकल के 
हिंदू देवताओं से मिन्न थे । वैदिक काल के हिंदू प्रकाशपूर्ण सुखदायिनो प्राकृतिक 
शक्तियों की ओर आकर्षित हो कर सूय, चंद्र, अम्रि, वरुण, उषा, विद्युत, समीर 
आदि की उपासना करते थे। उनका विश्वास था कि प्राकृतिक शक्तियाँ अपने में 
रहनेवाले देवताओं द्वारा शासित होती थीं जो एक ही खत्‌ के विविध रूपों के 
समान थे। इस प्रकार वैदिक हिंदुओं ने प्रकृति की अनेक-रूपता और उसमें 
अंतर्निहित एक सत्‌ की कल्पना और उपासना की। 
वैदिक काल के हिंदू, प्राक्नितक शक्तियों में खित देवताओं की पूजा 
स्तुतियों और यज्ों द्वारा करते थे। उनकी उपासना में आंत्म-समर्पण और भक्ति 
के भावों की प्रधानता थी। उत्तर-बैदिक काल में इस मनोवृत्ति भें परिवर्तन 
हुआ। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, आत्म-समपंण और भक्ति के 
बदले, उन्होंने मंत्रोच्वारण और यजों द्वारा, स्वयं देवताओं को अपने वश में 
करना चाहा । अतएव कर्मकांड का प्रचार बढ़ा और बहुत बड़ी संख्या में 
पशुओं का बलिदान होने छगा। विचारशील मनुष्यों को ये बातें असंतोषप्रद 
प्रतीत हुईं और वे गंमीरतापूर्वक इन पर विचार करने छगो | फल-स्वरूप 
आरण्यकों और उपिनषदों के दाशनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ । विश्व की 
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विविधता में एकता का आभास तो ऋग्वेद में ही सत्‌ के रूप में हो गया था । 
वही अद्वितीय सत्ता उपनिषदों में ब्रह्म की कब्पना में अनुभूत हुई जो केवछ सत्‌ 
ही नहीं, वरन्‌ सत्‌-चित्‌ और आनंदमय दिखायी पड़ा । उपनिषदों के अनुसार 
“द्रह्म सर्व-व्यापी, सवातर्यामी, निगृुंग और निर्विकल्प है। विश्व का उदय, 
धारण और प्रठढय उसी से होता है। वही एक वास्तविक सत्ता है, उसके 
अतिरिक्त विश्व में और कुछ नहीं है। आत्मा ब्रह्म की ही ज्योति है, उससे मिन्‍न 
नहीं। व्यक्ति केवल अज्ञानवश अपने को ब्रह्म से भिन्न और शरीर तक 
ही सीमित समझता है। अज्ञान में पड़ी हुईं आत्मा, अपने शुभ और अशुभ 
कार्यों के अनुसार, कर्म के सिद्धांत से संचालित हो, बार बार जन्म और मरण के 
चक्कर में पड़ती है। इस अज्ञान से छुटकारा ओर ब्रह्मात्मा में एकता की 
अनुभूति की अवस्था को मोक्ष बतछाया गया । उपनिषदों के अनुसार मोक्ष का 
साधन है श्ञन और नैतिक आचरण । उपनिषद्कारों ने कमकांड को बहुत 
गौण स्थान दिया है। उनका कहना है कि वे छोग मूख हैं जो विश्वास करते हैं 
कि यज्ञों के द्वारा संसार से मुक्ति पा सकते हैं ।??” 


जैनधर्मं--उपनिषदों में वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया तो आरंभ हुई; पर 
उनकी नीति समझोते और समन्वय की थी। अतएव उनके द्वारा परंपरागत 
धर्म का जोरदार विरोध नहीं हुआ। उनके अतिरिक्त कई अन्य संप्रदाय 
हुए जो वैदिक धर्म के कड़े आलोचक तथा उम्र एवं क्रांतिकारी बिचारों के 
प्रवर्तक थे | इनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म विशेषतया उल्लेखनीय हैं । 


जैन धर्म को चलाने का श्रेय वर्धमान महावीर" को है। ये चौनत्रीसवे 
तीर्थोकर थे। तेइसवेँं तीर्थाकर पार्ब्बनाथ के समय में जेनधर्म की रूप-रेखा 
निश्चित हो चुकी थी। सो बरस की अवस्था तक वे उसका प्रचार करते रहे 
उनकी शिक्षा में अहिंसा, सत्य, अस्तेव और अपरिग्रह के संकल्पों पर विशेष जोर 
दिया गया था। महावीर स्वामी का जन्म ईसा के रूगमग ६०० बरस पूर्व हुआ 
था । ४५ बरस की अवस्था में उन्होंने अपने धर्म का ग्रचार आरंभ किया | 
जैन धर्म के कुछ अंश वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में ओर कुछ डपनिषदों 
पर अवलूंबित थे । उसमें किसी की पूजा का स्थान नहीं। महावीर खामी न 
तो परमात्मा के अस्तित्व को मानते थे और न उसकी उपासना ही करते थे | 
उनके अनुसार मनुष्य स्वयं ही अपना विधायक है। ख के बाहर किसी की 
सहायता की आंशा निराधार है | 


4. राजबली पांडेय--सारतीय इतिहास की भूमिका पृष्ठ ७१ । - 
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जैनधर्म, शान और नीति पर अवलंबित है । महावीर स्वामी ने यश, कर्मकांड 
ओर पौरोहित्य का विरोध किया, पर वे ज्ञानमार्ग के विरोधी न थे। अल्बत्ता 
वे उसे सर्व साधारण के लिए अनुपयुक्त समझते थे | फलू-स्वरूप उन्होंने 
नीति-मार्ग का प्रतिपादन किया और उन सब संकब्पों पर जोर दिया जिनका उपदेश 
पार््नाथ ने दिया था। उनके अनुसार सच्चा जैन वही है, जो नम्न, शीलवान 
और राग, द्वेष और प्रतिहेंस की भावनाओं से रहित हो और तपस्तव्री की 
भाँति जीवन व्यतीत करता हो। भात्मा का भौतिक शरीर में बंद हो जाना 
मनुष्य के हुख का कारण था। अतएव ब्रत और तपस्या द्वारा, शरीर को अधिक 
से अधिक कष्ट देकर, मनुष्य को अपनी आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्नशील 
होना चाहिये। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया गया है। महावीर 
स्वामी के अनुसार यज्ञ और पशु-बलि द्वारा मुक्ति का मिलना असंभव है। 
उसके लिए. सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दशन और सम्यक्‌ चरित्र की आवश्यकता है । 
इनके बिना निर्वाण की आशा निराधार है। 

जैनधर्म का देश में विशेष प्रचार न हुआ । इसका मुख्य कारण था उसकी 
कठोरता । जिन नैतिक बातों पर जैनधर्म अबलंबित था, उनका प्राप्त करना 
सरठ न था। साथ ही अहिंसा के अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान के कारण, वह 
' समाज के कुछ वर्गों के लिए अनुपयुक्त था। फलखरूप उसका विशेष प्रचार 
न॑ हो सका । 


बोद्धधरम--बौद्धधर्म को गौतम बुद्ध ने चछाया था। इनका जन्म 
५६२ बरस ईसा के पूर्व, शाक्य-गण की राजधानी कपिल्वस्तु में हुआ था। 
बचपन ही से ये चिंतनशील और कोमछ स्वभाव के थे। संसार के सब छुख 
उन्हें सुलम थे; तो भी वे जीवन, मरण, जरा ओर व्याधि के दृश्यों के कारण 
दुखी रद्द करते थे। अंत में उन्होंने मनुष्य-मात्र के दुखों को दूर करने के 
उपाय खोज निकालने का निश्चय किया और राजमहल को छोड़ कर, चुपके से 
एक रांत्रि, जंगल की ओर घल दिये। पहले तो उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा 
अपने शरीर को इतना तपाया कि वह अख्थि-पंजर मात्र रह गया, पर इससे 
उन्हें छाभ न हुआ । तब अपने साथियों के विरोध करने पर भी, उन्होंने शरीर को 
घुछाना छोड़ दिया और आवश्यकतानुकूछ भोजन आदि करके, शरीर की रक्षा 
के साथ साथ, अपने चिर-चिंतन के कारये में लग गये। ऐसी अबस्था में उन्हें 
ज्ञान की प्राप्ति हुईं । वे स्वयं मोह-निद्रा से जगकर मुक्त हो गये ओर संसार को 
जगाने और उसे निर्वाण का मार्ग दिखलाने के प्रयत्ञों में लग गये । 

बुद्ध के उपदेश दाशनिक न होकर व्यावहारिक थे । सरल भाषा में उन्होंने 


| हर. 


सुबोध नीति का उपदेश दिया । उनके नेतिक उपदेशो में चार आय॑ सत्य का 
उपदेश बड़ा प्रसिद्ध है। वे इस प्रकार हैं--(१) संसार में दुःख ही दुः्ख है। 
(२) दुःख का कारण तृष्णा अर्थात्‌ कभी तृप्त न होनेवाली प्यास का अस्तित्व है ।' 
(३, तृष्ण और वासना के त्याग से जन्म-मरण और उनसे संबद्ध दुखों का 
अंत होता है। (४) दुख के अंत के लिए: प्रत्येक मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का 
अनुसरण करना चाहिये। अष्ट अंग इस प्रकार हैं--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, 
सम्यक्‌ वाक्‌ , सम्यक्‌ कर्मात, सम्यक्‌ू आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक स्मृति 
और सम्यक्‌ समाधि | इनमें अति का सत्र विरोध किया गया है। नैतिक 
उपदेशों में बुद्ध ने दस शील के पालठन पर बड़ा जोर दिया । अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचय सबके लिए आवश्यक थे और मिक्षुओं के लिए: 
इनके अतिरिक्त शृत्य-गान का त्याग, सुगंध मालादि का त्याग, असमय भोजन 
का त्याग, कोमल शय्या का त्याग, कामिनी-कंचन का त्याग भी आवश्यक था | 
उनके मतानुकूल वंश या जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता । जिसमें सत्य और 
धर्म है, वही ब्राह्मण है, वही धन्य है | 

बौद्धमत के दाशेनिक तत्वों में अनीश्वरबाद और अनाव्मबाद की 
प्रधानता है। बुद्ध के मतानुकूछ जगत की उत्पत्ति के लिए किसी खष्टा की 
आबच्यकता नहीं । कार्य-कारण की #ंखलछा से संसार चलता है। आत्मा का 
भी अस्तित्व नहीं है । शरीर के तत्त्वों के अछूग हो जाने पर आत्मा का कोई भी 
स्थायी तत्व नहीं मिक्ता । उनके मतानुकूछ संसार क्षणिक है ओर मनुष्य का 
बार-बार जन्म और मरण होता है। पर यह पुनजन्म आत्मा का नहीं, अनित्य 
अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णा और वासना का अंत हो 
जाता है तो उसका अहंकार भी मिठ जाता है और वह निर्वाण-पद को 
प्राप्त दोता है । 

“बुद्ध ने वेदवाद, कर्मकांड और देववाद के स्थान पर ज्ञान और नैतिक 
आचरण को निर्वाण के लिए आवश्यक बतलछाया। यह कोई नई बाते न थी । 
उपनिषदों में इसका प्रतिपादन पहले ही किया जा चुका था। छुद्ध की 
मोलिकता उस विधि में थी जिसके द्वारा उन्होंने, प्राचीन विचारों को #ंखलाबद्ध 
करके, उन्हें नित्य-प्रति की व्यवहार की वस्तु बनाया | उन्होंने वेदांती बुद्धि के 
' साथ मनुष्यतां का संयोग करके, बेदांत' के निरज्ेग शरीर को सजीव और सत्यास 
के साथ सेवा का संयोग करके इसे अधिक छोकोपयोगी बनाया | यह कहना कि 
बुद्ध हिंदू धम के शन्रु थे, निराधार और भ्रामक है। पर वे उसके सुधारक 
अवब्यं थे । इसमें अनेक ऐसी बातें आ गयी थीं, जिनके कारण जीवों के साथ 
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कठोरता का व्यवहार किया जाता था। बुद्ध ने इन्हीं को लक्ष्य बना करें, डिक 
ऐसे धर्म को चलाया जो सिद्धांतों में वैदिक धर्म से मिछिता हुआ होने पर भी 
व्यवहार में उससे मिन्न था और सब मनुष्यों को, नैतिक आचरण द्वारा, निर्वाण 
दिल्य तथा उन्हें वेदवाद, देववाद और कर्मकांड के विकट जंजाल से बचा 
सकता था । 

स्मार्त हिंदू धर्म--वैदिक धर्म के विरुद्ध जैन और बोद्ध धर्मों की 
प्रतिक्रिया के कारण, उसमें भी सुधारों का होना क्षवश्यंभावी था। नये घर्मो की 
सफलता के कारण इस बात का प्रयज्ञ किया गया कि वह सररू होकर जन- 
साधारण की पहुँच के मीतर आ जाय । उपनिषदों में प्रतिषादित ज्ञान-मार्ग की 
साधना थोड़े से ही व्यक्ति कर सकते थे। जन-साधारण के लिए! तो ऐसी 
सामाज्जिक व्यवस्था तथा नियमों और निषेधों की आवश्यकता थी जो उसे आध्या- 
त्मिक जीवन के लिए. तैयार कर सकते हों। काछाततर में स्मृतिकारों ने इस 
कार्य को संपन्न किया । उनमें मनु का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है'। अपनी 
स्मृति ( मनुस्मृति ) में उन्होंने मनुष्य के सर्वोगीण जीवन का निरूपण करके, 
चारो वर्णों के व्यक्तितत और सामाजिक आचरण के नियम ग्रतिपादित किये | 
आध्यात्मिक बातों में वेदों की प्रामाणिकता पूर्ववत्‌ बनी रही और यज्ञ और 
संस्कारों पर भी यथावत्‌ जोर दिया गया; पर सामाजिक व्यवस्था में ज्ञाति-मेद 
की प्रधानता हो गयी और वर्णाश्रम-धर्म ओर उसके संरक्षण द्वारा मुक्ति का मार्ग 
निर्धारित हुआ | कर्म और पुनजन्म के सिद्धांत मी प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादित 
किये गये | इनके अनुसार कर्मो के आधार पर मनुष्य का बार बार जन्म होता 
है | यदि वह इस आवागमन से बचना चाहता है तो उसे पाप कर्मों से दूर 
होकर सत्कर्मों में लग जाना चाहिये। इन्हीं के द्वारा मोक्ष मिछ सकती है । 

श्रीमद्भगबद्गीता और हिंदू धर्म--श्रीमद्भगवतगीता में मोक्ष प्राप्ति के 
लिए. कर्म, श्ञान और भक्ति के मार्गों का निरूपण करके, अंत में भक्ति पर जोर 
, दिया गया है। भक्ति द्वारा सबको मुक्ति मिल सकती है। यह काम सामाजिक 
कर्तव्यों के पालन के बिना नहीं हो सकता। अतएव प्रत्येक मनुष्य को अपने 
सामाजिक कतंव्यों का पाठन करना चाहिये, चाहे उनमें उसकी खांर्थ-सिद्धि 
का सर्वथा अभाव ही क्यों न हो । गीता के अनुसार ज्ञानी ओर अज्ञानी में एक 
महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि ज्ञानी संसार से विरक्त रहते हुए भी, निरासक्त भाव 
से, अपने कतंव्यों का पालन करता है और अशानी संसार में छिप्त रहकर, 
वासनाओं के दास की भाँति, खार्थ-बुद्धि से 

पौराणिक हिंदूधमें--पौराणिक हिंदूधम॑ को नवीन हिंदूधम भी कहा, 

डे 
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जाता है। इसके आरंभिक रूप का निरूपण महाभारत और पुराणों में किया 
गया है। इसका उद्देश्य भी जेन ओर बौद्ध धर्मों के आक्रमणों से हिंदूधम की 
रक्षा करना था। अतएब इसमें वे सब बाते त्याज्य समझी गयीं जिनके कारण 
हिंदू धरम का हास हुआ था और वे सब बाते बढ़ा छी गयीं जिनके कारण जैन 
ओर बौद्ध धमों की उन्नति हुई थी। यज्ों और बलिदानों का प्रचार कम कर 
दिया गया, झूद्र भी मोक्ष के अधिकारी माने गये, दूसरे धर्मों की अनेक बातें 
हिंदूधम में सम्मिलित की गयीं और उदारता के साथ विदेशी छोग हिंदू बनाये 
गये | खयं धर्म का रुप इतना सीधा-सादा एवं सरछ कर दिया गया कि 
केवल ब्रत रखने, कथा सुनने या विशेष अवसरों पर विशेष नदी में खान 
करने से व्यक्ति को सांसारिक सुख की प्राप्ति हो सकती थी और उसका परमार्थ 
सुधर सकता था। देवी, देवताओं की संख्या असीम रूप से बढ़ी, उनकी 
मूर्तियों का निर्माण हुआ, उनके संबंध में आकर्षक कहानियाँ गठी गयीं और 
नाना प्रकार से उनकी पूजा की जाने छगी। शिव, विष्णु ओर शक्ति की पूजा 
आरंभ हुईं। कारछांतर में शिव के भक्त शैव, विष्णु के भक्त वैष्णव और शक्ति के 
उपासक शाक्त कहलाये | 

शेंव संग्रदाय--शिव को परमेश्वर मानकर, उनकी पूजा ओर भजन द्वारा 
जो छोग मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयक्षशील हुए, वे सामूहिक रूप में शव” कहलाये । 
' इनके अनुसार शिव के तीन रूप हैँं---(१) धर्म ओर दर्शन के परबह्म का रूप; 
(५) सगुण भक्ति के देवादि देव का रूप ओर (३) पुराणों के नायक का रूप । 
शैव मतावलंबियों के अनुसार शिव सबको शरण देते हैं। वे पूर्ण योगी तथा योगियो 
के आदरशो हैं, जगत के जीवन-दाता एवं संहार-कर्ता हैं, परम सत्य, शञान और 
आनंद हैं । चांडाल से चांडाल व्यक्ति भी शिव का नाम लेकर ऊपर उठ सकता 
है। उनके भजन से ही मुक्ति मिलती है। शेव मत के भुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं--- 
जीव-हिंसा का त्याग करना, सत्य बोलना, सब जीवों पर दया करना; दान देना 
आर व्यमिचार एवं चोरी से बचा रहना! * 

बष्णाव संप्रदाय--विष्णु को परमेश्वर मान कर उनकी पूजा ओर भजन 
' द्वारा जिन छोगों ने मोक्ष-प्राप्ति के आदश को अपनाया, वे वैष्णन कहलाये । शिव 
की भांति विष्णु के भी तीन रूपों का निरूपण हुआ; ( १ ) श्ञान के परम तत्त्व 
का रूप; ( २) भक्त के भगवान का रूप और ३ ) पुराणों के नायक का 
रूप । दार्शनिक दृष्टि से वे अद्देत, अनंत, परम ब्रह्म एवं संसार के कर्ता, धर्ता और 
संहार-कता हैं। भक्तों के उद्धार, दुष्ठों के दमन तथा धर्म की संख्थापना के लिए 
वे बार बार अवतार छेते हैं। यदि व्यक्ति उनकी शरण में आ जाता है तो वे 
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उसे सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। गीता के अनुसार जो व्यक्ति उनका काय 
तथा उनकी भक्ति करता है, जो अपने को उन्हें समर्पित कर देता है, जो 
निष्काम है और जिसमें किसी जीव के प्रति शणा का भाव नहीं है वह उनमें 
ग्राप्त होता अर्थात्‌ मोक्ष पा जाता है । 

शाक्त संप्रदाय--कुछ छोगों ने सर्वशक्तिमान सत्ता की कल्पना देव-रूप 
के खान में देवी के रूप में की ओर इस प्रकार शक्ति की आराधना आरंभ 
हुई | सर्वशक्तिमान देवी अपने भक्तों पर उसी प्रकार दया करती है जिस प्रकार 
माता अपने बालकों पर ओर सदा उनके कल्याण में रत रहती है। पर वह दुष्टों 
के रक्त की प्यासी रहती है। उसे प्रसन्‍न करने के लिए, उसके भक्त उसके सम्मुख 
नाना प्रकार के जीवो की बलि चढ़ाते हैं । 

चेदांत का पुनरुत्थान-स्मृतियों में प्रतिपादित वर्णाअ्रम धमं के पालन तथा 
भक्ति और सेवा के सरल मार्गों द्वारा मोक्ष-प्राप्ति के सुहम साधनों के कारण, 
उपनिषदों में निरूपित चिंतन और ज्ञान का मार्ग किंचित काछ के लिए छुप् 
सा हो गया था। आठवीं शताब्दी में श्रीशंकराचायं ओर बारहवीं शताब्दी में 
श्री रामानुजाचा्य ने उसकी पुनर्जाणति की । शंकराचाय के मतानुकूछ परमात्मा 
और आत्मा में किसी प्रकार का भेद न था। पर परमात्मा की प्राप्ति भक्ति और 
सेवा द्वारा नहीं, ज्ञान और चिंतन द्वारा ही हो सकती थी। भी रामानुजाचाये ने 
विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया । इसका तात्पय यह है कि मोक्ष-प्राप्ति के 
पश्चात, आदव्मा परमात्मा में विछीन हो कर भी, अपना अस्तित्व जारी रखती 
ओर परमात्मा से मिलने का आनंद अनुभव करती है। रामानुज ने भक्ति और 
सेवा के मार्गों पर पुनः जोर दिया और इस प्रकार उस आंदोलन की नीव पड़ी 
जो मध्यकाल में भक्ति-आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

भक्ति-आंदोलन--चौदहवीं से सचन्चहवीं शताब्दियों में भारत में भक्ति- 
आंदोलन की प्रधानता थी । इन दिनों भारत के शासक मुसल्मान जाति के थे। 
वे हिंदुओं को सरकारी पदों से अलग रखते ओर जबरदस्ती अथवा प्रढोभन द्वारा 
उन्हें मुसलमान बनाते थे । ऐसी अवस्था में हिंदुओं को ईश्वर के अतिरिक्त और 
किसी का सहारा न था। उनमें ईश्वर-भक्ति द्वारा संकट के दूर होने की परंपरा 
भी थी। फल-खरूप हिंदू धम पुनः भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ। रामानंद, 
वल्लभाचार्थ, चैतन्य, तुल्सीदास, मीराबाई तथा महाराष्ट्र के तुकाराम और 
रामदास आदि संतों ने उसका प्रचार करके, उसे घर-घर तक पहुँचा दिया । 

रामानंद के विचारानुकूछ जाति-पाति के कारण भक्ति के मार्ग में किसी 
प्रकार की बाधा नहीं हों सकती थी। फलखरूप नीच से नीच मनुष्य भी 
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भगवान की भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता था। चैतन्य महाप्रभु ने भी 
जाति-पॉति की कठोरता का खंडन करके, सबके प्रति प्रेम की शिक्षा दी | वे 
सबको सम दृष्टि से देखते थे। उनके मतानुकूल चांडाल भी कृष्ण की भक्ति 
द्वारा मोक्ष को प्राम कर सकता था । तुलसीदास मन, वाणी और कर्म से राम 
के चरणों की भक्ति चाहते थे और मीराबाई के लिए गिरघर गोपाल के सिवा 
कोई दूसरा न था। रामदास के उपदेशानुसार प्रयेक वस्तु और प्र्येक हृदय में 
एक ही ईइ्वर का निवास था और तुकाराम के मत में जो दुखियों की सहायता 
करते थे, उनमें ईश्वर का निवास था । 

कबीर भक्ति आंदोलन के उज्ज्वल तारों में थे । वे रामानंद के शिष्य और 
अपने गुरु से भी आगे बढ़ कर, हिंदुओं ओर मुसलमानों की एकता स्थापित 
करना चाहते थे। कबीर के मतानुकूछ हिंदू ओर मुसलव्मान एक ही परम पिता 
की संतान और अल्छाह ओर राम एक ही ईइवर के भिन्‍म भिन्‍न नाम हैं। 
'बह न तो मंदिर में छिपा रहता है ओर न काबे में । न उसे चिल्ला कर पुकारतने 
की आवश्यकता है और न उसके नाम की माला जपने की | ब्रत, तीथ्थ-यात्रा, 
नदियों में ्वान ओर मूर्ति पूजन से वह नहीं मिलता। भक्ति के साथ साथ मोक्ष 
प्राप्ति के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता होती है | कबीर के पदों में इसी विष्चार- 
धारा का समावेश है। सूफ़ी फकीरों का भी प्रयत्ञ इसी दिशा में था। वे ईरवर 
को छुंदर और प्रेम करनेवाछा मान कर, मनुष्य को अर्नत कार तक उसकी 
भक्ति में तत्लीन रहने का उपदेश देते ये। कबीर की भांति वे भी हिंदुओं 
और मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव न करते थे | 

उपयुक्त संतों के प्रभाव के कारण हिंदुओं की परस्पर एकता बढ़ी, विपत्ति 
' के काल में उन्हें सांतवना मिली और वे उन कष्ठों को हँसते और गाते हुए. झेल 
गये जो अन्यथा बड़े' कष्ट-साध्य होते। हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर 
सद्भावना की वृद्धि हुई ओर वे एक दूसरे की ओर अधिक आकृष्ट हुए । 

हिंदू धर्म के आधारभूत तत्त्व--हिंदू धर्म के उक्त सिंहावबढोकन 
से यह स्पष्ट है कि वह एक गतिशीक धर्म है। समय के साथ-साथ उसके 
सिद्धांतों ओर उपासना की विधियों में परिवर्तन अवश्य हुए हैं, पर उसकी 
विभिन्नताओं में एकता का अस्तित्व है। कुछ आधारभूत तत्त्व ऐसे हैं जो उसके 
सभी रुपों में विद्यमान हैं। उनमें से निम्नल्लेखित उ्लेखनीय हैं--- 

(१) वेदों को प्रामाणिक धार्मिक अथ मानना | 

(२) एक ईइबर में विश्वास पर उसकी क्षनेक रुप में उपासना | 

(३) कम; पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांतों में विध्वास । 
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(४) सामाजिक व्यवस्था में जाति-भेद का आधार-भूत खान । 

(५) जीवन में नेतिक आचरण की प्रधानता । 

उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन--लगमग चार सो बरस तक 
भक्ति-आंदोलन तथा पौराणिक धर्म के व्यापक प्रभाव के कारण, जब भारतीय 
मस्तिक अंध विश्वास की श्रृंखला में जकड़ा हुआ था, उस समय देश में 
अंगरेजों का शासन स्थापित हुआ । अपने साथ वे पाश्चात्य जीवन के पार्थिव 
ओर विवेकात्मक दृष्टिकोण को भी छाये, जिसके कारण चिंतनशील भारतीयों 
के लिए. यह अनिवाय-सा हो गया कि वे अपने धार्मिक विश्वासों ओर सामाजिक 
व्यवस्था का नयी परिस्थिति के अनुसार नया मूल्यांकन करें। ईसाई मत के 
प्रचार के कारण-बहुत से हिंदू ईसाई भी बनाये जा रहे थे और हिंदू धर्म, 
अपनी अनुदारता के कारण, उन्हें अपने में मिलाने में असमर्थ था। पुरोहितों 
का बोलबाला था, समाज कुरीतियों से परिपूर्ण या और उसका नेतिक ह्वास 
हो रहा था। भारत की ऐसी अवस्था में यह खामाविक था कि देश का 
बौद्धिक बिकास हो और कुछ ऐसी विभूतियोँ उत्पन्न हों जो सुधार-आंदोलनों 
द्वारा पतनोन्मुख देश को ऊपर की ओर उठावें। काछांतर में राजा राममोहन राय 
ने ब्रह्म-समाज की स्थापना करके, इस महत्त्वपूर्ण काय का श्रीगणेश किया | 
उन्हें आधुनिक मारत का जन्मदाता कहा जाता है | 

ब्रह्मसमाज--राजा राममोहन राय का जन्म सन्‌ १७७२ में एक 
कुलीन ब्राह्मण के घर में हुआ था । इन्हें फारती, अंगरेजी, संस्कृत, यूनानी 
और यहूदी भाषाओं की शिक्षा दी गयी । फल्खरूप इन्होंने इस्लाम, हिंदू धर्म, 
बौद्ध धर्म और ईसाइयों और सूफियों के धर्मों का सारगर्भित अध्ययन किया 
ओऔर अंत में ये इस नतीजे पर पहुँचे कि विभिन्न धर्मों की बहिमुंखी अनेकता 
के अंतस्तरू में एकता का असखित्व है। उनका यह भी विचार था कि मध्य- 
कालीन मनोवृत्ति, भारत की समस्याओं को हल करने में असफल सिद्ध हो 
चुकी हैं। अतएव इन्होंने अपने व्यक्तित्व, विचारों और आंदोलनों द्वारा, 
भारतीय मस्तिष्क को पुरातनवाद से मुक्त किया ओर वतंमान में काम करने का 


अवसर तथा क्षेत्र देकर, उसके सामने भावी महानता का आदश रखा) सन्‌ 
१८२८ में इन्होंने ब्रह्मनसमाज की स्थापना की । 


धामिक बातों में राजा राममोहन राय एक ईइ्वर में विश्वास करते थे । 
वह नित्क, अजय, सर्वव्यापी, अनइवर तथा संसार का खष्टा और पाछक है | 
उसकी उपासना से व्यक्ति को घिरशांति मिलती है। उसकी पूजा के लिए. न 
'तो भूतियों की आव्रइ्यकता है, न पुरोहितों की और न पश्चुओं के बलिदान की । 
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व्यक्ति खय॑ उससे साक्षात्कार करके उसे प्राप्त कर सकता है; क्‍योंकि बह सबकी 
प्राथनाओं को सुनता और उनका उत्तर देता है। उसका अवतार नहीं होता | 
राजा राममोहन राय के मतानुकूछ सभी धर्मों में इसी सत्य का उपदेश है। 
फल्खरूप ब्रह्म-समाज में दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता पर विशेष जोर 
दिया जाता है । 

राजा राममोहन राय केवछ धामिक सुधारक ही न थे । वे उच्चकोटि के 
सामाजिक सुधारक भी थे। सन्‌ १८१९ में उन्होंने कलकत्ते में हिंदू-कोंलेज की 
स्थापना की। देश में बहुत दिनों से सती की प्रथा तथा बच्चों की बलि का 
चलन था। राजा राममोहन राय ने इनका विरोध किया। विधवाओं के 
संरक्षण के लिए उन्होंने विधवा-विवाह पर जोर दिया और देश के हित के 
लिए बाल-विवाहों को रोकना चाहा। वे जाति-भेद के विरोधी थे | फल्स्वरूप 
वे अस्थृश्यता को भी दूर करना चाहते थे। सारांश यह कि राजा राममोहन 
राय ने धार्मिक और सामाजिक समस्याओं के हल में रूढिवाद और अंधविश्वास 
के स्थान पर विवेक ओर तक से काम लिया और इस प्रकार उस विचार-धार! 
के जन्मदाता बने जिसके बिना बीसबीं शताब्दी के भारत का निर्माण असंभव 


होता | सन्‌ १८३२३ में ब्रिस्टछ में उनका खगवास हुआ। हल 
राजा राममोहन राय की मृत्यु के पल्चात्‌ ब्रह्म-समाज के कामों में कुछ 


शिथिल्तता आ गयी । किंतु सन्‌ १८४२ में महर्षि देवेंद्रनाथ टगौर के प्रवेश एवं 
काम संभालने के कारण उसकी पुनः उन्नति हुई और अगले तीस बरसों में, 
बंगाल के विभिन्‍न भागों तथा उसके बाहर ब्रह्म-समाज की अनेक शाखाएँ- 
खुलीं। सन्‌ १८५७ भें” केशवर्चंद्र सेन ब्रह्म-समाज में प्रविष्ट हुए । ये इतने 
प्रभावशाली थे कि चौबीस' बरस की अवस्था में ही आचारय॑ की पदवी से 
विभूषित किये तथा ब्रह्म-समाज के विधायक बनाये गये। उनके प्रभाव के 
कारण अनेक नवयुवक ब्रह्मसमाज की ओर आकष्ट हुए और उसका काम 
सुचारु-रूप से चलने लगा | पर उन्हें संस्कृत की शिक्षा न मिली थी। इसके 
बिपरीत वे ऐक अंगरेजी स्कूल में पढ़ाये गये थे | इन पर ईसाई घर्म की छाप 
तो पड़ चुकी थी, पर ये हिंदू धर्म से भी भाँति परिचित न थे। अतएब 
कुछ ही दिनों में इनमें ओर महर्षि देवेंद्रनाथ व्गौर में इतना मतभेद हुआ कि 
इन्होंने ब्रह्मसमाज से अछूग होकर भारतीय ब्रह्म-समाज की स्थापना की। 
पुराने ब्रह्म-समाज का नाम अब आदि ब्रह्म-समाज हो गया । 

' सन्‌ १८७८ में भारतीय अह्य-समाज में भी बिच्छेद हुआ। राजा राममोहन 
राय के समय से ही, अद्य-समाज बाल-बिवाह का विरोधी था। पर इस व्यवस्था 


[ ३९ | 


के होते हुए. भी, केशव्चंद्र सेन ने अपनी कन्या का विवाह कूच-बिहार के 
राजकुमार के साथ ऐसी अवस्था में किया जो ब्रक्म-समाज की दृष्टि में कम थी । 
फल-स्वरूप समाज के बहुत से सदस्य उससे अलग हो गये और उन्होंने एक 
नये समाज की स्थापना की जिसका नाम साधारण ब्रह्म-समाज है। केशवर्चंद्र 
सेन और उनके अनुयायियों ने भी अपना समाज बनाया। इसका नाम नव- 
विधान रखा गया। आजकल तीनों प्रकार के ब्रक्न-समाजों की शाखाओं का 
अस्तित्व बंगाल के विभिन्‍न भागों में है। ब्रह्मनसमाज हिंदू धरम की ओर 
अधिक झुका हुआ है ओर नव-विधान ईसाई धर्म की ओर | प्रभाव और सेवा- 
* कार्य में साधारण ब्रह्म-समाज का स्थान सर्बोपरि है | 

ग्राथेना-समाज--सन्‌ १८६४ में केशव्च॑द्र सेन बंबई गये | इसके 
तीन बरस पश्चात्‌ महादेव गोविंद रानाडे; काशीनाथ त्रिंबक तेलंग, और 
आर० जी० भंडारकुर के सहयोग से वहाँ पर प्रार्थना-समाज की स्थापना 
हुईं। सन्‌ १८६८ में केशवचंद्र सेन के दूसरी बार बंबई आने से इस 
समाज को बड़ा प्रोत्साइन मिला। समाज का कार्यनक्रम और उसके 
आधारभूत सिद्धांत प्रायः वेही हैं जो ब्रह्मसमाज के। वह भी एक 
परमेश्वर में विध्वास करता और उसकी उपासना से इस छोक और परलोक 
दोनों के सुधार का आइवासन देता है। वह मूर्ति-पृजा का विरोधी है, पर 
ब्रक्म-समाज के समान नहीं। सामाजिक बातों में वह बाल-विवाह का विरोधी 
और पाश्चात्य शिक्षा, ज्ली-शिक्षा और विधवा-विवाह का समर्थक है। वह 
ज्ञाति-भेद का भी विरोध करता है पर ब्रह्म-समाज के समान नहीं । 

आये-समाज--ब्रह्मसमान और उसके प्रवतंकों के प्रभाव के कारण 
पाश्चात्य सभ्यता एवं विद्याओं की भारत में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी | इतिहास 
साहित्य, न्याय, दर्शन, विज्ञान, कला, घम आदि में नवीन जीवन का संचार 
हुआ और वे नये आवरण धारण करके नयी दिशा में विकसित होने छगे। 
किंतु परिबतन की गति बड़ी द्रत थी और उसमें गुणों की अपेक्षा अवगुणों का 
अनुकरण अधिक हुआ था । पाच्चात्त्य संपक का परिणाम स्वतंत्रता प्राप्त करने 
की प्रबल इच्छा का होना समझा गया। अतएव छोग खाने-पीने, सोचने-विचारने 
ओर काम करने की स्वतंत्रता पर जोर देने छगे। शिक्षित समाज में चरित्र- 
हीनता का फैशन बढ़ा और घम और नीति का विरोध और मौतिकताबाद और 
उपयोगिताबाद का अनिय॑त्रित प्रचार होने छलगा। ऐसी अवस्था में प्रतिक्रिया 
का होना खाभाविक था। अति काल से वैदिक सभ्यता और संस्कृति को 
अपनाने और उसका पुनरुद्धार करनेवालछा कोई महापुरुष भारतीय रंग-मंष्व पर 
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न आया था| सखामी दयानंद सरस्वती ने इस कमी की पूर्ति की । उन्होंने प्रभाव- 
शाली ढंग से छोगों के विचारों को वैदिक धर्म और सभ्यता की ओर आक्ृष्ट किया। 
सामी दयानंद सरस्वती ( इनका पहला नाम मूलशंकर था ) का जन्म सन्‌ 
१८२४ में हुआ था। चोदह साल की अवस्था तक इन्हें हिंदू धम की शिक्षा 
दी गयी। सन्‌ १८३८ में महाशिवरात्रि की रात्रि को इनके हृदय में मूति-पूजा 
के प्रति विरोध उत्पन्न हुआ और चार साल पश्चात, दो बहिनो की मृत्य के कारण, 
मोक्ष-प्रास करने की प्रबल इच्छा हुईं । पिता ने विवाह करके इनका मन इस 
दिशा से फेरना चाहा कितु वे घर से निकछ भागे ओर थोग की शिक्षा के लिए 
इधर-उधर भ्रमण करते रहे । श्री परमानंद ने इन्हें सरस्वती-संप्रदाय का सदस्य 
बनाया । अंत में वे पाणिनीय व्याकरण के प्रामाणिक विद्वान भ्री विरजानंद के 
शिष्य बने । बिदाई के समय इनके गुरु ने इन्हें निम्नलिखित आदेश दिया--- 
“भारत में बहत दिनों से वेदों की शिक्षा उठ गयी है। न्ञाओ और उसका 
प्रचार करो । देश का उपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मत-मतांतरों 
की अविद्या को मिदाओ और वैदिक धर्म को जगत में फैलछाओ । स्मरण रखना 
कि मनुष्य-क्ृत ग्रंथों में परमात्मा ओर ऋषियों की निंदा है, ऋषि-कत ग्रंथों में 
नहीं | इस कसोटी को हाथ से न छोड़ना ।” 
इस आदेश को लेकर स्वामी दयानंद सरखती ने कई स्थानों में विद्वानों से 
शास्तरा्थ किया | सन्‌ १८७५ में इन्होंने आये-समाज की स्थापना की । १८८३ 
में, ५९ बरस की अवस्था में इनका देहावसान हुआ | 
स्रामी दयानंद सरखती द्वारा संस्थापित, आर्य-समाज जिन बातो में विश्वास 
करता है, वे उसके दस नियमों भें घोषित कर दी गयी हैं। आरय-समाज के दस 
नियम इस प्रकार हैं--( १ ) सब सत्य विद्या ओर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते 
हैं, उन सब्बका आदि मूछ परमेश्वर है। (२) ईश्वर सच्विदानंद, निराकार, 
सरवशक्तिमान, न्यायकारी, दयाु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 
सर्वाधार, स्वश्वर, सबव्यापक, सर्वातयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, परविन्न 
और सृष्टिकर्ता है। उसकी उपासना करनी थोग्य है। (३ ) वेद सब सत्य 
'विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुंनाना सब थभार्यों का 
परम धर्म है | (४) सत्य ग्रहण करने में ओर असत्य के छोड़ने में सबंदा 
'उद्यत रहना चाहिये। ( ५ ) सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को 
विध्वार करके करना चाहिये | ( ६ ) संसार का उपकार करना इस. समाज का 
भुख्य उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाबिक उत्नत्ति करना। 
( ७) सबसे प्रीतिपूषक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिये। (८ ) अविद्या 
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का नाश और विद्या की इंड्धि करनी चाहिये ।( ९) प्रत्येक को अपनी ही 
उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिये किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति 
समझनी चाहिये । (१०) सब मनुष्यों को, सामाजिक सर्व-हित के कामों में 
मतभेद को त्याग कर, अपने व्यक्तित्व का बलिदान करना चाहिये ओर व्यक्तिगत 


कामों में खत॑त्र रहना चाहिये | 


आर्य-समाज ने अपने का्य-क्षेत्र को धार्मिक सुधारों तक ही सीमित नहीं 
रखा। ब्रह्म-समाज की भांति उसने समाज-सुधार की ओर मी ध्यान दिया । 
हिंदुओं को शक्तिशाली ब्नाने के लिए उसने शुद्धि और संगठन के आंदोलन 
चलाये | जाति-मेद, बाल-विवाह, मूर्ति-पूजा और पुरोहितो का विरोध किया 
और वैदिक और पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार। अनाथाल्यो और विधवाश्रमों 
को स्थापित करके उसने पतनोन्मुख हिदू-समाज को अधिक नीचे गिरने से 
बचाया । खामी दयानंद सरखती ने इनके अतिरिक्त इस बात पर भी जोर दिया 
कि भारत भारतीयों के लिए है। “कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशीय 
राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम है।” खामी दयानंद सरखती के उक्त 
व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह कहना अनिवाये सा हो जाता है कि वे भारत 


के उत्थान के एक महान पथ-प्रदशक थे । 


रामकृष्ण सेवाश्रम-- स्वामी दयानंद सरस्वती के दस साल पश्चात, जिला 
हुगली के कमरपुकुर नामी गांव में, एक निर्धन ब्राह्मण के घर में, गदाधघर चर््जी 
नामी एक शिक्षु उ्तन्न हुआ था । उसकी शिक्षा का कुछ भी प्रबंध न हो सका 
था। किंतु बचपन ही में उसने अलौकिक स्मरण-कत्ति एवं धामिक ग्रंथों और 
कहानियों में रुचि का परिचय दिया था। लूगभग २२ सार की अवस्था में वह 
दक्षिणेश्वर मंदिर में सहकारी पुजारी नियुक्त हुआ | किंठ॒ प्रायः समाधि की अवस्था 
में होने के कारण वह अपने काम को भी भाँति न करता था। अतः वह 
मंदिर के पुजारी के पद से अलग कर दिया गया | इसके पश्चात्‌ वहु बारह बरस 
तक इधर-उधर जाकर, योगाभ्यास करता रहा। अंत में उसकी श्री तोतापुरी 
भेंट हुई । उन्होने उसे निर्विकष्ष समाधि की शिक्षा दी और यह ज्ञान कराया 
कि ईश्वर निराकार है, मनुष्य की आत्मा और ईश्वर दोनों एक ही हैं. ओर 
संसार असार है। उन्होंने गदाघर को सन्‍्यास अहण कराया और अपनी 
स्री को विस्मरित करके गदाधर ने भी सन्‍्यास की शपथ के छी। अब उसका 
नाम रामकृष्ण हो गया। सन्‌ १८७१ में उसकी स्री उसकी प्रथम शिष्या बनी । 
क्रमशः रामकृष्ण ने जाति-पांति की भावना से मुक्त होने का प्रयक्ष किया | वह 
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उन कामों को करने लगा, जिन्हें चांडाल ही किया करते थे | इस प्रकार ख पर 
पूर्ण विजय पाकर वह रामक्ृष्ण परमहंस हो गया । 

रामकृष्ण परमहंस ने, हिंदूधम के उस व्यापक रूप का अनुभव किया जिसे 
ऋषियों ओर महात्माओं ने अनेक शताब्दियों में निर्धारित किया था। वे एक 
ईश्वर में विश्वास करते थे और उनका बिचार था कि विभिन्न धर्म उसकी प्राप्त 
के विभिन्न साधन हैं । “सब धर्म सच्चे हैं और एक ही उद्देश्य की पूर्ति के 
विभिन्न साधन हैं |? इस सत्य का अनुभव तभी हो सकता है जब व्यक्ति 
किसी धर्म की समस्त विधियों और आदेशों के अनुसार अपने जीवन का 
संचालन करे | इस्लाम के सत्य के अनुभव के लिए मुसलमान की भांति 
रहना चाहिये ओर ईसाई धर्म के सत्य के अनुभव के लिए ईसाई की भांति | हिंदू- 
धर्म के विभिन्न रूप भी एक ही ईश्वर की प्राप्ति के विभिन्न साधन हैं । “जहां कहीं मै 
देखता हैँ, मुझे हिंदू , मुसल्मान, ब्रह्मो, वैष्णव आदि विविध वर्गों के छोग, धर्म 
के नाम पर लड़ते हुए दिखलायी पड़ते हैं । वे कभी यह नहीं सोचते कि जिसे 
यह कृष्ण कहते हैं वही शिव, शक्ति, अल्छाह, ईसा और सहख नामधारी 
राम भी है ।?” 

रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक जीवन के कारण भारत के बहुत से छोग 
उनकी ओर आक्ृष्ट हुए। इनमें से एक का नाम नरेंद्रनाथ था। ये आगे चलकर 
खामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। मरने के कुछ दिन पूर्व परमहंस देव 
ने, अपने इस शिष्य को अपने साथ अकेले रखा और अपना सर्वस्व देकर, 
उसे यह आदेश दिया.कि संसार में जाकर मानव-मात्र के कब्याण के लिए 
विश्व-व्यापक धर्म का प्रचार करना और स्वार्थवश अपनी ही मुक्ति के कामों में 
न छग ज्ञाना । खामी विवेकानंद ने अपने गुरू के आदेश का अक्षरदः पालन 
किया | भारत में ही नहीं, समुद्र-पार अमरीका तक में उन्होंने हिंदू-धर्म का 
झंडा ऊपर उठाया | 

खामी विवेकानंद ने सन्‌ १८९७ में रामकृष्ण सेवाश्रम की स्थापना की | 
आजकल भारत ओर विदेशों में इस नाम के अनेक सेवाश्रमों का अस्तित्व है। 
इसका उद्देश्य सर्वतोमुखी समाज-सेवा है। दीन-दुखियों का अस्तित्व प्रायः 
प्रत्येक स्थान में है। वें सब ईश्वर हैं। “ईदवर की खोज में कहां जा रहे हो ? 
क्या निधन, दुखी और निर्बछ ईश्वर नहीं है ! पहले उनकी पूजा क्यों नहीं 
करते १” स्वामी विवेकानंद के इन वाक्यों के चरितार्थ, सब रामकृष्ण आश्रमों 
में दरिद्रों को भोजन दिया जाता है, उनकी चिकित्सा की जाती है और रोगियों 
के ठहरने का प्रबंध किया जाता है। बाढ़, भूकंप, अकालछ, महामारी आदि 
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आकस्मिक आपत्तियों के दिनों में वे अस्थायी केंद्रों की खोलकर पीड़ितों की 
सहायता करते हैं। वे शिक्षा का भी प्रचार कर रहे हैं । 


थियासोफिकल सोसाइटी--उपयुक्त तीनों धार्मिक-सुधार आंदोलनों के 
चलाने वाले भारतीय थे। किंतु थियासोफिकल सोसाइटी के चलानेवाले कर्नल 
अद्कॉट और मैडम ब्लेवाटस्की विदेशी थे। थियासीफिकलछ सोसाइटी, १/७ 
नवंबर सन्‌ १८३५ को अमरीका की राजधानी न्यूयाक में बनी थी। इसका 
उद्देश्य यह दिखछाना था कि “संसार और मानव-जाति का विकास, विकास की 
हैबी योजना के अनुसार होता है। समस्त धर्म इस ईच्वरीय योजना पर स्थित 
हैं। उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं हो सकता ।? सोसाइटी ने इस बात पर 
भी जोर दिया कि “किसी राष्ट्र का विकास, उसके अपने नेताओ द्वारा होना 
चाहिये, बाह्य सहायता से नहीं |” सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व॒ और धर्म के 
वैज्ञानिक आधार में भी विश्वास करती है। 


- सोसाइटी के संस्थापक सन्‌ १८७९ में भारत में पधारे। कनेछ अल्कॉट 
ने, भारत के विभिन्न नगरों में दिये गये अपने भाषणों में, यह स्पष्ट किया कि 
अपनी मौजूदा स्थिति में, पतितावस्था में होने पर भी, हिंदू-धर्म संसार का 
एक श्रेष्ठ धर्म था। हिंदुओं को चाहिये कि उसकी बुराइयों को दूर करके 
पादरियों द्वारा किये गये, अधार्मिक ओर अराष्ट्रीय आाक्रमणों से उसकी रक्षा करें | 
सन्‌ १८८२ में न्यूयाक के स्थान पर मद्रास ( अड्यार ), सोसाइटी का मुख्य केंद्र 
बनाया गया। 

सन्‌ १८९३ में श्रीमती एनीबेसेंट सोसाइटी में सम्मिल्ति हुई । कनेछ 
अब्कॉट की मृत्यु के पश्चात्‌ वे. उसकी अध्यक्ष बना दी गयीं। उन्होंने कर्नेछ 
अब्कोट द्वारा आरंमित हिंदू-धर्म के पुनरुद्धार के काम को जारी रखा ओर 
वेदों और उपनिषदों में, अपने विश्वास का परिचय देकर, ब्रह्म-समाज ओर 
आयं-समाज द्वारा, प्रचलित हिंदू-धर्म पर किये गये आक्रमणों से, उसकी रक्षा 
की । सोसाइटी के प्रयज्ञों के कारण हिंदूधम के अनेक अंथों का अंगरेजी में 
अनुवाद हुआ, जिसके कारण वे' नव शिक्षित भारतीयों तथा विदेशियों तक 
पहुँच सके | 

थियासोफिकल सोसाइटी का काम धारमिक आंदोलनों तक ही सीमित न 
था । उसने भारतीयों की शिक्षा के छिए अनेक स्कूछ और कॉलेज खोले । 
सोसाइटी ने बाल-विवाह रोकने, घधामिक सहिष्णुता बढ़ाने तथा जातिमेद की 
कठोरताओं के घटाने के भी अनेक काम किये हैं | 
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१९ वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों का मूल्यांकन--उन्नीसवीं 
शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों के उपयुक्त विवरण के पश्चात्‌ यह जान लेना 
आवश्यक है कि उन्होंने देश की कौन-कौन सी सेवाएं की हैं और किस सोमा 
तक उसके उत्थान में सहायता पहुँचायी है। हम उन्हें निम्नलिखित पांच्च 
भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 


(१) जीवन का नया दृष्टि-कोण--उन्नींसवीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों 
के कारण भारतीय जीवन में एक नवीन दृष्टिकोण का समावेश हुआ | 
उनके पूर्व भारतीय जनता पुरातन-पूजक थी और अंधविश्वास के आधार पर 
अपने सब काम करती थी। इन आंदोलनों के कारण जीवन के विवेकात्मक 
इृष्टिकोण का उदय हुआ | 

(२) धार्मिक सुधार--उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों ने अनेक 
आवश्यक धार्मिक सुधार किये। सब ने वेदों ओर उपनिषदों की प्रामाणिकता 
तथा एक ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया और पुरोहितों, यजशों और पश्ु 
बलिदानों का विरोध । सबने नैतिक आपरण पर णोर दिया, मूर्ति-पूजा क 
खेंडन किया ओर धार्मिक सहिष्णुता को देश के कल्याण के लिए आवश्यक 
बतछाया । कुछ ने धार्मिक सहिष्णुता को इतना महत्त्वपूर्ण समझा कि सब धमे 
परस्पर विरोधी न होकर, एक ही ब्रह्म की प्राप्ति के विभिन्न साधन समझे गये | 
आर्य-समाज ही एक ऐसा घामिक आंदोलन था जो अन्य धर्मावरलंबियों को शुद्धि 
द्वारा, उसी प्रकार हिंदू बनाने के पक्ष में था जिस प्रकार मुसलमान और ईसाई 
धर्मावर्लंबी हिहुओं को अपने धम में मिलाते थे । 

(३) सामाजिक सुकर--उन्नीसवीं शताब्दी के धामिक आंदोलनों का 
शक सामाजिक पहलू भी था। परतंत्र देशों का सामाजिक जींवन' प्रायः गिर 
जाता है। उनमीसवीं शताब्दी में भारतीय हिंदुओं की यही दशा थी । उनके 
सामाजिक उत्थान के लिए इन आंदोलनों ने जाति-मेद की कठोरताओं को 
शिथिल करने का प्रयत्ञ किया। छ्लियों की अवस्था सुधारने के देतु सब ने 
बाल-विवाह को रोंकने और विधवा-विवाह के चलाने पर जोर दिया । अनाथ 
अच्चों की रक्षा के लिए अनाथाल्य खोले गये और अभछूतों के उद्धार के दवेतु इस 
बात पर जोर दिया गया कि किसी मनुष्य का सामाजिक स्थान, उसके जन्म पर 
नहीं, कम पर निर्भर करता है। सती की अमानुषिक प्रथा तथा बाल-हत्या का 
विरोध किया गया और अनेक दातव्य औषधालयों की स्थापना द्वारा निधनों की 
चिकित्सा का प्रबंध । 

(४) शैक्षिक सुधार--इन आंदोलनों का .शैक्षिक कार्यक्रम भी था। 
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धार्मिक और सामाजिक सुधार या तो सरकार द्वारा किये जा सकते हैं या खर्य॑ 
जनता द्वारा। भारत में सरकारी ग्रयक्षों का सर्ववा अभाव था। सरकारी 
सहयोग तक की विशेष आशा न थी। अतएव सुधार जनता द्वारा ही किये जा 
सकते थे । इसके लिए उसमें शिक्षा का प्रचार आवश्यक था। अतझत उन्नी- 
सवीं शताब्दी के सभी धार्मिक आंदोलनों ने शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया। 
सबने अपने स्कूछ और कँलेज खोले । स्त्री-शिक्षा के लिए कन्या-पाठशालाओं 
की स्थापना की गयी । 

(५) राजनीतिक सुधार---उन्‍्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक आंदोरनों का 
स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम न था | किंतु जीवन के विवेकात्मक इृष्टिकोण तथा 
सामाजिक और शैक्षिक सुधारों के कारण, यह अनिवाये था कि लोग भारतीय 
राजनीतिक परिस्थिति का पर्यायछोचन करके राजनीतिक सुधारों के लिए प्रयत्न- 
शील होते । खामी दयानंद सरखती ने तो, जैसा ऊपर बंतछाया जा चुका है, 
यह स्पष्ट कद्द दिया था कि भारत मारतीयों के लिए है और स्वदेशी शासन, 
सर्वोत्तम विदेशी शासन से भी, श्रेषषतर है। धार्मिक आंदोलनों ने अपने कामों 
द्वारा भूमि को तैयार करके, देश को ऐसा बना दिया कि उसमें राष्ट्रीय खवतंत्रता 
का बीज सुलमता से पनप सका । 

सिख धर्स--उपरिबर्णित हिंदू धर्म तथा उसके विभिन्‍न रूपो के अतिरिक्त, 
हमारे देश में कई अन्य धर्मों का अस्तित्व है। उनमें सिख धर्म, इस्छाम और 
ईसाई धर्म विशेषतया उल्लेखनीय हैं। सिख धर्म की बहुत सी बातें हिंदू धर्म 
से मिल्ती-जुलती है। इसका आरंभ पंद्रहवीं शताब्दी में गुरू नानक द्वारा किया 
गया था। हिंदू धर्म में अनेक बुराइयाँ आ गयी थीं। पुरोहितों की प्रधानता 
थी, यज्ञ और पशु-बलि बहुत बड़ी संख्या में हो रहे थे, जाति-मेंद की कठोरताएँ 
बढ़ी हुई थीं और छोग अंध विश्वास के बंधनो से जकड़े हुए थे। इन सबके 
अतिरिक्त हिंढुओं और मुसलमानों में परस्पर विरोध था, जिसके कारण धर्म के 
नाम पर निदोषों के रक्त से धरा कहुषित हो रही थी। नानक ने इन सबके 
रोकने का प्रयज्ञ किया । * 

नानक का जन्म सन्‌ १४६५९ में छाहौर के निकट एक गांव में क्षत्री 
परिवार में हुआ था । बचपन ही से इस बालक में कुछ अलोकिक शुभ विद्यमान 
ये। जब अन्य बालक खेल-कूद में अपना जी बहलते थे, विरक्त और शांति-प्रिय 
नानक किसी दूर स्थान में जाकर चिंतन किया करता था। अपने अध्यापकों से' 
वह ऐसे प्रश्न पूछता था जिनका उत्तर देने में वे असमर्थ थे। एक बार रुण्णा- 
वस्था में जब डाक्टर उसे देखने आये, उसने उनसे पूछा कि क्‍या आप मेरी 
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आत्मा के कष्ट को दूर कर सकते हैं ? उपनयन संस्कार के समय उसने पुरोहित 
से यश्ोपवीत पहनने का कारण पूछा | पुरोहित ने उत्तर दिया कि यशोपवीत 
, पहनने से मनुष्य शुद्ध तथा पूजा-पाठ का अधिकारी हो जाता है| यदि यशोपवीत 
पहनने के पश्चात्‌ मनुष्य कुकर्म करे, तो क्या यज्ञोपवीत के कारण शुद्ध बना 
रहेगा १ इस प्रकार के कुछ अन्य प्रश्नोत्र के पद्चात्‌ नानक ने कहा “दया के 
सूत से प्रेम का धागा बनाओ और उसमें त्याग और सत्य की ग्रैथियां छगा कर 
उसे हृदय पर धारण करो | यह धागा न टूटता है, न खराब होता है, न जलता 

है ओर न खोता है । वे धन्य हैं जो इस धागे को पहनते हैं |?” तत्पश्चात्‌ उसने 
यशोपवीत धारण करने से इनकार कर दिया । सब छोग समझा कर हार गये । 
अंत में माता के अनुरोध पर उसने केवल उसे प्रसन्न करने के हेतु यशोपवीत 
को धारण किया | 


बड़े होने पर नानक ने एक मुसलमान नवाब के यहां नोकरी की । वेतन 

के रूप में उसे जो कुछ मिलता था उसे वह दान में समास कर देता था। आंत 
में नौकरी और घरबार छोड़कर, उसने ईश्वर की खोज में इधर-उघर घूमने का 
निश्चय किया । नवाब के बुलाने पर वह उसके पास कुछ देर में पहुँचा | जब 
इस अपराध के कारण नवाब ने उसके विरुद्ध क्रोध का प्रदर्शन किया, उसने 
कहा “अब मैं तुम्हारा नहीं, इैइवर का नौकर हूँ ।” थोड़ी देर बातचीत के 
पत्चात नवाब ने कहा “यदि तुम मेरे समान एक हो ईदइवर में विश्वास करते 
हो तो भेरे और तुम्हारे ईद्वर में कोई अंतर नहीं है। आओ, मेरे साथ नमाज 
पढ़ने चलो ।” नानक नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गया और नवाब के साथ 
चल पड़ा। मुक्ता ओर नवाब झुक-झुक कर नमाज पढ़ रहे थे ओर नानक 
चुपचाप खड़ा था। नमाज के पश्चात्‌ जब नवाब ने नमाज की क्रियाओं के न 
करने के कारण उस पर क्रोध दिखलाना आरंभ किया तब उसने कहा, “नमाज 
पढ़ते समय आप कंदहार से धोड़े मेंगाने की सोच रहे थे और मुल्ला साहब का 
ध्यान अपनी उस घोड़ी पर था जिसके कछ बच्चा हुआ है। जब आपका मन 
ही स्थिर नहीं है तो पूजा की क्रियाओं से क्या छाम £” इसी, प्रकार नानक ने 
चमत्कार की कई अन्य बातें दिखलछायीं । अंत में बे सिख धम के संस्थापक बने | 
नानक के धामिक विचारों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--( १ ) ईश्वर 

में विश्वास | वह हिंदुओं, सुसल्मानों, ईसाइयों आदि सबका ईइवर है । बह 
सत्पुरुष है और राग-देष से रहित, अमर, अजन्मा, स्वयंभू, महान और दया 
* है। वह बादशाहों का बादशाह है। उसके अनेक नाम हैं और उन नामों में 
सत्‌ नाम स्-प्रधान है। ( २ ) मृति-पूजा और तीथ्थ-यात्रा का विरोध। नानक 
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के बिचारानुकूछ मूर्ति.पूजा और तीथ्थ-यात्रा से ईश्वर प्रासि नहीं हो सकती । 
उसके लिए शुद्ध और सदाचारी जीवन की आवश्यकता है। ( ह ) सन्यास 
का विरोध | ईश्वर की ग्राप्ति के लिए. सन्‍्यास की मी आवश्यकता नहीं है। 
सासारिक जीवन के कतंव्यों का पान करते हुए, सत्‌ नाम के जप से ईर्बर को 
प्राप्ति हो सकती है। (४ ) कर्म और पुनजन्म में विश्वास। आत्मा ओर 
परमात्मा दोनों एक ही हैं। आत्मा बारबार नये आवरण घारण करती है, पर 
उसकी मृत्यु नहीं होती | मुक्ति की प्राप्ति ईश्वर के ज्ञान से हो सकती है । 
_ (५) अबतारों में अविश्वास । (६ ) गुरु की आवश्यकता और महत्ता। 
नानक के मतानुकूछ सतगुरु के बिना सच्चा पंथ नहीं मिठठ सकता । यह तो इस 
धर्म के नाम से ही विदित है | सिख “शिष्य” शब्द का अपनम्लंश मात्र है । 

गुरु नानक की मृत्यु के पश्चात्‌ सिख धर्म के ९ गुरु और हुए । भारत 
के मुसलमान शासकों का बर्ताव उनके प्रति अच्छा न था। गुरु अर्जुन के 
विरुद्ध जहाँगीर ने यह आरोप लगाया कि वे उसके विद्रोही पुत्रों के साथ 
सहानुभूति रखते थे | फल-स्वरूप वे पकड़कर कारागार में बंद कर दिये गये । 
वहीं उनकी मंत्यु हुईं। औरंगजेब का बर्ताव'मी उनके प्रति अच्छा न था, यहाँ 
तक कि उससे उनके नवें शुरु, गुरु तेग बहादुर को मरवा डाछा था। 
अब अपनी रक्षा के लिए सिखों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे अपने 
संगठन में परिस्थिति के अनुकूछ परिवर्तन करें। यह कार्य उनके अंतिम और 
दसवें गुरु, गुरु गोविद सिंह ले संपादित किया । 

पिता की हत्या के पश्चात्‌ यह अनिवाये था कि गुरु गोविंद सिंह कुछ 
दिनों तक चिंतायुक्त अवस्था में रहते। दुर्घटना के पश्चात्‌ वे कुछ दिनों 
तक घितन करते रहे | तत्पश्चात्‌ उन्होंने खालब्सा की स्थापना की। प्रत्येक 
सिख के लिए. कच्छ, कड़ा, केश, कंघा और क्ृपाण धारण करना अनिवार्य 
कर दिया गया । शुरु के स्थान पर गुरु ग्रंथ साहब की प्रतिष्ठा हुई और संप्रदाय 
की देखभाल का अधिकार गमुख व्यक्तियों की एक कमेटी तथा समस्त खालसा 
संप्रदाय को मिछा | संप्रदाय के सब सदस्य पूर्ववत्‌ बिना भेद-भाव एक दूसरे 
के बराबर बने रहे । इस प्रकार सिख धर्म के अनुयायी एक सैनिक संप्रदाय में 
परिवतित हो गये । 

- इस्छाम--इस्छाम के चलाने का श्रेय हजरत मोहम्मद साहब को है। 
इनका जन्म २९ अगस्त सन्‌ ५३० को मक्का में हुआ था। जन्म के कुछ 
ससाह के पश्चात्‌ इनके पिता की मृत्यु हो गयी और इसके कुछ दिनों बाद 
; "माता की भी। अतः इनके पालन-पोषण का भार इनके बाबा पर आ पड़ा । पर 
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यह भी कुछ दिनों के पश्चात्‌ संसार से चछ बसे । अतएव इनके चाप्या 
आबूतलीब ने इनका पाछन-पोषण किया। २४ बरस की अवस्था में इन्होंने 
खदीजा नाम की एक छ्ली से विवाह किया जिसकी अवस्था इनकी अवस्था से 
कहीं ज्यादा थी । 

उन दिनों अरब की अवस्था अच्छी न थी। चारो ओर धर्म के नाम पर 
मारकाठ मची हुई थी । बैर-माव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चछता था और 
छोग एक दूसरे का विश्वास न करते थे | मूर्तिपूजा और बालू-हत्या का प्रचार 
था और अनैतिक आचरणों के कारण पारिवारिक जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो रहा था। 
छोग एक दूसरे का तिरस्कार करते थे और छोटी-छोटी बातों के छिए लड़ाई 
की नौबत आ जाती थी । नोजवान मोहम्मद पर इस परिस्थिति का गहरा प्रभाव 
पड़ा | विवाह के पश्चात्‌ लगभग पंद्रह बरस तक आंतरिक हुंद्ध के कारण वह 
नगर से दूर, रेगिस्तान के निजन खोहों में चिंतन करता रहा । अंत में उसे 
ज्ञान की प्राप्ति हुईं। एक फरिवते ने उससे कहा “तुम खुदा के पेगंबर हो, 
माछिक के नाम पर चिक्लाओ ॥? मोहम्मद ने पूछा कि मैं क्या चिल्लाऊँ। तत्र 
फरिदते ने उसे संसार और मनुष्य की उत्पत्ति, ईश्वर की एकता, फरिव्तों के 
रहस्य, उसके सम्मुख जो काम था आदि विषयों की अनेक बातें बतलायीं ! 

ज्ञान प्राम करने के पश्चात्‌ मोहम्मद साहब अपनी ज्री खदीजा के पास 
आये और उससे सल्यह मांगी । उसने कहा' “आप सच्चे और ईमानदार हैं। 
आप अपने वचन को कमी नहीं तोड़ते। सब छोग आपके घरित्र को जानते 
हैं। इंइबर अपने भक्तों को धोखा नहीं देता। आपने जो कुछ सुना है, उसके 
अनुसार आचरण करिये |” इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर मोहम्मद साहब आगे 
बढ़े | उनकी स्त्री उनकी प्रथम शिष्या बनी और तथश्रात्‌ दूसरे संबंधी | तीन 
बरस के परिश्रम के पश्चात्‌ उन्हें कुछ ऐसे अनुयायी मिछ गये जो उन्हें इईदवर का 
पैगबर मानते थे । अन्न उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसमें एक ईइवर 
पर जोर दिया और लोभ, छालूच, मदपान, जीव-हत्या एवं कुत्सित जीवन का 
विशेध किया 'गया था। इसके पदचात्‌ कुछ अन्य छोग भी उनकी ओर आह्ष्ट 
हुए । उनके अनुयायियों पर अत्याचार भी होने छगे | पर उन्होंने इसकी लेश- 
मात्र भी परवाह न की और मरते दम तक यह कहते रहे कि खुदा एक है 
और मोहम्मद साहब उसके पेगंबर हैं। अत्याचारों और अत्याचारियों की संख्या 
बढ़ती गयी और उन्हें अपनी रक्षा के लिए, मक्का से मदीना को भागना पड़ा | 
वहाँ वे शासक के पंद्‌ पर नियुक्त हुए और उनके अधीन एक सेना भी दो 
गयी । इसके पश्चात्‌ उनके अनुयायियों और विरोधियों में दस बरस तक संघर्ष 
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चलता रहा जिसके परिणाम-खरूप इस्छाम की कुछ उन्नति हुईं | सन्‌ ६२२ ई० 
को उनका देहांत हुआ । 

इस्छाम का सैद्धांतिक रूप--इस्लाम के सैद्धांतिक रूप की निम्नलिखित 
बातें उल्लेखनीय हैं--- 

( १) नये मुसल्मानों की प्रतिशाएं--आरंभ में मोहम्मद साहब नये 
मुसलमानों से नीचे लिखी हुई प्रतिशाएं करवाते थे--हम एक ईश्वर के अतिरिक्त 
किसी की पूजा नहीं करेंगे; हम बाल-हत्या न करेंगे; हम न तो किसी को निंदा 
करेंगे और न अपमान; हम किसी सच्ची बात में पेगंबर की आशाओं का उल्लंघन 
न करेंगे | इन प्रतिज्ञाओं में एक भी ऐसी नहीं है, जिससे इस्छाम के नाम पर 
किये गये भविष्यत्‌ के कामों का समर्थन होता हो । 

(२ ) सहिष्णुता का उपदेश--मोहम्मद साहब के अनेक उपदेशों में 
धार्मिक सहिष्णुता का भाव विद्यमान है। “जो मनुष्य भूखा है, उसे 
रोटी दो और जो रोगी है उसके इलाज का प्रबंधे करो। पीड़ितों की 
सहायता करो, चाहे वे मुसलमान हों या गैर-मुसल्मान |? “जो मनुष्य 
'ईइवर और परलोक में विश्वास करता है उसे अपने पडोसी को हानि न 
पहुँचानी चाहिये।? “जो मनुष्य पर दया नहीं करते, उन पर ईइ्वर भी 
दया नहीं करता |” मोहम्मद साहब के इन उपदेशों से मुसलमानों के 
उन कामों का समर्थन नहीं होता जो आगे चर कर इस्छाम के नाम पर 
किये गये । | 

( ३ ) नित्य के काम--मोहम्मद साहब ने प्रत्येक मुसल्मान को प्रतिदिन 
निम्नलिखित कामों के करने का आदेश दिया--(अ) प्रतिदिन इस बात में 
विश्वास प्रकट करना कि अल्लाह को छोड़कर कोई दूसरा ईइवर नहीं है 
और मोहम्मद साहब उसके पैगंत्र हैं। (ब ) प्रतिदिन मक्का की ओर 
मुँह करके तीन था पांच बार नमाज पढ़ना। (स) प्रतिदिन कुछ दान 
करना | युद्ध के माल के संबंध में दान की विशेष व्यवस्था क्री। “यदि 
तुम्हें युद्ध की छूट का माल मिले, तो तुम्हें चाहिये कि उसके पंचमांश 
को अछाह या पैगंबर का समझ कर, उसे अनाथ, दीन-दुखियों, यात्रियों 
तथा निकट के संबंधियों में बॉद दो |? (द ) रमजान के दिनों में रोजा 
रखना; (य) मक्का की जियारत अर्थात्‌ हज करना। मुसल्मानों की इस 
दिनचर्या में मी असहिष्णुता का सर्वथा अभाव है । 

(४) इईंइबर की दया के पात्र--मोहम्मद साहब के उपदेशानुसार ईश्वर 
नीचे लिखे हुए मनुष्यों पर दयां करता है---जो दूसरे की भलाई करते हैं; जो 
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मोहम्मद साहब दारा बतढाये गये रास्ते पर चलते हैं ओर न तो अभिमानी 
हैं ओर न डीग हॉकने वाले; जो सच्चा विश्वास करते हैं और तदनुकूछ 
अपने कामों को संचालित करते हैं; जो ईइबर के धर्म के लिए युद्ध 
करते हैं | 

(५) इस्लाम के धामिक तत््व--इस्छाम के धामिक तत्तवों के संबंध में 
मोहम्मद साहब ने नीचे छिखी हुईं बातों पर जोर दिया--(अ) एक ईइबर 
या अल्लाह में विश्वास | (ब) ईइवर के सब फरिइतों और पेगंबरों में विश्वास | 
“जो छोग ईइवर और उसके सब फरिश्तों में विश्वास करते हैं और उनमें 
किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करते, उन्हें इसका पुरस्कार मिलता है।” 
(स) कुरान शरीफ में विश्वास | ईश्वरीय प्रेरणा से, मोहम्मद साहब ने, इस्छाम 
की शिक्षाओं का संग्रह इस ग्रंथ में किया है। (द) ईइ्वर की देवी योजना 
में विश्वास । ईइबर संसार के प्रत्येक काम को पहले से ही निश्चित कर देता 
है। संसार की विभिन्न घटनाएँ उसी के अनुसार घटित होती हैं। (य) 
अंतिम न्याय और खग ओर नरक में विद्वास। हिंदुओं की भाति मुसलमानों 
में भी खर्ग और नरक की कब्पनाएं हैं। वे खर्ग में जाना ओर नरक से 
बचना चाहते हैं । (क) मूर्ति-पूजा ओर पुरोहितों का विरोध। इस्काम में 
मूर्ति-पूजा और पुरोहितों का स्थान नहीं है। श्रत्येक मनुष्य को, किसी की 
सहायता के बिना, निश्चित समयों पर खुद ही ईइवर की पूजा का अधिकार 
है। (ग) सब मुसलमानों की समानता । इस्लाम का द्वार प्रत्येक जाति और 
संप्रदाय के छोगों के लिए खुला हुआ है। सब मुसलमान एक दूसरे के बराबर 
हैं। न कोई ऊँचा है ओर न कोई नीचा । (घ) भुसव्मानों के सांसारिक 
जीवन में घम्म की प्रधानता । मुसलमानों का सांसारिक ज़ीवन धर्म द्वारा 
संचालित होता है। शरीयत के नियम केवल आध्यात्मिक पथ का ही प्रदर्शन 
नहीं करते वरन्‌ सांसारिक जीवन का भी नियमन करते हैं। 
..._ मुसव्मानों के सुधार भांदोछन--मभारत में ख्ित मुसलमान, इस्लाम 
की उस शुद्धता का संरक्षण न कर सके, जिसका विवरण ऊपर दिया 
गया है। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला यह कि जिन भारतीयों ने 
इस्छाम स्रीकार किया था उनमें से अधिकांश हिंदू थे और घर्म-परिवतन के 
पश्चात्‌ भी उन्होंने अपने मूल धर्म के रेबाजों को जारी रखा था। दूसरा यह 
कि विजयी जाति के कुछ विद्वानों ने संस्कृत आदि हिंदू भाषाओं का अध्ययन 
करके, हिंदू घामिक भथों का मुसलछमानी भाषाओं में अनुवाद किया, जिसके 
कारण अनेक मुसक्मान हिंदू घम की महत्ता को समझने और कुछ' उसके . 
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अनुसार आचरण करने छगे | इस प्रकार भारतीय इस्लाम में कई ऐसी बातें 
आ गयीं, जो मोलिक इस्छाम से असंगत थीं। अंगरेजों की विजय के पश्चात्‌ 
उनका राजनीतिक पतन हुआ। कट्टर-पंथियों के प्रभाव के कारण उनका 
सामाजिक जीवन भी ऊपर न उठ सका | विवाह कम अवस्था में होने छगे 
ओर विधवा-विवाह का विरोध बढ़ा। कुछ दिनों तक मुसव्मानों ने पाश्चात्य 
शिक्षा तक को न अपनाया । फल्खरूप वे बोद्धिक विकास ओर सरकारी 
नोकरियों में हिंदुओं के पीछे हो गये । 

मुप्तत्मानों की ऐसी अवस्था में यह अनिवार्य था कि झुधार-आंदोलन 
आरंभ होते। इनमें से कई तो कट्टरपंथी थे। वहाबी आंदोलन का, उद्देश्य 
यह था कि हिंदुओं से बने हुए मुसलमानों में जो गैर-मुस्लिम रीति-रेवाज और 
चलन प्रचलित थे, उनका अंत कर दिया जाय और इस्छाम के नेंतिक, 
धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान द्वारा, उसकी प्रारंभिक शुद्धता 
और खतंत्रता की पुनर्थधापना की जाय । अहमदिया आंदोलन का भी, यही 
उद्देश्य था। यह इस्छाम को आवश्यकतानुकूछ परिवर्तनशील बनाने का विरोधी 
तथा उन सब बातों के अंत के पक्ष में था जिनके कारण इस्छाम की बुद्धिवादी 
व्याख्या की जा रही थी और मुसलमानों के सामाजिक जीवन में पाश्चात्य सभ्यता 
का समावेश हो रहा था। पर अछीगढ़ आंदोलन इनसे सर्वथा भिन्न था। 
उसके चलाने का अय सर सैयद अहमद खाँ को था। धार्मिक बातों में वे 
इस्लाम की पूर्वकालीन सादगी और शुद्धता के पक्ष में थे, पर सामाजिक और 
शैक्षिक बातों में वे मुसल्मानों के लिए. उन सब बातों को करना चाइते थे, 
जिन्हें उन्नीसवीं शताब्दी के धामिक आंदोलनों ने हिंदुओं के लिए किया था । 
उनके मतानुकूछ अंगरेजी शिक्षा का प्राप्त करना गुनाह न था। अतएव उन्होंने' 
अलीगढ़ को लेज की खथापना की, जो आजकछ अलीगढ़ मुस्लिम युनिवार्सियी 
में विकसित हो गया है। उनके विचार में अंगरेजी पोशाक के पहनने से भी 
किसी प्रकार की हानि का होना असंभव था। ख्रियों के संबंध में वे पढें के 
रेवाज के विरोधी और उनकी शिक्षा के पश्च में थे। अपने पत्र 'सोशैल रिफ्ार्मः 
द्वारा उन्होंने अपने सामाजिक ओर शैक्षिक विचारों का काफी प्रचार किया। 
फूल्खरूप मुसव्मानों का सामाजिक ओर शैक्षिक जीवन हिंदुओं की भाँति नयी 
सभ्यता की ओर झुका । पर शिक्षित होने पर भी अधिकांश मुसलमानों का 
धामिक जीवन कट्टरपंथी बना रहा । 

यहूदी घर्मं--यहूदी धर्म संसार के प्राचीन घ्मों में है। इस समय 
समस्त संसार में इसके अनुयायियों की संख्या रूगमग सवा करोड़ है| सब 


[ ५२ ] 


वर्णों के लोग इस धर्म को अंगीकार कर सकते हैं | पर यहूदी छोग धर्म-परिवर्तन 
द्वारा दूसरे धर्मावलंबियों को यहूदी नहीं बनाते। भारत के छगमंग २०००० 
, निवासी यहूदी धर्म को मानते हैं । 


यहूदी धर्म के चलाने का अय हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा को है। 
ईइवर ने हजरत मूसा को दस आदेश दिये थे जिनका पालन करना प्रत्येक 
यहूदी का कर्तव्य है। वे इस प्रकार हैं--( १) मेरे अतिरिक्त किसी और को 
ईइबर मत मानो | (२) मूर्ति-पूजा मत करो। (३ ) व्यर्थ ईस्बर का नाम 
न लो और न उसकी सोंगंध खाओ (४ ) जीव-हिसा मत करो । (५) चोरी 
मत करो । (६ ) व्यमिचार मत करो। (७ ) दूसरे की संपत्ति देखकर 
छारूच मत करो । (८) झूठी गवाही मत दो। (९) माता-पिता का 
आदर करो। (१०) किसी का दासत्व स्खोकार न करो और न उसका 
अभिवादन करो | 

यहूदी धर्म के दाशनिक तत्वों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--(१) ईद्बर 
एक है| वह पवित्र, सदाचारी, प्रेममय, विवेकमय, साकार, सगुण, आशुतोष, 
सव-शक्तिमान, सर्वश्ञ और सर्ब-गुण-संपन्न है। वह मनुष्य-मात्र पर शासन करने 
वाला परमात्मा है। (२) ईइ्वर पेगंबरों के द्वारा अपने संदेश को प्रकाशित 
करता है। (३) नैतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति ईइबर के प्रति उत्तरदायी है। , 
अतएव प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि बह -अपने को पविन्न बनावे । “पब्रित्र 
बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेद्वर में, जिहोवा, खय॑ पवित्र हूँ।” (४) ईइबर 
अपने भत्तों से अंधविश्वास और समपंण की आशा नहीं करता । (५) भावी 
मसीहा में विश्वास । यहूदियों का विश्वास है कि भविष्य में एक मसीहा 
आयगा, जो संसार को सुधार कर एक विदव-व्यापी आदर्श सामाजिक व्यवस्थ। 
स्थापित करेगा। काछांतर में यहूदी धर्म का भी विकास हुआ । न्याय और 
नीति की कठोरताएँ बढ़ीं। व्यवहार में ऐसी विधियों ओर रीति-रेवाजों का 
प्रचार हुआ कि सीधा-सादा यहूदी धर्म जटिव्ताओं की ओर बढ़ा। उसमें : 
संकीर्णता आ गयी। यहूदी छोग दूसरे धर्मावरुंबियों का बहिष्कार तथा उनके 
साथ असहिष्णुता का व्यवहार करने रंगे । फिल्स्तीन की ऐसी अबस्था में 
ईसाई धर्म का उदय हुआ | 


'इसाई धर्म--ईसाई धर्म के बढाने का श्रेय महात्मा ईसा को है। 
इनका जन्म फिल्स्तीन में दुआ था | छगमग तीस बरस की अवस्था में इन्हें 
शान प्राप्त हुआ | देववाणी ने इन्हें ईश्वर का पुत्र बतलाया। यहूदी छोग इस 
दावे के सहन करने में असमर्थ थे | भविष्य में आने वाले मसीहा में विश्वास . 
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करने पर भी, उन्होंने ईसा को मसीहा स्वीकार करने से इनकार किया । 
उनके विरुद्ध अभियोग चछाया गया और यहूदियों के निर्णय के अनुसार वे 
सूछी पर लटक गये इस समय उन्होंने जो बात कद्दी उसे प्रत्येक मनुष्य 
को स्मरण रखनी चाहिये--“मेरे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना । ये नहीं जानते कि 
क्या कर रहे हैं ।?? 

इसा को ग्रतिक्षण पापियों, दीन-दुखियों और पतितों की चिंता रइती थी । 
वे उन्हें उबारना चाहते थे। उनकी नैतिक शिक्षाएँ उच्चकोटि की थीं। उनमें 
से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--( १ ) वे मनुष्य जो हृदय से शुद्ध हैं, धन्य हैं; 
क्योंकि वे ईइ्वर से साक्षात्कार करेंगे । (२ ) यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री 
की ओर पाप की दृष्टि से देखता है, तो वह व्यभिचारी है; क्योंकि मन में 
वह उसके साथ व्यमिचार करता है। (३ ) अपने शत्रुओं से प्रेम करो; जो 
तुम्हें कोर्स उन्हें तुम आशीर्वाद दो; जो ठुमसे छणा करें उनके साथ भछाई करो; 
जो बदनाम करें अथवा सतावें, उनके लिए प्राथना करो; ताकि तुम खग में 
रनेवाले पिता के सच्चे पुत्र हो सको । (४ ) बच्चों के प्रति सहनशीलर रहो 
ओऔर उन्हें मेरे पास आने से मत रोको । खर्ग का राज्य इन्हीं लोगों के 
लिए है। (५ ) धनी छोगों के लिए खगग में जाना कठिन है। धनी व्यक्ति के 
सखर्ग में जाने की अपेक्षा एक ऊँट सुई के छेद से अधिक आसानी से निकल 
सकता है। 

इन शिक्षाओ से स्पष्ट है कि ईसाई धर्म में उच्चकोटि के नेतिक आचरण 
पर बड़ा जोर दिया गया है। ईसाई धर्म के धार्मिक तत्वों में निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हैं--( १ ) एक ईद्बर में विश्वास | इववर सर्व-शक्तिमान्‌ , सर्वेज्ञ, 
दयाछु, अनादि, पवित्र, न्याय-प्रिय और प्रेम-पूर्ण है। वह क्षमाशीरू भी है। 
बह दुष्टों और पापियों तक को क्षमा प्रदान कर सकता है। (२) महात्मा 
ईसा को ईश्वर का पुत्र मानना। (३ ) सदाचरण और सेवा-कार्यों द्वारा 
आध्यात्मिक ईबवरीय राज्य की खापना में विश्वास । (४ ) खर्ग, नरक ओर 
अंतिम न्याय में विश्वास | इस संबंध में यहूदी और ईसाई धर्मों के विश्वासों 
में विशेष अंतर नहीं है । 

भारत में ईसाई धर्म का प्रचार चोथी शताब्दी में आरंभ हुआ। उन 

दिनों सीरिया के अनेक ईसाई, अपने देश में धार्मिक अत्याचार के कारण, 
दक्षिण भारत के कारोमंडल किनारे पर आकर बस गये । पंद्रहबीं ओर सोलहवीं 
शताब्दियों में उनका दूसरा गिरोह आया । ये साधारणतया पुर्तगार के निवासी 
थे। इन्होंने मारत में ईसाई धर्म का प्रचार, धर्म-परिवतन द्वारा आरंभ किया | 
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कभी-कभी कुछ लोग जबरदस्ती ईसाई बनाये गये। अंगरेजी राज्य की स्थापना 
के पश्चात्‌ , मिशनरी सोसाइटियों द्वारा किये गये धर्-परिवर्तन के कारण भारत 
में ईसाई धर्म का विशेष प्रचार हुआ । 


पारसी धर्मे--भारत में इस समय छगभग सवा छाख पारसी रहते हैं। 
वे उन मूल पारसियों की संतान हैं जो आठवीं शताब्दी में, फारस में इस्लाम के 
प्रचार के कारण, उस देश को छोड़ कर, भारत को आये थे। उन्होंने अपने 
धर्म के प्रचार का कोई प्रयत्ष नहीं किया । फल्खरूप उनकी संख्या में उतनी 
वृद्धि नहीं हुईं जितनी अन्य धर्मावलंबियों की | 

पारसी मत के चलाने का श्रेय जरथुष्ट को है। इनका जीवन-काल ६६० 
से.५८३ बरस ईसा के पूर्व तक था। इसके धार्मिक तक्‍्तों में निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हैं--( १ ) अहुर मजद के नाम से ईइवर की कल्पना। अहुर 
भजुद सर्व-शक्तिमान, प्रकाशमय, सर्वधष्टा, सबंश, संपूर्ण एवं प्रकाश, जीवन, 
सत्य ओर भर्ताई का घर है। (२) सूय, अग्नि, चंद्र, तारे, वायु, जल और 
पर्वतों की पूजा। सूर्य और अग्ि की पूजा पर विशेष जोर दिया जाठा है। 
(३ ) पवित्रता पर जोर। प्रत्येक मनुष्य को अच्छी वाणी, विचार और कार्य 
द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र बनाना चाहिये। (४) खग, नरक और 
अंतिम न्याय में विद्वास । पारसी धर्म के अनुकूल स्वर्ग सत्कर्मों का पुरस्कार 
और नरक दुष्कर्मों का दंड है। अंतिम न्याय के दिन सब मृत आत्माएं जी 
उठेंगी और तब ईइवर न्याय करेगा। 

भारत की धार्मिक समस्या--मभारत में प्रचलित धर्मों के उक्त संक्षिप्त 
विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रायः सभी धर्मों के सैद्धांतिक रूपों और आधारभूत 
दाशनिक तत्तवों में समानता है। सभी एक ईर्वर में विश्वास करते तथा उसे 
सर्वशक्तिमान, सर्व, अनादि, अजर, अमर, प्रेममय आदि विशेषणों से विभूषित 
करते हैं। सब में नैतिक आचरण पर जोर दिया गया है। इन तत्वों के कारण 
कुछ छोगों पर धर्म का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। घम के कारण कर्तव्या- 
कर्तव्य, विवेकाविवेक और भले-बुरे का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने सेवा, दान, 
सहिष्णुता और शुद्ध जीवन द्वारा समस्त मानव-मात्र के प्रति श्रातृत्व के भाव 
का अनुभव तथा इसी नाते उसके साथ व्यवहार किया । यदि सब धर्मों के 
अनुयायी इसी प्रकार की भावनाओं से प्रेरित होकर तदनुकूछ आचरण करें, तो 
अंतर्रष्ट्रीयवा का विकास बड़ी छुगमता से हो सकता है । 

' किंतु सैद्धांतिक रूप के अतिरिक्त प्रत्येक धर्म, का व्यावहारिक रूप भी 

होता है। ईब्वर की पूजा किस प्रकार की जाय और उसे प्रसन्न करके कष्ट- 
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निवारण के कौन-कौन से साधन अपनाये जाये, इस संबंध में विभिन्न धर्मों ने 
विभिन्न मार्ग निर्धारित किये हैं। कुछ में मंदिरों की व्यवस्था है, कुछ में 
मस्जिदों की और कुछ में गिरजाघरों की । कुछ में ईश्वर की पूजा कुछ शब्दों 
के उच्चारण से की जाती है, कुछ में कमकांड द्वारा और कुछ में पुरोहितों की 
सहायता से । ये रूठियाँ अब इतनी दृढ़ हो गयी हैं कि छोग इन्हें ही सब कुछ 
मानने छगे हैं। धर्म के इस बाह्य रूप ओर तन्निमेर आइंबर के कारण, विभिन्न 
धर्मावलंबियों में छडाई और मारकाट होती है। धर्म के नाम पर ऐसे कुत्सित 
कार्य किये जाते हैं जिनका धर्म के सैद्धांतिक रूप में कोई स्थान नहीं होता । 
धर्म-परिवर्तन का भी यही प्रभाव होता है, विशेषतया उस समय जब वह 
जबरदस्ती या प्रलोभनो द्वारा कराया जाता है । 
भारत में, धर्म के इस बाह्य रूप के कारण, भयंकर रक्तपात हुआ है। 
हिंदुओं और मुसलमानों तथा एक ही धरम के विभिन्न संप्रदायों ने एक दूसरे 
को कष्ट पहुँचाया है। इसका कुप्रमाव देश के राष्ट्रीय जीवन पर भी पढ़ा | 
चालीस करोड़ व्यक्तियों के राष्ट्र पर थोड़े से अंगरेज छगभग १५० बरस तक 
शासन करते रहे । उनमें राष्ट्रीय एकता का उदयन हो सका। भारत के 
सभी धर्मावलंबियों पर विदेशी शासन का समान रूप से कुप्रमाव पड़ रहा था। 
तो भी धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठकर, परस्पर मैत्री द्वारा, वे अंगरेजो से 
छुटकारा पाने में असमथे रहे। विपरीत इसके धर्म पर आधारित राष्ट्रवाद का 
सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा देश का मारत और पाकिस्तान में विभाजन 
कर दिया गया ! 
इस विभाजन से भी हमारी धार्मिक समस्या हल नहीं हुई है। भारत के 
अनेक निवासी बहु-संख्यक जन-समुदाय के धर्म को नहीं मानते । पर भारतीय 
राज्य एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है। अतएव वह घममं के आधार पर किसी जन- 
समुदाय के साथ किसी प्रकार का विभेद नहीं करता। किंतु पाकिस्तान एक 
इस्छामी राज्य है। फलखरूप उसका धार्मिक आधार है। यद्यपि उसकी सरकार 
दूसरे धर्मावरूंबियों को ,नागरिकता के सब अधिकार देने के पक्ष में है, तो भी 
कट्टर मुसलमान, स्वार्थथश इस बात के लिए प्रयल्लशील हैं कि पाकिस्तान से 
सब गेर-मुसलमान चले जाये और वह विशुद्ध इस्छामी राज्य बन जाय। इसकी 
प्रतिक्रिया भारत में भी होती है। फलर-खरूप देश के विभाजन के पश्चात भी, 
हमारी धार्मिक समस्या न्यूनाधिक पूर्ववत्‌ बनी हुईं है । 
हमारी घामिक समस्या के हल के संबंध में निम्नलिखित सुझाव 
विचारणीय हैं--- 
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( १ ) राज्य का धम्म-निरपेक्ष आधार। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य 
का कोई अपना धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर वह नागरिकों के 
अधिकारों तथा सरकारी सेवाओं के संबंध में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं 
करता । भारत के लोकतंत्रात्मक गणराज्य का यही आधार है। 

(२ ) नित्य-प्रति के जीवन में धर्मजनित कठोरताओं की शिथिल्ता। 
भारतीय जीवन में, जैसा ऊपर बतछाया गया है, धर्म की प्रधानता है। अतएव 
धर्म के नाम पर अनेक ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं. जिनके संबंध में न तो धर्म की 
सम्मति है ओर न विवेक का समर्थन । फिर भी छोगों को उनके अनुसार 
आखचरण करना पडता है। इसे दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि 
नित्यप्रति के जीवन में, सभी उचित उपायों द्वारा, धार्मिक कट्टरता को शिथिल 
किया जाय | 

( हे ) कंटटरपंथी व्यक्तियों से मुक्ति। भारत में इस समय अनेक ऐसे व्यक्ति 
हैं, जो किसी काम को किये बिना, धर्म के नाम पर मौज उड़ा रहे हैं। इतना 
हो नहीं, अपने उपदेशों द्वारा वे जनता में कद्नरपंथी का प्रचार करते तथा 
ईश्वर के नाम पर अपील करके उसे विवेकहीन बनाये रखते हैं। भारतीय जनता 
को अब इस प्रकार के छोगों से मुक्ति मिलनी चाहिये | 

( ४ ) जीवन के भौतिक दृष्टिकोण का प्रचार--धर्म की कट्टरता को कम 
करने के लिए यह भी आवश्यक है कि जीवन के भौतिक दृष्टिकोण का अधिक 
प्रचार किया जाय। खतंत्रता के पश्चात भारत की आर्थिक अवस्था बड़ी नाजुक हो 
गयी है। भारतीय शिक्षित समाज तथा भारत-सरकार का यह कर्तव्य है कि 
वह अंधविश्वास और पुरातन-पूजा से जकड़ी हुई भारतीय जनता में भौतिक 
टेष्टि-कोण का प्रचार करे । इसका तात्पयय यह नहीं कि भारतीय जीवन में धर्म 
को इतिश्री हो जाय । हमें सांसारिक कर्तव्यों के पाठन के साथ साथ ईश्वर 
को विस्मरित न करना चाहिये | पर प्रधानता कर्तव्य-पाल्म की होनी चाहिये; 
इसके बिना ईश-स्मरण हमें शक्तिशाली और पूर्ण राष्ट्र बनाने में असमर्थ 
सिद्ध होगा । 

(५ ) धामिक सहिष्णुता--हमें दूसरे श्रमौवल्बियों के प्रति धार्मिक 
असहिष्णुता का परित्याय करना चाहिये। धर्म का वास्तविक संबंध अंत:करण 
से है, बाह्य आंडबर से नहीं | किसी मनुष्य के अंतःकरण में क्या है. इसे जानने 
में हम असमर्थ हैं। अतएव हमारी धार्मिक लड़ाइयों: प्रधानतः धर्म के बाह्य 
आडंबर के कारण होती हैं। हममें इन बातों के सहन करने की शक्ति होनी क्‍ 
चाहिये । साथ ही हमें इस बात के छिए भी प्रय्शीर होना चाहिये कि धर्म 
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के उक्त रूप के कारण, हम दूसरे के कामों में किसी प्रकार की बाधा न डालें 
और न सार्वजनिक शांति को भंग होने दें। धार्मिक सहिष्णुता के बिना ऐसा 
होना असंभव है । 
अभ्यास 


१. भानव-जीवन में घर्म का क्‍या स्थान है ? 
२, भारतीय-जीवन में धर्म की महत्ता पर एक लेख छिखिये | 
३, वैदिक घर्स का क्या जथ है? उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप किन धर्मों की 
उत्पत्ति हुई ? 
४ बौद्ध घर्म की आधारमूत बातों का संक्षिप्त विवरण लिखिये । 
, पौराणिक हिंदू धर्म पर एक लेख लिखिये | 
६. भक्ति-आंदोलन का क्‍या तात्पय है ? भारतीय जीवन पर उसका क्‍या 
प्रभाव पड़ा ! 
७. उन्‍नीसवीं शताब्दी के धामिक आंदोलछनों का नाम लिखिये। राजा राम- 
मोहन राय आधुनिक भारत के जन्मदाता क्‍यों कहे जाते हैं ? 
<. “'स्वासी दयानंद सरस्वती का दृष्टिकोण केशवर्चंद्र लेन के इृश्टिकोण से' 
सर्वथा मिन्‍न था |?” इसको व्याख्या कीजिये ओर आर्य-समाज के नियमों 
का संक्षिपर विवरण लिखिये | 
५, उन्‍नीसवीं दाताब्दी के धार्मिक आंदोलनों के सामाजिक कार्य-क्रम पर 
प्रकाश डालिये | 
१०, 'डन्‍नीसवीं शताब्दी के धामिक आंदोकनों ने नव भारत के निमौण का 
मागे दिखलाया था |।?” इस विचार की विस्तृत आलोचना कीजिये | 
, सिख धर्म की आधारमूत शिक्षाओं का विचरण लिखिये। थधुरु गोविंद 
सिंह' ने सिख-घ््म के लिए क्या किया था ? 
१२, इस्काम की आधारभूत बातों का संक्षिप्त विवरण छिखिये । 
१४३. इसा ससीह के विषय में आप क्या जानते हैं ? उनकी ,शिक्षाओं को 
संक्षेप में, लिखिये | 
१४. भारत की धार्मिक समस्या का संक्षिप्त विवरण लिखिये। उसे केसे इल 
किया जा सकता है ? 


अर 


है 


प्‌ 
हमारा सामाजिक जीवन 


समाज की आवश्यकता--मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज 
में उत्पन्न होता और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करता है। स्वभाव से ही 
वह एकांत में नहीं रह सकता । अपनी सांसारिक, नेतिक, मानसिक, सांस्कृतिक 
ओर आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे समाज की आवश्यकता 
होती है | वहीं पर उसके महान्‌ गुणों का विकास होता है। यदि समाज न 
हो, तो न तो मनुष्य को अपने जीवन के भोतिक आधार मिलेंगे, न उसका 
नैतिक विकास होगा और न सांस्क्ृतिक उन्नति | 

भारत का सामाजिक जीवन--समाज में व्यतीत होनेवाले मनुष्य 
के जीवन को सामाजिक जीवन कहते हैं। अन्य देशों में यह जीवन बड़ा 
सीधा-सादा होता है। किंतु भारत का सामाजिक जीवन कुछ जटिल है। इसके 
निम्नलिखित कारण हैं-- 

(१) भारत के सामाजिक जीवन का आधार धार्मिक ओर आध्यात्मिक 
है। सामाजिक बीवन में धर्म का महत्वपूर्ण खान' है। धम के ही आधार पर 
हम अपने सामाजिक संबंधों को निर्धारित करते और तदनुकूछ आधरण करते 
हैं। धर्म की उक्त प्रधानता केवछ हिंदुओं में ही' नहीं, मुसल्मानों और 
ईसाइयों के सामाजिक जीवन तक में पायी जाती है | 

(२ ) घम की प्रधानता के कारण हमारा सामाजिक जीवन प्रथकताओं 
से परिपूर्ण है। ऐसा होना कुछ स्वाभाविक सा है। देश में अनेक धर्मों का 
चलन है। मे अपने अपने विभिन्न आचरणों पर जोर देते हैं। अतएव यह 
अनिवार्य है कि उन पर निर्भर सामाजिक जीवन विभिन्नताओं से परिपूर्ण हो | 

( ३ ) भारतीय जनता में अनेक जातियों का मिश्रण है। भूतकाल में 
जितनी जातियाँ भारत में आयी थीं वे अपने साथ अपने सामाजिक जीवन को 
भी छायी थीं। भारतीय जनता में विीन होने पर भी, स्वाभाविक पुरातन- 

पूजा फे कारण, उन्होंने अपने सामाजिक जीवन और उसके रीति-रिवाज़ों को 
कायम रखा | फलस्वरूप हमारा धामाजिक जीवन पूर्णतया किसी एक जाति . 
काला नहीं है। ह 
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(४ ) विभिन्न जातियों के विभिन्न सामाजिक आदरशों के कारण भी हमारा 
सामाजिक जीवन जटिल हो गया है। हिंदुओं के सामाजिक जीवन के आदरों 
मुसलमानों के आदश से भिन्न हैं। इसी प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों दोनो 
के सामाजिक जीवन के आदर्श अंगरेजों के आदश से भिन्न हैं। आदर्शों के 
उक्त संघर्ष के कारण हमारी सामाजिक संस्थाओं का मूल्यांकन विभिन्‍न आधारों 
पर हुआ और हो रहा है। एक ही चलन एक जाधार पर श्रेयर्कर समझा 
जाता है ओर दूसरे आधार पर निदकृष्ट । 

सामाजिक संस्थाएँ--'समाज” शब्द की सर्व-मान्य परिभाषा करना 
कठिन है। साधारण बोरूचाल में मनुष्यों के किसी समृह को, चाहे वह 
संगठित हो अथवा असंगठित, समाज कहा जाता है। पर इस प्रकार के 
अनिश्चित समाज से हमारा काम नहीं निकलता । हमें अपने सामाजिक जीवन 
के संचालन के लिए नाना प्रकार की सामाजिक संस्थाएं स्थापित करनी पड़ती 
हैं। ये संखाएँ सामाजिक जीवन को निय॑त्रित करती तथा उसे व्यवस्थित रूप 
में बनाये रखती हैं। हिंदुओं में इस प्रकार की अनेक संस्थाएँ हैं। उनमें से 
वर्ण-व्यवस्था, जावि-व्यवस्था ओर परिवार मुख्य हैं। समाज में अनेक रीति- 
रेवाज भी प्रचलित हैं। नीचे हम सामाजिक जीवन की इन्हीं संखाओं ओर 
रीति-रेवाजों का विश्लेषण करके उनके मूल्यांकन तथा उनके सुधार के संबंध में 
आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । 

वर्णे-ब्यवस्था--हिंदुओं की सामाजिक संस्थाओं में वर्ण-व्यवस्था बड़ी' पुरानी 
है। ऋग्द के पुरुष-सूक्त में यह बतलछाया गया है कि विराट पुरुष के मुख से 
ब्राह्मण, उसकी बाहुओं से राजन्य अर्थात्‌ क्षत्री, उसकी जॉधों से विश्‌ अर्थात्‌ 

वैद्य और उसकी टाँगों से शूद्र उत्पन्न हुए। साधारण बोल-चाल में इससे 
कार्य-विभाजन का आभास होता है। समाज के वे छोग जो धामिक ओर 
बौद्धिक काम करते ये, ब्राह्षण कहलाये, जो सैनिक ओर राजनीतिक काम करते 
थे, क्षत्री कहलाये, जो कृषि, व्यापार आदि आर्थिक काम करते ये, बैश्य कहलाये 
और जो केवल शारीरिक काम करते थे, झूद्र कहलछाये। इस प्रकार वैदिक कार 
में ही समाज व्णों में विभक्त था। पर ये वर्ग जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के 
आधार पर बनते थे। उत्तर-वैदिक काछ में वर्ण-ब्यवस्था पहले से अधिक हृद 
हो गयी.। प्रत्येक वर्ण के कामों का बँठवारा उप-कामों में किया गधा और उनके 
करनेवाले लछोगों को अछग अल्ग नाम दिये गये । उदाहरणार्थ ब्राह्मणों में. कुछ 
साधारण पुरोहित कहलाये, कुछ राज-पुरोहित,कुछ शिक्षक, कुछ उपदेशक और 
कुछ आचाये । सामाजिक जीवन में अधिक खिरता आने के कारण ये वर्ग पहले 


[ ६० | 


की भॉति परिवर्तनशील न रहकर अधिक स्थिर हो गये। उनका आधार कर्म के 
स्थान पर जन्म हो गया और कमकांड की महत्ता के कारण ब्राह्मण अन्य वर्णों 
से ऊंचे समझे जाने लगे । भारतीय समाज ने इस संस्था को इतना अधिक 
अपनाया कि स्मृतिकारों ने इसे जन्म पर निभर एक स्थायी संस्था में परिवर्तित 
कर दिया और इसके साथ-साथ वर्णाश्रम धर्म के पालन द्वारा मोक्ष का सरल 
मार्य दिखछाया । इस प्रकार आरंभमित वर्ण-व्यवस्था हिंदुओं में आज भी प्रचलित 
है; किंतु जाति-मेद से मिश्रित होने के कारण उसका रूप अब इतना सरल नहीं 
है। कुछ जातियों के संबंध में यह कहना भी कठिन है कि बे किस वर्ण 
में हैं। 

जाति-व्यवस्था--हिदुओं की दूसरी सामाजिक संस्था का नाम जाति- 
व्यवस्था है। कुछ छोगों के मतानुकूछ इसकी उत्पत्ति वर्ण-व्यवस्था से हुई है 
और कुछ के मतानुकूल यह वर्ण-व्यवस्था से भी अधिक प्राचीन है। उत्तर- 
पाषाण काल में समुद्र-तट, झील, मैदान, पर्वत और रेगिस्तान के छोग एक 
दूसरे से अलग रहते थे और उनमें एक दूसरे के प्रति वर्जनशील्ता 
( 95० घ४ए०768४ ) की भावना तथा रहन-सहन और रीति-रेबाजों की 
भिन्नता थी। जाति-प्रथा का जन्म यहीं पर हुआ | 


जाति की परिभाषा--भारत की मौजूदा जातियों की अनेक परिभाषाएँ 
की गयी हैं। विंसेंट स्मिथ के मतानुकूछ “परिवारों के उस समूह को जाति 
कहते हैं जो छुआछूत, शादी-व्याह ओर खानपान के विशिष्ट आंतरिक बंधनों 
द्वारा बँधा हुआ हो ।” प्रो० पुणतांबेकर के मतानुकूछ जाति उस मनुष्य-समुदाय 
को कहते हैं जिसका मूल एक ही पूवे-पुरुष माना जाता हो और जिसके सदस्यों 
में रोटी और बेटी का संबंध होता हो। इन परिमाषाओं से जाति शब्द का 
थोडा-बहुत ज्ञान हो जाता है। उसे भरती भाँति समझने के लिए यह आवद्यक 
है कि उसकी प्रमुख विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय | वे इस प्रकार 
हैं-(१) जाति जन्म पर निर्भर करती है। (२) प्रत्येक जाति का एक निरिचत 
व्यवसाय होता है। आजकल यह आवश्यक नहीं कि उसके सदस्य उस व्यवसाथ 
को अवश्य करें । (३) प्रत्येक जाति के सदस्यों के विवाह-संबंध उसी के भीतर 
होते हैं, उसके बाहर नहीं। शिक्षित छोणों में जाति की इस विशेषता में 
शिथिल्नता आने छगी है। (४) प्रत्येक जाति के सदस्यों के सामाजिक आचरण 
पर कुछ प्रतिबंध छगाये जाते हैं। (५) प्रत्येक जाति के सदस्य अपने को 
समाज से एथक्‌ एक अछग समुदाय समझते हैं और अन्य छोगों की अपेक्षा 
अपनी जाति के लोगों के साथ अधिक सहानुभूति रखते तथा उनके सा् 
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सहयोग और आपत्ति में उनकी सहायता करते हैं । ( ६ ) जाति के सब सदस्य 
जातिगत्‌ मामलों में एक दूसरे के समान समझे जाते हैं | 

जाति-व्यवस्था की प्रगति-शीछता--आरंभ में जातियों की संख्या 
कितनी थी यह बतढाना कठिन है। पर काछांतर में पूर्व-कालीन जाति-प्रथा 
तथा वर्ण-व्यवस्था के संयोग के कारण सब जातियाँ किसी न किसी वर्ण के 
अंतर्गत आ गयीं और उनके परस्पर नेतिक और अनैतिक मिलन के कारण 
उनकी संख्या भी बढ़ी । जातियों की इंड्धि में निम्नलिखित कारणो से सहायता 
मिली है--( १ ) विभिन्‍न व्यवसायों के करने वाले विभिन्‍न जातियों के समझे 
जाने छगे जैसे चमार, सुनार, छोहार आदि । (२ ) स्थान विशेष के निवासी 
उसी के नाम से विदित हुए. जैसे कान्य-कुब्ज ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, सरयूपारी 
ब्राह्षण आदि | (३ ) दो विभिन्‍न जातियों के नैतिक और अनेतिक संबंध से 
जो संतान हुईं बह उन जातियों से प्रथक्‌ एक तीसरी जाति की कहलायी | 
(४ ) विदेशियों के आगमन के कारण कुछ नयी जातियाँ बनीं। ( ५ ) विभिन्‍न 
धर्मों और संप्रदायों के कारण भी जातियों की वृद्धि हुई ॥ (६ ) सरकारी पदो 
के कारण भी जातियों की संख्या बढ़ी । फलखरूप आजकल मारत में जातियों 
की संख्या छगभग ४००० है। कदाचित उनकी उत्तरोत्तर बृद्धि भी हो रही 
है। आधुनिक भारत में राजनीति तथा राजनीतिक विचारों की प्रधानता है। 
बहुत संभव है कि कांग्रेसियो, समाजवादियों आदि की गणना काछांतर में 
विभिन्‍न जातियों में होने छंगे। 


जाति-भेद एक प्रगतिशीछ संस्था है। समयानुकूछ उसके रूप में परिवतंन 
होते गये हैं और आज भी हो रहे हैं। जातियों की वृद्धि का उछेंख ऊपर 
किया जा चुका है। जाति-व्यवस्था में निहित उच्चता और निम्नता का भाव 
सदा एक सा नहीं रहा है। आरंभिक जातियों में संभवतः इस प्रकार के भेद- 
भाव का सर्वथा अभाव था। उत्तर-बैदिक काल में कर्मकांड की प्रधानता 
के कारण ब्राह्मणों का स्थान अन्य जातियों की अपेक्षा ऊँचा हो गया। बोद्धो 
ने कमंकांड के विरोध ओर तन्निभर ब्राह्मणों के प्राधान्य का अंत करने के लिए, 
क्षत्रियों के स्थान को ब्राह्मणों के स्थान से उच्चतर बतछाया, पर उन्हें विशेष 
सफलता न मिली | स्मृतिकारों ने वर्णाश्रम-धर्म की स्थापना द्वारा ब्राह्मणों के 
प्रशुत्व को पुनः स्थापित किया | मुसल्मानों के आगमन के कारण जातियों की 
कठोरता तंथा उनमें परस्पर उच्चता ओर निम्नता का भाव और भी अधिक दृढ़ 
हो गया। उनन्‍नीसवीं शताब्दी के धामिक आंदोलनों ने उन्हें कुछ कम किया 
और बीसवीं शताब्दी में जीवन के विवेकात्मक और भौतिक दृष्टिकोण के 
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कारण, कुछ लोग समाज-सेवा की दृष्टि से, उन छोगों को अधिक उपयोगी 
बतलाने लगे हैं जो अधिक उपयोगी कामों को करते हैं। वे अमी तक यह 
तो नहीं कहते कि समाज में मेहतर का स्थान ब्राह्मणों और क्षत्रियों के स्थान 
से उच्चतर है, पर वे इतना अवश्य कहने लगे हैं कि समाज-सेवा की दृष्टि से 
ब्राह्मण के काम की अपेक्षा मेहतर का काम अधिक उपयोगी है। अतएथ 
समाज द्वारा उसका आदर उसकी उपयोगिता के आधार पर होना चाहिये, 
जाति के आधार पर नही । 

जाति-व्यवस्था की कठोरताएँ भी परिवतेनशीरल रही हैं । आरंभ 
में संभवतः जातोय कठोरताओं का सर्वर्थां अभाव था। पर उत्तर-बैदिक, स्मार्त॑ 
और पौराणिक कालों में जाति-जनित कठोरताओं का निश्चित रूप हो गया । 
जातियों में खान-पान, रहन-सहन, शादी-व्याह की जो प्रथाएं आजकल प्रचलित 
हैं, कदाचित इसी काल से आरंभ हुई थीं ओर मुसलमानों के शासन-काछ में 
उन्होंने दृदता ग्राप्त की थी। बीसवीं शताब्दी में ये कठोरताएं क्रमशः शिथिल 
हो रही हैं। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारतीय जाति-व्यवस्था, स्थित- 
प्रिय नहीं, वरन्‌ गतिशील संस्था है। आवश्यकताओं और परिस्थितियों के 
अनुकूछ उसमें परिवर्तन होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। 

जाति-व्यवस्था से छाभ--जाति-व्यवस्था ने हिंदू-समाज की अनेक 
सेवाएं की हैं | उनमें से निम्नलिखित उह्लेखनीय हैं--- 

(१ ) जाति-व्यवस्था के कारण समाज के विभिन्‍न भागों में कार्य-विभाजन 
हुआ । इसके बिना समाज की आवध्यकताएँ सुचारु-रूप से पूरी न हो सकती 
थीं।( २ ) जाति-व्यवस्था के कारण समाज ऐसे वर्गों में विभाजित हो गया 
जो अपनी आंतरिक बातों ओर संबंधों में न्यूनाधिक स्वतंत्र थे। समाज में 
अनेक ऐसे वर्ग बने जिनको आंतरिक स्वराज प्राप्त था और जो राज्य की 
सहायता के बिना, स्वावलंबी हो कर अपने बहुत से कामों को स्वयं कर लिया 
करते थे । इसके संबंध में जाति की पंचायतों तथा उनके द्वारा दिये गये कामों 
का उब्लेख आवश्यक है। ये भाज भी पायी जाती हैं और जाति के नैतिक 
आचरण का निर्यत्रण करती | ( ह ) जाति-व्यवस्था के कारण समाज के विभिन्‍न 
बरगों ने अपने-अपने काम में बड़ी उन्नति की। पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ही काम के 
करने से उन्होंने उसमें विशेष कुशलता प्राप्त की। उनका स्वभाव ही उस 
काम के अनुकूल हो गया। (४ ) जाति-व्यवस्था के कारण हिंदुओों में रक्त- 
मिश्रण उतना अधिक नं हो सका जितना इसके अभाव में हो सकता था| 
प्रग्येक्ष जाति के छोग अपने को दूसरी जातिवालों की अपेक्षा श्रेष्ठतर समझते 
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रहे | एक झुद्र भी यह सहन नहीं कर सकता कि उसकी पुत्री का विवाह दूसरे 
वर्णवाऊे के साथ हों। इस प्रकार जाति-भेद के कारण विवाह-संबंधों में वह 
खतंत्रता नहीं रही जो जातिविहीन वर्गों में पायी जाती है | ( ५ ) जाति-व्यवस्था 
के कारण राज्य को समाज-सेवा के अनेक कामों से मुक्ति मिली । प्रत्येक जाति 
के छोग यथासंभव अपनी जाति के निधनों की सहायता करते तथा बेकारों को 
काम-कान दिल्वते हैं। समाज-सेवा के ये काम अन्यथा राज्य को करने पड़ते | 
( ६ ) जाति-व्यवस्था के कारण हिंदुओं का धममं-परिवर्तन सरलता सेन ह्दो 
सका | प्रत्येक जाति ने एक दु्भेद गद के समान उन छोगों का सामना किया 
'जो धर्म-परिवर्तन के लिए प्रयल्नशील थे । हिंदुओं को बड़े पैमाने पर धर्म-परिवर्तन 
से बचाने के लिए जो काम जाति-व्यवस्था ने किया है वह सुसजित सेनाए 
भी न कर सकती थीं। (७ ) जाति-व्यवस्था के कारण हिंदू-संस्कृति का 
'सरक्षण और पोषण हुआ | भारतीय हिंडुओं के धर्म और संस्कृति में घनिष्ठ 
संबंध है। जब धर्म बना रहा तो संस्कृति में भी विशेष परिवर्तन न किये जा सके | 
' जाति-व्यवस्था से हानियाँ--पदि एक ओर जाति-व्यवस्था से हिंदू- 
समाज को छाम पहुँचता है तो दूसरी ओर उसका प्रभाव द्वानिकर दिशा 
में भी हुआ है। उसके दोषों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। ( १) जाति- 
व्यवस्था के कारण हिंदू-समाज संकुचित दृष्टिकोणवाले अनेक ऐसे 
छोटे-छोटे वर्गों में विभाजित हो गया जो अपने सीमित क्षेत्र से ऊपर उठने में 
असमर्थ थे। अतवएब जीवन के राष्ट्रीय दृष्टि-कोण के विकास में अनावश्यक 
कठिनाइयाँ आयीं। जातिव्यवस्था का यह हानिकर प्रभाव अशिक्षित 
व्यक्तियों तक ही सीमित न रहा | शिक्षित व्यक्ति भी इसके शिकार हुए।' 
(२) जाति-व्यवस्था जनित छूआछूत के विचारों के कारण भी राष्ट्रीय 
एकता का विकास न हो सका । किसी मनुष्य का छुआ खाना न खाने ओर 
पानी न पीने से उसके हृदय को केसी चोट लगती है इसे बह्ी समझ सकता 
है जिसने इसका अनुभव किया हो। जब तक छोग अंधविश्वास के वशीभूत' हो, 
इसके अनुसार आचरण करते रहते हैं उन्हें इसके कुप्रमावों का' पता नहीं 
चल्ता । किंतु जब तक के आधार पर वे इनकी परीक्षा करते हैं, तो अपमान- 
जनित क्रोध और ईर्षा की सृष्टि होती है। अतएव जाति-व्यवस्था-जनित 
छूआछूत के कारण, नीची जातियों के समझदार व्यक्ति, ऊँची जातियों के 
आधिपत्य को स्वीकार करने की अपेक्षा उनसे बदला लेने की सोचने छगते हैं । 
(३) जाति-व्यवस्था में मनुष्य की स्वाभाविक समता के स्थान पर कृत्रिम 
विषमता पर जोर दिया जाता है. और वह भी कम के आधार पर नहीं, केबल 
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जन्म के आधार पर। ब्राह्मण जन्म ही से ऊँचे हो जाते हैं, चाहे उनका 
आधघरण निंदनीय और वे स्वयं काछा अक्षर मेंस बराबर ही क्‍यों न हों और 
शूद्र जन्म ही से हीन हो जाते हैं चाहे वे सत्कर्मी और विद्वान्‌ ही क्‍यों न 
हों | समाज की यह व्यवस्था लोकतंत्नात्मक विचार-धारा के अनुकूल नहीं है । 
(४) आधुनिक काल में, जाति-व्यवस्था देश की आ्थिक उन्नति के अनुकूल भी नहीं 
है | इसके कारण मनुष्य को वंशानुगत काम अपनाना पड़ता है। ऊँची जातियों 
के लोग नीची जातियों के काम करने से मुख मोड़ते हैं, चाहे उन्हें भूखा ही 
क्यों न रहना पड़े । आधुनिक काल में आर्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक 
है कि अ्रमजीवी नमनीय हों ओर आवश्यकतानुसार एक काम से दूसरे काम में 
लगाये जा सके। पर जाति-व्यवस्था का प्रभाव रूढि-बादिता की दिशा में है । 
(५ ) जाति-व्यवस्था के कारण ऊँची जातियों को अपनी जाति का गौरव होता 
है और उसी के कारण वे अपनी खोखली महत्ता में चूर रहती हैं । संभवतः 
इसी के कारण ब्राह्मणों का नित्यप्रति पतन हो रहा है। गुणों के अभाव में, 
उनके लिए गौरवान्वित होना, पतन की पराकाष्ठा है। विपरीत इसके नीची 
जातियों की आत्मा का हनन होता है। जीवन के आरंभ ही में उनके हृदय 
पर एक भारी पत्थर बैठ जाता है, जो उन्हें ऊपर उठने से रोकता है। खबर 
उन्‍नतिशीछ होते हुए भी, सामाजिक ग्रतिबंधों के कारण वे अपने को दबा हुआ 
पाते हैं। इसी प्रकार न तो उनकी उन्नति होती है और न उस समाज की बिसके 
वे अंग हैं ओर जो उन्हें दबाकर रखे हुए, है । ( ६ ) जाति-व्यवस्था के कारण 
देश की रक्षा का भार प्रधानतया कुछ छोगों पर आ पड़ा ओर अन्य छोग यह 
' समझने छगे कि देश को रक्षा के संबंध में उन्हें कुछ भी नहीं करना । इस 
मनोश्त्ति का व्यावहारिक प्रभाव देश के दासत्व की ओर पड़ा | (७ ) आधुनिक 
काल में जाति-व्यवस्था की कठोरताओं के कारण अनेक हिंदू, मग्रसछ्मान और 
ईसाई बनाये गये । जिन लोगों का ध्म-परिवर्तन हुआ, हिंदू-समाज ने उन्हें पुनः 
अपने में सम्मिलित करने से इनकार किया । इसके विपरीत वह उनके साथ 
भी छुआछूत का बर्ताव करने छगे। (८ ) जाति-व्यवस्था के कारण भारतीय 
जनता पुरातन-पूजक हो गयी है। धार्मिक और सामाजिक बातों में विवेक और 
तक के आधार पर सब कुछ समझने के पश्चात्‌ भी, वह पुरानी बातों को 
नहीं छोड़ती । जीवन' के प्रति उसका दृष्टिकोण ही अनुदार और पुरातनवादी 
हो गया है | * 


जाति-व्यवसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया--प्राचीन काछ में जाति-व्यवस्था 
को' मिटाने अथवा शिथिछ्त करने के अनेक प्रयत्न किये गये थे, पर उनमें से 
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कोई भी इतना व्यापक एबं प्रभावोत्पादक न था जितना बीसवीं शताब्दी का 
प्रयक्ष | जीवन के पाइचात्य दृष्टिकोण तथा देश में पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार 
के कारण छोगों की विचार-धारां बदल गयी है और नवीन परिस्थितियों के कारण 
उन्हें जातिगत्‌ प्रतिबंधों को शिथिल करना पड़ रहा है। रेल पर यात्रा करने, 
कल का पानी पीने तथा इस प्रकार की अनेक अन्य बातों के कारण, छुआहछूत 
के अनेक बंधन शिथिल हो रहे हैं। छोग अंतर्जातीय विवाहों और सहभोजो, 
की ओर झुक रहे हैं| निम्न जातियों में विद्या का प्रचार हो रहा है और उनके. 
सदस्य ऊँचे सरकारी पदों पर नियुक्त हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में ब्राह्मणों को 
भी उनका अभिवादन तथा आदर करना पड़ता है। जीवन का दृष्टि-कोण 
ही बदल गया है। हम प्रत्येक काम को अब तक की कसौटी पर कसने छगे हें 
और यद्यपि हम अपने माता-पिता तथा जाति को नहीं बदल सकते, तो भी 
हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि केवछ जन्म के कारण एक जाति के छोग 
सदा के लिए. नीचे और दूसरी जाति के छोग सदा के छिए. ऊँचे हो गये हैं। 


जाति-व्यवस्था का भविष्य--जाति-ब्यवस्था में आक्रमणों के सहन करने 
की अनुपम शक्ति है। भूतकाल में वह उन्हें सफलतापूर्वक सहन कर सकी है 
ओर संभवतः बीखवीं शताब्दी के आक्रमणों को भी उसी प्रकार सहन कर लेगी । 
हम ऊपर बतढा चुके हैं कि जाति-व्यवस्था एक गतिशीढू संस्था है। भूतकाल 
में परिस्थिति के अनुकूछ उसका रूप चदल्ता रहा है। यही बात आजकल भी 
हो रही है। भारत के अनेक निवासी अब न तो छूआछूत के गतिबंधों को 
मानते हैं ओर न विवाह और सहभोज के । फिर भी वे अपनी जाति छोड़ने 
तथा उसे बदलने में असमर्थ हैं। निकट भविष्य में जाति-व्यवस्था का संभवतः 
यही रूप होगा । उसकी कठोरताएँ तथा प्रतिबंध शिथिल हो जायंगे । कदाचित्‌ 
कालांतर में उनका अंत भी हो जाय, पर अपने को दूसरे मनुष्यों से विभिन्‍न 
रखने के उद्देश्य से, छोग अपनी जाति का नाम बनाये रखेंगे। पूृर्ण-रूपेण अंत 
के पूर्व जाति-व्यवस्था को निकट भविष्य में यह रूप अपनाना पड़ेगा | 


संयुक्त कुटुँब-पणाढी--कुटुंब मानव-समाज की सब से प्राचीन और 
प्रधान संस्था है। संसार के प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में इसकी प्रधानता 
रही है। इनके उदय का मुख्य कारण है मनृष्य के स्वभाव की एक विशेष 
आवश्यकता की पूर्ति। संभोग की इच्छा और अपनी संतति को अच्छी तरह 
छोड़ने की अमिलाषा स्त्रियों और पुरुषों में सदैव पायी गयी है। कुटुंच का उदय 
उक्त इच्छा और अभिलाषा का परिणाम है। । 

कुद्ठबों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। वंश माता के नाम 
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जीवन में मनुष्य को अपने आचरण द्वारा ही नीति की व्यावहारिक शिक्षा मिल 
जाती है। यदि हम अपने सामाजिक संबंधों को उन्हीं आधारों पर संचालित 
करें, जिन पर संयुक्त कुटुंच में हमें चछना चाहिये, तो हमारा सामाजिक जीवन 
उन विपत्तियों से मुक्त हो जायगा जिनसे वह आजकल आतक्रांत दिखलायी पड़' 
रहा है | 
संयुक्त कुठुंब के गुण--(१) संयुक्त कुड्ंब में मनुष्य को उन नेतिक गुणों 
की व्यावहारिक शिक्षा मिलती है जो उनके जीवन को उच्च वथा सुंदर बनाते 
हैं। बच्चे बड़ों की आशा मानते, उनका आदर तथा परस्पर प्रेम करते एवं 
अनुशासित दंग से रहना सीखते हैं । बड़े-बूढ़े, छोटों के लिए. त्याग तथा उनके 
प्रति सहनशील्ता का बर्ताव करते हैं। स्त्रियाँ धर की व्यवस्था तथा बच्चों का 
पालन-पोषण करती और खर्यं सबकी सेवा करके, बच्चों के सन्मुख सेवा-मार्ग 
को प्रस्तुत करती है। (२) आर्थिक दृष्टि से भारत ऐसे निर्धन देश के लिए. 
संयुक्त कुटुंब अधिक उपयुक्त है। इसमें अपव्यय नहीं होता । अछग-अछग 
रहने से घर, सामान आदि की अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ती हे। इन 
सब के छिए धन की आवश्यकता होती है। संयुक्त कुट्ंब में यह सब व्यय 
बच जाता है। अतएव मितव्ययता की दृष्टि से भी संयुक्त कुट्रंब भारत ऐसे 
निर्धन देश के लिए अधिक उपयुक्त है। (३) संयुक्त कुटुंब में बेकारों ओर 
अपाहिजों की देख-भाल झुगमता से हो जाती है। सब की आय एक ही कोष 
में जाती तथा उसी से सबका पालन-पोषण किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 
बेकार हो जाता है, तो भी उसकी नित्य-प्रति की आवश्यकताएँ पूरी की जाती 
हैं। वृद्धों ओर विधवाओं की देखभाल एवं मरण-पोषण उसी प्रकार किया 
जाता है जिस प्रकार अन्य सदस्यों का | इसी से तो कहा जाता है कि समाजवाद 
के व्यावहारिक रूप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हिंदुओं के संयुक्त कुट्ंबों मिलता 
है। (४) संयुक्त कुट्ंब के सदस्यों की संख्या काफी होती है। उसके विभिन्‍न 
सदस्य, यदि चाहे, तो विभिन्‍न प्रकार के कामों को करके कुड्ुुंब और समाज 
दोनों के उत्थान में सहायता पहुँचा सकते हैं। यदि संयुक्त कुदुंब का कोई 
सदस्य, घर का काम-काज न करके समाज-सेवा में छग जाता है, तो भी कु 
केसब काम छुचारु रूप से चलते रहते हैं। (५) संयुक्त कुट्ुंब के सदस्यों को 
अपने में अधिक विश्वास होता है। अतएव वे तरह तरह के कामों के करने 
का साहस कर सकते हैं। यह विद्वास कि भेरे साथ इतने व्यक्ति हैं, मनुष्य 
को अधिक साहसी तथा उत्साही बना देता है। (६) संयुक्त कुद्ुंब में कुट्ंच 
की समस्त संपत्ति एक इकाई समझी जाती है। उसमें उत्तराधिकार के नियमों 
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का वह कुप्रभाव नहीं पढ़ता जिसके कारण कुट्ंच की संपत्ति टूक टूक होकर 
इतमी कम हो जाती है कि समाज में उसका कोई स्थान ही नहीं रह जाता | 


संयुक्त कुटुंब के दोष--यदि संयुक्त कुटुत्र में उक्त अच्छाइयाँ हैं तो 
उसमें कुछ दोष भी हैं और आजकलछ उन्हीं पर अधिक जोर दिया जाता है। 
उनमें से निम्नलिखित विचारणीय हं---(१) सयुक्त कुटुंच में सदा कुछ ऐसे व्यक्ति 
पाये जाते हैं जो किसी प्रकार का काम-काज नहीं करते। यह विश्वास 
कि उन्हें खाने-पीने तथा घर ओर वच्न की कोई कठिनाई न होगी, उन्हें 
निष्क्रिय और अकर्मण्य बने रहने में सहायता पहुँचाता है। (२ ) संयुक्त 
कुटुंब में कमी कभी कमाने वाले व्यक्ति पर इतना अधिक दबाव 
पड़ता है कि वह जीवन से उकता जाता है । चारों ओर अआश्रितों को 
देख कर वह चघिताओं से चूर रहता है। बह कभी कभी आवश्यकता से अधिक 
परिश्रम करता और इस प्रकार अपने खास्थ्य को गिरा देता है। यदाकदा 
उसका उत्साह भी मंद हो जाता है। (३) संयुक्त परिवार में भांति भांति की 
विषमताओं के कारण परस्पर झगड़े' हुआ करते हैं। वे झगड़े कमी विचार- 
वैषम्य के कारण होते हैं, कभी आर्थिक बातो के कारण और कभी व्यक्तित्व 
के प्रदर्शन के कारण। यदि घर के बड़े-बूढ़े इन झगड़ों को सावधानी और 
समझदारी से नहीं निबटाते तो वे विकराल रूप धारण कर लेते और कौटुंबिक 
जीवन, को अखांडे' में परिवतित कर देते हैं । (४) संयुक्त कुटुंब में व्यक्तित्व के 
विकास का यथेष्ट अवसर नहीं मिलता। कुट्ंब की एक परंपरा बन जाती है 
जिसका संरक्षण उसके बड़े-बड़े बूढ़े किया करते हैं और जिसके अनुसार अन्य 
सदस्यों की चलना पड़ता है। यदि वे इस प्रकार के आचरण से मुख मोड़ते 
हैं तो उन पर इतना अधिक दबाव पड़ता है कि अंत में पराजित होकर वे 
कुल-घर्म के अनुसार आचरण करने लगते हैं। यदि दबाव पड़ने पर भी कोई 
सदस्य अपने विचारों पर हृटू रहता है तो उससे कुछ की शांति में बाधा 
पहुँचती है । (५) संयुक्त कुटंब का पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों पर अधिक कुप्रभाव 
पड़ता है। कभी कभी तो कोडुबिक प्रतिबंधों के कारण पति और पत्नी भी 
स्वत॑त्नतापूर्वक नहीं मिल पाते। स्त्रियों को परदे में रहना पड़ता है । वे घर के 
. बाहर जाकर भनोविनोद नहीं कर पातीं। इसके कारण उनके व्यक्तित्व का विकास 
नहीं हो पाता और वे कृप-मंड्रक की भांति अपना जीवन व्यतीत करती हैं । 
(६ ) आधुनिक सभ्यता का भां संयुक्त कुदुंब पर कुप्रभाव पढ़ा है। आजकल के 
अनेक व्यक्तियों को जीविका कमाने के लिए अपने नगर से बाहर जाना पड़ता 
है। अपने साथ वे अपने ज्ली-बच्चों को भी ले जाते हैं।, यातायात के सुगम 
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साथनों से उन्हें बाहर जाने में सुविधा होती है। अतएव संयुक्त कुड्धच पाश्चात्य 
सम्यता के प्रचार के अनुकूल नहीं है। 

विभक्त कुटंब की ओर--संयुक्त कुटुंब के उक्त दोषों तथा पाश्चात्य सभ्यता 
के विघय्नकारी प्रभावों के कारण हमारे देश में संयुक्त कुट्ंब प्रणाली क्रमशः 
टूटती जा रही है और उसके स्थान पर विभक्त कुडुंबों का प्रचार बढ़ रह्ा है। 
इनमें भी गुण और दोष दोनों ही पाये जाते हैं । विभक्त कुटुंब का सबसे बड़ा 
गुण व्यक्तित्व के विकास के लिए यथोचित वातावरण का अस्तित्व है। कमाने 
वाल्य व्यक्ति अपनी कमाई को मन चाहे ढंग से खप्वे करता है। कोटुबिक 
कलह के अभाव में उसके उत्साह में कमी नहीं हो पाती। वह कोडुंबिक 
परंपराओं को विवेक की कसौटी पर कस कर, बिना विरोध, उनका परित्याग कर 
सकता है। इस ज्ञान के कारण कि वह ही कुटुंब का कर्णघार है, वह आल्सी 
होकर नहीं बैठ सकता और न दूसरों को ही आलसी बनने देता है। इन गुणों 
के साथ-साथ विभक्त कुटंबों में कुछ दोष भी पाये जाते हैं। ऐसे कुट्चों के 
सदस्य साधारणतया मनमाने हो जाते हैं। व्यक्तित के विकास के बहाने वे 
दूसरों के लिए अपने सुख के बलिदान का पाठ नहीं पढ़ते । कभी-कमी वे 
अपने में इतने ल्सि हो जाते हैं कि उन्हें दूसरों का ध्यान तक नहीं आता | 
आपत्ति के दिनों में इस प्रकार के कुट्ंबों की दशा दयनीय दो जाती है। 
यदि पति-पत्नी के विचारों में विरोध हुआ तो विभक्त कुटंब संयुक्त कुटुंब से भी 
अधिक दुखदायी हो जाता है। उत्तम नागरिकता के छिए. आवश्यक गुणों की 
शिक्षा भी विभक्त कुदुंबों में उतनी अच्छी नहीं मिलती, जितनी संयुक्त 
कुटबों में । 

कुटुंब का भविष्य--कौटंबिक सुख की चाह, संतति-प्राप्ति और , 
उसकी रक्षा की इच्छा, ज्लजी और पुरुष का सापेक्षिक स्थान, संतान में आशा- 
पालन का माव--ये चार बाते कोटुंबिक जीवन की आधारभूत बातें हैं। थुरुप 
तथा अमरीका में इन आधघारों की नींव क्रमशः खोखली होती .जा रही है । 
लोग कोटुंबिक सुखों को चाहते तो हैं, किंतु उनका प्रबंध कुटुंच के बाहर हो 
जाने के कारण, कुटत्र के बंधनों में नहीं पड़ना चाहते। आधशर्थिक मापदंड को 
ऊँचा करने के लिए वे संतति से बचना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से अनेक सझ्ल्रियां 
'और पुरुष अविवाहित रहते हैं। अधिक अवस्था में विवाह के अंतसत्ू में यह भी 
भावना है। ज्लियों और पुरुषों के आपेक्षिक स्थानों में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर दो 
रहा है। ख्ियां पुरुषों के साथ समानता का दावा कर तथा उनके सभी कामीं 
के करने के अधिकार मांग रही हैं । आचरण की पवित्रता क्रमशः छुप्त होती जा 
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रही है। संतान में आशापालन का भाव क्रमशः छुप्त हो रहा है। असहाय 
बालक भले ही माता-पिता की आज्ञा का पालन करे किंतु बड़े होने पर, वैय- 
क्तिक खतंत्रता के भावों के कारण, बड़ों की आज्ञा का पालन, गुण की अपेक्षा 
अवगुण समझा जाने गा है। उक्त परिवतनों के कारण यह आशंका निमूल 
नहीं कि युरुप ओर अमरीका में कुटंब और को्ुनिक जीवन का भविष्य कुछ 
अंधकारमय हो रहा है | 


भारत में भी युरुप ओर अमरीका की उक्त प्रवृत्तिया क्रशः अपना घर 
बना रही हैं । इसका उत्तरदायित्व कुछ अंश में उन छोगों पर है जिन्होंने जीवन 
के पाश्चात्य दृष्टिकोण को अपना लिया है, कुछ अंश में शिक्षा के प्रचार पर 
ओर कुछ अंझ में स्वयं स्त्रियों के आंदोलन पर | किंतु अमी तक ऐसे व्यक्तियों 
की संख्या बहुत कम है। अतएव युरुप और अमरीका की उक्त प्रवृत्तियों का 
प्रभाव हमारे देश में अभी तक नहीं के बराबर है । जीवन का धार्मिक आधार 
तथा उसके नेतिक बंधन इतने कड़े हैं कि अधिकांश मनुष्य उन्हें तोड़ने का 
साहस नहीं कर पाते । कुट्धंच्न-विघग्न की पाश्चात्य प्रवृतियां भारत में आज 
भी घृणा की दृष्टि से देखी जाती हैं । अतएव यह निर्विवाद है कि भारत में 
अन्य देशों की अपेक्षा कुटंब का अस्तित्व अधिक काल तक रहेगा। कितु 
संयुक्त कुटुंब का नहीं । उसमें पहले तो खर्य परंपरा-प्रियता, आर्थिक हीनता 
ओर प्रमाणिकता के दोष आ गये हैं। तिस पर पाश्चात्य सभ्यता तथा जीवन 
के पाश्चात्य दृष्टिकोण को अपनाने के कारण, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो 
गयो हैं जो उसके अनुकूछ नहीं कही जा सकतीं। अतएव निकट भविष्य में 
संयुक्त कुटुंबों की संख्या घटेगी ओर विभक्त कुटुंबों की बढ़ेगी। विभक्त कुटंच 
का भी वह रूप न रह सकेगा जो आजकल प्रचद्षित है। उसमें समयानुकूल 
परिवर्तन करने पड़ेंगे । यदि हम कोटुंचिक जीवन में समयानुकूछ उदारता, 
सहिष्णुता एवं परिवर्तनशीलता के गुणों को छाने से मुख मोड़ेंगे तो यह संभव 
है कि संस्कृतियों में संघ के कारण, भारतीय भी उस मार्ग को अपना लें, जो 
संयम ओर बंधनों के स्थान पर असंयम और शिथिकता की ओर अधिक झका' 
हुआ हो। 


अस्पृरयता--हिंदुओं की सामाजिक संस्थाओं में अस्पृश्यता का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। इसका मूछ उद्गम जाति-व्यवस्था में है। भूतकाल में कुछ काम 
इतने नीच, निदनीय एवं घणित समझे गये थे कि उनके करने वाले अछूत 
 कहछाये। जो व्यक्ति शूद्ध वण के धर्म से च्युत हो जाते थे वे अंत्यन अथवा 
' पैचम वर्ग के कहे जाते थे । उन्हें नगर के भीतर रहने की आज्ञा न थी। 
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उनके काम इतने घृणित तथा उनका आचरण इतना अनेतिक था कि उनके 
स्पश मात्र से ही छोग अपविन्न हो जाते थे। काछांतर में जाति-व्यवस्था की 
भाति, इनमें मी जन्म का सिद्धांत छागू हो गया ओर समाज में एक ऐसे 
वर्ग का उदय हुआ जो जन्म ही से अछूत था। इस प्रकार की छुआछूत के' 
अतिरिक्त हिंदुओं में एक दूसरी प्रकार की छूआछूत भी पायी जाती है। कुछ 
परिवारों में यदि घर का भी कोई व्यक्ति कपड़ा पहने चौके में चला जाता है, 
तो सारा भोजन अपवित्र हो जाता है ओर घमभीरु व्यक्ति उसे खाने की अपेक्षा 
भूखा रहना अयस्कर समझते हैं। विभिन्न जातियों के परस्पर व्यवहार में यह 
छूआछूत और भी अधिक मानी जाती है। किंठ अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग 
इनके लिए न होकर केवल प्रथम अर्थ में किया जाता है । 

दलित जातियों की कठिनाइयाँ--अपनी जीवन-यात्रा में दलित जातियों 
की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक बातों में वे 
इतनी नीच समझी जाती हैं कि उन्हें सज्ञातीय हिंदुओं से अलग रहना पड़ता 
है। न वे उनके कुंझोंसे पानी भर सकती हैं और न उनके घाटों पर 
खान ही कर सकती हैं। कहीं-कहीं उन्हें सवारी पर चढने, सोने घाँदी के 
गहने पहनने तथा छाता छगाने तक का अधिकार नहीं होता । उनके बच्चे 
सजातीय हिंदुओं के स्कूलों में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। फल्स्वरूप वे 
अशिक्षित और इसलिए सामाजिक संबंधों में गिरे हुए रहते हैं। धामिक बातो 
में दलित जातियों के छोग देवालयों के भीतर नहीं जा सकते । वे हिंदू तो गिने 
जाते हैं, पर हिंदू देवताओं की पूजा सजातीय हिंदुओं की मॉति नहीं कर 
सकते । उन्हें धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन तक का अधिकार नहीं होता | 
आश्िक बातों में उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिन्हें समाज नीच समझता 
तथा जिनके लिए कम से कम वेतन देता है। उनसे बेगार भी ली जाती है 
और काम लेते समय, कभी-कभी मनुष्यता तक को तिलांजलि दे दी जाती है । 
उनके लिए अपशब्द का प्रयोग एक साधारण सी बात है। शिक्षा-विहीन तथा 
सामाजिक ओर आर्थिक दृष्टि से हीन जन-समुदाय के लिए. राजनीतिक अधिकारों 
की आशा व्यर्थ हैं। किंतु ये सब बातें इतनी निराशाजनक नहीं, जितनी उनकी 
वह भनोवृत्ति है जिसके कारण वे अपनी अधोगति को पूर्वजन्म अथवा जनों 
के कम का फल समझकर, उसे शांतिपूवंक सहन करती हैं । दलित जातियों में 
उत्साह, का सवंथा अभाव है। परमार्थ के सुधारने के हेतु वे इस जीवन में 
अपमान पर अपमान सहती हैं और मुँह में आह तक नहीं मनिकालती | 


दल्ति जातियों के संबंध में अनेक हास्यास्पद बातें सुनने में आती हैं। 
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उदाहरणार्थ दक्षिण भारत के कुछ भागों में दलित जातियों के छोगो को दिन 
भर घर के भीतर रहना पड़ता है। अपने कामकाज के लिए वे रात को ही, 
जब सन्नाटा हो जाय, निकल सकते हैं । कहीं पर उन्हें गले में घंटी बांध कर 
चलना पड़ता है। उसके शब्द को सुन कर सब लोग दाहिने और बायें हट जाते 
हैं जिससे अछूतों से छू कर वे स्वय॑ अपविन्न न हो जायें। ये अवस्था उनकी 
तभी तक रहती है जब तक वे हिंदू रहते हैं। धम-परिवर्तन करके यदि वे 
मुसलमान अथवा ईसाई हो जाते हैं, तो वे अछूत नहीं रह जाते । हिंदुसमाज 
के लिए. इससे अधिक हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है ! 

अछूतों की अवस्था सुधारने के म्रयत्न--अछूतों का अस्तित्व ईश्वर और 
मनुष्य दोनों की दृष्टि में महापातक है। उनके उद्धार के बिना भारत का उत्थान 
असंभव है। अपना ही धर्म माननेवालों के एक महत्वपूर्ण अंश को इस प्रकार 
पतित समझना एक ऐसा पाप है जिसके कारण, भारत के अंगरेज शासकों ने, 
हमारे साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा हम अदूतों के साथ करते थे । वे हमें 
इतना पतित समझते थे कि न तो हम उनके ह्लबों में जा सकते थे ओर न 
उनके सामाजिक जीवन में ही किसी प्रकार का भाग ले सकते थे । अछूतों के 
कारण हमें स्वराज्य मिलने में आवश्यकता से अधिक विलंब छगा । उस जन- 
समूह को स्वराज्य का क्या अधिकार जो अपने ही एक अंश को मनुष्यता के 
अधिकारों से वंचित रखना चाहता था ! यह तक इतना अकाव्य था कि गांधीजी 
ओर ,रंग्रेस को अछूतोद्धार, अपने कार्य-क्रम का एक अनिवाय अंग बनाना 
पड़ा । | 

भारत की दलित जातियों की अवस्था सुधारने के कई प्रयत्न भूतकाल में 
हुए हैं । उनका उल्लेख हम जाति-व्यवस्था के संबंध में कर चुके हैं। भगवान्‌ 
बुद्ध, रामानंद, कबीर, तुकाराम, नामदेव आदि के प्रयज्ञ इस संबंध में विशेषतया 
उल्लेखनीय हैं। सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों ने अछूतों को अपने धर्म में 
सम्मिलित करके तथा उन्हें अन्य मनुष्यों के समान स्थान देकर, परोश्ष रीति से 
उनके उद्धार मैं सहायता पहुंचायी । धर्म-परिवतन के कारण, विचारशीलछ हिंदुओं 
के दृदय में ऐसी ठेस छगी कि वे अछूतों की अवस्था पर, विवेकात्मक दृष्टि से 
' विचार करके, उनके उद्धार के छिए प्रथक्षशीक हुए। इस संबंध में १९ वीं 
शताब्दी के धार्मिक आंदोल्नों के काम विशेषतया विचारणीय हैं। ब्रह्म-समाज 
में जाति के कारण मनुष्यों में भेद-भाव न किया जाता था। उनके मंदिरों में 
सब जातियों के छोग बिना भेद-भाव जा सकते थे। आर्य-समाज ने केवल अद्ूतों 
की दशा ही नहीं ुधारी, वरन्‌ शुद्धि और संगठन द्वारा उसने इस बात का भी 
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प्रयक्ष किया कि हिंदुओं का धर्म-परिवतन न हो ओर वे एक संगठित समाज 
में परिवर्तित हो जायें। खामी श्रद्धानंद द्वारा संस्थापित दल्तोद्धार सभा इस 
संबंध में उछेखनीय है। थियासोफिकलक आदोलन और रामकृष्ण सेवाश्नर्मों का 
का प्रभाव भी इसी दिशा में पड़ा। पर इन आंदोलनों का प्रभाव इतना अधिक 
न था कि भछूतों का उद्धार हो सके । हिंदू जाति अभी तक अपने अंधविश्वास 
में लिप थी । पर इतना अवध्य था कि उसके कुछ प्रभावशाली व्यक्ति अछूतों 
की अवस्था में सुधार करने का उपदेश दे रहे थे ओर वे स्वरय॑ कुलबुला 
रहे थे | 

प्रथण महासमर के पश्चात्‌ अछूतोद्धार आंदोलन ने कुछ जोर पकड़ा । 
अहिंसात्मक असहयोग के साथ-साथ गांधीजी ने इस बात का भी प्रयत्ष 
किया कि दलित जातियों की स्थिति में सुधार हो । सन्‌ १९२१ में दिये गये 
अपने एक भाषण में उन्होंने यह स्पष्द किया, वे केवछ दो बातों के लिए. 
जीवित रहना चाहते ये, प्रथण अछूतों की अवस्था सुधारने ओर दूसरे गोरक्षा 
के लिए । “जब ये इच्छाएँ पूरी हो जायँगी, तब स्वराज्य मिल जायगा | इन्हीं में 
मेरी मोक्ष निहित है ।? असहयोग आंदोलन के संबंध में चलाये गये राष्ट्रीय 
खय-सेवबक संघ के प्रत्येक खय-सेवक को निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ती 
थी--“हिंदू होने की हैसियत से मैं अस्पृश्यता को दूर करने की न्यायपरता 
और आवश्यकता पर विश्वास करता हूँ ओर प्रत्येक संभव अवसर पर दलित 
लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क रखूँगा और उनकी सेवा करूँगा |” हिंदू महासभा 
ने भी अछूतोद्धार के कार्यक्रम को अपनायथा। सन्‌ १९२४ के अधिवेशन में 
जगदूगुरु श्री शंकराचार्य ने, सभापति के पद से, अछूतों के संबंध में निम्नलिखित 
विचार प्रकट किये--“हमें यह न समझना चाहिये कि अछूतों को देखने से 
पाप लगता है। विपरीत इसके हमें चाहिये कि हम उन्हें आदर्श व्यक्ति और 
आत्म-बलिदान का मूर्तिमान खरूप समझे | जैसे हम उन्हें देखें, हमारे द्वदय में 
उनके प्रति प्रेम, आदर ओर श्रद्धा के भावों को जाशत होना चाहिये ।” किंतु 
इन बातों से हिंदुओं की निद्रा का भंग होना कठिन था। उसके लिए अधिक 
कठोर और भयावह उपचार की आवश्यकता थी। सन्‌ १९१२ और 
१९३३ में गांधीजी ने अपने उपवासों द्वारा वह काम कर दिखाया जो 
पूर्वकालीन सुधारक सो बरस में भी न कर सके थे । 

सन्‌ १९३२ में इंगलेंड के प्रधान मंत्री श्री रैससे मेकडानब्ड ने अपना 
साप्रदायिक निर्णय दिया । इसके अनुसार भारतीय दढ्ित जातियों को साधारण 
स्थानों से अछग करके प्रथक्‌ निर्वाचन का अधिकार दिया गयां | यह बात गांधी 
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जी को असह्य थी। उनके इस ग्रश्न संबंधी विचारों का ज्ञान प्रधान मंत्री को 
पहले ही से था। द्वितीय गोलमेज परिषद्‌ में उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि 
अछूतों के प्थक्‌ निर्वाचन का विरोध वे अपने प्राणों की भी बाजी छगा कर 
करेंगे। उन्होंने भारत-मंत्री को भी इसी आशय का एक पत्र भेजा था। पर 
उनके विचारों का प्रधान मंत्री के निर्णय पर विशेष प्रभाव न पड़ा। अतएव 
२० सितंबर सन्‌ १९३२ को तीसरे पहर उन्होंने अपना आमरण उपवास आरंभ 
किया | सारा देश चिता में निमझ हो गया। गांधी जी के प्राण बचाने के लिए 
सजातीय हिंदुओं ओर हरिजन नेताओं की बंबई में एक परिषद्‌ हुई, जिसने 
शीघ्र ही पूना में अधिवेशन करके पूना-पेक्ट द्वारा एक ऐसा समझौता किया 
जिसे गांधी जी और हरिषन-नेताओ ने स्वीकार किया और बिसे ब्रिटिश 
सरकार ने भी जल्दी से जल्दी मान छलिया। तत्पश्चात्‌ गांधी जी ने अपना 
उपवास तोड़ा । इसके पश्चात्‌ परिषद के अधिवेशन बंबई में हुए। हरिजनों के 
संबंध में उसका स्वीकृत प्रस्ताव इस प्रकार था -- 

“यह परिषद्‌ निश्चित करती है कि अब भविष्य में हिंदू जाति में किसी को 
जन्म से अस्पृश्य न समझा जायगा ओर जिन्हें अब तक अस्पृश्य समझा जाता 
रहा है उन्हें अन्य हिंदुओं की भाँति ही कुंओं, पाठशाल्वयओं, सड़कों और अन्य 
सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। मौका मिलते ही 
इस अधिकार को कानूनी स्वरूप दिया जायगा ओर थदि इस प्रकार का रूप 
उसे खराज्य पालमेंट के स्थापित होने के पहले तक प्रास न हुआ तो स्वराज्य- 
पालमेंट का पहला कानून इस संबंध में होगा। 


“यह भी निश्चित किया जाता है कि सारे हिंदू नेताओं का यह कत्तंव्य होगा 
कि पुराने रेवाजों के कारण अस्पृरय कहलाने वाले हिंदुओं पर मंदिर-प्रवेश 
आदि के संबंध में जो सामाजिक बंधन छगा दिया गया है उसे वे सारे वैध और 
शांतिपूर्ण उपायों द्वारा दूर कराने की चेष्टा करें ।??* 

इस प्रकार अछूतोद्धार का काम बड़े जोर से आरंभ हुआ | अनेक मंदिरों 
के द्वार अछूतों के लिए. खुल गये । उनके बच्चों की पढ़ाई तथा उनमें ख्वाध्यवद्धंक 

आदतों के डालने का प्रयत्न किया गया । कट्टरपन में कुछ शिथिल्ता आयी; 
. पर उतनी नहीं जितनी' गांधीजी चाहते थे। उन्होंने अपना ब्रत हिंपू अंतःकरण 
में ठीक ठीक धार्मिक कार्यशीलतां उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया था। यह 
कुछ ही अंश में पूर हुआ। अतएवं ८ मई सन्‌ १९१३ को आत्म-शुद्धि के 


॥ पद्चामि सीतारामय्या--काँग्रेस का इतिहास प्रथम भाग, पृष्ठ ४७८। 
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लिए उन्होंने २१ दिन का दूसरा उपवास आरंभ किया। उनके ही शब्दों में 
“किसी धार्मिक आंदोलन की सफलता उसके चलाने वाछों की बीद्धिक या 
भौतिक शक्तियों पर नहीं, आत्मिक शक्ति पर निभर करती है. और उपवास इस 
शक्ति के बढ़ाने का सबसे अधिक जाना-बूझा उपाय है।? पहले उपवास की 
की मॉति यह भी जेल में ही आरंभ हुआ था। उनकी अवस्था बिगडने के 
कारण सरकार ने उन्हें छोड़ दिया । पर गांधीजी ने अच्छे होने के पश्चात्‌ , इस 
रिहाई के कारण, सत्याग्रह आंदोलन न चछा कर, उस समय तक हरिजन- 
सुधार के काम करने का निश्चय किया, जब तक वे अन्यथा जेल में रखे जाते । 
इस उद्देश्य से उन्होंने हरिजन-सेवक-संघ की स्थापना की और हरिजन-कोष 
को खोला । वे खय॑ हरिजनों की बस्तिथों में ठहरने छगे, यहाँ तक कि उन्होंने 
एक भंगी की लड़की का पालन-पोषण और अंत में उसका विवाह किया | 
उनके अनुयाइयों तथा अन्य छोगों ने भी उनका अनुकरण किया और इस प्रकार 
उनके प्रयत्ञों के कारण सजातीय हिंदुओं और हरिजनों के बीच की खाई पहले 
की अपेक्षा कुछ कम हुईं । 

अस्वृश्यता-निवारण में कांग्रेस पूर्णझपेण गांधीजी के साथ थी। भारतीय 
शासन संबंधी सन्‌ १९३५ के एक्ट को, भीतर से तोड़ने के उद्देश्य से, जब 
उसने निर्वाचनों में भाग लेने का निश्चय किया, उस सत्रय उसने अपनी चुनाव- 
घोषणा में, पिछड़ी हुईं जातियों के संबंध में निम्नलिखित वादा किया था-- 
“पिछड़ी हुईं तथा दलित जातियों की रक्षा और उन्नति के लिए राज्य आवश्यक 
संरक्षणों की व्यवस्था करेगा जिससे वे वेग से उन्नति करके राष्ट्रीय जीवन में पूर्ण 
ओऔर समान भाग ले सकें। राज्य, विशेषरूप से कबाइली क्षेत्रों के निवासियों के 
उस प्रकार के विकास में सहायता पहुँचावेगा जो उनकी योग्यता के अनुकूल 
हो | वह परिगणित जातियों को भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति में 
सहायता पहुँचावेगा ।” पदासीन होने पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपने वादों 
को पूरा करने का यथाशक्ति प्रथक्ष किया। हरिजनों की कुछ उन्नति भी हुई, 
पर द्वितीय महासमर जनित परिस्थिति में पद-त्याग के कारण उनका पूरा न 
हो सका | 


भारत के बहुत से नेता यह चाहते थे कि देश का भावी संविधान भारतीयों 
द्वारा ही निर्मित हो । द्वितीय महासमर के काछ में इस मांग ने और भी जोर 
पकड़ा । अतएव छड़ाई के पश्चात्‌ भारतीय संविधानसभा का निर्माण हुआ 
ओर उसने लगभग तीन बरस के परिश्रम के पश्चात्‌ भारत का नया संविधान 
बनाया । इस संविधान द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित हुआ है, जिसमें 
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अत्येक नागरिक को कुछ भूल अधिकार दिये गये हैं। इनमें समता के अधिकार 

का महत्वपूर्ण खान है। निर्धारित परिस्थतियों के अतिरिक्त केवल धर्म, मूलवंश, 

जाति, छिग, जन्म-स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर, राज्य द्वारा किसी 

नागरिक के विरुद्ध किसी प्रकार का भेद-भाव न किया जायगा । उक्त बातों के 

'वाघार पर दूकानों या सार्वजनिक होटलों या मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, 

या राज्य द्वारा घोषित अथवा सर्व सधारण के लिए समर्पित कुंओों, तालाबों, 

सड़कों आदि के उपयोग के संबंध में भी किसी अ्रकार का प्रतिबंध न लगाया 

जया । इसी के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है । संविधान की 

संबंधित धारा इस प्रकार है--“अस्पृश्यता का अंत किया जाता है. और उसका 

किसी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है | अस्पृश्यता से उपज्जी किसी नियों- 

पता का छागू करना अपराध होगा जो विधि ( कानून ) के अनुसार दंडनीय 
होगा ।” समता की उक्त व्यवस्था के होते हुए. भी राज्य को पिछड़ी हुईं जातियों 
के लिए स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार है। अछूत जातियों के छोग 

इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लिए भी उम्मेदवार हो सकते हैं। 


अछूतों की मौजूदा स्थिति- सुधारकों के उक्त प्रयक्षों के कारण, अस्पृश्य 
जातियों की अवस्था पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हो गयी है। कानून की 
दृष्टि में अब कोई व्यक्ति अछूत नहीं है। पर हमारी सरकारें इतने से ही 
संतुष्ट नहीं हैं। वे नित्य प्रति इस बात का प्रयक् कर रही हैं कि अदछूतों में 
शिक्षा का प्रचार तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति हो। इस उद्देश्य 
से कई संधांतरित राज्यों की सरकारों ले पिछड़ी जातियों के प्रथक्‌ विभाग 
स्थापित किये हैं, जो उनमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी बातों का प्रचार कर रहे 
हैं। पिछड़े हुए प्रदेशों में. स्कूल और औषधाल्य खोले गये हैं, निर्धनों को 
छातइत्तियाँ दी जाती हैं और पढ़े-छिखे व्यक्तियों को उपयुक्त सरकारी नोकरियाँ । 
कई राज्यों में इरिजनों से संबंधित कोष हैं जिनसे उनकी अवस्था सुधारने का 
प्रयत्न किया जाता है। हरिजन-सेवक-संघ इस संबंध में प्रशंसनीय काम कर 
रहा है। इन सबका सामूहिक श्रमाव हरिजनों के पक्ष में होगा । पर सुधार की 
गति कुछ मंद सी प्रतीत होती है । आवश्यकता इस बात की है कि शताब्दियों 
से दल्त अछूतों में आत्मसम्मान का भाव जायत हो जिससे वे अपने को ख्र्य 
ही दूसरों से, जन्मतर के कारण, निम्नवर न समझे | साथ ही सरकार और सुधार- 
संस्थाओं को इस बात का मी प्रयत्न करना चाहिये कि अछूतों के प्रति जन- 
“धारण की मनोइत्ति में वांडनीय परिवतन हो जाय। उस संबंध में आबब तक 
जो कुछ हुआ है वह पर्यात नहीं है। सरकार को पूछ अधिकारों के अनुसार काम 
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करने को तैयार रहना चाहिये। यदि अस्पृब्यता के संबंध में उसकी वही मनोवृत्ति 
रही, जो पिछली सरकार की शारदा ऐक्ट के संबंध में थी, तो उसके अंत में 
आवश्यकता से अधिक विलंब छगेगा ओर इस प्रकार हिंदू-समाज का वह कर्क 
बना रहेगा जिसे दूर करने के लिए गांधीजीने ने २१ दिन का उपवास किया था 
तथा प्राणों की बाजी लगायी थी | हरिजनों को भी अपनी दशा सुधारने के लिए! 
प्रयत्नशील होना चाहिये। उनके जीवन तथा दैनिक आचरण में अनेक ऐसी 
बातें हैं जो उन्हें पतितावस्था में रखे हुए हैं। उन्हें उनका परित्याग करना 
चाहिये। अच्छे आचरण के बिना समाज में सम्मानित होने की आशा बाल से 
तेल निकालने के समान है | 
,.... स्त्रियों की अवस्था--पाइ्चात्य लेखक तथा भारतीय समाज-सुधारक प्रायः 
इस बात पर जोर देते हैं कि भारतीय ल्नियों की अवस्था अच्छी नहीं है। उनके 

कथन में सत्य का अंश हो सकता है, पर इतना अधिक नहीं कि वह समस्त 
देश के लिए ठीक समझा जाय। भारत की जन-संख्या इतनी अधिक ओर 
सामाजिक दृष्टि से इतने भागों में विभाजित है कि स्त्रियों की अवस्था से संबद्ध 
कोई भी बात समस्त देश के लिए. छागू नहीं हो सकती। फिर भी कुछ ऐसी 
बातें हैं जिनके विषय में थह कहा जां सकता है कि यदि बे समस्त देश के 
लिए नहीं, तो कम से कम, ,उसके महत्त्वपूर्ण अंश के लिए अवश्य ठीक हैं । 

यदि हम भारतीय स्त्रियों के अतीत पर विचार करें, तो हमें बिदित होता 
है कि वैदिक काल में उनकी अवस्था न्यूनाधिक पुरुषों के समान थी। उन्हें 
उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। पर्दा की प्रथा का अभाव था। 
कुछ स्त्रियाँ युद्ध-विद्या में निपुण तथा रणल्क्षेत्र में छड़ने के लिए जाती थीं | कुछ 
शास्रार्थों में भाग लेती थीं। पितृ-प्रधान कुटुबों के प्रचार के कारण उनके आर्थिक 
अधिकार पुरुषों के समान न थे पर वे घर की रानी थीं और अपने पति की 
संपत्ति का पूर्णषरूपेण उपभोग करती थीं। विवाह स्वयंबर द्वारा होते थे | बाल- 
विवाह की ग्रथा का सर्वेथा अभाव था । एक विवाह की प्रथा अधिक प्रचलित 
थी, पर पति या पत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरा विवाह हो सकता था। विधवा- 
विवाह और नियोग की प्रथाएँ चालू थीं | 

बौद्ध काल में स्त्रियों की उक्त दशा में कुछ परिवर्तन हुए. । यद्यपि कुछ 
स्त्रियों के विवाह अब भी स्वयंवर द्वारा होते थे, पर साधारण तौर पर माता- 
पिता द्वारा विधाहों के निर्धारण की प्रथा चल पड़ी थी। ददेज की प्रथा भा 
गयीं थी ओर एक पुरुष एक ही समय कई दछ्वियाँ रल सकता था। अतएव 
बहु-पत्नीत्व की प्रथा चछ पड़ी थी। ख्रियों का समाज में अब भी आदर था 
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पर उतना नहीं जितना वैदिक काल में । उनका कार्य-क्षेत्र पुरुषों से पृथक हो 
गया था प्रायः उन्हें घर के भीतर की व्यवस्था करनी पड़ती थी। बौद्ध धर्म के 
प्रभाव के कारण अनेक र््रियां भिक्षु बन गयी थीं। अत-एव ह्ल्ियों की स्वतंत्रता 
का घटना कुछ स्वाभाविक-सा था। पति के दुर्व्यवहार के कारण वे अन्न भी 
न्यायालयों से न्याय की ग्राथना कर सकती थीं। पर्दा की प्रथा कुछ अंश में 
चल पड़ थी । फलस्वरूप स्त्रियों में अंधविश्वास की मात्रा बढ़' रही थी। 

स्मृतिकारों ने स्त्रियों की अवस्था और भी गिरा दी। मनु ने स्त्रियों को 
स्वतंत्रता न देकर उन्हें पिता, पति या पुत्र के अधीन रखा। कम अवस्था में 
विवाह के नियम बने। पर्दा की प्रथा बढ़ी और ह्त्रियों के आर्थिक 
अधिकार घयये गये। मुसल्मानों की बिजब तथा उनके अनैतिक कामों के 
कारण, उक्त बधन और भी अधिक कठोर किये गये। जोहर और सती की 
प्रथाओं ने जोर पकड़ा । बारू-विवाह अत्यधिक संख्या में होने छगे | रिया 
सामाजिक जीवन की सभी बातों से वंचित हो कर, घर की पाद्रदीवारी के 
भीतर अपना जीवन बिताने छगी । अतएव उनका मानसिक विकास रुक गया 
ओऔर वे अंध विश्वास ओर हठ के सहारे अपने सब कामों को करने लगीं | 


आजकल भारतीय स्त्रियों की दशा वेसी ही है जैसी उक्त ऐतिहासिक 
प्रगति के कारण होनी चाहिये। बाल्‍रू-विवाहों का प्रचार है। विधवा-विवाह 
निषिद्ध समझे जाते हैं। विवाहों को साधारणतया वर-वधू के माता-पिता निश्चित 
करते हैं। अपने उत्तरदायित्व से .मृक्त होने लिए वे कभी कमी बेमेल विवाह 
भी कर देते हैं। दहेज की प्रथा का प्रचार है। स्त्रियाँ अशिक्षित हैं ओर उन्हें 
पं में रहना पड़ता है। ज्ञान के प्रकाश के बिना वे स्वयं अंघर-विश्वास में लिप्त 
हैं ओर अपने बच्चों को भी उसी में छपेट देती हैं। उनके आध्थिक अधिकार 
नहीं के बराबर हैं। उनके अधिकार घर तक ही सीमित हैं ओर वहाँ भी विचारों 
ओर आदशों क्री विभिन्‍नता के कारण प्रायः कलूह मी रहती है, जिसके 
कारण पति, पत्नी ओर बच्चों सभी का जीवन दुखी एबं छ्लेशित रहता है। 
उनके राजनीतिक अधिकार भी, नये संविधान के पूर्व, प्रायः नहीं के बराबर 
थे। पति की योग्यता के आधार पर ही उन्हें मताधिकार प्राप्त था। म्रियों 
की ऐसी दशा में यह खाभाविक था कि जीवन के नवीन इृष्टि-कोण के कारण 
उनकी अवस्था पर विचार तथा उसे सुधारने का प्रयल्ल किया जाता । 


स्त्रियों की अवस्था में सुधार के प्रयत्न--आधुनिक काछ में स्त्रियों की 
अवस्था सुधारने के सर्वप्रथम प्रयल उन्नीसवीं शताब्दी के धामिक आंदोढनों 
द्वारा किये गये थे । ब्रक्न-समाज ल्तलियों की शिक्षा, स्वतंत्रता ओर विधवा-विवाह 


की 
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के पक्ष में था और बाल-विवाह का विरोधी । सती की प्रथा को बंद कराने 
में राजा राममोहन राय का काफी हाथ था। आमदयं-समाज के अनेक काम 
इसी प्रकार के थे। बालिका-विद्याल्यों को खोलकर उसने स्त्रियों में शिक्षा का 
प्रचार किया और विधवाश्रमों को खोलकर उनकी रक्षा की | बक्ष-समाज की 
भाति वह भी विधवा-विवाह के पक्ष में था ओर बाढ-विवाह ओर परदे की 
प्रथाओं का विरोधी । थियोसोफिकल सोसाइटियों का प्रभाव भी इसी दिशा में 
था। पर इन आंदोलनों की पहुँच अधिकांश जनता तक न थी। इनका प्रभाव 
कुछ शिक्षित छोगों तक ही सीमित था। उनके प्रयक्ञों के कारण जनता के 
कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का ध्यान स्त्रियों की अवस्था की ओर आकर्षित हुआ 
और सरकार ने भी कुछ ऐसे कानून बनाये जिनका प्रभाव ख्नियों के ह्वित 
में था। 


बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में स्त्रियों ने खयं अपनी दशा सुधारने के 
काम को अपनाया | राजनीतिक जाणति क्रमशः बढ़ रही थी । सरकार दमन- 
चक्र द्वारा राजनीतिक काय-कर्ताओं को दबाने में प्रयक्शीछ थी। कुछ छोगो 
को अमानुषिक दंड भी दिये गये । गत्‌ शताब्दी में शिक्षा के प्रचार के कारण 
उनमें से कुछ शिक्षित हो गयी थीं और पाश्चात्य सभ्यता और उसके अनुकरण 
के कारण बे अपने अधिकारों को समझने लगी थीं। अतएव प्रथम महासमर में, 
अपनी सन्‌ १९१७ की धोषणा के पश्चात्‌ , जब भारत-मंत्री भारत में आये, 
तो अखिल भारतीय नारी-शिष्ट-मंडल ने उनके सम्मुख छ्लियों के मताधिकार 
संबंधी निम्नलिखित माँग पेश की--- 

“हमारी प्राथना है कि जब अधिक जनता को मताधिकार देने के नियम 
बनाये जाये तो स्नरियाँ मी जनता की अंग समझी जाये और उनके शब्द इस 
प्रकार के हों कि केवल लिंग के कारण ही हम अयोग्य न समझी जाँयथ, वरन्‌ 
प्रतिनिधित्व संबंधी पुरुषों के समस्त अधिकार हमें भी प्राप्त हों ।? भारतीय 
शासन संबंधी सन्‌ १९१९ के ऐक्ट में तो स्त्रियों के मताधिकार की व्यवस्था न 
थी, परंतु उसके अंतर्गत जो नियम बने वे इस प्रकार के थे कि प्रांतीय विधान- 
मंडल, निर्धारित शर्तों पर उन्हें मताधिकारी बना सकते थे। इस प्रकार कुछ 
स्त्रियों को मताधिकार मिला । असहयोग आंदोलन तथा सन्‌ १९३० के सविनय- 
अवशज्ञा-आंदोलन में स्त्रियों ने सराहनीय भोग लिखा । पुरुषों के साथ-साथ उन्होंने 
भी जेल-यात्रा की, पुलिस के डंडे खाये और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन 
का संचालन किया। त्याग और, कष्ट-सहन के इन कामों के कारण यह 
अनिवाये।था कि उनकी उन्नति हो। फलखरूप सन्‌ १९३५ के संविधान में अधिक 
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स्त्रियों को मताधिकार मिछा । वे नगर-पालिकाओं, जिला बोडों और विधान- 
सभाओं की सदस्या चुनी गयीं और उन्होंने सार्वजनिक सेवा और स्वास्थ्य के 
अनेक ऐसे कामों को अपनाया थो पहले केवल पुरुषों के ही हाथ में थे | 

ख्नरियों के मताधिकार के उक्त प्रसार के कारण यह अनिवार्य था कि भारत 
के गणतंत्रात्मक संविधान में उनका राजनीतिक स्थान पुरुषों के समान कर 
दिया जाय । वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के कारण अब समस्त र्रियों को 
उसी आधार पर मताधिकार प्राप्त हैं जिस आधार पर पुरुषो को । “शाज्य लिंग 
के कारण नागरिकों के साथ किसी प्रकार का मेद-माव न करेगा और समान 
काम के लिए स्त्रियों और पुरुषो दोनों को समान वेतन मिलेगा? । फल्खरूप 
स्त्रियाँ सरकारी पदों पर नियुक्त होने लगी हैं । कुछ ने सैनिक शिक्षा भी प्राप्त 
की है और कुछ पुल्सि का काम कर रही हैं। कई हयोँ संघीय ओर राज्यों 
के मंत्रि-परिषदों की सदस्या हैं और कुछ वेदेशिक काम कर रही हैं। पर अमी 
तक ऐसी स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। अवसर की समता के साथ-साथ 
।ह आवश्यक है कि अधिक रियो सार्वजनिक क्षेत्र में उतरें ओर अपने 
नवीन इृष्टिकोण और उत्साह द्वारा, पुरातन-पूजक राष्ट्र को ऊपर उठाने में 
प्रयल्षशील हों। 


सत्री-आंदोछून--राजनीतिक आंदोलनो के अतिरिक्त, बीसबीं शताब्दी में, 
छवियों के आंदोलन भी उनकी अवस्था सुधारने में संछ्म थे। उनमें से कुछ 
आतीय आधार पर संगठित थे और कुछ अखिछ भारतीय आधार पर। इनमें 
अखिल भारतीय नारी सम्मेलन का स्थान सबसे अधिक महत््वपूण है। इसकी 
स्थापना का श्रेय बहिन निवेदिता को है। सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 
जनवरी सन्‌ १९२७ में हुआ था। आरंभ में तो वह र्ियों भें केवल शिक्षा- 
पार के लिए: प्रयल्शील था पर कुछ दिनों के पश्चात्‌ बह उनके सर्वोगीण जीवन 
के सुधार के कामों में छण गया। उसे अपूर्वन सफलता भी मिठी | इस समय 
( सन्‌ १९५१ ) इसके सदस्यों की संख्या छूग-सग २७००० है और इसकी ४० 
शाखाएँ तथा १८४ उपशाखाएँ हैं | इसके अतिरिक्त भारतीय र्त्रियों की राष्ट्रीय 
कॉसिल, नैशनछ इंडियन . एसोसिएशन, सेवा-समाज, भगनीः्समाज, गुजराती 
ल्री-मंडल आदि संस्थाएँ भी ज्लियों की अवस्था सुधारने के सराहनीय प्रयत्ष कंर 
० । फस्तूरबा-निधि से भी स्त्रियों के सुधार के अनेक काम किये जा 
रहे हैं। 

हिंदू कोड बिल---गत्‌ ३० बरसों में भारत तथा, उसके विभिन्न राज्यों 
( आँतों ) में द्लियों की दशा सुधारने के कई प्रस्ताव पास हुए थे । अतएव 
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इस बात की आवश्यकता थी कि इन सबको एकत्रित तथा नये सुधारों को 
सम्मिलित करके समस्त हिंदू-समाज का एक नया कोड बनाया जाय। अतएब 
सन्‌ १९४४ में राव कमेटी को, जो सन्‌ १९४१ से रत्रियों के आथक अधिकारों 
के संबंध में काम कर रही थी, इस विषय की जाँच तथा आवश्यक सिफारिश 
करने का अधिकार मिला । कमेटी ने देश भर का दौरा करके अपनी रिपोर्ट 
पेश की । इसके आधार पर हिंदू कोड बिल बनाया गया जो कुछ दिनों तक 
संघीय विधान-मंडल के विचाराधीन हो कर किंचित कार के छिए. अपने 
मौलिक रूप में उठा लिया गया है। बिछ की निम्नलिखित बातें उब्लेख- 
नीय हैं 

(१ ) धामिक तथा सिविल विवाह । पर किसी भी व्यक्ति की किसी भी 
हालत में एक से अधिक पत्ञी न होगी' (२) पति और पत्नी दोनों को 
निर्धारित शर्तों पर विवाह-विच्छेद का अधिकार। (३ ) पुत्रियों का पुत्रों के. 
समान पिता की संपत्ति पर अधिकार। (४) पुत्रियों ओर स्त्रियों का अपनी' 
संपत्ति पर पूणे अधिकार | वे अपनी संपत्ति को जिस प्रकार चाहेँ, उस प्रकार 
भोग तथा दे' सकेंगी। (५ ) चीदह बरस से कम अवस्था की बालिकाओं के 
विवाह कानून द्वारा अखीकृत । (६ ) अवर्ण विवाहों तथा दत्तक पुत्रों की 
व्यवस्था द्वारा जाति-व्यवस्था को तोड़ने का प्रय्ष । ( ७) कुछ नये प्रकार के 
विवाहों को धामिक विवाहों के अंतर्गत रखना । 

यह बिल नेहरू-सरकार द्वारा संघीय विधान-मंडल् में प्रेषित किया गया 
था ओर वह पाश्रात्य आादर्शों से प्रभावित हो तथा उसकी न्यायपरायणता में 
विश्वास करके उसे कानून बनाने पर उद्यत थी। ख्तरियों की संस्थाएँ तथा नयी 
रोशनी के प्रायः सभी व्यक्ति उसके साथ थे। पं० जवाहर छाल नेहरू ने तो 
यहाँ तक कह दिया था कि यदि यह बिल विधान-मंडल द्वारा अखीकृत हुआ 
तो वे इस अखीकृति को अपने में अविश्वास का प्रतीक समझेंगे | कांग्रेस 
के अनेक सदस्य इस सीमा तक नेहरू जी के साथ न थे । 

भारत की जन-सं ख्या का एक महत्त्वपृणे अंश इस बिल का विरोधी था | 
उसमें अनेक शिक्षित छोग भी सम्मिल्ति थे। बिल के विरुद्ध निम्मलिखित तक 
उल्लेखनीय हैं-- 


( १ ) साधारण निर्वाचन के पूव का विधान-मंडल, इस प्रकार के बिल पर 
विचार करने के लिए उपयुक्त न था। अतः वे चाहते थे कि नये संविधान के 
अंतर्गत, प्रथम निर्वाचन, इस बिल के आधार पर छढ़ा जाय और यदि जनता 
उसका साथ दे, तो उसे कानून का रूप दिया जाय । (२) भारत एक घर्म- 

दर 


| ८२ ] 


निरपेक्ष राज्य था। । उसे केवछ एक धारमिक जन-समूह के लिए' नियम बनाने 
का अधिकार न था। (३ ) पुत्रियो को, पिता की संपत्ति पर, पुन्नों के 
समान अधिकार देने से छवियों की आथिक दशा में सुधार की अधिक गजाशा 
न थी। यदि वे अपने पिता की संपत्ति का कुछ भाग पावेगी, तो अपने खसतर 
की संपत्ति का कुछ भाग खो भी बैठेंगी। उन्हें पिता के ऋण में भी हाथ 
बेंटाना पड़ेगा। भाई और बहनों के परस्पर संबंध में इस समय जो सद्धावना 
पायी जाती है वह भी छुप्त हो जायगी | ( ४ ) विवाइ-संबंधी व्यवस्था के कारण 
१३ बरस ११ महीने की कन्या का सवर्ण विवाह कानून द्वारा अस्वीकृत था, पर 
१४ बरस की कन्या का अवर्ण विवाह नियम-संगत । (५ ) बिल द्वारा केबल 
एक पत्नी की व्यवस्था के कारण यह संभव था कि यदि किसी पुरुष की पत्नी 
रोगी या अन्य दृष्टि से वेवाहिक जीवन के उपयुक्त न होती तो भी उसे दूसरे 
विवाह का अधिकार तब तक न था जब तक वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ 
नंदे। (६) ब्रिवाह-विच्छेद की व्यवस्था खतरियों के लिए अद्वितकर थी। 
हिंदुओं के संस्कार इस प्रकार के हैं कि परित्यक्त सनी के लिए. दूसरे पति का 
मिलना कठिन सिद्ध होता । अतः अनैतिक संबंधों के वृद्धि की आशंका थी। 
( ७ ) बिल पाश्चात्य सभ्यता तथा जीवन के पाश्चवात्य आदशों पर अवर्ूंबित 
था। वहाँ पर छ्लियों को पुरुषी के समान अधिकार तो प्राप्त थे, पर इसके 
कारण उनका दांपत्य जीवन सुखी न था। ह 

इन तकों के आधार पर हिंदू कोड बिल के विरोधी इस बात पर जोर 
देते थे कि नेहरू सरकार, इस बिल के संबध में विशेष व्यग्रता न दिखला कर, 
उसके विभिन्न अंगों को परिस्थिति के अनुकूछ, क्रमशः कानून का रूप दे 
जिससे भारत की भूतकालीन संस्कृति और आधुनिक जीवन में विष्ठवात्मक संबंध- 
विच्छेद न हो । 

सामाजिक जीवन की कुप्रथाएँ---उपरिवर्णित बातों के अतिरिक्त हिंदू- 
समाज में कुछ ऐसी सामाजिक ग्रथाएँ हैं जिन्हें सुधारवादी कुप्रथाओं की संज्ञा 
देते हैं। उनमें से निम्नलिखित विधारणीय हैं---(१) बाल-विवाह--हिंदुओं 
में बाल-विवाह का चलन है। कुछ विवाह तो इतनी कम अवस्था में होते हैं 
'कि वर और कन्या भछी मौति कपड़ा धारण करना भी नहीं जानते । शारदा- 
विवाह ऐक्ट द्वारा इन्हें रोकने का प्रयक्ष किया गया है, पर सरकार उस पर 
उतनी कड़ाई से अमल नहीं कर रही है जितनी इस कुप्रथा के मियाने के लिए 
आवश्यक है। (२ ) दद्देज की प्रथा--हिंदू-समाज के कुछ अंगों में दहेज 
की प्रथा प्रचलित है। इसके कारण कन्या के पिता को उपयुक्त बर खोजने 


|. 
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में कमी कभी अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर के 
पिता कन्या के साथ साथ एक भारी रकम भी माँगते हैं और उसके न 
मिलने पर विवाह करने से इनकार कर देते हैं। फल-खरूप 
विवाह कन्या का नहीं, वरन्‌ घधन-सहित-कन्या का होता है । 
इसके कारण, वर हमेशा अपने को कन्या से श्रेष्ठटर समझता तथा कभी कभी 
दसरे दहेज के छोभ के कारण उसे इतना सवाता है कि उसको असमय मृत्यु 
हो जाती है। (३ ) विधवा-विवाह का न होना--हिंदू सामाजिक जीवन में 
विधवा-विवाह अनुचित समझा जाता है। इसमें संदेह' नहीं कि वह *राज्य के 
कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है पर उच्च वर्णों का छोकमतः उसके इतना विरुद्ध 
है कि बिरले ही मनुष्य इस प्रकार के विवाह की हिम्मत करते हैं। (४ ) 
बेमेल विवाह--हिंदू समाज में अनेक बेमेल विवाह होते हैं । इसका तातपय॑ 
यह है कि वर की अवस्था कन्या की अवस्था से कहीं अधिक होती है। कभी 
कभी ६० या ६५ बरस के मनुष्य १८ या २० बरस की कन्या से विवाह करते 
हैं। ऐसे विवाह काल्ंतर में दुखदायी सिद्ध होते हैं। (५ ) सामयिक अवसरों 
पर धन और समय का नष्ट करना-हिंदुओं के जीवन में अनेक ऐसे सामयिक 
अवसर आते हैं जब वे अपने धन और समय दोनों को व्यर्थ खोते हैं | जन्म 
से लेकर मरण तक और उसके उपरांत भी हिंदुओं को चूड़ा-कर्म, कणवेध, 
उपनयन, विद्यारंभ, विवाह, मरण, श्राद्ध आदि अनेक उत्सव मनाने पड़ते हैं 
जिनमें बंधु-बंधव और संबंधी एकत्रित होते ओर भोजन आदि करते हैं। त्योहारों 
की भी भरमार है। प्रायः प्रति माह दो एक ऐसे त्योहार आते हैं जिन्हें मनाना 
प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य समझा जाता है। कुंम और ग्रहण के स्नानों में अनेक 
हिंदू दूर दूर के स्थानों से आकर गंगा में स्नान करते तथा दान देते हैं । 
संसार की मौजूदा स्थिति में, जब विभिन्‍न देश एक दूसरे के साथ 
प्रतिदंदता कर रहे हैं, इस प्रकार धन ओर समय की हानि भक्षम्य है | 
(६) अन्य कुरीतियाँ--उक्त कुप्रथाओं के अतिरिक्त हिंदू-समाज में कुछ 

अन्य कुरीतियाँ भी हैं, जैसे मद्यपान; घर के भीतर की छूआ-छूत; एक ही 
जाति के छोगों में विवाह आदि उत्सवों में ऊँच-नीच की भावना; पर्दा की प्रथा; 
साक्षरता का विरोध; सब अवांछित कामों के लिए भाग्य को दोषी ठद्दराना 
आदि । भारत का प्रत्येक निवासी इनसे इतना अधिक परिचित है कि इनकी 
विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती 


मुसछसानों का सामाजिक जीवन--भारत में छगभग पॉच करोड़ 
मुसलमान रहते हैं। उनका सामाजिक जीवन न तो अरब के मुसलमानों का सा 
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है ओर न भारत के हिंदुओं का सा। धर्म-परिवर्तन और तन्निर्भर रक्त-मिश्रण 
'के कारण, उनमें कुछ ऐसी बातें आ गयी हैं जो इस्छाम के अनुकूछ नहीं कही 
जा सकती। 
हिंदुओं की भाँति मुसलमानों के सामाजिक जीवन का भी धार्मिक आधार 
है। इस्लाम सब मुसलमानों को, चाहे वे किसी ही जाति के क्‍यों न हों, 
सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से एक दूसरे के समान समझता है। 
उसमें न तो ऊँच-नीच की भावना है ओर न अछूतों का अस्तित्व । मोहम्मद 
साहब ने स्वयं अपने उपदेश में इस बात का जोर दिया था कि सब मुसल्मान 
भाई-भाई और खुदा की नजर में बराबर हैं। “में जाति, वंश, रंग आदि के समस्त 
भेदों, को पैरों तले कुचलता हूँ । आदम (40%77) मिट्टी से बना हुआ था और सब 
इंसानउसी की ओलाद हैं?”। इस्लाम का उक्त सैद्धांतिक रूप, व्यवहार में रक्षित न 
रह सका। अख के मुसलमानों को अपनी राष्ट्रजाति ( कोम ) का गौरव था। 
अतएव वे गेर-अरब मुसल्मानों को न तो अपने बराबर समझते थे और न उनके 
साथ विवाह-संबंध जोड़ना चाहते थे। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के कारण, 
यह भावना और भी अधिक बढ़ गयी। जाति-व्यवस्था-जनित ऊँच-नीच की 
भावना हिंदुओं के रक्त में ही विद्यमान है। इस्लाम को स्वीकार करने के पश्चात 
भी उनमें इस प्रकार का भेद-भाव बना रहा | भारत के ' आध्वुनिक मुसल्मान, 
शेख, सैयद, मुगल, पठान आदि चार व्गों में विभाजित हैं और यद्यपि सैद्धांतिक 
दृष्टि से वे एक दूसरे के समान हैं, तो भी उनमें परस्पर विवाह-संबंध पूर्णरूपेण 
ठीक नहीं समझा जाता | हिंदुओं की भीति मुसल्मानों में भी संयुक्त कुट्ंबों का 
प्रचार है | बहु-विवाह की प्रथा तथा पिता की संपत्ति में पुत्री और पति की 
सँपति में स्त्री के अधिकार के कारण, उनका कोटुंबिक जीवन और भी अधिक 
जटिल दो गया है। मुसलमानों के उत्तराधिकार संबंधी नियम इतने पँचीदा हैं 
कि साधारण व्यक्ति के समझ में आसानी से नहीं आ सकते । 
हिंदुओं की माति' मुसलमानों के सामाजिक जीवन में अनेक बुराइयाँ हैं। 
उनमें से मिम्नलिखित उद्लेखनीय हैं--( १) प्रामाणिकता-- सामाजिक जावन 
के धार्मिक आधार के कारण मुसलमानों में प्रामाणिकता का दोष' आ गया है । 
किसी रेवाज को तके और विवेक की कसोंटी पर न कस कर, वे परंपरागत्‌ 
अँध विश्वास के आधार पर, उसके अनुसार 'आचारण करते हैं। फल-स्वरूप 
उनके जीवन में एक ऐसा कट्दरपन आ गया हैं जो उन्हें चंतुर्दिक जकड़े हुए है 
और जिसके कारण वे; इस््म के बंधनों को तोड़े बिना, समाज में सुधार नहीं 
'कर सकते। (२ ) विवाह संबंधी कुप्रथाएँ--हिंहुओं की भाति मुसबव्मानों में 
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भी बाल-विवाहों का चलन है | साथ ही उनमें निकट के संबंधियों में भी विवाह- 
संबंध हो जाता है। घेरे भाई-बहिन आपस में विवाह करके स्त्री-पुरुष बन 
सकते हैं । इन दोनों कुप्रथाओं का प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। मुसल्ल- 
मानों में बहु-विवाह पर किसी प्रकार का धार्मिक प्रतिबंध नहीं है, यद्यपि 
व्यवहार में बहुत कम मुसल्मानों के एक से अधिक पक्षियाँ होती हैं | मुसल्मानों 
में विवाह-विच्छेद की व्यवस्था है, पर विच्छेद का अधिकार केवल पुरुष को 
ही है | विधवा-विवाह पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, पर व्यवहार में ऊँचे 
घरानों की बहुत कम विधवाएँ अपनी दूसरी शादी करती हैं। ( ३ ) पर्दा की 
प्रथा--मुसल्मानों में हिंदुओं से कहीं ज्यादा पे की प्रथा का चलन हैं। ओररतें 
घर के अंदर रखी जाती हैं और जब वे बाहर निकलती हैं, तो अपने सारे 
शरीर को एक खोल से ढक लेती हैं, जिसे बुर्का कहा जाता है। यह कुप्रथा 
भी धार्मिक आधार पर अवर्ंबित समझी जाती है और यदि कानून द्वारा इसे 
मिटाने की चर्चा होती है, तो उच्च पदासीन शिक्षित मुसलमान तक इसके 
मिटाने का विरोध करते हैं। ( ४ ) स्त्रियों की अवस्था--पर्दा-प्रथा, बालू-विवाह 
ओर बहु-विवाह के कारण मुसल्मान-स्त्रियों की हालत हिंदू-स्त्रियों से भी गिरी 
हुईं है; पर विधवा-विवाह और संपत्ति में अधिकार के कारण उनकी अवस्था 
हिंदुओं की अवस्था से श्रेष्ठर है। फिर भी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता 
है कि मुसलमानों में भी स्त्रियाँ संपत्ति के एक माग अथवा मोल छी गयी दासी के 
समान समझी जाती हैं। (५ ) अन्य दोष--हिंदुओं की भाँति मुसलमानों में 
भी मद्यपान का दोष आ गया है। उनके जीवन का दृष्टिकोण संकुचित तथा 
नेतिक आचरण इस ग्रकार का है, जो नीति के ब॑ँधनों से जकड़े' हुए हिंदुओं 
को अनुचित प्रतीत होता है। संयुक्त कुटुंनो के चलन के कारण उनमें 
भी कुछ ऐसे छोग पाये जाते हैं जो खय॑ परिश्रम न करके दूसरों की 
कमाई पर आनंद करते हैं। उसमें दूसरों के चलनों के प्रति सहिष्णुता का 
अभाष है यहाँ तक कि कभी कभी उनके ही दोनों वर्ग अर्थात्‌ शिया और 
मुन्नी आपस में झगड़ पड़ते हैं | 

समाज-सुधार की समस्या--उपरिवर्णित हिंदुओं और मुसलमानों के 
सामाजिक जीवन से यह स्पष्ट है कि दोनों में अनेक बुराश्यां हैं, जिनका दूर 
करना राष्ट्र की उन्नति के लिए परमावक््यक है। पर समाज-सुधार की समस्या 
उतनी सरल नहीं जितनी बाह्य रूप में विदित होती है। समाज प्राचीन बातों 
ओर रूदियों को छोड़ने के लिए! सहसा तैयार नहीं हो जाता । उनके छोड़ने के 
पूर्व वह खुधारकों का विरोध करता है और कभी-कभी इतना अधिक कि उन्हें 
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अपने प्राण तक से हाथ धोना पड़ता है। सुकरात, ईसा मसीह, हजरत 
मोहम्मद और मार्टिन छूथर के नाम इस संबंध भें उल्छेखनीय हैं। उनके 
जीवनकाल में समाज ने उनका घोर विरोध किया था, यद्यपि कालांतर में उनकी 
अधिकांश बातें स्वीकार कर ली गयी थीं। न्यूनाधिक यही अवस्था आजकल 
भाँरितीय समाज की है | पुरातन-पूजक होने के नाते वह किसी मी नयी बात को 
सहसा मानने के लिए तैयार नहीं हैं, पर यदि ढंग से काम किया जाय तो यह 
असंभव भी नहीं कि इसमें आवश्यक सुधार हो जाय॑। 

सम्ाज-सुधार के विभिन्न सागे-- विभिन्न देशों में समाज-सुधार के दो 
विभिन्न माग अपनाये गये हैं । पहला मार्ग क्रांति का है. और दूसरा विकास का | 
पहले के अंतर्गत सुधार बड़ी द्रुत गति से किये जाते हैं । इस बात तक का विचार 
नहीं किया जाता कि जनता में उनके ग्रहण करने की क्षमता है अथवा नहीं । 
उधार उस पर जबरदस्ती छादे जाते है और यदि वह उन्हें ग्रहण करने से मुख 
मोड़ती है, तो दंड पाती है। ऐसे सुधारों में प्रायः सरकार का हाथ होता है | 
यदि सरकार, अपनी इच्छा को कार्यान्बित करने के लिए, पर्यात मात्रा में 
शक्तिशाली नहीं होती, तो कभी-कमी वह उलट दी जाती है। पीटर महान के 
समय में रूस के और कमाल्पाशा के अधीन तुकीं के सुधार इसी प्रकार किये 
गये थे। अभानुछा खाँ ने अफगानिस्तान में इसी प्रकार सुधार करने का प्रयत्न 
किया था, पर वे असफल रहे और गद्दी से उतार दिये गये। 

पमाज-सुधार का दूसरा मागे विकास का मार्ग है। इसमें सुधार करने के 
पूर्व, जनता में उनका प्रचार किया तथा उसे उनके अनुकूल बनाया जाता है । 
सावजनिक भाषणों तथा अन्य साधनों से, उसका ध्यान प्रचलित कुरीतियों तथा' 
उनके हानिकर प्रभावों की ओर आकर्षित किया जाता है और समझा-बुझा कर 
उसे इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है कि वह सुधारों को स्वयं स्वीकार 
कर झे। इस काम में कभी दूसरे देशों के उदाहरण दिये जाते हैं और कमी 
. देश के आचीन गौरव के नाम पर अपील की जाती है । समाज-सुधार के इस 
मार्ग में जल्दी से सफलता नहीं मिलती । पर जो कुछ सुधार हो जाते हैं, वे दृढ़ 
और दीघंकालीन' होते हैं। ब््म-समाज, आर्बसमाज और कांग्रेस द्वारा किये 
गये समाज-सुधार के प्रयत्न इसी प्रकार के थे | 

भारत में समाज-सुधार--भारत में अब तक जितने समाज-सुधार हुए हैं 
उनमें सावंजनिक नेताओं और संखाओं तथा सरकार सबका हाथ रहा है। 
सावेजनिक नेताओं और संखाओं ने जनता की बुद्धि से अपीक करके, कभी 
उसके सम्मुख दूसरे देशों के उदाहरण रखे हैं. और कभी उस का ध्यान अपने 
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अतीत की ओर आकर्षित किया है। सरकार ने सुधार-संबंधी कानून बनाये हैं, पर 
उनके कार्यान्बित करने में उसने वह दृढ़ता नहीं दिखछायी है जो सुधारों की 
सफलता के लिए आवश्यक थी | 

भारत में समाज-सुधार का प्रथम पग राजा राममोहन राय ने उठाया था । 
जीवन के पाश्चात्य दृष्टिकोण से प्रभावित हो, उन्होंने ब्रह्मगसमाज की स्थापना 
द्वारा, जनता की बुद्धि से अपीछ करके, उसका ध्यान सामाजिक कुरीतियों की 
ओर आकर्षित किया तथा उससे उनके दूर करने की अपील की थी। केशव 
पद्र सेन ने पाश्चात्य सभ्यता को इतना अधिक अपनाया था कि छोग उन्हें 
नकलची कहते थे । फलस्वरूप इन दोनों सुधारकों तथा ब्रह्म-समाज ने अनुकरण 
के सहारे, समाज-सुधार करने का प्रयत्न किया था | 

विदेशी मिशनरी सोसाइटियाँ भी इसी प्रकार के कामों में संलझ थी | 
वे न तो जाति-व्यवस्था को मानती थीं ओर न अस्पृब्यता को । उनमें पर्दे की 
कुप्रथा का अभाव, बालू-विवाहों का विरोध तथा शिक्षा-प्रचार के प्रति अनुपम 
अनुराग था । फलस्वरूप उन्होंने जिन लोगों को अपना धर्म स्वोकार कराया, 
उनका सामाजिक सुधार हो गया। हिंदू-धर्म के स्थान पर ईसाई धर्म को 
खीकार करने ही से, उन्हें उन सब अयोग्यताओं से मुक्ति मिल गयी, जो उन्हें 
अपने कठोर बंधनों द्वारा जकड़े' हुईं थीं। उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ 
और वे जीवन के पाश्रात्य दृष्टिकोण से अनुप्राणित होने छंगे। मिशनरी 
सोसाइटियाँ भारतीय समाज-सुधारकों के लिए पथ-प्रद्शक के समान थीं | 


स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा संस्थापित आयं-समाज ने 
समाज-सुधार के अनेक काम किये। पर उनका दृष्टिकोण उपयुक्त दोनों प्रकार 
के सुधारकों के दृष्टिकोण से मिन्‍न था । जब राजा राजमोहन राय ओर श्री केशब- 
चंद्र सेन पश्चिम को अपना गुरु मानते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात 
पर जोर दिया कि हमें पश्चिम से कुछ भी नहीं सीखना है। उनके विचारानुकूल 
हमारा अधश्पतन इस कारण हुआ था कि हम अपनी सम्यता ओर संस्कृति को 
छोड़कर पाश्चात्य बातों की ओर झुक गये थे। अतएब उन्होंने हिंदुओं का 
ध्यान अपने अतीत के गोरब की ओर आकर्षित किया और वेदों को सत्य विद्या 
का भंडार बतछा कर, उनके आधार पर प्रचलित सामाजिक कुरीतियों का खंडन । 
इस प्रकार उचर भारतीय जनता के सामाजिक दृष्टिकोण में महान परिवतेन 
हो गया । 

भारतीय कांग्रेस ने भी समाज-सुधार के अनेक प्रयज्ञ किये । उसकी मूल 
कल्पना ही समाज-सुधारक संस्था के रूप में हुई थी। सन्‌ १८८५ में उसका 
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एक उद्देश्य “प्रत्यक्ष मैत्री व्यवहार द्वारा वंश, धर्म और प्रांत संबंधी तमाम पूर्व 
दूषित संस्कारों का मिठाना था |” सन्‌ १८८९ से १९०२ तक कांग्रेस ने कई 
बार आबकारी और सैनिक छाबनियों में प्रचलित वेश्यावत्ति के संबंध में प्रस्ताव 
पास किये। छॉड कर्जन के शासन-काल के पश्चात्‌ यह स्वाभाविक था कि. 
उसके कायक्रम में राजनीतिक बातों की प्रधानता हो जाय । फिर भी 
सामाजिक सुधारों को उसने अपने कार्यक्रम से अल्ग नहीं किया । सन्‌ १९१७ 
के अधिवेशन में दल्ति जातियों की अवस्था सुधारने तथा उन पर छादी गयी 
परंपरागत अयोग्यताओं के दूर करने पर जोर दिया गया । महात्मा गांधी के 
पदार्पण के पश्चात्‌ कांग्रेस के कार्यक्रम में अछूतोद्धार और मद्य-निषेध का 
विशेष स्थान हो गया। सन्‌ १९२२ में काग्रेस-कार्य-समिति ने स्वामी अ्रद्धानंद, 
श्रीमती सरोजनी नायडू, जी० बी० देशपांडे, आई० के० याशिक आदि सजनों 
की एक कमेटी नियुक्त की जिसका काम अछूतों की अवस्था को सुधारने के 
लिए व्यावहारिक कामों की एक योजना का तैयार करना था। सांप्रदायिक 
निर्णय के पश्चात्‌ गाधीजी के आमरण उपवास का विवरण ऊपर दिया जा चुका 
है। उसके कारण, केवल कांग्रेस ही नहीं, बरन्‌ भारत की समस्त प्रमुख संस्थाओं 
तथा सावजनिक नेताओं ने, अस्पृश्यता-निवारण के कार्यक्रम को अपनाया । 
अनेक सजातीय हिंदुओं ने मंदिरों के द्वार अछूतों के लिए खोल दिये और 
महामना प० मदनमोहन मालवीय ने काशी में खुलमखुछा अछूतों को दीक्षा 
दी। दहरिजन सेवक-संघ की स्थापना हुईं और उसकी शाखाएँ भारत के 
प्रत्येक नगर में खुल गयीं। इस प्रकार कांग्रेस तथा सन्‌ १९२० के पश्चात्‌ उसे 
अनुप्राणित करनेवाले महात्मा गांधी के त्याग एवं आत्मबछ के कारण, हिंदुओं 
के सामाजिक जीवन की दो बुराइयों पर ऐसे प्रहार हुए कि उनका अंत निकट 
प्रतीत होने लगा । 
कांग्रेस के अतिरिक्त भारत की अन्य संस्थाएँ भी समाज-सुधार के प्रयत्ष 
कर रही थीं। इनमें हिंदू महासभा, जाति-पात-तोड़क मंडछ, भारत-सेवक-संघ 
( 5७/"ए०॥॥६ 07 ॥80449 5000609ए ) छोक-सेबक-संघ ( 59"ए७॥/ ०0 
26०976 80000 ) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 
उपरिवर्णित समाज-सुधारक और संस्थाओं का प्रमाव सरकार पर भी पड़ा 

ओर समय-समय पर उसने ऐसे कानून बनाये जिनका उद्देश्य समाज में सुधार 
करना था इनमें से निम्नलिखित ऐ.क्ट उल्लेखनीय हैं-- 

, (१) विलियम बेंटिंक के शासन-काल से सती, ठगी ओर बालिका-हत्या के 
विरुद्ध कानूत बने । (२) सस्‌्‌ १८५० के एक नियम के अनुसार यह निश्चित 
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हुआ कि धर्म-परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति का अपनी संपत्ति पर अधिकार 
नष्ट नहीं होता । (३) सन १८५६ में, छाडे डलहोजी के शासनकाल में 
विधवा-विवाह नियम-संगत ठहराया गया । (४) सन्‌ १८५८ में बंबई सरकार ने 
शिक्षा-संस्थाओं में सब जातियों के विद्यार्थियों की भर्ती का आदेश दिया । 
(५) सन्‌ १८७२ के 'सिविल मैरिज ऐक्ट” के अंतर्गत गैर-इसाइथों को इस शर्ते 
पर “सिविल मैरिज” करने का अधिकार मिला कि बे हिंदू, ईसाई, इस्लाम, 
पारसी या यहूदी धर्मों में से किसी को न मानते हों। इस कानून के अनुसार 
बाल-विवाह की अ्रथा रोकी गयी, बहु-विवाह को नियम-विरुद्ध घोषित किया 
गया और विधवा-विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह को स्वीकृति दी गयी। 
(६) सन्‌ १८९१ में सहवास ऐक्ट ( 88908 0 00708076 2०४ ) स्वीकृत 
हुआ । इसके अनुसार १२ बरस से कम अवस्था की लड़कियों के साथ सहृवास 
दंडनीय निर्धारित हुआ । (७) सन्‌ १९३० में बाल-विवाह-निषेध (शारदा विवाह) 
ऐक्ट स्वीकृत हुआ । इसके अनुसार लड़कियों ओर लड़कों के विवाह की कम से 
कम अवस्था १४ और १८ बरस निर्धारित हुईं। पर इस कानून के विरुद्ध किये 
गये विवाह नियम-विरुद्ध नहीं, केवछ दंडनीय समझे गये। (८) सन्‌ १९३७ में 
हिंदू महिला-संपत्तिअधिकार नाम का कानून बना। इसके अनुसार विधवाओं 
को घर की संपत्ति का कुछ भाग मिला | 

इन महत्त्वपूर्ण ऐक्टों के अतिरिक्त सरकार ने समाज-सुधार संबंधी अनेक 
दूसरे कानून भी पास किये। यदि उन पर कड़ाई से अमछ किया जाता तो 
भारतीय समाज की अनेक कुरीतियाँ बहुत पहले समाप्त हो जातीं | पर ये ऐक्ट 
साधारणतया दंड-विधान के अंगमानत्र थे । कुरीतियों के तथाकथित धार्मिक 
आधार के कारण भारत की विदेशी सरकार ने, जहाँ तक हो सका, अपने फो 
उनसे अलग रखा था। फलस्वरूप कानून तो बन गये थे, पर उन्हें कार्यान्वित 
करने में शिथिल्ता के कारण, उन कुरीतियों में, किसी प्रकार का उल्लेखनीय 
परिवर्तन नहीं हुआ था, जिनके अंत के लिए बे बनाये गये थे | 

स्वतंत्र भारत ओर समाज-सुधार--अस्पृत्यता-निवारण और स्त्रियों की 
अवस्था में सुधार का विवरण देते समय हमने नये संविधान की कुछ धाराओं 
का उल्लेख किया था। वहाँ हमने यह बतलाया था कि नये संविधान के 
अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और हरिजनों के उत्थान के लिए 
महत्त्वपूर्ण संरक्षणों की व्यवस्था की गयी है। घर, जाति, लिग आदि के आधार 
पर, सरकार नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करती । स्त्रियों को पुरुषों के समान 
राजनीतिक अधिकार मिल गये हैं ओर समान कार्य के लिए. दोनों के लिए. 
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समान वेतन की व्यवस्था की गयी है । नये संविधान के अंतर्गत संगठित सरकारें 
भी समाज-सुधार के कामों में संख्य हैं। मद्रपान एक प्रकार से बंद सा हो गया 
है| ग्राम-शासन की नवीन व्यवस्था के द्वारा आम-वासियों को ऊपर उठाने का 
प्रयत्ष किया जा रहा है और शिक्षा के प्रचार द्वारा उस अंधकार को मिटाया 
जा रहा है जिससे इस समय भारतीय नर-नारी और बालक-बालिकाएँ: आच्छादित 
हैं। समाज-सुधार के उद्देश्य से संघीय विधान-मंडल, विभिन्न बिलों पर विचार 
कर रहा है । 


समाज-सेवा की समस्या--खतंत्र होने के पश्चात्‌ भारत-सरकार, 
भारतीय नेताओं, सार्वजनिक संस्थाओ और जनता के सम्मुख केवल दो ही 
समस्याएं हैं, पहली नव-प्रात्त खतंत्रता की रक्षा और दूसरी देश का आंतरिक 
उत्थान | पहछी समस्या के महत्त्व के विषय में किसी को लेशमात्र भी संदेह 
नहीं हो सकता | नव-प्राप्त खतंत्रता की रक्षा के लिए हमें सब प्रकार के कह्ठों 
को सहने के छिए तैयार रहना चाहिये। पर दूसरी समस्या कम महत्त्व और 
उत्तरदायित्व की नहीं है। यदि खतंत्र होने के पश्चात्‌ भी सामाजिक कुरीतियों का 
अंत न हुआ, तो हमारी खतंत्रता की नींव खोखली बनी रहेगी। अतएव हमारी 
सरकार को सामाजिक सुधारों की ओर प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ना चाहिये। 

९ समाज-सुधार का काम बड़ा नाजुक होता है; विशेषकर उस अवस्था 
में जब सामाजिक कुरीतियों का धामिक आधार हो और छोग देवी-देवाताओं 
को प्रसन्न करने के लिए, उनसे चिपके रहें । ऐसे समाज को सुधारने के लिए. 
सरकार नियम बना सकती है, कमी-कभी सख्ती कर सकती है, पर जनता को 
विरोधी बनाये बिना, शीघ्रता से सामाजिक कुरीतियों का अंत नहीं कर सकती | 
उसे अपने काम की सफलता के लिए. सार्वजनिक संस्थाओं, नेताओं तथा 
कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, जो सरकार के साथ प्रत्यक्ष क्षथवा परोक्ष 
रूप से सहयोग करते तथा उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहायता भी पहुँचाते हैं । 
भारत में इस प्रकार की अनेक संस्थाएँ इस समय काम कर रही हैं। उनमें 
सर्वोदय-समाज का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है । गांधीजी के सामाजिक एवं 
आ्िक आदर्शों से प्रभावित हो, वह भारतीय जनता के सर्वोगीण उत्थान के 
अयत्ञ कर रहा है। अनेक साव॑जनिक नेता भी इसी दिशा में प्रयक्षशीर हैं | 
+र समस्या की महानता को देखते हुए इन कार्यकर्ताओं को संख्या पर्यात 
नहीं है, विशेषकर उस समय जब कि देश में सुधार-बिरोधी ऐसे वर्गों का 
अस्तित्व है जो जनता में प्रचलित ऊुप्रथाओं के अनुकूछ बातों का प्रचार करके, 

उसको धर्मभीरता के सहारे, उसे अधिक जकड़ने के लिए तैयार हैं | 
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भारत में समाज-सुधार के लिए यह आवश्यक है कि उत्येक शिक्षित 
भारतीय, जो समाज-सुधार के कार्य-क्रम में विश्वास करता है, उसे कार्योन्वित 
करने के लिए प्रयत्नशील हो। वह इस काम को या तो व्यक्तिगत रूप से कर 
सकता है या नयी संस्थाओं को बना कर या मौजूदा संस्थाओं के साथ सहयोग 
करके | उसे अपने काम का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिये। इस उद्देश्य से ऐसे 
अस्थायी शिक्षण-केंद्रों को खोलना चाहिये जिनमें कार्यकर्ताओं को अपने काम 
का यथेष्ट ज्ञान प्रात हो जाय | यदि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में कष्ट 
भी उठाना पड़े, तो उन्हें सहर्ष उसके लिए तैयार हो जाना चाहिये। जब तक 
भारत के शिक्षित छोग, इस आदशो से प्रभावित हो, समाज-सुधार के काम में न 
लग जायँगे' ओर उनमें से प्रत्येक कम से कम एक व्यक्ति को न सुधारेगा, 
तब तक सरकार द्वारा निर्मित कानून अपने उद्दृश्य में सफल न होंगे । 


अभ्यास 


१. भारत के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताओं को समझा कर लिखिये | 

२, वर्ण-व्यवस्था ओर जाति-व्यवस्था में क्या अंतर है ? जातियों की वृद्धि 
किन कारणों से हुईं ? 

३. जाति-व्यवस्था के ग्रुण-दोष पर प्रकाश डालिये । 

४. जाति-व्यवस्था के विरुद्ध मोजूदा प्रतिक्रिया का विवरण लिखिये । जाति- 
व्यवस्था के भविष्य के विषय में आफ्का क्या अनुमान है ? 

५. संयुक्त ओर विभक्त कुटुंबों के अंतर को समझा कर छिखिये | 

६. संयुक्त कुठुंब के गुण-दोष पर प्रकाश डालिये । 

७. कुटुंब के भविष्य के विषय सें आपका क्या अनुमान है ? 

८, दछित जातियों का क्या अर्थ है? उनकी कुछ कठिनाइयों को समझा 
कर लिखिये । 


९, सन्‌ १९१७ से १९४७ तक दलित जातियों की अवस्था में जो सुधार हुए 
हैं, उनका संक्षिप्त विवरण लिखिये | 

३०. बीसदीं शताब्दी में ख्रियों की अवस्था में जो सुधार हुए हैं, उनका संक्षिप्त 
विवरण लिखिये | 


११. नये संविधान सें स्त्रियों ओर अछूतों की व्यवस्था का संक्षिप विवरण 
लिखिये । * 


१२. हिंदुओं के सामाजिक जीवन की कुछ कुप्रथाओं का उब्लेख कीजिये । 
उन्हें केसे दूर किया जा सकता है ? 
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१३, समाज-सुधार के लिए आप क्रांति-मार्ग के समर्थक हैं या विकास-मार्ग के ? 
सकारण उत्तर दीजिये | 
३४, कांग्रेस के समाज-सुधार के कार्य-क्रम का संक्षिप्त विवरण लिखिये | 
१५. समाज-सेवा के संबंध में भारत के शिक्षित छोगों का क्या करततव्य ह्वै 
३६. समाज-सुधार के लिए भारत-सरकार और प्रांतीय सरकारों द्वारा पारित 
मद्दत््वपू्णे ऐक्टों का संक्षिप्त विवरण लिखिये । 


*उिशातम-+पपलपानश कि कीकामकान्‍न>मभन्ाकाक, 


६ 


हमारा आर्थिक जीवन 


उत्तम आर्थिक जीवन के साधन--आजकल संसार में आर्थिक बातों 
की प्रधानता है। सब छोग चाहते हैं कि आ्थिक दृष्टि से उनका जीवन 
सुखमय हो ओर उनकी सभी भौतिक आवश्यकताएँ संतोषपूर्वक पूरी होती 
जायें । किसी देश के उत्तम आधथिक जीवन के लिए निम्नलिखित बातों का 
होना आवश्यक है-- 

(अ ) प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता--उत्तम आर्थिक जीवन का प्रथम 
साधन प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है। यदि भूमि उपबाऊ है, वर्षा ठीक 
समय पर होती है, जल-वायु उपयुक्त है, तो साधारणतया ऐसे देश की उपज 
अच्छी होती है। यदि उपयोगी पशु और धातुएँ मी पर्याप्त मात्रा में पायी जाती हैं 
और प्राकृतिक यातायात के साधनों, जैसे समुद्र, नदियों आदि की सुलमता है, तो 
अच्छी उपज की सहायता से, ऐसे देश का आर्थिक जीवन साधारणतया अच्छा 
होता है। भारत में ये साधन पर्यात मात्रा में विद्यमान हैं | सिंघ और गंगा तथा 
उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित उत्तर भारत का मैदान, संसार के सबसे 
अधिक उपजाऊ प्रदेशों में है। यहाँ वर्षों पर्याप्र मात्रा में होती है, यद्यपि कभी- 
कभी उसके समय में अवांछित परिवर्तन हो जाता है। पश्चुओं, आवश्यक खनिज 
पदार्थों, अधिकांश देश में समतरू भूमि तथा, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के कारण, 
प्राकृतिक जलू-मार्गों की प्रचुरता है | 

(ब ) निवासियों की व्यावहारिक बुद्धि--किसी देश के उत्तम आर्थिक 
जीवन के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के निवासियों की बुद्धि आधिक उन्नति 
के अनुकूछ हो । इसके लिए व्यावहारिक बुद्धि का होना आवश्यक है। देश 
के निवासियों में ऐसी सामथ्य होनी चाहिये कि वे अपनी बुद्धि के सहारे 
प्राकृतिक उपज को बढ़ा सकें, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं के रूप को बदर कर, 
उन्हें अधिक सुंदर और उपयोगी बना सके ओर अन्य ऐसे काम कर सके जिनसे 
देश की दस्तकारियों की उन्नति हो और यातायात के साधनों में सुधार हो 
ज़िससे उनकी बनायी हुई वस्तुएँ समस्त देश को घुलम हो जायँ। भारत के 
निवासियों में इस प्रकार की व्यावहारिक बुद्धि है। किंतु बीसबीं शताब्दी ईसवी 
के पूर्व इसके विकसित कराने अथवा बढ़ाने का कोई प्रयत्न बड़े पैमाने पर 
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नहीं किया गया था। आधुनिक काल में, आर्थिक बातों की महत्ता के कारण, 
भारतीय व्यावहारिक बुद्धि में अनुपम परिवर्तन हो गया है और भारतवासी, 
पाश्चात्य देशो के निवासियों की भीति, उसे बढ़ाने और तजनित आथिक उन्नति 
में छगे हुए हैं । 

( स ) यातायात के साधनों की सुविधा--आर्थिक उन्नति के लिए यातायात 
के साधनों की सुविधा अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना प्राइतिक साधनों की 
प्रचुरता तथा जनता की व्यावहारिक बुद्धि देश को समृद्धिवान बनाने में सफल 
नहीं होती । यातायात के साधन दो प्रकार के होते हैं (१) प्राकृतिक और 
(२ ) मनुष्य-निर्मित | समुद्र और साल भर बहनेवाली नदियाँ यातायात के 
प्राकृतिक साधनों के उदाहरण हैं। उत्तर भारत की नदियाँ इसी प्रकार की हैं। 
समुद्र से भी आने-जाने और माल ले जाने में बड़ी सहायता मिलती है। सड़क, 
रेल, स्टीमर, जहाज, नहर, तार, डाक, टेलीफोन आदि यातायात के मनुष्य- 
निर्मित साधन हैं। देश के क्षेत्रफल और निवातियों की संख्या को देखते हुए 
ये भारत में अमी तक पर्यात्ष नहीं हैं और यद्यपि सामुद्रिक बेड़े' का श्रीगणेश हो 
चुका है, तो भी देश की विशालता को देखते हुए वह नहीं के बराबर है | 

( द्‌ ) सरकार की नीति--सरकारी ,नीति पर देश की आर्थिक अवस्था 
पहुत कुछ निभर करती है। यदि सरकारी नीति उन्नति के अनुकूल होती है 
तो देश सम्ृद्धिवान हो जाता है और यदि प्रतिकूछ, तो देश में धन-घान्य की 
कमी की आशंका बनी रहती है । भारतीय इतिहास के प्राचीन ओर मध्यकाल 
में, सरकार की आर्थिक नीति का देश के हित में होना खाभाविक था। हिंदू-राजा 
ओर मुसत्मान बादशाह इस देश में विदेशियों को भाति शासन न करते ये | 
भारत उनका देश था । इसकी उन्नात में वे अपनी उन्नति समझते थे और इसकी 
अवनति में अपनी अवनति | आधुनिक काल के आरंभ में यह परित्थिति बदल 
गयी | ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तरदायित्वरहिंत शासन-काल में, सरकार की 
आर्थिक नीति इस देश के अनुकूछ न होकर इंगहैंड के अनुकूल रखी गयी। यहाँ 
को दस्तकारियों का विनाश किया गया, आयात-कर की नीति इंगर्लेंड के पक्ष 
में निर्धारित की गयी, इंगलैंड' की बनी हुईं वस्तुओं का प्रचार किया गया, 
माल्युजारी अनुचित आधार पर बढ़ायी गयी और ऐसा आर्थिक शोषण किया 
भ्या कि कंपनी के छगभग १०० बरस के शासन-काल में देश की आर्थिक 
अवस्था बिगढ़' गयी | सिपाही-विद्वोह के पश्चात्‌ भी भारत की अंगरेजी सरकार 
की नीति प्रधानतया इसी प्रकार बनी रही और यद्यपि कांग्रेस के जन्म के 
परचात्‌ देश में राजनीतिक जाणति के कारण, इसमें कुछ परिवर्तन हुए, तो 
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भी यह कहना कठिन है कि सन्‌ १९४७ के पूर्व भारत-सरकार की आर्थिक 
, नीति सर्वथा भारत के पक्ष में थी। 


भारत की आर्थिक अवस्था पर ऐतिहासिक दृष्टिपात-पग्राचीन ओर 
मध्य काल में भारत की आथिक स्थिति किस प्रकार की थी, इस विषय में इतनी 
सामग्री उपवब्ध है कि थोड़े में उसका निचोड निकालना कुछ कठिन सा प्रतीत 
होता है। तो भी निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण द्वारा हमें इस विषय का काम- 
चलाऊ ज्ञान हो जायगा | 


(१ ) प्राचीन काछ--हिदूकाल में देश की आर्थिक स्थिति का शान 
हमें बोद्ध-कालीन अंथों, कोटिल्यीय अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज के विवरण, महाभारत, 
मनुस्मृति, फाह्यान ओर हीवांत्सांग के विवरणों तथा शुक्रनीति से मिलता है। 
इन सबमें समान रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राचीन काल में 
देश की आथिक अवस्था बड़ी अच्छी थी। मेगस्थनीज के अनुसार छोग सीधी 
चाल-टाल के तथा संयमी थे | वे आभूषणों का प्रयोग तो करते थे किंतु उनका 
पहिरावा बहुत सादा था। निधन और दरिद्र भी थे, परंतठ उनकी गिनती बहुत 
कम थी ओर वे सरकारी आश्रय में रहते थे। इसके छगभग १००० बरस 
पश्चात्‌ चीनी यात्री हीवांत्सांग के विवरण में भी देश की ऐसी ही आर्थिक 
अवस्था थी | 

हिंदू राजत्व-काल में देश के अधिकांश निवासी गावों में रहते थे ओर 
उनका मुख्य पेशा खेती था। राजा उपज का निर्धारित भाग (९ बोद्ध ग्रंथों के 
अनुसार १०% ) कर के रूप में लेता था। राज्य की ओर से कहीं-कहीं सिंचाई 
का प्रबंध था। पशुओं के चरने के लिए. गोचर भूमि अल्ग कर दी जाती थी । 
कोटिल्य के अनुसार कृषि की देख भाल के लिए एक सरकारी अधिकारी होता था 
जो सीताध्यक्ष कहलाता था। दस्तकारियाँ भी उन्नत अवस्था में थीं। कोटिल्य के 
अनुसार कताई और बुनाई का काम बड़े पैमाने पर होता था ओर उसकी देख- 
भाल के लिए छत्राध्यक्ष नामक एक राजकीय अधिकारी होता था | हीवांत्सांग 
के अनुसार सात बरस था इससे बड़े बालकों को पाँच विद्याएँ सिखायी जाती 
थीं। इनमें से दूसरी विद्या शिव्प-स्थान विद्या थी. जिसमें कलाओं ओर यंत्रों 
का वर्णन था। आमों के प्रबंध के लिए. आरम-पंचायतों की व्यवस्था थी। 
विभिन्‍न व्यवसायों की भी पंचायतें थीं। अकाछ साधारणतया पड़ते ही नये 
और यदि पड़ते थे तो कौठिल्य के अनुसार राजा कम मूल्य पर अनाज देता 
तथा बीज बॉब्ता था। इन बातों के कारण हिंदू काछ में भारतीयों की अच्छी 
आधिक स्थिति का होना कोई आश्चर्यजनक बात न थी | 
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(२) मध्यकाल--मध्यकाल में भी जनता की आर्थिक दशा न्यूनाधिक 
इसी प्रकार की थी। भारत के मुसल्मान बादशाहों ने देश पर सदेशियों 
की भाँति शासन किया था। उनमें से एक भी देश के आर्थिक हास का दोषी 
न था। अतएव मुसलमानों के शासन-काछ में देश की आर्थिक अवस्था हिंदू- 
काल की भाति अच्छी बनी रही । कृषि उन्‍नत अवस्था में थी। माव्णुजारी 
उपज के एक भाग के रूप में ली जाती थी और उसके उगाहने का हंग कठोर 
ने था। दस्तकारियाँ भी अच्छी अवस्था में थीं। कताई-बुनाई का काम पहले ही 
की भौति चालू था। इन दस्तकारियों में अब हिंदू और मुसलमान दोनों ही 
छगे हुए थे। निर्मेछ और इंदूर ( हैदराबाद ) में छोहे का कारबार उन्नत 
अवस्था में था। निमंछी और इंदूरी तल्वारें, भाले, चाकू आदि समस्त देश में 
प्रचलित थे । मुगलों के शासन-काछ में विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। 
आम-पंचायतें साधारणतया पहले ही की भौाति सुरक्षित थीं। उनके प्रभाव और 
अधिकारों में किसी प्रकार का शाही हस्तक्षेप न होता था| वस्तुओं का दाम 
सस्ता था | ऐसी अवस्था में देश की अच्छी आर्थिक स्थिति का होना स्वाभाविक 
था। तभी तो इब्न-बहटा ने, चौदहवीं शताब्दी का बिवरण देते हुए लिखा 
हे कि सबके पास सोने चॉदी के गहनों की अधिकता थी। छ्त्रियोँ गहनों और 
आभूषणों से छ॒दी हुईं थीं और एक भी घर ऐसा न था, जहाँ अच्छा सामान 
नथा। 

( ३ ) ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन-काछू--मुसल्मानों के पश्चात्‌ ईस्ट 
इंडिया कंपनी का राज स्थापित हुआ । कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार से 
लाभ उठाना चाहता था। शासक बनने के पश्चात्‌ भी उसकी मनोद्ृत्ति इसी 
प्रकार को बनी रही | वह उत्तरदायित्व-रहित अधिकारों से युक्त थी। अतएब 
उसने ऐसे काम किये जिनसे भारत को आर्थिक हानि पहुँची ओर एक शताब्दी 
के भीतर वह एक दयनीय निर्धन देश बन गया । 


कंपनी का सबसे निक्ृष्ट काम भारतीय दस्तकारियों को हास था। ओऔद्यो- 
गरिक क्रांति के कारण इंगलैंड को ऐसी मंडियों की आवश्यकता थी जो 'कन्चा 
माल देकर उसकी बनी हुईं वस्तुओं को बदले में छे सकें । कंपनी ने भारत को 
इसी प्रकार का बना दिया। “भारतीय कारखाने बंद होने गे और इंगलेंढ का 
बना हुआ माल भारतीय बाजारों में बेचा जाने छगा। उस पर आयात कर 
नाम-मात्र के लिए लगाया जाता था, किंतु भारत से बाहर जाने वाली वस्तुओं 
को पहले तो इसी देश में निर्यात-कर चुकाना पड़ता था और तसश्रात्‌ इंगलेंड 
में अयधिक आयात-कर । इस प्रकार भारतीय दस्तकारियाँ न'्ट-भ्रष्ट हो गयीं 


ह [ ९७ |] 


और उनमें छगे हुए छोग कृषि की ओर झुके । पर कंपनी की नीति उन्नत 
कृषि के भी अनुकूल न थी। भूमि-कर इतना अधिक था कि कृषक उसे अदा 
करने में असमर्थ थे। तिस पर वह भूमि-कर को नगद लेती थी, उपज 
के अनुसार नहीं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय कृषि का अवनत होना 
खाभाविक था । 


कंपनी के शासन-काल में भारत की स्थानीय खशासन की संस्थाएँ भी लुप्त 
हो गयीं। उत्तर-भारत की ग्राम पंचायतें कब छुप्त हुईं, यह ठीक-ठीक नहीं 
बतलाया जा सकता; किंतु दक्षिण भारत में रैय्यतवारी बंदोबस्त फे कारण, सरकार 
और किसानो का प्रत्यक्ष संबंध हो गया । फल्खरूप ग्राम-पंचायतो की महत्ता 
घटी ओभोर वे या तो खय॑ छप्त हो गयीं या दबा दी गयीं । 


कंपनी के शासन-काल में भारत का धन अविराम घारा में इंगलेंड की 
ओर बहने छगा। देश का आ्थिक शोषण आरंभ हुआ। कच्चे माल का 
बाहर भेजा जाना और उसके बदले बनी हुई वस्तुओ का मंगाना आर्थिक शोषण 
का पहला रूप था | ऊँचे सरकारी तथा सैनिक पदों पर अंगरेजों को नियुक्त 
करना आधथिक शोषण का दूसरा रूप था। होम चाजंज! के रूप में भारत के 
धन को इंगलेंड ले जाना आर्थिक शोषण का तीसरा रूप था। कंपनी की 
उपयुक्त आर्थिक नीति के कारण, मारत नित्यन्प्रति अधिकाधिक निर्धन 
होता गया । ह 


(४ ) सन्‌ १८५८ से १९४७ तक--इन दिनों भारतीय पूँजीवाद तथा 
राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ । इंगर्लेंड के पूँजीपतियों ने कंपनी के शासन- 
काछ में ही, भारत में अपना काम-काज आरंभ कर दिया या | उनका अनुकरण 
करके भारत के धनी छोग भी अपनी पूँजी को अपनी तथा देश की आर्थिक 
उन्नति में लगाने छगे । इसके कारण दोनों में प्रतिद्वंदता हुईं जिसमें भारत की 
अंगरेजी सरकार ने, विदेशी पूँजीवाद के साथ पक्षपात किया । पूँजीवाद के 
प्रसार के कारण भारत का औद्योगिक विकास हुआ और सूती और ऊनी कपड़े, 
लोहे, शक्कर तथा अन्य वस्तुओं की दस्तकारियाँ बड़े पैमाने पर की जाने लगीं । 
इन दस्तकारियों के कारण शहरों की आबादी क्रमशः बढ़ने लगीं, यातायात के 
साधनों में विल्ञवकारी परिवर्तन हुए, व्यापार की रूपरेखा बदली, प्राचीन तथा 
मध्य-कालीन घरेलू दस्तकारियों की इतिशी हो गयी, अधिकाधिक देहाती छोग 
खेती पर निर्भर होने छगे, देश की संपत्ति अव्प-संख्यक वर्ग के हाथ में एकत्रित 
होने छगी और अधिकांश जनता उत्तरोत्तर निर्धन होती गयी । 

। 
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पूंजीवाद के उपयुक्त प्रभावों और सरकार की आर्थिक तथा राजनीतिक 
नीति के कारण भारत में राष्ट्रीय भावना का उदय एवं प्रसार हुआ | सन्‌ १८८५ 
में भारतीय काग्रेस स्थापित की गयी । उसने प्रथम तो राजनीतिक सुधारों पर 
जोर दिया और तत्पश्रात देश की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का 
अध्ययन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुँची कि खतंत्रता के ब्रिना भारत का 
उचक्तत होना असभमव था। अतएव स्वतंत्रता के आंदोलन आरंभ हुए। इनमें 
भारतीय पूँजीवाद साधारणतया कांग्रेस के साथ रहा । कितु खाधीनता की 
लहर क्रमशः समाज के निम्न स्तरों में भी फैल गयी। मजदूरों और किसानों 
में नयी जाणति फेली ओर सामाजिक दृष्टि से दलित जातियों में नयी स्फूर्ति का 
जन्म हुआ | ब्रिटिश सरकार को भी क्रमशः भारतीय शासन की नीति बदलनी 
पड़ी । देश का शासन-सूत्र धीरे-धीरे राष्ट्रीय नेताओं के हाथ में आने छगा 
और उन्होंने जनता के सर्वोगीण सुधार, विशेषतया आर्थिक स्थिति के सुधारने 
का कठिन काम अपने हाथों में लिया। सन्‌ १९३९ में ह्वितीय महासमर 
आरंभ हुआ | इसका आशिक प्रभाव इतना व्यापक सिद्ध हुआ कि संसार 
आज मी उसके कुप्रभावों से मुक्त नहीं है। भारत में देश के विभाजन के 
कारण परिस्थिति कुछ और जटिल हो गयी । पर देश की नयी सरकार ने उसे 
इस प्रकार संभाछा है कि सबको भोजन और वस्त्र मिलता जा रहा है। 


सन्‌ १९४७ के पश्चातू--विभाजन के कारण भारत की आर्थिक अवस्था 
बडी पेंचीदा हो गयी है। उसके संबंध की निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं--- 


( १) सन्‌ १९४७ तक भारत का आर्थिक तंत्र समस्त देश को एक 
ईकाई मानकर रवा जाता था। विभाजन के पश्चात्‌ यह बदल गया। इसके 
कारण नयी समस्याएँ हमारे सामने आ गयी हैं। (२ ) विभाजन के पूर्व भी 
भारत के पास इतना अन्न न था कि बह अपनी समस्त जनता को पर्याप्त मात्रा 
में मोजन दे सकता। पाकिस्तान के निर्माण के कारण, यह कमी बढ़ गयी है। 
हम अपने खाद्य पदार्थों के लिए. विदेशों पर निभर हैं। हमारी जनसंख्या भी 
उचरोत्तर बढ़ रही है। (३ ) विभाजन के कारण मीछों का भी विभाजन हुआ 
है। जूद की मीरेँ तो भारत में हैं पर कच्चा जूट पाकिस्तान में । अतएब जन्न 
तक भारत में जूट की खेती न हो, उसकी मीलें कच्चे जूट के लिए. पाकिस्तान 
पर निर्भर करेंगी । (४ ) यही अवस्था सूती दस्तकारियों की भी है। भारत 
में अच्छी कपास इतनी मात्रा में उत्पन्न नहीं होती कि सूती दस्तकारी की 
सभी मीछों के लिए. पर्यात हो। अतएव वह कपास के छिएः विदेशों पर 
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निर्भर हो गया है। (५ ) देश के विभाजन के कारण शरणार्थियों की कठिन 
समस्या हमारे सम्मुख है। हमारी सरकार यथाशक्ति उनकी सहायता कर रही 
है। इसके कारण भारत के आर्थिक साधनों की बड़ी खींचातानी करनी 
पड़ी है। (६) विदेशों की आर्थिक नोति हमारी आर्थिक कठिनाइयों को 
कभी-कभी बढ़ा देती है। भारतीय रुपया इंगलेड के पॉंड से संबद्ध है। इस- 
लिए सन्‌ १९४९ में, जब्र पौंड की दर घटी, भारत को किचित काछ के लिए, 
आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। (७) भारत की खतंत्र सरकार 
के सम्मुख पुनर्निर्माण की अनेक योजनाएँ हैं। उनको कार्यानिवित करने के 
लिए. घन की आवश्यकता है। पर विचार-धाराओं के संघर्ष के कारण न तो 
देशी पूँजी पर्यात्त मात्रा में मिठती है और न विदेशी। (८ ) नवीन विचार- 
धाराओं के कारण भारतीय श्रमजीवियों की उत्पादन-शक्ति पहले से कुछ कम 
हो गयी है। जिस समय देश संकटों से घिरा हुआ हो, ऐसी मनोदत्ति उसके 
लिए हितकर नहीं हो सकती | 


भारतीयों की निर्धेनेत--मारत एक निर्धन देश है। सिपाही-विद्रोह 
के पश्चात्‌ अनेक भारतीय तथा युरोपीय विद्वानों ने देश की प्रति व्यक्ति औसत्‌ 
वार्षिक आय को निकाछा है ओर असंदिग्ध रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि 
अन्य देशों की ठुल्ना में इस देश के निवासी सचमुच निधन हैं। साइमन 
कमीशन के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत्‌ वाषिक आय ८ पॉड से 
कम थी ओर इंगर्ेंड की प्रचलित विनिमय की दर से; ९५ पौंड। सर जेम्स 
ग्रिग के अनुसार सन्‌ १९३६-३७ में भारत की प्रति व्यक्ति ओसत्‌ वार्षिक आय 
५६ रुपया थी। सन्‌ १९४५-४६ में भारतीय व्यापार-विभाग के अनुमान के 
अनुसार मारत की प्रति व्यक्ति औसत वाषिक आय २०४ रु० थी | 


मद्रास-सरकार के आर्थिक परामशंदाता श्री नटराजन के अनुसार सन्‌ 
१९४९-५० में खंडित भारत की वार्षिक ओऔसत्‌ आय २२८ रुू० १० आ० 
थी । मारत-सरकार की नेशनछ इनकम कमेटी ने यह अनुमान लगाया है कि 
सन्‌ १९५१-५२ में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय २८४ 5० थी। इस बृद्धि 
से जनता को विशेष लाभ नहीं पहुँचा है। वस्तुओं का मूल्य इतना अधिक बढ़ 
गया है कि उक्त वृद्धि के कारण जनता की वास्तविक आय में बृद्धि न होकर 
कमी ही हुई है। यह आय भी देश की समस्त जनता में समान रूप से 
विभाजित नहीं है। समस्त देश की आय फा लगभग एक तिहाई भाग एक 
प्रतिशत छोगों को मिलता है। यदि इस संख्या में आश्रितों की संख्या जोड़ 
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दी जाय, तो यह आय छगभग ५ प्रतिशत्‌ छोगों की हो जाती है। शेष में से 
समस्त आय का रे५ प्रतिशत्‌ भाग, ३३ प्रतिशत्‌ छोगों को मिलता है और इस 
प्रकार बची खुध्ची ३२ प्रतिशत्‌ आमदनी, शेष ६२ प्रतिशत छोगों को मिलती 
है। इन आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकालना अतिरंजन नहीं प्रतीत होता कि 
इमारे देश के बहुत से निवासी आधे पेट या एक ही समय भोजन खा कर 
अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 


भारत की निर्धनता के कारण--भारत की निर्धनता के कारणों में से 
निम्नलिखित ध्यान देने योग्य हैं--- 


(१) भूमि पर अधिक भार--भारत के अधिकांश छोगों का व्यवसाय 
खेती है । सन्‌ १८९१ में कृषि ६१ प्रतिशत छोगों का व्यवसाय था, १९०९१ भें 
६६ प्रतिशत छोगों का, १९११ में ७३ प्रतिशत छोगों का, १९३१ में ६७ 
पतिशत्‌ छोगों का और १९४१ और १९५२ में ७० प्रतिशत छोगों का । भूमि 
पर भार तथा बार-बार अकाल पड़ने के कारण, छोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ 
गयी है ओर वे निर्धन हो गये हैं। (२ ) घरेलू दस्तकारियों का अमाव-- 
दूसरा कारण घरेलू दरतकारियों का अभाव है। कंपनी के शासन-काछ के पूर्व 
भारतीय कृषक घरेलू दस्तकारियों के द्वारा अपनी आय को बढ़ा छेते ये। 
दस्तकारियों में उन्हें स्त्रियों, बच्चों और बुद्धों तक का सहयोग प्राप्त था। 
आधुनिक काछ में मीछों के खुल जाने के कारण इन दस्तकारियों की इतिश्री 
हो गयी है। छोग अब केवल कृषि के सहारे रहते हैं इसका परिणाम जनता की 
निधनता है। (३ ) जन-संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि--तीसरा कारण जन-संख्या 
की उत्तरोत्तर वृद्धि है। सन्‌ १९४१ से १९५१ तक भारतीयों की संख्या छगभग 
१३४ प्रतिशत बढ़ी है। इस उत्तरोत्तर वृद्धि के भरण-पोषण का मार, दस्तकारियों 
के अभाव में, कृषि पर पड़ा है। उसको भी वैज्ञानिक उन्नति नहीं हुई है। 
अतः जनता की निधनता बढ़ गयी है । (४ ) मुकदमेबाजी की आदत--- 
चौथा कारण, भारत-वासियों की, विशेषतया देहाती जनता की मुकदमेबाजी की 
आदत है। भारतीय कृषक छोटी-छोटी बातों के लिए आपस में तथा जमीदारों 
में झगड़ पड़ते हैं और न्यायालयों में अपना मुकहमा करवाते हैं। वहां पर 
अनावश्यक व्यय के कारण उनकी निर्धनता बढ़ती गयी है। (५ ) शिक्षा का 
अमाव--पाँचवाँ कारण शिक्षा का अभाव है। शिक्षा की कमी के कारण 
भारतीय जनता में अनेक ऐसी रूढ़ियाँ प्रचलित हैं जो शिक्षित अवस्था में स्वतः 
विद्धत हो जायंगी | बाल-विवाह, त्यौहारों तथा सामयिक अवसरों पर आवश्यकता . 
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से अधिक व्यय, भुकदमेबाजी, अपनी भलाई ओर बुराई को न समझने की 
सामथ्य आदि ऐसी बातें हैं जिनसे, भारतीय जनता को आर्थिक हानि सहनी 
पड़ रही है। (६ ) असंतोषप्रद स्वास्थ्य--छठा कारण छोगों का असंसोष- 
प्रद स्वास्थ्य है। पर्याप्त ओर पुश्टिकारक भोजन के अभाव में लोगों की अवरोधक 
शक्ति क्षीण हो जाती है और वे बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। भारतीय 
जनता की यही दशा है। मलेरिया, दाद, खुजली आदि अनेक बीमारियाँ 
भारतीय जनता को घेरे तथा उसकी शक्ति को क्षीण करती रहती हैं। इसके कारण 
लोगों की उत्पादन-शक्ति कम हो गयी है ओर वे निर्धन हो गये हैं । [ ७ ] 
बेकारी का अस्तिव--सातवॉ कारण बेकारी का अस्तित्व है। संयुक्त कुट्ुंच की 
प्रथा के कारण, प्रायः प्रत्येक बड़े परिवार में कुछ ऐसे छोग अवश्य पाये जाते 
हैं जो किसी प्रकार का कामकाज नहीं करते। स्वास्थ्य-वद्धक जलवायु तथा 
युष्टिफारक भोजन के अभाव में बुढ़ापा बड़ी जल्दी आ जाता है। भारत की 
आधुनिक शिक्षा-प्रणाली भी, छोगों को अकर्मण्य बनाती है। पढ़े-लिखे छोग 
अपने हाथ से काम करने की अपेक्षा बेकार रहना श्रेष्ठटर समझते हैं । फल- 
खरूप बेकारी के कारण भी जनता में निर्धनता का प्रकोप बढ़ता जाता है । 
(८ ) सरकारी नीति--आठवों कारण युरानी सरकार की शासन-नीति है। 
हम ऊपर देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन-नीति के कारण 
भारतीय दस्तकारियों का विनाश तथा कृषि का पतन हुआ था। भारत की अंगरेजी 
सरकार की नीति भी भारतीय जनता के अनुकूल न होकर प्रतिकूल ही बनी रही । 
अतः भारतीय जनता निधन हो गयी है । ( ९ ) जनता को दाशनिकता आदि-- 
कुछ लोगों का विचार है कि भारतीयों की निर्धेनता उनकी दाशंनिकता तथा इस 
भावना छा परिणाम है कि अपने हाथ से काम करने से आदमी की मर्यादा 
भंग हो जाती है। इस विचार में कुछ सत्य अवश्य है किंतु उतना अधिक नहीं, 
जितना बतलाया जाता है । 

कृषि का व्यवसाय--भारत एक क्ृषि-प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश 
निवासियों का व्यवसाय कृषि है। सन्‌ १८७२ में समस्त जन-संख्या 
के केवछ ६५ प्रतिशत मनुष्य खेती पर निर्वाह करते थे किंतु सन्‌ १९५२ में 
इनकी संख्या बढ़कर छूगभग ७० प्रतिशत हो गयी है। विभाजन के पूर्व 
समस्त संसार का छूगमभग ९० प्रतिशत जूह और ४५ प्रतिशत धान भारत में 
उपजाया जाता है। सन्‌ १९४० में समस्त संसार की जूट उपज्ञानेवाली भूमि 
की ९९९२ प्रतिशत, घ्वावछ उपजाने वाली भूमि की ४८"६ प्रतिशत, रुई 
उपजाने वाली भूमि की २९६ प्रतिशत, तिरूहन उपजाने वाली भूम की १४"१ 


५ कक 


प्रतिशत, गेहूँ उपजाने वाली भूमि की १३"४ प्रतिशत और जौ उपजाने 
वाली भूमि की ६'८ प्रतिशत भारत में स्थिति थी। अतएव संसार के क्ृषि- 
व्यवसाय में भारत का एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। आज भी भारत की अवस्था 
न्यूनाधिक इसी प्रकार की है । 


भारतीय भूमि का वर्गोकरण--उपज की दृष्टि से हम भारत की भूमि 
को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं--- 





क्षेत्रफल १००० ए.कड में 





भूमि की किस्म 
१९४७-४८ | १९४८-४९ 
जंगलात ८८,५५२ ८६,९६०... 
कृषि के लिए अनुपयुक्त | ९३,६०३ ९३,११५ 
कृषि योग्य ऊसर भूमि | ९९,४१६ ९३,२०० 
परती भूमि ६०,९४२ ६३,०५५ 
कृषि में प्रयुक्त भूमि २,४५,४०४ २,४३;८३२ , 








की 


भारत में भूमि की अवस्था तो उक्त प्रकार की है, पर जन-संख्या निश्यप्रति 
बढ़ती जा रही है। फलस्वरूप स्थिति संतोषप्रद नहीं है। जंगछो की भूमि का 
घटाना संभव नहीं । भारत में ऐसी भूमि का क्षेत्रफल बहुत कम है। किंतु कृषि 
के लिए अनुपयुक्त तथा कृषि के योग्य ऊसर भूमि को इस प्रकार सुधारा जा 
सकता है कि उसमें जंगली वस्तुएँ तथा वृक्ष उपज सके और इस प्रकार 
भारतीय भूमि का भार कुछ कम हो जाय। भारत-सरकार इस दिशा में 
प्रथत्नशील है | 


उपज की दर--भारतीय कृषि की उपज की दर क्रमशः घटती जा रही 
है। यदि हम सन्‌ १९३६-३९ तक की औसत उपज को १०० मानें, तो 
१९३९-४० की ओसत उपज ९९ थी; १९४०-४१ की ९८; १९४१-४२ की 
९५; १९४२-४३ की १०५; १९४३-४४ की १०६; १९४४-४५ की १०१; 
१९४५-४६ की ९९; १९४६-४७ की ९६; ओर १९४७-४८ की ९७ | 
विभिन्‍न वस्तुओं की उपज में भी यही कमी पायी जाती है। नीचे दी गयी 
तालिका से हमें प्रति एकड़ विभिन्‍न वस्तुओं की घण्ती हुईं उपज की दर का 
' पता चलता है--- 
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दम ओऔसत उपज १९४०-४५ | औसत उपज १९५१-५२ 


धान ७४५ पौंड ६०५ पोंड 
गेहूँ ६७३ ? ६१६ १9 
ज्वार ४४६ १ दै०५ ११ 
गन्ना २९२८ ?१ २९५९ 9 
कपास ८७ 79 ८टरे 9 
जूट ८७२ :7 । ९६९०८ १? 
तमाखू ८१५ ? । ६७० 


इस तालिका से स्पष्ट है कि खाद्य-पदार्थों की उपज की दर कमर हो रही 
है । कुछ वस्तुओं जैसे गेहूँ, धान आदि की उपज की दर चिंताजनक गति से 
कम हो रही है। आइने-अकबरी से ज्ञात होता है कि अकबर के शासन-काल 
में प्रति एकड़ १५५५ पौंड गेहूँ उत्पन्न होता था। सन्‌ १९३१ में उपज को 
दर केवछ १००० पौंड रह गयी और आज केवल ६१६ पोंड है। 

जब हम भारत की उपज की दर की संसार के अन्य देशों की उपज की 
दर से तुलना करते हैं, तो भारतीय दर और मी अधिक असंतोष-पद प्रतीत 
होने छगती है। सन्‌ १९३८ में इटली में प्रति एकड़, ४९२८ पॉंड धान 
उत्पन्न होता था और भारत में केवछ ८३४ पौड; जरमनी में २४६४ पौंड गेहेँ 
और भारत में ७२८ पौड | कपास की उपज की दर की भी यही व्यवस्था थी। 
सन्‌ १९४५-४६ में भारत में प्रति एकड़ ७५ पीड कपास उत्पन्न हुई थी, 
पाकिस्तान में १७० पौड, मिस्र में ५०७ पौड, सोवियत रूस में २७१ पोंड और 
मेक्सीको में २३० पौंड। इन सब बातो में स्पष्ट है कि भारतीय कृषि की अवस्था 
संतोषप्रद नहीं है। 

कृषि की अवनत अवस्था के कारण--आधुनिक काल में भारतीय कृषि 
की अवनत अवस्था के कारणों में निम्मलछिखित विचारणीय हैं-- 

(१ ) खेतों का छोगा एवं तितर-बितर होना--भारत में खेतो का औसत 
क्षेत्रफल बहुत कम है। मद्रास ( राज्य ) में प्रति व्यक्ति एक एकड़ से कम 
भूमि का हिसाब बैठता है। उत्तर-प्रदेश और बंगाछ की अवस्था न्यूनाधिक 
इसी प्रकार की है। बंबई राज्य के लगभग ५० प्रतिशत खेतों का क्षेत्रफल 
पाँच एकड़ से कम है ओर अन्य राज्यों में ६० प्रतिशत खेतों का । इस प्रकार 
के खेतों की उपज अधिक नहीं हो सकती। उनमें वैज्ञानिक आविष्कारों का 
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अनभिश हैं | न वे स्वयं किसी बात को समझ सकते हैं और न पुस्तकों ओर 
अखबारों को पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। बाहरी जगत से भी उनका 
किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता। अतएव वे अपने ही संकुचित संसार से 
आच्छादित रहते हैं। न तो वे वृक्षों की बीमारियों को जानते हैं, न पशुओं की 
बीमारियों को ओर न अपनी बीमारियों को । वे वैज्ञानिक उन्नति से सर्वथा 
अनमभिज्ञ हैं। वे अपनी कतृत्व-शक्ति को न बढ़ाकर भाग्यवादी बने रहते हैं । 
भज्ञानता का यह प्रकोप भारतीय कृषि की अवनत अवस्था का एक प्रधान 
कारण है । 


( ५ ) दोधपूर्ण सामाजिक प्रथाएँ--पांचवां कारण दोषपूर्ण सामाजिक ग्रथाओं 
का अस्तित्व है। हिंदू कृषकों में जाति-मेद अनिबाय रूप से पाया जाता है । 
इस प्रथा के कारण ऊँची जातियों के छोग कुछ कामों को हीन समझते हैं । 
उत्तराधिकार के नियमों के कारण, पिता की मृत्यु के पछचात, सब पुत्नों में 
संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। परिणाम-स्वरूप खेत छोटे एवं आर्थिक दृष्टि से 
अनुपयुक्त होते गये हैं| बाल-विवाह, बेमेल-विवाह, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता 
आदि के कारण, कृषकों का शरीर दुर्बंड होता गया है और वे अब उतना 
काम नहीं कर पाते जितना उनके पूर्वज्ञ किया करते थे । समस्त देश में जीवन 
का दृष्टिकोण ही आध्यात्मिक है। इसके कारण भारतीय कृषक भी, संसार को 
असार समझते हैं ओर अपने परछोक को सुधारने के उद्देश्य से सांसारिक उन्नति 
की ओर उतना ध्यान नहीं देते जितना वे अन्यथा दे सकते हैं। उपयुक्त 
सामाजिक कुप्रथाओं के कारण, भारतीय कृषि का उनच्नतिशीकू न होना एक 
स्वाभाविक सी बात है | 


(६ ) किसानों की निर्धनता--छठा कारण किसानों की निर्धनता है। 
हम ऊपर भारतवासियों की औसत आय पर कुछ प्रकाश डाछ चुके हैं। 
किसानों की ओसत्‌ वार्षिक आय इससे कहीं कम थी। सन्‌ १९४९-५० के 
पूब उनकी ओसत आय तो और भी कम थी। इसी आय से उन्हें माछंुजारी 
तथा लगान चुकाना, ऋण का ब्याज अदा करना और सामयिक अवसरों का 
व्यय सहन करना पड़ता था। अतः बचत का तो कहना ही क्या, उनकी 
साधारण आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती थीं। निर्धनता के कारण भारतीय 
किसान अपने को शिक्षित नहीं बना सकते थे | वे न तो अपने खेतों में अच्छे 
बीज बो सकते थे, न उनमें अच्छी खाद डाछ सकते थे और न वैज्ञानिक साधनों 
का प्रयोग करके खेतों की उपज को बढ़ा सकते थे। भारतीय कृषकों की उच्त 
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निधनता एक प्रकार से स्थायी सी हो गयी है। इसका खाभाविक परिणाम 
कृषि की अवनत अवस्था है | 


( ७ ) भूमि का बंदोचस्त--सातवां कारण भूमि का बंदोबस्त हे। अच्छा 
बंदोबस्त वही कहा जा सकता है जिसमें किसान के पास उपज का अधिकांश 
रह जाय ओर वह खेत के अपहरण के भय से मुक्त रहा करे। इसके लिए 
यह आवश्यक है कि किसान को भूमि का मालिक समझा जाय और उससे 
मालगुजारी टैक्स के रूप में ली जाया करे । स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय भूमि का 
बंदोबस्त इससे सर्वथा मिन्‍न था। भूमि किसान की न हो कर सरकार की 
समझी जाती थी और किसान को उसके प्रयोग का किराया अदा करना पड़ता 
था । रैय्यतवारी बंदोबस्त में किसान और सरकार का प्रत्यक्ष संबंध था, किंतु 
जमींदारी बंदोबस्त में किसान और सरकार का संबंध बजरिये जमींदार होता था। 
जमींदारी बंदोबस्त में किसान जमींदार को छगान अदा करता था जो माहछुगुजारी 
की अपेक्षा कहीं अधिक होता था । सरकार माल्णगुजारी को और जमींदार 
ल्गान को नगद वसूल करते थे जिसके कारण उपज न होने पर किसानों को यह 
रकम अपने पास से चुकानी पडती थी। यदि किसान इसे नहीं चुका पाता था 
तो वह बेदखछ कर दिया जाता था । इस परिस्थिति के कारण किसान अपनी 
भूमि को अच्छा बनाने का प्रयक्ष न करता था। सारांश यह कि भारत की 
अधिकांश भूमि कीं व्यवस्था उन्नत कृषि के अनुकूछ न थी । 


( ८ ) अकाढ ओर महामारियाँ--आठवाँ कारण समय-समय के अकाहों 
तथा महामारियों का प्रकोप है। ऐसे समय में न तो किसान को भोजन मिलता 
है और न उसके पश्चुओं को चारा। महामारियों के कारण छाखों किसान और 
उनके पशु मोत के घाट उतर जाते हैं। साराश यह कि अकालऊ, महामारी आदि 
दैविक आपत्तियों से भी भारतीय कृषि की उन्नति में बाधा पड़ती है । 


( ९ ) परेलू उद्योग-धंधों का अमाव--नवों कारण घरेलू उद्योग-धंधों का 
अभाव है | भारतीय किसान साल में कुछ महीने बेकार बैठा रहता है। यदि 
पहले की भांति देहातों में घरेलू उद्योग-घंघे पुनः आरंभ हो जायेँ तो किसानों 
की बेकारी का अंत हो जायगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, मुकदमेब्राजी का व्यय 
बन्च जायगा ओर अधिक आय के कारण, खेती में भी कुछ उन्नति होगी | 
जब तक भारत के देहातों में व्यापक रूप में घरेलू उद्योग-धंघे पुनः आरंभ 
नहीं होते तब तक यह आशा निमृछ-सी जान पड़ती है कि भारतीय कृषि उन्नत 
अवस्था को प्राप्त कर सकेगी | 
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( १० ) सरकारी नीति--दसवाँ कारण कृषि संबंधी सरकारी नीति है। 
हम ऊपर बतला चुके हैं कि विदेशी सरकार की भूमि-व्यवस्था संबंधी नीति उन्नत 
कृषि के अनुकूल न थी। सरकार की अकाछ, तकाबी आदि की नीति भी 
इसी प्रकार की थी। बीसबीं शताब्दी में जब अन्य देशों की सरकारें, समाजवादी 
सिद्धांतों से प्रभावित होकर, अपने-अपने देश की आ्िक उन्नति में संल्म थीं, 
भारत की विदेशी सरकार या तो जांच-पड़ताल कर रही थी या क्ृषि-सुधार-संबंधी 
ऐसे दिखावटी काम, जिनका वास्तविक प्रभाव नहीं के बराबर था। फरू-खरूप 
भारतीय कृषि अवनत अवस्था में बनी रही | 

स्वतंत्र भारत की खाद्य-समस्था--दूसरे महासमर के पूर्व भारत में 
लगभग १५ छाख टन खाद्य अन्न; विदेशों से, विशेषतया चावल के रूप में 
आता था। अनावृष्टि के दिनों में वाषिक आयात की मात्रा २५,००,००० टन 
तक हो जाती थी किंठु अच्छे बरसों में ओसत्‌ से भी कम । विभाजन के कारण 
अतिरिक्त उपज के प्रदेश पाकिस्तान में चले गये हैं ओर इस प्रकार भारत में 
खाद्य अन्न की कमी बढ़ गयी है। सन्‌ १९४८ में २८,००,००० टन अनाज 
विदेशों से आया था, सन्‌ १९४९ में लगभग ३८,००,००० टन और 
सन्‌ १९५०-५१ में १७,००,००० टन । सरकार की क्ृषि-नीति तथा क्ृषि-सुधार 
के काय इस उद्देश्य से किये जा रहे हैं कि निकट भविष्य में भारत खाद्य अन्न 
की दृष्टि से ख्वपर्याप्त हो जाय । 

भारत की खाद्य-समस्या के तीन पहलू हैँं--(१) कमी की पूत्ति, (२) उपज 
की वृद्धि और (३) खाद्य-पदार्थों के पौष्टिक गुणों की वृद्धि । कमी की पूर्ति 
अनाज को उगाह कर की जा रही है। वह जनता में न्यायपूर्ण आधार पर बांदा 
तथा यातायात के साधनों की सहायता से अतिरिक्त प्रदेशों से कमी के प्रदेशों 
में भेजा जा रहा है। वैज्ञानिक अन्वेषण द्वारा इस बात का प्रयत्न हो रहा है 
कि अनाजों के पोष्टिक गुणों की ब्रद्धि हो। सरकार कृषि-सुधार के भी प्रयज्ञ कर 
रही है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषिप्रधान है। आशा की जाती 
है कि इन कामों के कारण भारतीय कृषि की उन्नति होगी ओर निकट भविष्य 
में खाद्य अन्न की दृष्टि से, देश स्वपर्यात हो जायगा | 

स्वतंत्रता के पू्ष क्ृषि-सुधार के प्रयत्न--खतंत्र होने के ५०-६० 
बरस पहले से ही, भारत-सरकार ने विदेशी होते हुए भी, कुछ ऐसे काम 
किये थे जिनसे भारतीय कृषि को प्रोत्सोहन मिछा था। अकाछ-कमीशन, 
सिचाई-कमीशन, कृषि-कमीशन आदि की नियुक्ति करके उसने क्ृषि-संबंधी 
बातों की जांच करायी थी और कुछ सिफारिशों,को कार्य-रूप में परिणत 
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करके शासन तथा नियम संबंधी कई सुधार किये थे । सन्‌ १८८० के अकाल 
कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अनेक 
अधिकारी, कृषि संबंधी बातों की जांच; उसकी उन्नति के साधनों का अन्वेषण 
और अकाल संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने लगे थे | सन्‌ १९०३ में पूसा 
के एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक्सपेगमेंटल फार्म ( 4 877070प7७ 
086&70; ॥78(|6प६० 70 796एंग्राका४9] ए77 ) खोले गये 
ये। भारतीय शासन संबंधी १९१९ के ऐक्ट के अनुसार कृषि हस्तांतरित विषय 
हो गया था । अतएव उसकी देखभाछ प्रांतीय विधान-सभाओं के प्रति उत्तरदायी 
मंत्रियों दवरा होने छगी थी | इन मंत्रियों ने कृषि की उन्नति के लिए कुछ काम 
भी किये थे। प्रायः प्रत्येक प्रांत में कषि-कालेज खोले गये थे ओर कहीं पर 
किसानों को, उन्हीं के खेतों में वैज्ञानिक दंग से खेती करके, उन्हें उस प्रणाली 
के छाम प्रत्यक्ष रूप से दिखछाये गये थे | किंतु द्वेघ शासन-प्रणाली के दोषों 
के कारण, मंत्री छोग उतना काम न कर सके जितना अन्यथा हो सकता था । 


सन्‌ १९२८ में शाही कृषि-कमीशन की सिफारिशों के अनुसार इंपीरियलछ 
कोंसिल आफ एगीकलूचर रिसर्च श्थापित की गयी। इसका काम समस्त भारत 
में किये गये क्ृषि-संबंधी अन्वेषणों का समन्वय करना, अन्वेषकों को शिक्षा देनां, 
वैज्ञानिक लेखों का छापना तथा कृषि-संबंधी सूचना को एकत्रित एवं उसका 
उसार करना था। गत्‌ संसारूव्यापी महासमर में, भारत-सरकार एवं प्रांतीय 
सरकारों ने “अधिक अन्न उपजञाओ” आंदोलन चलाया । महासमर के पश्चात्‌ 
भी यह आंदोलन उसी प्रकार चलता रहा | अंतःकालीन सरकार 'के खाद्य-सदस्य 
डा० राजेंद्र प्रसाद ने अन्न की कमी को दूर करने के लिए एक पंचवर्षीय 
योजना पर जोर दिया | ११ जनवरी सन्‌ १९४७ को उन्होंने खाद्य-सम्मेलन में 
अपने विचार इस प्रकार प्रगटठ किये थे--“जहाँ तक आर्थिक सहायता का 
अश्ष है, साधारणतया भारत-सरकार ने यह फैसला किया है कि अधिक अन्न 
उत्पादन करो! आंदोलन पर जितना भी रुपया खर्च करना पड़े' उसमें प्रति रुपया 
चार आने भारत सरकार, चार आने प्रातीय सरकारें ओर शेष आाठ भाने वे 
लोग दें जिन्हें इस आंदोलन से लाभ पहुँचेगा । आर्थिक सहायत्य के अछावा 
भारत-सरकार टेकनिकछ और विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध करने की व्यवस्था 
और इस ( पंचवर्षीय ) योजना को कार्योन्वित करने के लिए आंतों को जिस 
रूप में भी सहायता की आवश्यकता होगी, उसका प्रबंध करेगी | 

सरकार ने केवछ कृषि की ही उन्नति के प्रयत्न नहीं किये बरन्‌ उन 
बातों पर भी ध्यान दिया जिनका कृषि से घनिष् संबंध था। जानवरों के अस्पताल ' 
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खोले गये ओर उनकी बीमारियों का अन्वेषण किया गया । सिंचाई के साधनों 
की भी उन्नति हुई। नहरों, तालाबों, कुओं के अतिरिक्त नलकूप ( 'प5७० 
ए०8 ) भी बनाये जाने छंगे। उपज की विभिन्न वस्तुओं के विषय में अछ्ग- 
अलग अनुसंधान हुए । हक आराजी के कानूनों को बनाकर सरकार ने किसानों 
को जमींदारों के अत्याचारो और सहकारी समितियों को स्थापित करके उन्हें 
महाजनों के चंगुल से बचाने तथा मिलकर काम करने के छिए प्रोत्साहित 
किया । भ्राम-सुधारों के कामों द्वारा सरकार ने किसानो की शिक्षा तथा ग्राम्यीय 
जनता की सामाजिक एवं नैतिक अवस्था सुधारने का प्रयत्न किया। सेंद्रछ 
मारकेटिंग परामशंदाता तथा इसी प्रकार के प्रांतीय अधिकारियों के प्रयत्नों के 
कारण कृषि की उपज को श्रेष्ठतर रीति से बेचने का भी प्रयत्न किया गया | 


सरकार के अतिरिक्त कुछ गेर-सरकारी संस्थाएं भी भारतीय कृषि और 
कृषकों की उन्नति के प्रयत्न कर रही थीं। सन्‌ १९३७ की चुनाव-घोषणा के 
अनुसार कांग्रेस का ध्येय “बंदोबस्त, लगान व माछ्गुजारी में काफी कमी कराना 
है, ऐसी जमीनों का लगान बिल्कुल माफ कराना है जिनसे किसानों को कोई 
फायदा नहीं है तथा काइतकारी की जमीन के बोझ को उचित रीति से कम 
कराना है।” कांग्रेस किसानों की क्ज-अदायगी के मुल्तवी करने, कर्ज को कम 
करने तथा ऐसे नियमों को बनाने के पक्ष में थी, जिनके द्वारा किसानों को 
सरकार से कम ब्याज पर ऋण मिल सके । कांग्रेसी शासन-काल में कुछ प्रांतों में 
इस प्रकार के नियम बनाये गये और उन पर अमर भी हुआ । कांग्रेस समाज- 
वादी दल भी किसानों और मजदूरों की अवस्था सुधार करके, उनका राज स्थापित 
' करना चाहता था। खयं किसान भी इन दिनों अकमंण्य न थे। किसानों की 
कम से कम मांगें निम्नलिखित थीं--( १ ) जमींदारी प्रथा का नाश किया जाय; 
(२ ) वत्तमान लगान तथा माव्णुजारी के स्थाध पर ५००) या उससे अधिक 
खेती की आय पर टैक्स की व्यवस्था की जाय और इससे कम आय वाले खेतों 
को ल्गान तथा मारुगुजारी से मुक्त कर दिया जाय। (३ ) पुराने ऋणों से 
छुटकारा दिलाया जाय और नये ऋों की व्यवस्था की जाय (४ ) भूमि-रहित 
किसानों के लिए भूमि की व्यवस्था की जाय । (५ ) आबपाशी की दर में ५० 
प्रतिशत्‌ कमी की जाय । (६ ) बेगार, नजराना आदि की कुप्रथाएं बंद कर 
दी जायें। इन मांगों की पूर्ति के लिए. किसान-आंदोछन चढछाये गये। कभी- 
कभी किसानों ने सत्याग्रह वक का सहारा पकड़ा।' किंतु उनकी वास्तविक 
अवस्ा में खतंत्रता के पूर्व कोई उल्लेखनीय परिवर्तन न हो सका था । 


[ ११० | 


स्वतंत्रता के परचात कृषि-सुधार--खतंत्र होने के पश्चात भारतीय 
संघ ओर उसके अंग किसानों की दशा सुधारने में संल्झ हैं। साधारणतया 
' कृषि की देखभाल संघांतरित राज्यों की सरकारें करती हैं। संघीय कृषि-विभाग 
राज्यों के कामों का समन्वय तथा कृषि ओर उससे संबंधित विषयों के अन्वेषण 
कराता है। सरकार द्वारा किये गये निम्नलिखित काम उल्लेखनीय हैं--- 

( १ ) मोजूदा कृषि-भमि से अधिक उत्पादन का प्रवत्न--हम ऊपर बतला 
चुके हैं कि अन्य देशों की अपेक्षा मारतीय कृषि-भूमि की उपज की दर बहुत 
कम है । सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि उपज की दर बढ़े | इस 
उद्देश्य से उसने सिंचाई का प्रबंध किया है ओर बांध आदि को बनाकर भूमि 
की उन्नति का प्रयत्ष | उसने अच्छे बीज बांटे तथा कंपोस्ट और रसायनिक खादों 
का प्रबंध किया है| पोधों को बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से उसने अन्वेषण 
प्रयोग-शाल्ाएं स्थापित की हैं। कहीं-कहीं नलकूप भी बनाये गये हैं। इस 
संबंध में पंजाब, उत्तर-प्रदेश और बिहार की योजना इस प्रकार है--- 





राज्य १९४९-५० १९५०-५१ १९५१-५२ योग 
पंजाब ., ४०० ४५० ६०० १४५० 
उत्तर-प्रदेश. १४५ ६५० ८५० १९१५ 
बिहार छ७०० ५०० ७०० १२०० 
योग १२१५ १५०० १८५०७ ४५६५ 


पंचवर्षीय योजना के अंँतगत उत्तर-प्रदेश के पूर्वी जिलों में १६६० नलकूप 
बनाये जाय॑गे । 

(२) कृषि योग्य परती भूमि को हछ के तले छाना--सरकार का दूसरा काम 
ऐसी भूमि को हल के तले छाना है जिसमें आजकल जंगछी घास उगी हुई है 
ओर जिसे किसान स्वयं जोतने और बोने में असमर्थ है। इस उद्देश्य से केंद्रीय 
टकक्‍्टर संगठन ( (00४7७ 478007 (0/28%7789007 ) की स्थापना की 
गयी है। इसका काम ऐसी भूमि का जोतना है जो जंगली घास के कारण अभी 
तक हल के तले नहीं आयी है। उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य-्भारत, राजस्थान 
आदि राज्यों में इस प्रकार की छाखों एकड़ भूमि कृषि योग्य बन चुकी है और 
भविष्य में बनायी जायगी । 

( ३ ) सिंचाई का प्रबंध--कृषि और सिंचाई का घनिष्ठ संबंध है। इस 
उद्देश्य से सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनायी हैं जिनसे विद्युत के उत्पादन के 
साथ-साथ सिंचाई में भी सहायता मिले । जिन योजनाओं पर काम हो रहा है 
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उनके नाम इस प्रकार हैं--दामोदर घाटी योजना; हीरा कुंड-योजना: 
रिहंद-योजना; यमुना-घाटी योजना आदि | योजनाओं की पूर्ति के पश्चात राखों 
एकड़ भूमि कृषि योग्य बन जायगी । सरकार नयी नहरें भी बना रही है। 
नलरूनकूपों का विवरण ऊपर दिया जा चुका है । 


(४ ) कृषि की उन्नति के लिए सरकार ने खाद की फेक्टरियां खोलो तथा 
अच्छे बीजों के वितरण की व्यवस्था की है। किसानों के ज्ञान के लिएः उसने 
ऐसे केंद्र स्थापित किये हैं जहा पर वे उत्तम उपज को देख सके। उसने औजारों 
को श्रेइतर बनाने तथा जानवरों की बीमारियों के दूर करने का भी प्रयत्ञ किया 
है। खाद्य अन्न के साथ-साथ तरकारियों की भी उपञ्न बढ़ाने का प्रयत्न 
हो रहा है | 


(५ ) जमींदारी उन्मूलन--कृषकों की अवस्था सुधारने के लिए भारत के 
विभिन्‍न राज्य या तो जमींदारी-उन्मूलन ऐक्‍क्ट को पास कर चुके हैं या 
तत्संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। अपनी १९४५-४६ की चुनाव-घोषणा 
में, कांग्रेस ने भूमि-बंदोबस्त ओर कृषि के संबंध पर प्रकाश डालते हुए; इस बात 
पर जोर दिया था कि किसानों ओर सरकार के मध्य में स्थित वर्गों का अंत 
प्रतिकर देकर किया जायगा । अतएव विभिन्न राज्यों में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट 
पास किये गये हैं। उत्तर-प्रदेश के विधान-मंडरू द्वारा स्वीकृत जमींदारी 
उन्मूलन-ऐक्ट की निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं-- 


( अ ) जमींदारी उन्मूलन कानून का उद्देश्य राज्य और किसानों के बीच 
में पड़ने वाले सभी मध्यस्थों को हटाकर किसानों की द्दित-साधना तथा राज्य के 
उत्पादन में वृद्धि करना है। अनुभव द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि जब तक भूमि 
के बंदोबस्त में इस प्रकार के परिवर्तन न होंगे तब तकु कृषकों और कृषि की 
उन्नति की कोई भी योजना सफल न होगी । 


( ब ) जमींदारी का अंत प्रतिकर दे कर किया जायगा। प्रतिकर की रकम 
का निर्णय मुनाफे के आधार पर किया जायगा । जमींदारों को मुनाफे का अठ- 
गुना प्रतिकर के रूप में मिलेगा । बड़े जमींदारों को यह रकम किस्त द्वारा 
चुकायी जायगी । 


(स ) ५००० रुपये से अधिक माल्णुजारी देने वाले जमींदारों के अति 
स्क्ति रीष सब जमींदारों को प्रतिकर के अतिरिक्त निम्नलिखित दर से पुनर्वास 
की रकम मिलेगी 
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२५९) तक के माल्युजार को माछ्गुजारी का २० गुना 


२५) से ७ ०) १9 ११ 99 १७ गुना 
५०) से १० ०) 9 १) ११ १४ गुना 
१००) से २५०) ५9 । १) ११ गुना 
२५०) से ५००) # ४ १) ८ गुना 
५००) से २०००) 95 99 रा ५ शुना 
२०० ०) से ३५० ०) ४ 49 १9 ३ गुना 
३५० ०) से ५७ हा ०) श्र) गढ़ हि श्‌ गुना 


( द ) वह भूमि जो जमींदारों के हल के तले है और उनके बाग व मकान 
ब निजी इस्तेमाल के कुंए उनके लिए छोड़ दिये जाईँगे | इनके द्वारा वे किसी 
का शोषण नहीं करते हैं । वे इनके भूमि-घर समझे जायँगे । ऐक्ट के पास होने 
के पाँच बरस पश्चात्‌ कोई व्यक्ति अधिवासी न रह जायगा | वह १५ गुना गान 
दे कर भूमिधर बन सकेगा । सब सीरदार १० गुना छगान देकर तुरंत ही भूमि- 
धर बन सकते हैं | इस उद्देश्य से जमींदारी उन्मूलन-कोष चलाया गया है। यदि 
कोई सीरदार इस समय भूमिधर नहीं बनता, तो उसका भूमि पर पूर्ववत्‌ अधि- 
कार बना रहेगा, पर वह भूमि संबंधी उन रिआयतों से बंचित रहेगा जो भूमिधरों 
को दी गयी हैं । 

_( य) भूमिधर को कई रिआयवतें दी गयी हैं। वह बकाया लगान व किसी 
हालत में बेदखछ न किया जा सकेगा । उसका लछगान तुरंत ही आधा हो 
जायगा। उसके छगान की हैसियत माल्युजारी की हो जायगी और ४० वर्ष तक 
किसी प्रकार भी न बढ़ सकेगी । उसे अपनी सब जमीन या उसके भाग के बेचने 
का अधिकार होगा। वह नजराना आदि देने से बच जायगा ओर लागान का 
दस गुना देकर ही भूमि का मालिक बन जायगा । खेती के अतिरिक्त वह अपनी 
भूमि का दूसरे दंग से भी प्रयोग कर सकेगा; अर्थात्‌ बह उस पर किराये के 
मकान बनवा सकेगा अथवा उसे बेच या दान दे या बसीयत कर सकेगा । वह 
सब प्रकार से अपनी भूमि का मालिक होगा। 


( ६ ) सहकारिता आंदोलन का अचार--किसानों में सहकारिता आंदोलन 
का प्रचार बढ़ रहा है। शाही-कृषि-कमीशन ने इसकी आवश्यकता पर बड़ा ओर 
दिया था। उसके मतानुकूछ “यदि सहकारिता आंदोलन असफल रहा तो ग्राम्यीय- 
जनता की सर्वश्रेष्ठ आशा असफछ रहेगी? | फल्खरूप सहकारिता आंदोलन 
आरंभ हुआ | गत पाँच वर्षों में उसकी बड़ी उन्नति हुईं है। इस समय (सन्‌ ' 


हि 
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१९५१ में ) उसके सदस्यों की संख्या लगभग श्र ६,०००००, सोसाइटियों को 
संख्या लयमग १६९९५० और पूजी २,३३,००,००,००० रुपया है। 


सहकारी-बंकों से किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है। उत्तर- 
प्रदेश में प्रयेक बीज-मंडार को केंद्र मानकर उसके आस-पास के १०-१५ गांवों 
का विकास-दक्षेत्र बनाया गया है और उसमें बहुधंधी समितियाँ संगठित की गयी 
हैं। विकास-क्षेत्रों की समितियों का एक यूनियन बनाया गया है जो जिल्ण 
फेडरेशन द्वारा उत्तर प्रदेशीय राज्य फेडरेशन से संबद्ध है। इस प्रकार सब गाँव 
सहकारी <खला में आ गये हैं। ये समितियाँ इस समय क्ृषि-उत्पादन में वृद्धि के 
लिए. अच्छे बीज, खाद, खेती के उन्नत ओबारों आदि का प्रबंध कर रही हैं । 
भविष्य में इनसे बिक्री, पशुओ के सुधार, घरेलू उद्योग-धंधों के संगठन आदि में 
भी सहायता छी जायगी । अब तक २२०० विकास-क्षेत्रों को बनाकर १८,००० 
गाँवों में बहुधंधी सहकारी समितियों की स्थापना हो चुकी है। गन्ने की खेती, 
खेतों की चकबंदी तथा घी-दूध के लिए भी सहृकारी-समितियों का प्रयोग क्रमशः 
बढ रहा है। उपभोक्ताओं की सुविधा के छिए, उपभोक्ता-सहकारी-समितियों की 
स्थापना हो रही है। जो अवस्था उत्तर-प्रदेश की है वही दूसरे राज्यों की भी 
है | सहकारिता आंदोलन के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने अन्न उगाहने तथा 
उसके वितरण के काम को सहकारी समितियों को सौपा है । 


(७) देहाती जनता में शिक्षा का प्रचार--क्ृषषकों की अवस्था सुधारने के 
लिए देहाती जनता में शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है । इस संबंध में दो योजनाएँ 
काम कर रही हैं | पहली का संबंध कम अवस्था के बाढकों और बालिकाओं से 
है। उन्हें बुनियादी शिक्षा के अनुसार शिक्षित बनाया जा रहा है। प्रौढ़ों की 
शिक्षा के लिए सामाजिक शिक्षा की योजना बनायी गयी है और उस पर अमल 
भी हो रहा है। योजना के अनुसार आगामी पाँच बरस में १२ बरस से ४० 
बरस तक के ५० प्रतिशत ग्रोौढ्ों को शिक्षित बनाया जायगा। यदि ये दोनों 
योजनाएँ. सफल्तापूर्वक कार्यानिवित हो गयीं, तो देहाती जनता में शिक्षा का 
प्रचार बढ़ेगा आर वह अपनी अवस्था को सुधारने में सफल द्ोगी। 


(८) घरेलू दस्तकारियों का पुनरुत्थान--किसानों की अवस्था सुधारने के 
लिए. यह भी आवश्यक है कि उनका समय व्यर्थ न जाय । अतः घरेलू दस्त- 
कारियों को पुरर्जाणत किया जा रहा है| इनका विवरण भागे दिया जायगा । 

(९) पंचायतों की खापना--देहाती जनता की उन्नति के छिए यह भी 


आवश्यक है कि उसमें खावलंबन का गुण आ जाय । इस उद्देश्य से प्रायः सभी 
है फ 
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प्रांतों में आम-शासन सबंधी नये कानून स्वीकृत हुए हैं। उत्तर प्रदेश का 
पंचायत-राज-ऐक्ट सन्‌ १९४७ में स्वीकृत हुआ है। उसका उद्देश्य गांवों में 
स्वशासन की संस्थाएँ स्थापित करके उनके शासन का अच्छा प्रबंध करना है। 
इस उद्देश्य से हजारों गांव सभाएं ओर वदालती पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं । 
उनके निरीक्षण की समुचित व्यवस्था की गयी है। इनका ब्योरेवार विवरण 
स्थानीय खशासन के परिच्छेद में दिया जायगा ! 

कृषक-सजदूर--कषि सैबंधी जितनी बातें ऊपर बतलायी गयी हैं, उनका 
संबंध मुख्यतः उन कृषकों से है जिनके पास अपनी भूमि है) इनके अतिरिक्त 
एक दूसरे प्रकार के कृषक भी पाये जाते हैं। इनके पास अपनी भूमि नहीं होती 
और थेदि होती भी है तो इतनी कम कि उससे इनकी जीविका नहीं चल 
सकती । अतः ये दूसरों के खेतों में मजदूरी करके कृषि-कार्य किया करते हैं। 
ऐसे छोगों की संख्या नित्यप्रति बढ़ती जाती है। इन्हें साल भर तक काम नहीं 
रहता । अतः इनका बहुत-सा समय व्यर्थ जाता है। इनमें अपने काम की 
लगन भी नहीं पायी जाती । भारत के अन्य मजदूरों की भांति ये मी कम काम 
और अधिक पारिश्रमिक के इच्छुक हैं। परिणाम-स्वरूप इनकी मजदूरी तो बढ़ती 
जाती है पर उत्पादन की दर में तदनुकूल वृद्धि नहीं होती। इन छोगों की 
समस्याएं प्रायः वे ही हैं जो अन्य कृषकों की। इनकी दशा सुधारने के लिए यह 
आवश्यक है कि इन्हें अपने काम के उत्तरदायित्व का ज्ञान कराया जाय और 
यथासंभव इन्हें इतनी भूमि दी जाय कि ये भूमिरहित न रहकर भूमि से संबद्ध 
हो जाये और अपने कामों को बेगार न समझ कर उत्तरदायित्व की भावना से 
करें। आचाय॑ विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन इस दिशा में 
एक महान प्रयोग है। छाखों बीघा भूमि दान-स्वरूप मिल चुकी है। यह निश्चित 
सिद्धांतों के अनुसार उन छोगों में विभाजित की जायगी जो आजकछ भूमिरहित 
क्षक अथवा कृषक-श्रमजीवी है । 

भारतीय कृषि का भविष्य--सुधार के जिन ग्रयत्नों का ऊपर विबरण 
दिया गया है, वे इतने व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण हैं कि उनके प्रमाव के संबंध में 
दो मतों का होना असंभव,है। उनके द्वारा वैज्ञानिक कृषि, उत्तम बीज और 
खाद, सिंचाई, किसानों में परस्पर सहयोग, सरकारी सहायता भादि सभी बातों 
'की व्यवस्था की गयी है। जिमींदारी उन्मूलन तथा ऋण-संबंधी नियमों हारा 
किसानों की रक्षा का प्रबंध किया गया है और पंचायत राज ऐक्टों, शिक्षा-प्रसार 
ओर खास्थ्य-संबंधी बातों के प्रचार द्वारा उनकी सामाजिक उन्नति का | यदि 
सरकार को यह मनोदृत्ति कुछ दिनों तक बनी रही और किसानों तथा भारत की 
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देहाती जनता ने उससे यथेष्ट मात्रा में लाभ उठाया, तो यह आशा निमूछ नहीं 
कि निकट भविष्य में भारतीय कृषि उन्नत अवस्था में होगी और मारत, खाद्य ' 
सामग्री और कच्चे माल दोनो की दृष्टि से स्वपर्यात हो जायगा | 


भारतीय उद्योग-धंघे--भारतीयों का दूसरा महत्त्वपूर्ण व्यवसाय दस्तकारियों 
हैं। आधुनिक काछ की भारतीय दस्तकारियाँ दो भागों में विभाजित की जा 
सकती हँ-(१) मीलों की दस्तकारियाँ और (२) हाथ की दस्तकारियों। हाथ 
की दस्तकारियों के लिए भारत अति प्राचीन काछ से प्रसिद्ध रहा है। मीढों 
की दस्तकारियाँ आरंभ करने का श्रेय अंगरेजी पूँजीवाद को है। इसी का 
अनुकरण करके भारतीय पूँजीवाद भी ओद्योगीकरण के मार्ग पर अग्रसर हुआ 
ओर यद्यपि उसे सरकारी सहानुभूति प्रात न थी, तो मी राष्ट्रीय जाणति के 
कारण, उसे बड़ा प्रोत्साहन मिला और कालांतर में वह विदेशी पूँलीवाद का 
भयंकर प्रतिद्वंदी बन गया । मौजूदा काल में भारत की प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण 
मीलों की दस्तकारियां या तो विदेशी एूँजीपतियों के हाथ में हैं या भारतीय पूँजी- 
पतियों के हाथ में । उनकी काफ़ी उन्नति भी हो चुकी है। पर देश के साधनों 
और उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए उनका अभी तक समुचित विकास 
नहीं हुआ है | 


भारत की दस्तकारियों का आधुनिक विकास--भारत की दस्तकारियों 
का आधुनिक विकास सन्‌ १८५०-५५ से आरंभ होता है। इन्हीं दिनों पहला रुई 
का मीछ, पहला जूट का मील और पहली रेलवे छाइन बनी थी और पहले-पहल 
कोयले का खोदा जाना आरंभ हुआ था। क्रमश: इन दस्तकारियों का विकास होने 
'छगा है। सन्‌ १९१४ में युरोपीय महासमर भारंभ हुआ । भारतीय दस्तकारियों 
के विकास के लिए यह एक अच्छा अवसर था। यदि भारत-सरकार चाहती, 
तो युद्ध-काल में ही भारत का ओद्योगीकरण हो जाता; किंतु ऐसा न हो सका । 
युद्ध-काल की आवश्यकताओं के कारण किंचित्‌ काछू के छिए सरकार ने कुछ 
सहानुभूति अवश्य दिखलछायी किंतु युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ पुरानी मनोवत्ति 
पुनः आ गयी ओर विदेशी पूँजोवाद के आक्रमण के कारण भारत की बढ़ती 
हुई दस्तकारियों की अवस्था शोचनीय हो गयी | युद्ध-काछ में छोड़े, जूट, चमड़े, 
ऊनी ओर सूती कपड़ों की दस्तकारियों की अच्छी उन्नति हुई, किंतु युद्ध के 
पश्चात्‌, आथिक संकट के काल में, बहुत सी कंपनियों दृट गयीं; यहाँ तक 
कि ठाठा आयरन ओर स्टीढ ( 7७0७ ॥707 &00 806७] ) कंपनी को भी 
चिंतायुक्त समय बिताना पड़ा । निम्नलिखित तालिका से हमें सन्‌ १९२२-२३, 
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और सन्‌ १९३८-३९ में भारतीय दस्तकारियों की तुलनाव्मक स्थिति का पता 
चलता हे--- 








दस्तकारी १९२२-२३. १९३८-३९. 
सीमेंट २९,३०० टन १,७०,००० टन 
कोयला १,९०,००,०० ० टन २,८६३, ००,० ०० टन 
झ्द्दे १,७१,३५,००,००० गज ४,२६,९३,० ०,०००गज | 
जूट १,१८,७५,००,००७ गज्‌ | १,७७,४०,००,०००गज 
दियासलाई ९,६५,००,००० अस २.१ १,००,० 0०७ अस 
कागज २३,५७६ टन ५९,१९८ टन 
कच्चा लोहा ४,५९५,००० टन १५,७५,५०० टन 
शकर ८४,००० टन १०,४०,००० टन 
सलफ्यूरिक एसिड. | ५,२९,६०० हंडरवेट.. | ६,०७,००० हंडरवेट 
इस्पात १,२३१,००० टन ९,७७,४०० टन 
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सन्‌ १९३९ में दूसरा महासमर आरंभ हुआ युद्ध में जापान की श्रुता 
के कारण भारत का खान और भी महत्त्वपूर्ण हो गया और भारतीय 
दस्तकारियों को, युद्ध की आवश्यकताओं के कारण, पुनः प्रोत्साहन मिला। 
युद्ध-काल में यह बिदित हो गया कि भारतीय दस्तकारियाँ बाहर से आनेवाली 
मशीनों और दवाइयों पर सर्वथा निर्भर थीं और इनके अभाव में मल भांति 
खापित दस्तकारियों की अवस्था भी शोचनीय हो सकती थी। फिर भी युद्ध- 
काल में भारतीय दस्तकारियों की अच्छी उन्नति हुईं। नीचे दी गयी तालिका 
से हमें सन्‌ १९३८-३९ के आधार पर दस्तकारियों की बृद्धि का पता चलता है- 
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१९३८-, १९३९-। १९४०० दफन 
हि १९३९ | १९४१ | १९४१ १९४१-४२ | १९४२-४३ 


लोहा ओर ईस्पात | १०० | ११० | १२५ १५० २०० 
र्ई १०० ८४ | १०० १५३ ९२ 








जूट १०० २०६ ९५ १०३) ८५ 
शक्कर १०० १९१ १६८ १२० १६२३ 
कागज ९२०० १५८८ २४९ १५९ १५२ 
बिजली का सामान | १०० | १०९ | ५ १५ १३५ १३५ 
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इस युद्ध के काल में भी भारत की विदेशी सरकार ने देश के ओद्योगीकरण 
के प्रति वह सहानुभूति नहीं दिखछायी जो ऑस्ट्रेलिया और केनाडा की सरकारों 
ने अपने देशों के प्रति दिखछायी थी। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया के प्राकंतिक साधन 
भारत की अपेक्षा हीन थे तो भी सरकार के प्रयत्नों ओर ब्रिविश और अमरीकन 
पूंजीपतियों के सहयोग के कारण दो ही साल में ऑस्ट्रेलिया में हवाई जहाजु, 
बेतार ( ए३/७688 ) की मशीनें तथा दूसरी वस्तु इतनी मात्रा में बनने 
लगीं कि उनका आयात बंद हो गया । केनाडा की सरकार ने चार कॉरपोरेशनों 
को हवाई जहाजू, शेल ( 5॥6]॥ ), बंदूक और ओऔजार बनाने के लिए स्थापित _ 
किया । किंतु भारत में न तो हवाई जहाजु बन सके, न मोटर और न इंजन । 
ऐसी परिस्थिति का प्रधान कारण सरकार की ओर से पर्याप्त सहायवा और 
सहानुभूति और प्रोत्साहन का अभाव था | 

भारत के ओद्योगीकरण के न होने के कारण--भारत में छोटे पैमाने 
की दस्तकारियों के स्थान पर बड़े पैमाने की दस्तकारियों के आरंभ तथा 
विकास में बहुत समय लगा है | इसके निम्नलिखित प्रधान कारण हैं-- 

( १ ) मर्शान विषयी बुद्धि की कमी--पहला कारण भारतीयों में मशीन 
विषयी बुद्धि की कमी है। मशीनों के बनाने एवं तत्थबंधी बुद्धि के विकास के 
लिए. यह आवश्यक है कि जीवन के दृष्टिकोण में सांसारिकता हो, छोग 
विवेकवादी हों और उनका मस्तिष्क किसी प्रकार के अँध विश्वासों से जकड़ा 
हुआ न हो। इंगलेंड में मशीनों का बनना उसी समय आरंम हुआ था जब 
धर्म-जनित बोद्धिक बंधन शिथिछ हो गये थे, इंगलेंड के नाविक भारत और 
अमरीका पहुँच गये थे और अंगरेजों में धनी होने की प्रबल कामना जाण्त 
हो चुकी थी। भारत की परिस्थिति, १९वीं शताब्दी के अंतिम चरण के पूर्व, 
इस ग्रकार को न थी। भारतीय जोवन में घ्म का महत्त्वपूर्वे थथान था | उसके 
कारण जनता की बुद्धि जकड़ी हुई थी और सांसारिकता तथा जोखिम के 
सामना करने की हिम्मत के अभाव में, लोगों में मशीन-विषयो बुद्धि की 
कमी थी | 

(२ ) शांति और व्यवस्था का अभाव--दूसरा कारण देश में शांति और 
व्यवस्था का अभाव था | जिन दिनों इंगलेंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, 
भारत, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त 
था जो परस्पर छड़ा तथा एक दूसरे को हानि पहुँचाया करते थे। यह 
परिस्थिति औद्योगीकरण के अनुकूछ न थी। शांति और व्यवस्था तथा जीवन 
की स्थिरता के बिना, दस्तकारियों के आरंभ तथा विकास की आशा निःल है | 
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(३ ) भारतीयों का देश के बाहर न जाना--तीसरा कारण, भारतीयों की 
अपने देश के बाहर न जाने की प्रथा थी। भारत के हिंदू-समाज की यह 
धारणा थी कि देश के बाहर जाने से मनुष्य धर्म-भश्रष्ट हो जाता है। अतएव 
इंगलेंड के अधीन होने पर भी, भारत के बहुत कम निवासी इंगढैंड जाते तथा 
जा सकते थे। इंगलेंड के आ्थिक जीवन से संपर्क स्थापित करके तथा 
इंगलेंड के औद्योगीकरण का अनुकरण करके यह संभव था कि भारत का भी 
ओद्योगीकरण हो जाता । किंतु देश के बाहर न जाने की प्रथा के कारण विदेशी 
संपक तथा अनुकरण को भी प्रोत्साहन न मिल सका | 


(४ ) भारतीय पूँजीपतियों की मनोबृत्ति--चोथा कारण, भारतीय पूँजीपतियों 
की मनोदृत्ति थी। पूँजीवाद का विकास साधारणतया तीन मंजिलों में होता है। 
पहली को व्यापारिक पूँजीवाद ( (07780008] (9७709.87॥ ), दूसरी को 
औद्योगिक पूंजीवाद ( ॥707807७] ('७७7४।/७)970 ), और तीसरी को 
वित्तीय पूंजीवाद ( ऋप)87008] (/७]07॥9/870 ) कहते हैं। साधारणतया 
लोग पहले अपनी पूंजी को व्यापार में लगाते हैं। इसमें पूंजी के विलीन हो 
जाने का भय बहुत कम होता है ओर थोड़ी ही पूंजी से लंबा कारबार आरंभ 
किया जा सकता है। अधिक उत्साही छोग व्यापार में न फसकर, अपनी पूंजी 
से मीले खोलते तथा दस्तकारियाँ करते हैं ओर इनसे भी अधिक उत्साही छोग 
अपनी पूंजी को धनोपाजेन के लिए देश-विदेश में जाकर रूगाते हैं। किसी देश 
के औद्योगीकरण के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ के पूजीपतियों की मनोवृत्ति 
दूसरे तथा तीसरे प्रकार की हो | किंतु बहुत दिनों तक भारतीय पूंजीपतियों की 
मनोदृत्ति व्यापारिक पूंजीपतियों की सी थी। अतएव देश के औद्योगीकरण में, 

"विलंब हुआ । 

(५ ) कारीगरों की कमी--पांचर्वां कारण, कुशछ कारीगरों की कमी थी । 
मैनेजर और इंजीनियर तो विदेशों से बुढाये जा सकते थे, किंतु फोरमैन तथा 
मशीनों के चलाने वाले नहीं । भारत में ऐसे कारीगरो की भी कमी थी। अतः 
औद्योगीकरण में विलेंत्र का होना स्ामाविक था | | 


(६ ) विदेशी दस्तकारियों की प्रतिदंदता--छठा कारण विदेशी दस्तका- 
रियों की प्रतिदवंदता थी। जिन देशों का ओद्योगीकरण, पहले हो चुका था वहाँ 
श्रेष्टर मशीनों का प्रयोग होता था और बढ़े पैमाने पर सस्ती और अधिक 
अच्छी वस्तुएं बनायी जाती थीं। उनकी अपेक्षा भारतीय दस्तकारियों पिछड़ी 
हुईं तथा अधिक व्यय-साध्य थीं। भारत एक ऐसे देश के अधीन था जिसका 
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औद्योगिक विकास सर्वप्रथम हुआ था और जो अपने मार को भारतीय 
बाजारों में बिना रोक-टोक बेंच सकता था। भारतीय दस्तकारियों के लिए 
उसके मुकाबले में ठहरना कठिन था। अतएव भारत के ओऔद्योगीकरण में 
विलंब हुआ । 

(७ ) सरकारी नीति--सातवां कारण, भारत-सरकार की जीति थी। जिस 
समय भारत का शासन-सूत्र ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया, वह भार्थिक 
बातों में हस्तक्षेप न करने की नीति को अपना चुकी थी। यही नीति मारत पर 
भी छादी गयी, यद्यपि देश की स्थिति इंगलेड से मिन्न थी और अहस्तक्षेप की 
नीति, देश के छाम की दृष्टि से, सर्वदा अनुपयुक्त थी | प्रथम युरोपीय महासमर 
के काल में भारत-सरकार को हस्तक्षेव की नीति को छोड़कर, राज्य के प्रबंध 
में, राज्य की सहायता से, दस्तकारियों को बढ़ाना पड़ा । सरकार ने मारतीय 
उद्योग-कमीशन ( ॥70807%]!| (0077789809 ) को नियुक्त करके, दस्त- 
कारियों और तत्संबंधी प्रश्नों की जॉच करायी और उसने यह सिफारिश की 
कि भविष्य में सरकार को दस्तकारियों के विकास में सक्रिय सहयोग प्रदान 
करना चाहिये। कितु छड़ाई के सम्ताप्त होने पर यह परिस्थिति बदल गयी 
और विदेशी प्रतिदव॑ंद्‌ता के सामने, भारत की युद्ध-कालीन विकसित दस्तकारियोँ 
क्रमशः लुप्त होने छगीं। भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १९१९ के ऐक्ट के 
अनुसार दस्तकारियों का विषय हस्तांतरित विषय निर्धारित हुआ और दस्तका- 
रियो की देखभाल प्रांतीय विधान-सभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा होने 
लगी । किंतु दोषपूर्ण कार्य-विंभाजन के कारण, उत्तरदायी मंत्री मी दस्तकारियों के 
यथोचित विकास में असफल रहे | 

भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १९१९ के ऐक्ट के प्रारूप पर विचार करते समय 
संयुक्त पालमेंटरी कमेटी ने आयात-निर्यात कर संबंधी ख्वाधीनता ( #808) 
5 70700ए (0776०/४09 » की प्रथा की सिफारिश की थी। उसका 
विचार था कि भारत को इस संबंध में ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजोलेंड, 
कैनाडा और दक्षिणी अफ्रीका का सा स्थान मिलना चाहिये। कमेटी की राय 
थी कि यदि किसी विषय में भारतीय विधान-मंडड और भारत-सरकार एकमत 
हों, तो भारत-मंत्री को, जहाँ तक संभव हो, उनके निर्णय में हस्तक्षेप न करना 
चाहिये | हस्तक्षेप केवछ उसी समय होना चाहिये जब भारत-सरकार के निर्णय 
का साम्राज्य के किसी अंतर्राष्ट्रीय इकरारनामें पर या साम्राज्य*्के अंतर्गत्‌ किसी 
ऐसे समझौते पर, जिसमें सम्राट की सरकार सम्मिलित है, कुप्रभाव पड़ता हो । 
सन्‌ १९२१ में मारत-मंत्री ने इस सिफारिश को खीकार किया और उसी साल 


रे 
॥; 
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भारत-सरकार की आयात-निर्यात-कर-नीति की जाँच करने के लिए आयात- 
निर्यात-कर कशीशन ( ऋप॑5०७] 00फ्रशांकशं0ा ) नियुक्त हुआ । कमीशन 
ने मुक्त वाणिज्य की नीति को, जो भारत पर देश की स्थिति का विचार किये 
बिना लादी गयी थी, छोडकर विवेकात्मक संरक्षण (080"707786७ 7070660- 
७09 ) की सिफारिश की | इसका तात्परय यह था कि उन दश्तकारियों को 
संरक्षण दिया जाय जिनके लिए देश में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता थी, 
जो संरक्षण के बिनाथा तो उन्नति या इतने बेग से उन्नति न कर सकती 
थीं जितनी देश के हित के लिए आवश्यक थी और जो काछांतर में संसार की 
प्रतिद्ंदता का सामना कर सकती थीं। इस सिफारिश को कार्य-रूप मे परिणत 
करने के लिए, सन्‌ १९२३ में भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली ने टैरिफ बोर्ड 
(&/रि 80970) के नियुक्त करने का प्रस्ताव पास किया और कुछ दिनों के 
'इचातू , भारत-सरकार ने विभिन्‍न दस्तकारियों की जाँच के लिए, अलग-अलग 
टैरिफ बोडों को नियुक्त करना आरंभ कर दिया । इनमें सभापति के अतिरिक्त 
एक या दो अन्य सदस्य होते थे और ये किसी विशेष दस्तकारी की जांच करके, 
इस बात की सिफारिश करते थे कि उसे विवेकात्मक संरक्षण ( >800"77778- 
6079 270॥650009 ) दिया जाना चाहिये अथवा नहीं । 


सत्‌ १९२३ में इस ग्रकार भारत के आर्थिक जीवन का नया युग आरंभ 
होता है | इस साछ तक भारत-सरकार को मुक्त बाणिज्य के सिद्धात का अनुसरण 
करना पड़ता था। सन्‌ १९२३ में दस्तकारियों के संरक्षण का सिद्धांत खीकार 
कर लिया गया ओर काछांतर में, टैरिफ बोर्डों की सिफारिश पर, छोहे और 
इस्पात, रूई, शक्कर, कागज, दियासछाई, कांच आदि की दस्तकारियों को 
संरक्षण दिया गया, जिसके कारण उनकी अच्छी उन्नति हुईं। किंतु इतने से ही 
संतोष-प्रद स्थिति का होना असंभव था | तिसपर, भारतीय असेबली के विरोध 
करने पर भीं, मारत-सरकार ने इस देश पर, साम्राज्य के देशों के साथ रिआायत 
( ॥70.007 ७] ॥0788978708 ) का सिद्धांत लागू किया | टैरिफ बोर्ड भी 
अपने काम को उस दंग से न कर सके जिसकी आशा की गयी थी। आवश्यकता 
इसबात को थी कि एक स्थायी बोडे नियुक्त किया जाता और उसे दस्तकारियों 
के संरक्षण के संबंध में सिफारिश करने का अधिकार मिल््ता। आयात- 
निर्यात-कर संबंधी कमीशन की सिफारिश इसी भारय को थी | संरक्षण के 
सिद्धांत के खीकार हो जाने पर भी, भारत-सरकार ने, उसे देश की दरत- 
कारियों पर, उस उत्साह से, छागू नहीं किया जिसकी आवश्यकता थी। इतना 
ही नहीं, उसने कैनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों की भाँति, देश की 
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दस्तकारियों को न तो आर्थिक सहायता दी और न उनके चलाने का उत्तरदा- 
यित्व ही अपने ऊपर लिया । विनिमय-दर द्वारा भी उसने देश की दस्तकारियों 
के उत्थान में सहायता नहीं पहुँचायी । राष्ट्रवादियों के मतानुकूछ रुपये की १६ 
पेस की दर मारतीय दस्तकारियों के अनुकूछ न होकर प्रतिकूल ही थी । 

स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारतीय दृस्तकारियॉ--खतंत्रता के पश्चात्‌ 
भारतीय दस्तकारियों का नया युग आरंभ होता है। इसमें संदेह नहीं कि 
विभाजन के दुष्परिणामों के कारण देश के ओद्योगीकरण को कुछ अनावश्यक 
बाधाओं का सामना करना पड़ा है; फिर भी खतंत्र भारत की राष्ट्रीय सरकार 
ने अपनी आर्थिक नीति का निर्धारण इस प्रकार किया है कि सर्वथा अनुकूल 
परिस्थिति के न होते हुए भी, उत्पादन में इंद्धि हुईं है और नयी नयी 
दस्तकारियों चढायी गयी हैं। अगस्त सन्‌ १९४७ में भारत-सरकार ने उद्योग- 
पतियों, श्रमजीवियों तथा आंतीय सरकारों का एक सम्मेलन बुछठाया । उसके 
निर्णयों के आधार पर, अप्रैठ सन्‌ १९४८ में उसने ओद्योगीकरण के संबंध में 
नये उत्तरदायित्वों के लेने की घोषणा की । अब सरकार उन दस्तकारियों 
को चल्यने तथा प्रोत्साहन देने को तैयार थी जिनका पूंजीपतियों द्वारा यथेष्ट 
विकास नहीं हो रहा था। उसने इस प्रकार की कुछ दस्तकारियों को चलाया 
भी है । प्रयोगशालाओं और अन्वेषण-समितियों को स्थापित करके वह 
उद्योगपतियों को सहायता पहुँचा रही है । पंचवर्षीय योजना में भी दस्तकारियों 
के विकास पर यथेष्ट ध्यान दिया गया है। इस नीति के कारण दस्तकारियों की 
की उन्नति अनिवाय है | 

भारतीय दस्तकारियों में सर्वप्रथम स्थान छोहे ओर ईस्पात की दस्तकारी 
का है। सन्‌ १९४० में मारत में ८,2६,००० टन ईस्पात तैयार किया गया था 
ओर सन्‌ १९५१ में १०,७६,००० टन । उसकी वास्तविक आवश्यकता २५ 
छाख उन की है। सरकार बिजली के सामान की वृद्धि के लिए भी प्रयत्नशील 
है | हसी प्रकार वह रेडियो और रेडियो के सामान बनाने की फैक्टरी की 
स्थापना पर विचार कर रही है। जहाज बनाने के लिए उसने विजगापद्म में 
सिंधिया स्टीम नैबीगेशन कपनी के याड्ड ( श&"० ) को अपने अधीन कर 
' लिया है। इस प्रकार राज्य के संरक्षण में इस दस्तकारी का विक्रास हो रहा है । 
रसायनिक खाद के लिए. उसने सिंद्री ( 8767+ ) में एक ऐसी फैक्टरी 
स्थापित की है जो प्रतिवर्ध ३३ छाख टन एमोनियम सब्फेट (6770फरंंण्या- 
50]978/8 ) तैयार कर सकती है। सूती कपड़े की दस्तकारी के प्रोत्साइन 
के लिए उसने १३ छाख एकड़ भूमि पर कपास बोझआतने तथा मशीनों को 
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भारत में बनवाने का निश्चय किया है। देश के विभाजन के कारण जूट की 
दस्तकारी पर कुछ संकट सा आ पड़ा है। पर पाकिस्तान से समझोता करके 
उसने इस संकट को दूर करने का प्रयत्ञ किया है। वह देश में जूठ पैदा करने 
की दिशा में भी प्रय्षशीलू है। कागज की दस्तकारी की भी उन्नति हो रही 
है | इस समय भारतीय फैक्टरियाँ केवछ १"९५ छाख टन कागज तैयार करती 
हैं जब कि हमारी आवश्यकताएं २ छाख टन को है। दिसंबर सन्‌ १९४८ 
को अखबारी कागज बनाने के लिए चंदी ( 008707 ) में एक नयी फेक्टरी 
बनायी गयी है। पूरी होने पर यह फैक्टरी भारतीय अखबारों के एक तिहाई 
भाग को पूरा कर सकेगी। सीमेंट और चीनी की दस्तकारियों भी उन्नत 
अवस्था में हैं और यही बात कोयला खोदने की दस्तकारी के विषय में भी 
कही जा सकती है। दस्तकारियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 
विदेशों से व्यापारिक संधियां की हैं ओर सरकारी कामों के लिए देश की बनी 
हुईं वस्तुओं के लेने का निश्चय किया है। बिजली के उत्पादन के लिए; उसने 
कई हाइड्रो-एलेक्ट्रिक ( ॥7070-700000 ) योजनाएँ बनायी हैं और 
कु» पर काम भी आरंभ कर दिया है। इनके द्वारा केवछ बिजली ही उपलब्ध 
नहीं होगी वरन्‌ सिचाई के कामों में भी सहायता मिलेगी | संघांतरित राज्यो की 
सरकारें भी इसी प्रकार अपने-अपने राज्य के ओंद्योगीकरण के लिए प्रयक्षशील 
हैं। उपयुक्त तथा पूर्वकालीन प्रयत्नों के कारण भारत की गणना संसार के प्रमुख 
औद्योगिक देशों में की जाती है, पर देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, 
उसकी उत्पादन-शक्ति अमी तक बहुत कम है। 

घरेलू उ््योग-धंघे--हमारे देश में अनेक प्रकार की घरेलू दस्तकारियों 
का अस्तित्व है। उन्हें हम चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहली वे 
जिन्हें किसान अपने अवकाश में करता है। इनकी बड़ी आवश्यकता है। 
भारतीय किसानों को कुछ समय तक तो कठिन परिश्रम करना १ड़ता है, पर 
शेष समय वे बेकार रहते हैं। उस समय के सदुपयोग के लिए. कताई, बुनाई, 
टोकरी, रस्सी तथा बेंत की वस्तुएं बनाना, कंबल की बुनाई करना आदि 
दस्तकारियां की जाती हैं। सरकार मी उन्हें प्रोत्साहन दे रही है। अनुमान 
किया जाता है कि भारत में इस समय लूगमग २५ छाख करचे बुनाई की 
दस्तकारी में छगे हैं और कपड़े की कुछ खपत का एक तिहाई भाग इनके 
द्वारा बनाया जाता है। दूसरे वर्ग में वे घरेलू दस्तकारियां आती हैं जिन्हें छोग 
अपनी जीविका कमाने के लिए अपनाते हैं; जैसे छोहारी, बढ़ईगीरी, सुनारी, 
कुम्हारी, चमारी आदि । इस प्रकार के दस्तकार सारे देश में पाये जाते हैं । 
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प्राचीन काल में भारत का प्रत्येक गांव इन कामों में खपर्याम था । आजकल भी 
इनकी दशा न्यूनाधिक इसी प्रकार की है | तीसरे वर्ग में वे घरेलू दस्तकारियां 
आती हैं जिनके द्वारा गाँव के छोग शान-शोकत की वस्तुएँ तैयार करते हैं 
जैसे रेशम तैयार करने, कालीन बुनने, कढ़ाई करने आदि की दस्तकारियाँ । 
चौथे वर्ग में वे घरेलू दस्तकारियों आती हैं जिन्हें शहरों या उनके निकट्वर्ती 
स्थानों के छोग करते हैं और जिनके द्वारा वे तीसरे वर्ग की अपेक्षा अधिक 
शान-शौकत की वस्तुएं तैयार करते हैं जैसे जरी का काम, दुशाला काढने का 
काम, जवाहरात का काम आदि | इनकी सफलता के लिए धनी लोगों का 
संरक्षण आवश्यक है और ऐसे छोग प्रायः शहरों में ही पाये जाते हैं । 

घरेलू दस्तकारियों के संबंध में आजकल भारत में दो विभिन्‍न विचार- 
धाराओं का असखित्व है। पहली के अनुसार देश के ओद्योगीकरण के साथ 
साथ घरेलू दस्तकारियां खय॑ लुप्त हो जायंगी। वे फैक्टरी की दस्तकारियों का 
सामना करने में असमथेै सिद्ध होंगी। अतएवं सरकार को उनके संबंध में 
कुछ भी न करना चाहिये | दूसरी विचारधारा घरेलू दस्तकारियों के प्रोत्साहन के 
पक्ष में है | अपने पक्ष के समर्थन में इसके समर्थक निम्नलिखित तक उपस्थित 
करते हैं--(१) भारत एक कृषि-प्रधान देश है और कुछ समय तक इसी 
अवस्था में रहेगा । किसानों के अबकाश के सदुपयोग के लिए यह आवद्यक 
है कि घरेलू दस्तकारियाँ बनी रहें। (२ ) फैक्टरियों और मशीनों के अधिका- 
घिक प्रयोग के कारण अनेक व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। घरेलू दस्तकारियों के 
कारण उन्हें कुछ काम काज मिल जाता है । (३ ) अनेक दस्तकारियां ऐसी हैं 
जिनके उत्पादन में कारीगर के व्यक्तित्व की छाप रहती है ओर जो बड़े पैमाने 
पर नहीं की जा सकतीं। वे घरेलू उद्योग-धंधों के बिना नहीं चल सकतीं | 
(४ ) बड़े पैमाने की दस्तकारियाँ विशेष स्थानों में केंद्रित हो जाती हैं। 
दस्तकारियों के प्रादेशिक वितरण की दृष्टि से यह बात ठीक नहीं । अतएव 
घरेलू दस्तकारियों द्वारा इस परिस्थिति में थोड़ा-बहुत परिवर्तन हो जाता है । 
(५) संसार के अन्य देशों में घरेलू दस्तकारियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
भारत में भी ऐसा ही होना चाहिये। अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ ऐसी 
दस्तकारियों की अधिक आवश्यकता है। (६) घरेलू दस्तकारियों द्वारा भारत की 
निर्धभनता और धन के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या हल हो सकती है। बड़े पैमाने 
की दस्तकारियां पूँजीपतियों के हाथ में होती हैं जो श्रमजीवियों का शोषण करते 
तथा राष्ट्रीय संपत्ति को कुछ व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित रखते हैं। ( ७ ) भारत 
के ओद्योगीकरण का स्वाभाविक परिणाम ऐसे प्रदेशों का पता छगाना होगा जो 
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उसकी बनी हुई वस्तुओं को मोल ले सकें। संसार में ऐसे प्रदेश अब बहुत 
कम रह गये हैं। अतएव भारत को ओबद्योगीकरण द्वारा अधिक उत्पादन न 
करके, ऐसी आथिक नीति को अपनाना चाहिये कि दस्तकारियों की दृष्टि से 
वह स्वपरयात्त हो जाय | 

ओद्योगीकरण के संबंध में गांधीजी के विचार--गांधीजी ख्वरखे के 
समर्थक थे । उनके मतानुकूछ ““****'चरखा तो लंगड़े की छाठी है--सहारा 
है। भूखे को दाना देने का साधक है। निधन स्तरियो के सतीत्व की रक्षा 
करने वाला किला है।” “सारी चीज़े चरखे से निकली हैं। ********' मेरी 
प्रवृत्तियों की प्रहमाला का वही सूर्य है।” चरखे के समर्थन के साथ-साथ 
गांधीजी घरेलू उद्योग-धंधों के भी समथेक थे। उनके मतानुकूल कछ-कारखानें 
साँप के बिल की तरह थे जिनमें एक नहीं इजारों सॉप भरे पडे थे । पर वे 
मशीनों के विरोधी न थे। “जब मैं समझता हूँ, कि भेरा शरीर ही एक बड़ा 
नाजुक यंत्र है तब यंत्रों के खिलाफ होकर मैं कहाँ रह सकता हूँ। मेरा विरोध 
यत्री के संबंध में फैले दीवानेपन के साथ है, यंत्रों के साथ नहीं। ********* 
परिश्रम की बचत इस ह॒द तक की जाती है कि हजारों को आखिर भूखों 
मरना पड़ता है और उन्हें बदन ढकने तक को कुछ नहीं मिलता। “**** 
आज यंत्रों के कारण छाखों की पीठ पर मुह्ठी मर आदमी सवार हो बैठे हैं 
और उनको सता रहे हैं। क्योंकि इन य॑त्रों के चलने के मूल में छोम है, धन- 
तृष्णा है, जन-कल्याण की भावना नहीं है ।” गांधीजी ऐसे कारखानों के भी 
विरोधी न थे जहाँ मशीनें बनायी जायेँ। पर वे “किसी की संपत्ति न होंगे 
बल्कि सरकारी मिल्कियत होंगे । इतना सोशलिस्ट मैं हूँ ।”” ख़तत॑त्र भारत की 
ओद्योगिक नीति गांघीजी के उक्त बिचारों के सर्वथा अनुकूल नहीं प्रतीत होती । 
पर ऐसा होना कुछ अनिवाय सा है। स्व॒त॑त्र भारत को संसार के अन्य देशों 
के बीच में रहना ओर उनके साथ उठना और गिरना है। अतएव उसे बड़े 
पैसाने पर औद्योगीकरण को अपनाना पड़ेगा । पर उसे गांधीजी के आदर्श को 
भी विस्मरित न करना चाहिये। उस ओद्योगीकरण से घरेलू दस्तकारियाँ श्रेष्ठनर 
हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप जनता की निर्धनता में कमी न हो और उनके 
सताने वाले वर्ग की शक्ति बढ़े । 


सील-सजदूरों की अवस्था--भारत में इस समय कितने मजदूर मीलों 
तथा फेक्टरियों में काम कर रहे हैं, इस प्रइनन का ठीक-ठीक उत्तर देना कुछ 
कठिन है। किंठ यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि उनकी कुछ 
संख्या समस्त जन-संख्या कौ १० प्रतिशत से अधिक नहीं है। इन मजदूरों में ' 
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भी अधिकांश दस्तकारियों के विक्रास के लिए उपयुक्त नहीं कहे जा सकते । 
निर्धनता के कारण, वे शहरों में जीबिका कमाने के लिए, बेमन भाते हैं। 
साधारणतया उनके परिवार के छोग देहातों में ही रहा करते हैं | फल-स्वरूप 
उनके जीवन में न तो स्थिरता होती है और न किसी प्रकार का क्रम | वे 
अपने काम को प्रायः बदला करते हैं ओर किसी एक काम में कुशछ नहीं हो 
पाते। शहरों में वे गंदे घरों में रहते हैं जहाँ खाने-पीने को छुद्ध तथा पर्यातत 
वस्तुओं के अभाव, शहर के जीवन के प्रछोमनों तथा कोटुंबिक जीवन के बंधनों 
की अनुपस्थिति, में उनका खास्थ्य ब्रिगड़ जाता है और उनकी काम करने की 
शक्ति क्षीण हो जाती है। शिक्षा के अभाव तथा सामाजिक कुरीतियों के दासत्व 
के कारण, उनकी कार्य-कुशछता भी अधिक नहीं होती। फल्खरूप उनको 
अन्य देशों के मजदूरों की अपेक्षा वेतत कम मिलता और अधिक समय तक 
काम करना पड़ता है। इतने पर मी उनकी उत्पादन-शक्ति उतनी नहीं है 
जितनी संसार के अन्य देशों के मजदूरों की है । 
मजदूरों संबंधो सरकारी ऐक्ट--सन्‌ १९१९ में वरसाई की संधि द्वारा 
यह खीकृत हुआ कि यदि कोई राष्ट्र मानवता-संबंधी बातों की अवद्देलना करता 
है तो उससे दूसरे राष्ट्रों की उन्नति में बाधा पहुँचती है। अतएव प्रथम 
अंतरांष्ट्रीय-भअम-सम्मेलन ( 0078007व 7 ,80०0प्/ (007087७706 ) 
में यह निश्चित हुआ कि भारतीय मजदूरों को प्रति सप्ताह ६० घंटे काम करना 
चाहिये। सन्‌ १९१९-२० में अनेक भारतीय मीलों में मंहगी के कारण 
वेतन-दद्धि संत्रंधी हृड़तालें हुई और काम करने के समय के घटाने की माँग 
उपस्थित की गयी । फल-स्रूप भारत-सरकार ओर प्रांतीय सरकारों के सहयोग 
से सन्‌ १९२२ का फेक्टरी ऐक्ट पास हुआ। उसकी महत्त्वपूर्ण धाराओं का 
भावार्थ इस प्रकार है--(१) फैक्टरी की रजिस्ट्री के लिए बीस आदमियों का 
काम करना आवश्यक था। (२) बारह बरस से कम आयु के छड़कों से 
फेक्टरियों में काम न लेना चाहिये। बारह से पंद्रह बरस तक के छड़कों से 
, केबल छः घंटे काम लेना चाहिये, चार घटे काम के पश्चात्‌ उन्हें ३ घंटे की 
छुट्टी देनी चाहिये और किसी छड़के से एक ही दिन दो फ्रेक्टरियों को काम न 
, छैना चाहिये। (३) मजदूरों से प्रति सताह अधिक से अधिक ६० घंटे और प्रति 
दिन ११ घंटे काम लेना चाहिये। (३) सात बजे साय्यकाल से सादे पाँच बजे 
प्रातःकाल तक; ख्तरियों से, कुंछ दस्तकारियों को छोड़कर, काम न छेना चाहिये। 
(५) प्रति दिन ओर प्रति सप्ताह आराम करने के छिए छुट्टी मिलनी चाहिये | 
(६) मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए सीलन आदि से बचाव का प्रबंध होना चाहिये। 


[ १५६ ] 


उपयुक्त ऐक्ट के पास हो जाने पर भी मजूदूरों की दशा में विशेष परिवर्तन 
न हुआ। आर्थिक संकट के काल में, सन्‌ १९१२ और सन्‌ १९२८ में 
अहमदाबाद ओर बंबई की मीलछों में भयंकर हड़तालें हुईं । सन्‌ १९२८ में 
मजदूर और किसान पार्टी का अस्तित्व मली मौति स्पष्ट हो गया ओर यह भी 
प्रगट हो गया कि अनेक मजदूर-संघ उसके सदस्यों के प्रभाव में थे। अतएव 
मजदरों की अवस्था की जाँच करने के लिए. एक शाही कमीशन नियुक्त 
हुआ । प्रधानतया इसी कमीशन की रिप्रोट के आधार पर मजदूरों की मलाई के 
भविष्य के अनेक केंद्रीय तथा प्रांतीय नियम बने जिनमें निम्नलिखित विशेषतया 
ध्यान देने योग्य हैं-- 

(१) फेक्टरी ऐक्ट सन्‌ १९३४-इस ऐक्ट के अनुसार भारतीय फैक्टरियाँ 
दो भागों में विभाजित की गयीं, पहली साठ भर चलने वाली और दूसरी 
मोसमी । ग्रति दिन अधिक से अधिक दस घंडे ओर प्रति सप्ताह अधिक से 
अधिक ५४ घंटे का काम साछ भर चलने वाली मीलों के लिए निधारित हुआ 
और ग्रतिदिन ११ घंटे और प्रति सप्ताह ६० घंटे छा काम मौसमी फैक्टरियो 
के लिए | दोनों प्रकार की फेक्टरियों में छड़कों के काम करने का समय 
धटाकर पॉच घंटे कर दिया गया ओर खस्तियों का दस घंटे । सात बजे सा्यक्राल 
से छः बजे प्रातःकाल तक स्त्रियों और छूड़कों के काम की मनाही कर दी गयो । 
समय से अधिक काम के लिए, अतिरिक्त वेतन की व्यवस्था की गयो और 
आराम की साधारण छुट्टियों के अतिरिक्त, प्रति वर्ष दस दिन की पूरे वेतन पर 
छुट्टी बड़े मजुदूरों के लिए ओर चौदह दिन को स्त्रियों और बच्चों के लिए. नियत 
की गयी। मजदूरों की रक्षा एवं भछाई के लिए. भी कुछ प्रबैध किया गया और 
प्रतिदिन अतिरिक्त समय मिछाकर अधिक से अधिक कितने घंटे काम लिया 
जाय, इसकी भी सीमा निर्धारित कर दी गयी। सन्‌ १९३६, १९४०, १९४१, 
१९४४; १९४५ और १९४६ में इस ऐक्ट में संशोधन किये गये और सन्‌ 
१९४८ में इन सबको एकत्रित करके एक नया ऐक्ट पास हुआ | 

(२) फैक्टरी ऐक्ट सन्‌ १९४८--इस ऐक्ट द्वारा फैक्टरी की परिमाषा 
तथा प्रांतीय सरकार द्वारा उनकी रजिस्ट्री की व्यवस्था की गयी। अश्रमजीवियों 
के खास्थ्य तथा संरक्षण की व्यवस्था के अतिरिक्त, प्रति सप्ताह उनसे ४८ घंटे 
काम लिया जा सकता है ओर पाँच घंटे काम के पश्चात्‌ आधे घंटे का अवकाश 
दिया गया है। समय से अधिक काम के छिए दूना बेतन देना पड़ता 
है। सात बजे सायंकाल से ६ बजे प्रातःकाल तक ख््रियों से काम नहीं लिया 
जा सकता । एक साल के काम के पश्चात्‌ अ्मजीवी कमर से कम १० दिन 
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और प्रति २० दिन काम के पीछे एक दिन की पूरे वेतन पर छुट्टी ले सकते 
हैं। बच्चों के लिए ये काल ऋमशः १४ और १५ दिन नियत किये गये हैं । 

(३ ) भारतीय खान ( '(ँ768 ) ऐक्ट--इस संबंध का पहला ऐक्ट 
सन्‌ १९०१ में पास हुआ था | सन्‌ १९३५ में यह पूर्णतया बदछा गया और 
सन्‌ १९३६, १९३७, १९४० ओर १९४६ में इसमें पुनः संशोधन किये गये । 
यह ऐक्ट सब खानों पर छागू है । इसके अनुसार किसी भ्रमत्नीवी से खान के 
बाहर और भीतर मिलाकर प्रति दिन १० घंटे और प्रति सप्ताह ५४ घंटे से 
अधिक काम नहीं लिया जा सकता | सप्ताह में एक दिन की छुट्टी अनिवाये 
कर दी गयी हे । १५ बरस से कम उम्र वाले छड़कों से खान में काम लेने की 
मनाही है । 

(४ ) वेतन अदायगी ( ९8977०76 0 ए७४806७8 ) ऐक्ट सन्‌ १९३६ 
के अनुसार भ्रमजीवियों का बेतन एक महीने से अधिक नहीं रोका ज्ञा सकता 
और महोना समाप्त होने के सात दिन के भीतर वेतन अदा करना पड़ता है । 
सन्‌ १९४८ के कम से कम वेतम ( ाणांगपा। ए७2०७ ) ऐक्ट के 
अनुसार कुछ दस्तकारियों के लिए कम से कम वेतन की व्यवस्था की गयी है । 


(५ ) भ्रमजीवी क्षतिपूत्ति ( ए०ए८आ०ा। (0077/906708&0४४07 ) ऐक्ट 
१९२४ के अनुसार, यदि अ्रमजीवी को काम करने के कारण किसी प्रकार 
क्षति उठानी पड़ती है, तो उसे हरजाना देने की व्यवस्था की गयी है। किंतु 
उस अवस्था में किसी प्रकार का हरजाना नहीं दिया जाता जब क्षति का प्रभाव 
सात दिन से अधिक न रहे, या क्षति श्रमजीबी की लापरवाही या भाज्ञा न 
मानने के कारण पहुँची हो । 


(६ ) मजदूरों और पूँजीपतियों के संबंध-संचालन के लिए सन्‌ १९२६ में 
भारतीय मजदूर-संघ ( 70 7७५० ऐंपं०0 ) ऐक्ट और सन्‌ 
१९४७ में ॥700807०] ॥)870068 ऐक्ट खीकार हुए हैं। इनके अनुसार 
नोटिस दिये बिना न तो अ्रमजीबी हड़ताल कर सकते हैं और न मोल्मालिक 
द्वारावरोध (,0७०८07४/) | यह ऐशक्ट विशेषतया उन दस्तकारियों पर छागू है 
जिनकी गणना आधारभूत दस्तकारियों में की जाती है । 

(७ ) दूकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की रक्षा के लिए विभिन्न 
प्रांतों में अलग-अलग ऐक्ट पास हुए हैं। उनके द्वारा प्रति दिन काम के , 
घंटे निधारित कर दिये गये हैं और प्रति सप्ताह एक दिन की छुटी की व्यवस्था 
की गयी है । 
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उपयुक्त ऐक्ट केवल उदाहरणार्थ दिये गये हैं। सरकार ने मजदूरों की 
रक्षा के लिए अनेक दूसरे ऐक्ट भी पास किये हैं। उन सबका विवरण देना 
इस स्थान पर संभव नहीं। किंतु उपरिवार्णित ऐक्टों से यह स्पष्ट है कि 
भारतीय राज्य पुल्सि-राज्य न रहकर छोक-कल्याण राज्य मे परिवर्तित हो गया 
है, यद्यपि उसके छोक-कल्याण के काम अभी तक उतने व्यापक नहीं हो 
पाये हैं जितने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के कारण श्रमजीवियों में नयी 
स्फूर्वि आा गयी है। वे अपनी दशा सुधारने के लिए प्रवत्नशीक हैं। उनके 
प्रयज्ञों के कारण इस बात की आशंका है कि उत्पादन की गति अवरुद्ध हो 
जाय। भारत तथा संघांतरित राज्यों की सरकारों को शअ्रमजीवियों की दशा 
सुधारने तथा उत्पादन को बढ़ाने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ रहा है। किंतु यदि श्रमजीवी और मील-मालिक बुद्धिमता से काम हछेंगे, 
तो यह असंभव नहीं कि वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हों । 


भारत में मजदूर आंदोलन--मजदूरों की भलाई से संबद्ध उपयुक्त 
ऐक्ट किस सीमा तक सरकार तथा पूँजीपतियों की मानवता का परिणाम है, यह 
बतलाना कठिन है। किठत॒ यह निर्विवाद है कि इनके पास कराने में मजदूरों 
और उनके संगठनों का काफी हाथ रहा है। भारत में मजदूर आंदोलन का 
श्री गगेश सन्‌ १८७५ से माना जा सकता है। उस साल भारत-मंत्री के 
संकेतानुसार, बंबई सरकार ने अपने प्रांत के मजदूरों की जाँच के लिए एक 
कमीशन बैठाया था । बहुमत से कमीशन ने यह निर्णय किया कि फैक्टरी 
कानूनों द्वारा मजदूरों को संरक्षण देने की आवश्यकता न थी। यह बात 
मेंचेस्टर के मील-मालिकों को नापसंद थी। उनके आंदोलन तथा दबाब का 
यह परिणाम निकछा कि सन्‌ १८८१ में पहला फेक्टरी ऐक्ट पास हुआ, जिसमें 
केवल बालकों के काम के घंटे निर्धारित किये गये थे और जिससे कोई भी 
संतुष्ट न था | ' 

सन्‌ १८९० में बंबई मील मजदूर-संघ ( 80ग्रा789 एव] सक्ताव 
3398009007 ) नामक संस्था की स्थापना हुईं। उसका उद्देश्य मजदूरों 
की अवस्था सुधारने के अतिरिक्त, फैक्टरी कानून में आवश्यक संशोधन कराना 
था। इसी साल भारत-सरकार ने, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन द्वारा स्वीकृत 
प्रसाव के अनुसार, मजदूरों की अवस्था की जाँच तथा उसके संबंध में 
सिफारिश करने के लिए एक मजदूर कमीशन नियुक्त किया । उसकी रिपोर्ट 
के आधार पर सन्‌ १८९१ का ऐंक्ट बना । इसके अनुसार स्त्रियों से अधिक 
से अधिक ११ घंटे का काम लिया जा सकता था और मीछों में काम करने 
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वाले बालकों की अवस्था ७ से १२ वर्ष के स्थान पर ९ से १४ वर्ष कर दी 
गयी। सन्‌ १९१० में 'कामगर हितवद्धंक सभा? नामक मजदूरों का दूसरा 
संगठन बंबई में बना । 

प्रथम युरोपीय महासमर के प्रभावों के कारण मजदूरों में नवीन जाश्ति 
हुईं। एक ओर तो वस्तुओं का मूल्य असीमित रूप से बढ़ रहा था। फल- 
ख्रूप मजदूर और निधन लोग साधारण आवश्यकताओ के लिए तरस रहे थे । 
पर मील-माछिकों के घरों में चॉदी बरस रही थी। दूसरी ओर महात्मा गांधी 
के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की बातचीत हो रही थी और सरकार दमन 
के शत्त्र का प्रयोग कर रही थी। ऐसी अवस्था में निर्धन वर्ग का दुखी होना 
खामाविक था। रूस से उसे नयी आशा मिली। वहाँ जारशाही का अंत 
हुआ और उसके स्थान पर किसानों और मबदूरों के राज्य की स्थापना की 
गयी। भारत के मजदूरों को इस सफलता से बडा प्रोत्साहन मिला। फंल- 
स्वरूप मजदूर-संगठन तेजी से बढ़ने छगे । मद्रास, बंबई, कछकचा, अहमदाबाद 
आदि ओऔद्योगिक नगरो में मजदूर-संघ बने | अहमदाबाद के सूती कपड़ों के 
मजदूर-संघ की स्थापना स्वयं गांधीजी ने की । ये मजदूर-संघ पहले की भांति 
दब्बू न थे। विपरीत इसके ये विद्रोह की भावना से युक्त नथे। इनके 
प्रयज्ों के कारण प्रायः सभी औद्योगिक नगरों में हड़तालें हुई । इससे पूँजीपति 
भयभीत हुए और मजदूरों और उनके नेताओं के दबाने का अवसर खोजने 
लगे । यह अवसर उन्हें शीघ्र ही मिल गया। बर्किघम मीछ, मद्रास की 
हड़ताल के कारण, मजदूर-नेता वी० पी० वाडिया और उनके सहयोगियों के 
विरुद्ध हानि का दावा किया गया। मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय मील के 
पक्ष तथा मजदूर-नेताओ के विपक्ष में हुआ | इंगलेंड के मजदूर दछ को यह 
निर्णय नापसंद था। अतएव उसने मारत-मंत्री के पास एक शिष्ट-मंडल इस 
उद्देश्य से भेजा कि भारत में ट्रेड युनियन संबंधी कानून पास किया जाय। 
भारत-मंत्री ने शिष्ट-मंडड को यह आदर्वासन दिया कि वे भारत-सरकार 
को ल्खिंगे । 

मजदूरों के उक्त संगठन एक दूसरे से ग्रायः खतंत्र थे। उन्हें एक मंच 
पर छाने के लिए छाछा वाजपत राय की अध्यक्षता में, ३१ अक्टूबर सन्‌ १९२० 
को, अखिल मारतीय ट्रेंड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई ओर 
दूसरा सन्‌ १९२१ में झरिया में हुआ। इसी बीच अंतरोष्ट्रीय-अमजीवी-संघ 
( ॥7#000800798] 7,000प77. 072७7ं४७४०॥ ) की स्थापना हो 
चुकी थी। मारत भी उसका सदस्य था। उसके प्रस्तावों के फलखरूप सन्‌ 

९ 
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१९२२ का फेक्टरी कानून पास हुआ जिसके अनुसार प्रौढ़ों से प्रति सप्ताह 
अधिक से अधिक ६० घंटे और बाछकों से प्रति दिन छः घंटे काम लिया 
जा सकता था। सन्‌ १९२६ में ट्रेड यूनियन ऐक्ट पास हुआ। इसके 
अनुसार उन ट्रेंड यूनियनों के विरुद्ध दीवानी और फोजदारी अभियोग न 
चल्लाये जा सकते थे जिन्होंने सरकार द्वारा अपनी रजिस्ट्री करा छी थी। इस 
प्रकार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता में भारत का मजदूर- 
आंदोलन क्रमशः अधिकाधिक प्रभावशाली होता गया । 


मजदूर आंदोलन की उक्त एकता बहुत दिनों तक न रह सको। आंदोलन 
के अनेक कार्य-कर्ता कांग्रेस के भी कार्य-कत |थे और कांग्रेस की नीति और 
ध्येय में परिवर्तन के साथ-साथ मजदूर आंदोलन को वाम पक्ष की ओर ले 
जाना चाहते थे। फल्खरूप १९२९ में ट्रेड यूनियन कांग्रेस में प्रथम विच्छेद 
हुआ और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन नामक मजदूरों की दूसरी 
अखिल भारतीय संस्था बनी । सन्‌ १९३० में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस में दूसरा विच्छेद हुआ । इस बार कम्यूनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति 
उससे अलग हो गये और उन्होंने छाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामी एक नयी 
अखिल भारतीय संखा की स्थापना की । इस प्रकार सन्‌ १९३० में भारत में 
मजदूरों की तीन अखिल भारतीय संस्थाएँ थीं--( १ ) अखिल भारतीय ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस, जो कांग्रेस के प्रभाव में थी; (२) अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन 
फेडेरेशन, जो दक्षिण पथ की ओर अधिक झुकी हुई थी और (३) छाल ट्रेड 
यूनियन कांग्रेस जो साम्यवाद ( (०7४पपण०7ं&0 ) की ओर अधिक 
झुकी हुईं थी। 


इन दिनों देश आर्थिक संकट के पंजे में था। मजदूरों की हइड़तालें 
_निरर्थक सिद्ध हो रही थीं ओर ऐसा विदित होता था कि मजदूर आंदोलन 
सदा के लिए शक्तिहीन बना दिया जायगा। सरकार ने १९२९ का ट्रेड 
डिस्प्यूट्स ऐक्ट बनाकर हड़तालों को एक प्रकार से गैर-कानूनी घोषित कर 
दिया था। मजदूरों की दशा सुधारने के लिए, लेबर कमीशन की सिफारिशों 
के आधार पर उसने सन्‌ १९३४ का फक्टरी कानून स्वीकार किया जिसके 
अनुसार मजदूरों से प्रति सप्ताह अधिक से अधिक ५४ घंटे ओर बालकों से 
प्रति दिन पाँच घंटे काम लिया जा सकता था। मौसमी कारखानों में अधिक 
से अधिक ६० घंटे काम लिया जा सकता था। सन्‌ १९१६ में आठ प्ांतों में 
कांग्रेसी संत्रिमंडछों का शासन स्थापित हुआ । मजदूरों को कांग्रेस से बड़ी-ब 


[ १३१ ] 


आशाएँ थीं। फल-सखरूप उनमें नयी जाणते हुईं और उनकी अवस्था में 
थोड़े-बहुत सुधार भी किये गये । 

सन्‌ १९३५ से मजदूरों की उपरिर्णित तीनों अखिल भारतीय संस्थाएं 
भुनः एक दूसरे के निकठ आने छगीं। इस साछ छाछ ट्रेंड यूनियन कांग्रेस 
अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन कांग्रेस से मिछ् गयी और सन्‌ १९३८ में 
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडेरेशन ने भी यही किया । किंतु उक्त एकता 
चहुत दिनों तक न रह सकी। सन्‌ १९३९ में दूसरे महासमर के छिड़ने के 
कारण साम्यवादी पुनः ट्रेंड यूनियन कांग्रेस से अछग हो गये और उन्होंने 
अखिल भारतीय लेबर फेडेरेशन नामक अपनी नयी संस्था बनायी। इस समय 
तक समाजवादी दल भी कुछ प्रभावशाली हो गया था। सन्‌ १९४२ की क्रांति 
में उसके कुछ कार्यकर्ताओं ने सराहनीय काम किया । फलस्वरूप श्रमजीवियों 
पर उसका प्रमाव नित्य प्रति बढ़ने छगा । अभी तक वह कांग्रेस के साथ था। 
'फलखरूप उसकी और कांभेस की नीति में विशेष अंतर न था। उसका नाम 
ही कांग्रेस समाजवादी दर था। सन्‌ १९४७ से समाजवादी दल कांग्रेस से 
अलग होकर एक स्वतंत्र राननीतिक दल बन गया है । 

सन्‌ १९४८ और १९४९ में भारतीय मजदूर आंदोलन में महत्त्वपूर्ण 
परिवतेन हुए हैं। साम्यवादियों ने ट्रेड यूनियन क्रांग्रेस पर अपना प्रभाव बढ़ा 
कर उसे न्यूनाधिक अपने अघीन कर लिया है। फल्खरूप अनेक मजदूर- 
संस्थाओं ने उससे अपना लैबंध-विच्छेद कर लिया है। आजकल इस संस्था का 
प्रभाव बहुत कम हो गया है। मजदूरों की दूसरी अखिल भारतीय संस्था का 
नाम भारतीय नेशनल ट्रेंड यूनियन कांग्रेस ( ॥767997 7२०७४४०४७) +8068 
एफ्रर०० 007287688 ) है। यह प्रधानता भारतीय कांग्रेस के श्रभाव में है । 
तीसरी संस्था का नाम हिंद-मजदूर पंचायत है। यह समाजवादियों के प्रभाव 
में है और क्रमशः इसकी शक्ति बढ़ रही है। भारतीय-मजदूर आंदोलन का 
भविष्य दूसरो ओर तीसरी संस्थाओं के हाथ में है। 

भारतीय श्रमजीवी आंदोलन के उक्त सिहावछोकन से यह स्पष्ट है कि अभी 
तक हमारे देश में मजदूरों की संस्थाएँ उतनी प्रभावशाली नहीं हो पायी हैं 
जितनी की आवश्यकता है। इसका प्रधान कारण मजदूरों और उनके काय- 
कर्ताओं की उदासीनता हैं। भारतीय मजदूर संस्थाएँ सदा सजीव न रह कर 
कभी कभी सचेतन हो जाती हैं. और तत्कालीन आवश्यक कामों को करने के 
पश्चात्‌ पुनः सुप्ताबस्था को प्राप्त हो जाती हैं। उनका एक मात्र काम हड़तारू 
कराना तथा (जद्स निकालना समझा जाता है। फलस्वरूप साधारण जनता 


[ ११२ |] 


इन्हें विशेष आदर की दृष्टि से नहीं देखती | इस परिस्थिति से बचने के लिए 
यह आवश्यक है कि मजदूर आंदोलन रचनात्मक कार्यक्रम को अपनावें और 
मजदूरों में शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-सुधार, आदि के कामों को करके उन्हें इस 
योग्य बनावें कि वे किसान-मजदूर राज्य के अनुकूछ बन जाये। रचनात्मक 
कार्यों पर ही मारत का मविष्य निर्मर करता है । 


भारतीय आर्थिक जीवन की प्रमुख समस्याएं--भारत के आर्थिक 
जीवन के उक्त संक्षिप्त विवरण के पश्चात्‌ हमें मारतीय आर्थिक जीवन की 
प्रमुख समस्याओं का कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। उनमें से निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हैं --- 5 

( १) निधनता की समस्या--हम ऊपर बतछा चुके हैं कि आजकल 
भारत की गणना संसार के निर्धन देशों में की जाती है। हमारी राष्ट्रीय आय 
संसार के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। दूसरे महासमर के कुप्रभावों के 
कारण वस्तुओं का मूल्य इतना अधिक बढ़ गया है कि अधिकांश व्यक्ति साधारण 
आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं। मध्यम वर्ग का अंत सा हो रहा है। 
निधनता के कारण राष्ट्र का स्वास्थ्य गिर रहा है। प्रोढ़ों की कौन कहे, बच्चों 
तक को दूध पीने को नहीं मिलता । उक्त निर्धनता खतंत्र भारत की सर्वप्रथम 
आर्थिक समस्या है। इसे दूर करने के छिएः सरकार और जनता दोनों को 
प्रयक्षशील होना चाहिये । 


(२ ) खपर्याप्तता की समंस्या--भारतीय आथिक जीवन की दूसरी समस्या 
खप्याप्तता की समस्या है आजकल हम प्रायः सभी वस्तुओं के छिए दूसरों पर 
निर्भर हैं । हमारे पास समस्त जनता को खिलाने के लिए पर्यात अन्न तक 
नहीं है। कृषि द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं में इसी प्रकार की कमी है। 
औद्योगिक वस्तुएं भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती । चीनी, कागज, सीमेंट 
जुट, कपास आदि का उत्पादन देश की आवश्यकताओ के देखते हुए कम है। 
यातायात के साधन भी अपयांतर हैं । एक खान से दूसरे ख्वान पर माल ले 
जाने में आवश्यकता से अधिक विलंब लगता है। आवश्यक वस्तुओं में खपर्याप्तता 
हुए बिना भारत संसार के अन्य राष्ट्रों में वह स्थान नहीं प्राप्त कर सकता, 
जिसका वह अधिकारी है । 


( ३ ) अधिक उपजाओ की समस्या--निर्धनता को दूर और खपर्यासता को 
प्राप्त करने के लिए. यह आवध्यक है कि उत्पादन में वृद्धि की जाय। बढ़ती 
हुई जनसंख्या के कारण इंसकी आवश्यकता और भी अधिक हो गयी है। 
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सरकार ने कृषि ओर औद्योगिक वस्तुओं के अधिक उत्पादन के लिए पंचवर्षीय 
योजना बनायी है। किंतु योजना बनाना एक बात है. और उसे कार्यरूप में 
परिणत करना दूसरी । जनता के सहयोग के बिना सरकारी योजनाएं निरथैक 
सिद्ध होंगी। मारत की मौजूदा परिस्थिति में यह अनिवार्य है कि भारत का 
प्रत्येक कृषक ओर अ्रमजीवी, अधिक से अधिक उत्पादन का प्रयत्ञ करे । अधिक 
उपजाये बिना खतंत्र भारत का उत्थान असंभव सिद्ध होगा। बहुत संभव है 
कि उसके बिना हमारी नवप्राप्त स्वतंत्रता भी खठके में पड़ जाय । पूँजीपतियों 
और मध्यस्थों को भी अपने छाम को इस प्रकार घटाना चाहिये कि कृषकों 
और श्रमजीबियों के अधिकारों पर आधात न हों । 
(४) बेकारी की समस्या--हमारी चौथी आर्थिक समस्या बेकारी 
की है। देश में तीन तरह के बेकार मनुष्य पाये जाते हैं--( १ ) देहाती 
क्षेत्रों में बेकार मनुष्य; ( २) बेकार श्रमजीवी; ( ३ ) शिक्षित बेकार लोग । 
कृषि के संबंध में हम बतला चुके हैं कि भारत में कषि-भूमि पर दबाव अत्यधिक 
है और कृषकों के पास साल मर के लिए काम का अभाव है। फल्‍ू-खरूप 
अपना बहुत सा समय वे बेकार खोते हैं। इन छोगों के समय के सदुपयोग के 
डिए. यई आवश्यक है कि घरेलू उद्योग-धंघों की उन्नति की जाय और सहकारी 
आंदोलन के प्रचार द्वारा इस बात का प्रयज्ञ किया जाय कि देहाती जनता अपने 
खाली समय को उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन में व्यतीत करे। शहरों में अनेक 
बेकार अमजीवी पाये जाते हैं । इसका सुख्य कारण यह है कि शहरों में काम- 
काज की खोज के लिए इतने अधिक आदमी आ जाते हूँ कि सबको काम 
नहीं मिलता । कभी-करमी हृड़ताछों और द्वारावरोध के कारण भी बहुत से 
मनुष्य बेकार हो जाते हैं। श्रम बचानेबाली मशीनों का आविष्कार भी श्रम- 
जीवियों की बेकारी बढ़ाता है | इस प्रकार की बेकारी को घटाने के लिए. सरकार 
ने केंद्रीय काम-काज परामश कमेटी (१७४७७) 77970]0977076 404 एएॉ- 
80797 ९०77777/06 ) की नियुक्ति की है। इसमें कुछ प्रतिनिधि तो संघीय 
और संघांतरित राज्यो की सरकारों के होते हैं ओर कुछ अश्रमजीवियों और 
उनको नौकर रखनेवालों के । कमेटी का मुख्य काम बेकारी दूर करने के 
संबंध में परामश देना है। तीसरे प्रकार की बेकारी अधिक मयानक है। यह 
प्रधानतया मध्यम वर्ग के छोगों में पायी जाती है। इसका मुख्य कारण देश 
में अनुपयुक्त शिक्षा का प्रचार है। शिक्षा के साहित्यिक आधार के कारण, 
उन्हें कुकी के अतिरिक्त किसी दूसरे काम का ज्ञान नहीं होता और सभी पढ़े- 
'छिखे लोगों को क्ल्कों या मास्टरी नहीं मिलठती। फल्खरूप उनमें से अधिकांश 
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बेकार धूमते रहते हैं। देश की खतंत्रता के पूर्व इस प्रकार की बेकारी की 
जांच के लिए विभिन्न प्रांतों में कमेटियां नियुक्त हुईं थीं। किंतु इसके वास्तविक 
इल के लिए जांच-पड़ताछ् की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी शिक्षा के आधार 
में परिवर्तन करने की है। हर्ष की बात यह है कि इस दिशा में प्रथम पग 
उठाया जा चुका है। शिक्षा को क्रमशः उद्योगवाद की ओर इस प्रकार झुकाया 
जा रहा है कि वह देश की अवस्था के अधिक अनुकूल हो जाय | 


अष्टाचार की समस्या--हमारी पांचवी आर्थिक समस्या भ्रष्टाचार की 
समस्या है। अंगरेजों ने हमारे देश को ऐसे समय में छोड़ा है जब वह दूसरे 
महासमर-जन्य कुप्रभावों से आक्रांत था। तिस पर उसका बँटवारा करके 
शरणार्थियों, कब्मीर ओर हैदराबाद की नयी समस्याएँ हमें उपहार-स्वरूप दी 
गयीं । इनके कारण हमारे कोष पर काफी खींचातानी हुईं | परतंत्र देश का 
नैतिक पतन एक खाभाविक बात है। हमारी सरकार ने यथाशक्ति इस बात 
का प्रथन्चन किया कि देश का अधिक नेतिक पतन न हो और सब छोगों को 
सभी आवश्यक वस्तुएं उचित मात्रा में मिलती रहें। फलस्वरूप नियंत्रण 
आरंभ किये गये। गांधीजी उनके पक्ष में न थे। उन्होंने निय॑त्रणों का विरोध 
इतना अधिक किया कि अंत में सरकार को उनके निर्णय के सामने झुकना 
पड़ा ! छिंतु उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ नियंत्रण पुनः आरंभ हो गये हैं। नियंत्रण 
में नोकरशाही जनता की आत्मा का इनन करती है ओर नियंत्रण के अभाव 
में पूंजीपति उसका शोषण करते हैं। ऐसी अवस्था में भ्रष्टाचार का होना 
खाभाविक है। देश के आर्थिक उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि प्रचलित" 
अष्टाचार का अधिक से अधिक विरोध किया जाय । 


पंचवर्षी योजना--भारत की आर्थिक परिस्थिति. इतनी जटिल है कि पूँजी- 
बादी ओर व्यक्तिवादी आधार पर किये गये कामों द्वारा सुधारी नहीं जा सकती । 
उसके सुधारने के लिए एक योजना तथा उसके अनुसार काम की आवश्यकता है | 
सन्‌ १९४८ में मारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीति की घोषणा की। उसके 
अंतरतल में मिश्रित आर्थिक व्यवस्था ( 560 ॥70070709 ) की कब्पना 
थी । इसके अनुसार आथिक उन्नति के लिए! सरकारी तथा व्यक्तियों द्वारा किये 
गये कारों को खीकार करके उनमें सामंजस्य स्थापित करना था। अतः मार्च 
सन्‌ १९५० में प्रधान-मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना-कमीशन नियुक्त हुआ । 
इसने जुलाई सन्‌ १९५१ में देश के विचारार्थ प्रथम पंचवर्षीय योजना को 
प्रस्तुत किया । उसका अंतिम रूप दिसंबर सन्‌ १९७२ में भारतीय संसद में प्रेषित 
तथा. उसके द्वारा खीकृत हुआ है । 
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पंचवर्षीय-योजना भारतीय संविधान के राज्यनीति के निवेशक तत्वों पर 
आधारित है । उसका उद्देश्य उत्पादन को इस प्रकार बढ़ाना है कि जीवन का 
स्तर ऊपर उठें, आय और संपत्ति की असमानता कम हो जाय और २७ बरस 
में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय आज की दूनी हो जाय । योजना कमीशन 
के मतानुकूछ नियोजित आशिक व्यवस्था की सफलता के रिए तीन शर्तों की 
पूर्ति आवश्यक है--- ( अ ) अभीष्ट के विषय में अधिक से अधिक सहमति, 
(ब ) नागरिकों के सहयोग के आधार पर राज्य की प्रभावशाढी सत्ता और 
निर्धारित अभीष्ट की पूर्ति के छिए इस सत्ता का सच्चा और दृढ़ प्रयोग; ( स ) 
इस प्रकार के सरकारी अधिकारी जो योग्यतापूबक काम करने की क्षमता रखते 
हों। भारत में इन शर्तों की पूर्ति किस सीमा तक हो रही है, इसके विषय में 
मतेक्य का अभाव है। पर यह निश्चित है कि योजना के उद्देश्यों के संबंध में 
किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। 

योजना में कृषि-सुधार को प्राथमिकता दी गयी है और उद्योग-धंधों को गैर- 
सरकारी उद्योगपतियों के द्ाथ में छोड़ दिया गया है। उसका कुछ व्यय भी 
प्रारप की अपेक्षा बढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित तालिका से हमें व्यय की 
विभिन्न मदों का ज्ञान प्रात्त होता है-- 








मद | प्रारूप में खर्च | अंतिम रूप में खर्च | प्रतिशत 
कृषि और आम्यीय दिकाते १९१६९ करोड़ र। ३६०"४३ करोड़ रु०| १७४ 
सिंचाई ओर शक्ति ४५०३६ 9? ? | ५६१३६ 9? # | २७२ 
यातायात और उसके साधन| रेट८'र१ 9 # | ४९७१२ #?# ४ | २४० 
उद्योग-धंधा १००९९ 9 9 | १७३"९९ 9 9 | ८४ 
सामाजिक सेवा रणए४२२ 9 #? | रे३१९'८१ ? 9 | १६४ 
पुनर्वास ७९१०८ 9 9 ।4८५"०० 99 9१9| ४” 
विविध काम २८५४ |? 9? [५१९९ 9? १ | २५ 
योग १५९९६३९०० 99 १ [२०६८९ ७८ 7१99 79 (१००१० 


योजना के अंतस्तल्ू में राज्यों का सहयोग विद्यमान है। इसके बिना वह 
रकम नहीं मिल सकती जो योजना की सफलता के लिए आवश्यक है । 
निम्नलिखित तढिका से हमें इस बात का ज्ञान ग्राम होता है कि आवश्यक 
पूँजी किस प्रकार प्राप्त की जायगी--- 
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संघ-सरकार का 
पूर्ण व्यय ११४१ करोड़ रु० 
बजद से प्राप्त ४९७ करोड़ ० 
बाह्य सहायता १५६ ? 9 
कुल प्राप्त वन ६५३ # . » 
कुछ कमी ५८८ # » 


अ्ञक 


राज्यों का 


योग 
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७६१ करोड़ रु० १२५८ 
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कमी की पूर्ति या तो अतिरिक्त कर से की जायगी या बाहरी सहायता से 


या घाटे के बजट के द्वारा । 


पंचवर्षीय-योजना के कार्यान्वित रूप द्वारा उत्पादन की वृद्धि होगी। योजना 
कमीशन ने उसका अनुमान इस प्रकार लगाया है-- 


खाद्यान्न 
जूट 
कपास 
तिलहन 


७२,०२,००० टन 
३६८,००० टन 
२,१४,००० टन 
३,७५,००० टन 


इस चृद्धि के कारण सन्‌ १९५६-५७ में प्रत्येक प्रोद व्यक्ति को प्रतिदिन १४"५ 
'ओंस खाद्यान्न मिठ सकेगा और भारतीय मीछों को पर्याप्त मात्रा में कपास 
और जूट मिल जायगी । औद्योगिक उत्पादन की भी वृद्धि होगी । प्रत्येक व्यक्ति 
को योजना के अंत में १५ गज कपड़ा मिल सकेगा ओर ८-३ पॉड चीनी । 
जूट का उत्पादन भी २५% बढ़ जायगा। बड़े पेमाने की दस्तकारियों में 
निम्नलिखित वृद्धि का अनुमान छंगाया जाता है-- 


इस्पात 

सिमेंट 

अव्मुनियम 

कागज और दफ्ती ५ 
अखबारी कागज 

नमक 


१३,१५००० टन 
४६,००,००० ट्न 
२०,००० ट्नं 
१,६५,००० ठ्न 
२०,००० टन 
३,०७,५०० ट्न 


उत्पादन की उक्त वृद्धि के कारण खाद्य-सामग्री और कच्चे माल की कमी 
दूर हो जायगी | यदि व्यापार में किसी प्राकार की गड़बड़ी हुईं तो सन्‌ १९५६-५७ 
में जनता की आधारभूत आवश्यकताएं उसी प्रकार पूरो होंगी जिस प्रकार वे 
द्वितीय महासमर के आरंभ में पूरी होती थीं। 
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पंचवर्षीय योजना की आलोचना---(१) पंचवर्षीय योजना कोई ऐसी 
योजना नहीं हे जिसे किसी भी अर्थ में क्रातिकारी कहा जा सके | वह आगे 
की ओर न देखकर पीछे की भोर देखती है। सन्‌ १९५६-५७ में वह जनता 
को वह आ्िक जीवन उपलब्ध कराना चाहती है जो उसे द्वितीय महासमर के 
पूर्व प्राप्त था। उसमें मौलिकता का अभाव है। यह केवढ सकहन मात्र है। 


अत; उसमें वे सब दोष विद्यमान हैं जो एक ईकाई के रूप में न सोची गयी 
योजनाओं में हो सकते हैं। (२ ) पंचवर्षीय योजना में कृषि-विकास की 
प्रधानता है | दस्तकारियों और उद्योग-धैधों के विकास के लिए! बहुत कम धन 
दिया गया है। कृषि ओर उद्योग-धंधों के विकास में सामंजस्य के अभाव में 
यह आशंका निमूल नहीं कि योजना के कार्यान्वित रूप में उस अमीष्ट की पूर्ति 
न होगी, जो उसके सम्मुख है। (३ ) बड़े पैमाने की दस्तकारियां निजी पूंजी 
पर छोड़ दी गयीं हैं। यह कहाँ तक उपलब्ध हो सकेगी इस विषय में मतैक्य 
का अभाव है। पूंजीपति अपनी पूंजी छगाने के पूर्व दो बातों के विषय में 
आश्वासन खाहते हैं। पहला यह कि उनकी पूंजी सुरक्षित रहेगी और दूसरा 
यह कि उन्हें छाभम होगा। भारत-सरकार की मौजूदा आर्थिक नीति के कारण 
जो न तो समाजवादी है और न व्यष्टिवादी, पूँजीपति अपनी पूंजी की सुरक्षा 
के विषय में निश्चित नहीं है । अतः हाल में की गयी कुछ रिआयतों पर भी वे 
अपनी पूंजी को ल्गाने से मुंख मोड़ रहे हैं। (४ ) ओऑकड़ों के आधार पर 
पंचवर्षीय योजना सन्‌ १९५६-५७ में प्रति व्यक्ति को अधिक खाद्यान्न, कपड़ा 
तथा चीनी देने का अनुमान छगाती है। कितु प्रत्येक व्यक्ति के पास उनके 
ग्राप्त करने के साधन होंगे या नहीं, इस विषय में वह चुप है। उसका अनुमान 
केवल इतना है कि २७ बरस में प्रति व्यक्ति की ओसत आय आज की दूनी 
हो जायगी । सन्‌ १९५६-५७ में वह कितनी होगी, योजना में इस विषय पर 
प्रकाश नहीं डाछा गया है| उसमें यह भी नहीं बतछाया गया है कि सन्‌ १९५६- 
५७ में जनता को किस प्रकार वस्तुएं मिलेंगी । ( ५ ) योजना कृषकों की बेकारी 
को दूर करना चाहती है। यदि कृषि बड़े पैमाने पर होगी तो उसमें काम करने 
वालों की संख्या घटेगी । अतः बहुत से कृषक बेकार हो जायेंगे | तिस पर जन- 
संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे अवस्था में किसानों की बेकारी किस प्रकार 
दूर होगी, इसके विषय में संदेह का होना स्वाभाविक है। (६ ) नियोजित 
आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक क्रांति का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। भारत की 
पंचवर्षीय योजना में इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यदि सामाजिक 
व्यवस्था वही बनी रही जिसने भारत को अपनी मौजूदा स्थिति को पहुँचा दिया 
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है तो पंचवर्षीय योजना की सफलता ईइवर की कृपा पर ही निर्भर करेगी। 
( ७ ) पंचवर्षीय योजना की सफ़छ्ता के लिए योग्य सरकारी अधिकारियों का 
होना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें अपने काम में विशेषज्ञ होना चाहिये | भारत 
के मौजूदा सरकारी अधिकारी सामान्य शासन और न्याय के कामों के लिए. 
नियुक्त हुए हैं। उसमें पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए. आवश्यक ज्ञान की 
कमी है। अतः कुछ लोगों का मत है कि पंचवर्षीय योजना की सफलता के 
लिए, प्रशासनीय और पुलिस सर्विस की भांति भारतीय आर्थिक सर्विस भी 
होनी चाहिये | 

पंचबर्धीय योजना की उपर्युक्त दुबंहताओं के होते हुए भी उसका खागत 
अनिवाय है। देश के प्रमुख दल नियोजित आर्थिक व्यवस्था के समर्थक हैं । 
अपने-अपने निर्वाचन-धोषणा-पत्रों में उन्होंने उसे महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है । 
अतः पंचवर्षीय योजना ने भारतीय जनता, राजनीतिक दलों और पूंजीपतियों 
का ध्यान प्रभावशाली ढंग से आकष्ट किया है । 

विकास-योजनाएँ ( 2670]0 77676 (70]००४४ )--इन योजनाओं 
का संबंध देहाती क्षेत्रों से है। छः साछ के भीतर भारत के लगभग एक 
चौथाई गांवों में इनके अनुसार काम किया जायगा । योजनाओं का लक्ष्य यह 
है कि संबद्ध गांवों के सब निवासी अच्छी तरह रहने के योग्य बन जायेँ। 
आरंभ में भोजन-प्राप्ति पर विशेष जोर दिया जा रहा है । लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए आम-निवासी आपसी सहयोग से काम करेंगे । राज्य की सरकार भी 
उन्हें सक्रिय सहायता देगी। नेतृत्व और आर्थिक सहायता राज्य के अधीन हैं 
ओर काम करना ग्रामवासियों के अधीन | अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक 
विकास-योजना पर छगभग ७० छाख रुपये खर्च होंगे। इन योजनाओं के 
अंतगत प्रत्येक गांव के लिए. निम्न-लिखित बातों की कल्पना की गयी है--- 
६ १ ) दो कुएं, जिससे आम-वासियों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिल जाय | 
( २ ) कृषि-कार्य के लिए नल्कूपों का निर्माण | अन्य क्षेत्रों के लिए. सिंचाई 
के उद्देश्य से नहर, तालाब और कुंओं के निर्माण में सहायता । (३ ) कृषि- 
योग्य ऊसर भूमिको यथासंभव इल के तले छाना | ( ४ ) स्वास्थ्य संबंधी बातों 
को व्यवस्था । ( ५ ) यातायात के साधनों का सुधार जिसमें सब गांव एक दूसरे 
से संबद्ध हो जाय । (६ ) आरंभिक शिक्षा और प्रोद छोगों की शिक्षा की 
व्यवस्था | ( ७ ) ऐसे छोगों की व्यवस्था जो आमवासियों को अपने काम की 
शिक्षा दे सकें। (८ ) विकास-योजना के प्रत्येक क्षेत्र में, १५ से २५ तक 
गांवों के छिए एक मंडी की व्यवस्था | उत्तर प्रदेश में छः विकास क्षेत्रों की 
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व्यवस्था की गयी है। उनका संबंध गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, मैनपुरी, 
झाँसी और अब्मोड़ा जिलों से हैं । 


का 


अभ्यास 


« किसी देश के उत्तम आर्थिक जीवन के लिए. किन किन साधनों की 


आवश्यकता होती है ? भारत में वे किस सीमा तक विद्यमान हैं ? 


« भारतीयों की निर्धनता के मुख्य कारणों को समझा कर लिखिये । 


३. भारतीय कृषि के उन्नत अवस्था सें न होने के क्या कारण हैं ? 


* भारतीय कृषि के सुधार के लिए स्वतंत्रता के पूवे कोन-कोन से प्रयत्न 


हुए थे ? 


५, स्वतंत्रता के पश्चात्‌ कृषि-खुधार के कामों का संक्षिप्त विवरण लिखिये । 


१0, 


£ है: हक 


3२, 


१३. 


३४, 


३५०, 


। द्ध्‌ कं 


१७. 
३८, 


* आमन्सुधार का क्‍या तात्पय है? आम-सुधार के कुछ कामों का संक्षिप्त 


विवरण लिखिये । 


» उत्तर-प्रदेश के जमींदारी-उन्मूछून प्रस्ताव की म्ुरूय धाराओं की व्याख्या 


कीजिये । 


» भारत के विलंबित ओद्योगीकरण के मुख्य कारणों को समझाकर लिखिये । 
. स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारत के ओद्योगीकरण का संक्षिप्त हा लिखिये । 


देश के बँटवारे का भारत की कृषि, दस्तकारियों ओर स्वपरयौघ्तता पर 
क्या प्रभाव पड़ा है ? 

घरेल्‌ उद्योग-धंधों का क्‍या तात्पर्य है ? भारत के आर्थिक उत्थान में 
उनकी महत्ता पर प्रकाश डालिये । 

ओद्योगीकरण के कुछ कुप्रभावों को समझा कर लिखिये । गांधीजी के 
औद्योगीकरण के संबंध में क्या विचार थे ९ 

भारतीय मजदूर-आंदोछन का क्‍या उद्देश्य है ? उसके क्रमिक विकास 
का संक्षिप्त विवरण लिखिये । 

गत्‌ १० बरसों में मजदूरों की दुशा सुधारने के लिए कौन-कोन से 
कानून बन गये हैं ? 

बेकारी का क्‍या ताप्पय है ? उसे दूर करने के लिए कौन-कोन से प्रयत्न 
किये गये हैं ? 

भारत की प्रमुख आथिक समस्याओं को समझा कर लिखिये | 

भारत की प्रथम पंच-वर्षीय योजना के विषय में आप क्या जानते हैं ? 
विकास योजनाओं पर एक लेख लिखिये | 


द्द्कानयामामज्यदमपूहिल्‍दीसअथावमसकभप्काक 


रन 


की 


हमारा शेक्षिक जीवन 


शिक्षा की महत्ता--उत्तम नागरिक जीवन के लिए शिक्षा की आवश्यकता 
के संबंध में मतभेद का होना असंभव है। शिक्षा उत्तम नागरिक जीवन की 
आधार-शिलछा के समान है। देश के कितने निवासी शिक्षित हैं ओर उन्हें 
किस प्रकार की शिक्षा दी गयी है, इन दोनों बातों के आधार पर हम इस 
बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वहां का नागरिक जीवन किस प्रकार का 
होगा। इसी उद्देश्य से प्राचीन स्पार्ण में नागरिकों को शिक्षित करना राज्य 
का एक प्रधान कर्तव्य था। नागरिकों को बचपन ही से राज्य के अनुकूल 
शिक्षा दी जाती थी। अफलातून इस बात से असंतुष्ट था कि उसके राज्य 
एथेंस में नागरिकों की शिक्षा किसी का भो काम न था। इसी कारण एथेंस 
अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शासित हो रहा था। उसकी इच्छा थी कि एथँस भी 
अपने नागरिकों की शिक्षा का प्रबंध करें, पर उसका पाउ्य-क्रम स्पार्ट की 
अपेक्षा अधिक व्यापक एवं उदार हो | 


भारतीय शिक्षा पर ऐतिहासिक दृष्टिपात--भारत में प्राचीन काल से 
ही शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया तथा उसके प्रचार की व्यवस्थ। 
की गयी थी। पर उन दिनों की शिक्षा-पद्धति तथा उसका प्रबंध आजकल से 
सर्वधा भिन्‍न था। हिंदू-काल में प्रचलित शिक्षा की निम्नलिखित बातें 
उल्लेखनीय हैं--- 

(१ ) शिक्षा राज्य के नियंत्रण में न होकर सर्वसाधारण के अधीन थी। 
राज्य विद्वानों और उनकी संस्थाओं को आ्िक सहायता देता था, पर इसके 
कारण उनकी नीति ओर संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करता था 


(२ ) शिक्षा का. उद्देश्य भावी जीवन की तैयारी करना था। अतएव 
विद्यार्थी-जीवन में विद्याथियों को अध्यापकों के नियंत्रण में, विद्याध्ययन के 
अतिरिक्त, आत्म-संयम के साथ ब्रह्मचारी होकर रहना पड़ता था। प्रत्येक 
वर्ण के लिए उसके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा का पाउ्य-क्रम 
संकुचित न होकर व्यापक था। धर्म, साहित्य, विज्ञान, दर्शन आदि सभी 


विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी। औद्योगिक शिक्षा की अलग व्यवस्था थी । 


है| 


॥ 
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उसे या तो पिता खय॑ देता था या वह किसी शिल्पी की देखरेख में प्राप्त की 
जाती थी । 


(३) हिंदू काल में अध्यापक का काय वे ही छोग कर सकते थे, जिनमें 
ज्ञान के साथ साथ घरित्र-बढ मी था। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहता तथा 
उसकी सेवा-सुश्रषा करता था। दोनो में पिता-पुत्र का सा संबंध था। परस्पर 
संपर्क इतना अधिक एवं व्यापक था कि गुरु की छाप विद्यार्थी पर अनिवाय॑ 
रूप से छग जाती थी । 

(४) शिक्षा की पद्धति आजकल की पद्धति से भिन्‍न थी। विद्यार्थी का 
कर्तव्य था कि अध्यापक जो कुछ समझावे, उसे सुने, समझे ओर अपना बना 
ले। वह अध्यापक से तक कर सकता था, पर शिष्टता के साथ। इस प्रकार 
प्र्येक विद्यार्थी को अपने विकास का पूर्ण अवसर मिलता था। सार्वजनिक 
शास्त्रार्थ भी हुआ करते थे । इनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की विद्वत्ता का 
प्रदर्शन तो होता ही था, साथ ही सर्वसाधारण को भी अनेक बातों का ज्ञान 
पाप्त हो जाता था । 


(५) स्त्रियों की शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। पर उनकी शिक्षा 
उनके पिता के घर पर ही होती थी। उन्हें वेद न पढ़ाया जाता था, पर वे 
वेद, कथा आदि श्रवण कर सकती थीं। फल्खरूप स्त्रियां धार्मिक ज्ञान से 
वंघित न थीं । 

(६) आश्रमों के अतिरिक्त शिक्षा के अनेक सुविख्यात केद्र भी थे, जो 
आधुनिक काल के विश्वविद्यालयों के समान थे ओर जिनमें विद्याध्यन के 
लिए दुर-दूर देशों तक के विद्यार्थी आते थे । इनमें प्रायः सभी किसी न किसी 
विद्या के विशेष ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। काशी और तक्षशिल्ा शास्त्र, दशन 
और व्याकरण, उजयिनी ज्योतिष, कांची वैदिक गान, नवद्वीप ( नादिया ) तक 
और नासिक धर्म-शास्त्रों के अध्यापन के लिए प्रसिद्ध थे। बल्छमा, ओदांतपुरी 
ओर बिक्रमशिला भी शिक्षा के सुविख्यात केंद्र थे । 

(७) बौद्धकाल में शिक्षा की उक्त व्यवस्था पूर्ववतत्‌ बनी रही, पर उसे सर्व- 
साधारण तक पहुँचाने का प्रयत्न किया गया | प्रत्येक मिक्षु का, धर्मोपदेश के 
अतिरिक्त, यह कर्तव्य मी था कि वह आसपास के बालकों को शिक्षा प्रदान 
करे। फलस्वरूप पहले की अपेक्षा सबंसाधारण में शिक्षा का अधिक प्रचार 
हुआ । शिक्षा का माध्यम प्राकत भाषा थी; पर उच्च शिक्षा संस्कृत और पाली 
में दी जाती थी । 
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(८) हिंदुओं की शिक्षा-पद्धति में अनेक अच्छाइयाँ थीं, पर कुछ ऐसी 
बातें भी थीं, जिनकी आलोचना करना अनिवार्य सा हो जाता है। शिक्षा 
सबके लिए समान न थी। उसके संबंध में लिंग एवं वर्ण के आधार पर भेदभाव 
किया जाता था। फल्खरूप सर्वसाधारण के लिए मानसिक विकास के समान 
अवसर का अभाव था। शिक्षा में प्रमाणवाद का भी दोष था। अतएवब न 
तो विद्यार्थियों का पूर्णण्िाेण मानसिक विकास होता था और न विद्या की ही 
उन्नति होती थी । 

मुसलमानों के शासन-काछ में भी शिक्षा का काफी प्रचार था। विद्यार्थी 
या तो मकतबों में शिक्षा प्राप्त करते थे या मदरसों में। मकतब मसजिदों के 
साथ छगे हुए आरंभिक स्कूछों के समान थे। मदरसों में उच्च कोटि की शिक्षा 
का प्रबंध था। छाहौर, दिल्ली, रामपुर, उलनऊ, इलाहाबाद, जौनपुर, अजमेर, 
बीदर आदि के मदरसे सुविख्यात थे । 

हिंदू काल की भांति मुस्लिम काल में भी शिक्षा सर्वसाधारण के निर्य॑त्रण 
में थी। मुस्लिम शासक और अमीर, विद्वानों और मौलबियों को आर्थिक 
सहायता देते थे। पाख्य क्रम कुछ संकुचित सा था। अकबर ने प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिए अक्षर-शान, शब्दार्थ, मिसरा, गद्य और पठित पाठ्य का अथे- 
ज्ञान अनिवाय कर दिया था। गणित, ज्योतिष और नीति की भी शिक्षा दी 
जाती थी। .उसके शासन-काछ में हिंदू शिक्षण-संस्थाएं भी अपना काम कर 
रही थीं। 

मुस्लिम शिक्षा-पद्धति में कई दोष थे। अपने धार्मिक आधार के कारण 
वह संकी्ण थी और उसमें उदारता का अभाव था। प्रमाणवाद के कारण, 
विद्यार्थियों का मानविक विकास पर्याप्त मात्रा में न हो सका। विपरीत इसके 
वे कट्टरपन की ओर अधिक झुके गये । शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी । 
अतएव वह इतनी व्यापक न हो सकी जितनी अन्यथा हो सकती थी। फिर 
भी शिक्षा का काफी प्रचार था। अनुमान किया जाता है कि स्कूली अवस्था के 
योग्य, छगभग २० प्रतिशत्‌ बालक इन दिनों शिक्षित हुआ करते थे । 

आधुनिक शिक्षा का श्रीगणेश--भारत की आधुनिक शिक्षा और उसकी 
पद्धति अंगरेजी राज्य की स्थापना से संबंधित है। फल्खरूप उसका आधार 
और दृष्टिकोण, भारतीय नहीं, विदेशी है। वह इस देश पर एक प्रकार से' 
“छाद सी दी गयी है । 

अंगरेजी शासन-काल में शिक्षा-संबंधी सर्वप्रथम पग वारेन हेस्टिग्स के 
_शासन-काछ में कलकता मदरसा की स्थापना के समय उठाया गया था। मदरसा 
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का उद्देश्य उच्च घराने के मुस्लिम बालकों को इस प्रकार शिक्षित करना था कि वें 
राज्य के उत्तरदायी और लाभप्रद स्थानों को ग्रहण कर सकें। दो बरस पश्चात्‌ 
बनारस का संस्कृत कालेज हिंदुओं के छिए इसी उद्देश्य से स्थापित किया 
गया। इन दोनों संस्थाओं में शिक्षित छोग प्रधानतया अंगरेज न्यायाधीशों को 
न्याय करने में सहायता पहुँचाने को थे | 

अंगरेजी सरकार की उक्त शिक्षा-नीति कुछ छोगों को नापसंद थी। अतः 
उन्होंने सरकार से यह प्रार्थना की कि वह बंगाल के निवासियों के लिए. 
अंगरेजी की शिक्षा का प्रबंध करे। कुछ भारतीय भी इसी विचार के ये। 
उनमें राजा राममोहन' राय का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है | सन्‌ १८१७ में 
उनके सहयोग से कलकत्ते में हिंदू कालेज की स्थापना हुईं और सन्‌ १८१८ 
सें कछकते के बिशप ने एक ऐसी संस्था की स्थापना की जो इसाई-पादरियों 
की शिक्षा के अतिरिक्त, हिंदुओं और मुसलमानों को अंगरेज्ी की शिक्षा देने 
को थी। बंबई प्रांत में भी इसी प्रकार के विचार क्रमशः विकसित हो रहे थे । 
सन्‌ १८३२ में एलफिंसटन कोष और सरकारी सहायता से बंबई में एलफिंसटन 
कालेज की स्थापना हुई । 


पोबोत्य या पाह्यात्य शिक्षा ९--जिन दिनों अंगरेजी शिक्षा का उक्त 
प्रचार क्रमशः बढ़ रहा था, देश में पोर्वा्य ओर पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में 
भयंकर मतभेद था। अंत में यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन किया गया और 
इसके संबंध में जाँच करके छोड मेकोंले ने, एक सुझाव पेश किया। इसके 
अनुसार सरकार ऐसी शिक्षा का प्रबंध करने को थी, जिसे भारतीय प्राप्त 
करना चाहँ ओर जो संस्कृत ओर अरबी के ज्ञान की अपेक्षा उनके छिए 
अधिक छामदायक हो। उक्त सुझाव के आधार पर गवर्नर जनररूू और 
उनकी कोंसिल ने ७ मई सन्‌ १८३५ को, एक प्रस्ताव पास किया जिसके 
महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार थे-- 

( १ ) ब्रिटिश सरकार का महान्‌ उद्देश्य भारतियों में अंगरेजी साहित्य 
ओऔर विज्ञान प्रचार करना होना चाहिये। अतएव शिक्षा संबंधी समस्त अनुदान 
अँगरेजी शिक्षा के प्रचार में अधिक उपयोगी ढंग से व्यय होगा । (२) पोर्वात्य 
शिक्षा के कालेज बंद न किये जायँगे, पर उनके विद्यार्थियों को जो सहायता 
दी जाती थी वह न दी जायगी । ( ३ ) सरकारी कोष से पोर्वात्य साहित्य की 
पुस्तकें प्रकाशित न की जायंगी। (४ ) भविष्य में, सरकार के पास जो कुछ 
कोष होगा वह भारतीयों को अंगरेजी साहित्य ओर विज्ञान की शिक्षा प्रदान 
करने में खचे किया जायगा । 
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उक्त निणय की आछोचना--सरकार का उक्त निर्णय कुछ अंश में 
भारतीयों के अनुकूल सिद्ध हुआ और कुछ में उनके प्रतिकूछ। पाश्चात्य शिक्षा 
एवं सभ्यता के प्रचार के कारण देश में राष्ट्रआावना का उदय हुआ और वह 
अंत में विदेशी शासन से मुक्त हो गया। पर सरकारी नि्णय संभवतः इस 
उद्देश्य से न किया गया था। छोड मेकीले के मतानुकूछ नयी शिक्षा के कारण 
“तीस बरस में भारत में एक भी मूर्ति-पजक न रह जायगा? और सरकार को 
अनेक ऐसे व्यक्ति मिल जाय॑ंगे जो उसमें और जनता के बीच में द्विमाषियों 
की भाँति काम करेंगे । इससे स्पष्ट है कि छाड मेकेंलि एक ओर तो भारतीयों 
के धामिक बंधन शिथिछ करना चाहते थे और दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों की 
खोज में थे, जो कम्र वेतन पर सरकारी नौकरी करने को तैयार हों। ट्रेषेलियन 
( 7५7७ए०]ए७० ) के मतानुकूछ भारतीय हिंदू अंगरेजों को म्लेच्छ और 
मुसल्मान काफिर समझते थे। अंगरेजी शिक्षा के प्रचार द्वारा इस बात की 
आशा की जाती थी कि नयी शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति उन्हें अपना मित्र एवं संरक्षक 
समझेंगे । वे जन्म ओर रक्त से तो भारतीय होंगे पर जीवन के दृष्टिकोण, बुद्धि, 
संस्कृति आदि में अंगरेज। इस प्रकार उक्त सरकारी निणय के अंतस्तलू में 
भारत की सांस्कृतिक विजय का उद्देश्य था। वास्तविक उद्देश्य क्या था यह 
बतलाना कठिन है। पर उक्त निर्णय का व्यावहारिक रूप देश के लिए उतना 
हितकर न हो सका जितना देश की परिस्थिति से संबद्ध दूसरा निणणय हो 
सकता था। उसके कारण भारतीय शिक्षा कुछ छोगों तक ही सीमित रही और 
सर्वताधारण तक न पहुँच सकी । उसका विकास भी बड़ी मंद गति से हुआ | 


परिणामखरूप भारत में निरक्षरता का प्रकोप बढ़ा भोर शिक्षित और अशिक्षित 
वर्गों की खाई नित्य-प्रति अधिकाधिक चोड़ी होती गयी । शिक्षा का व्यावहारिक 
उद्देश्य न होने के कारण, उसके द्वारा जीवन-यात्ना की तैयारी में किसी प्रकार 
की सहायता न मिली और उसके साहित्यिक आधार के कारण अंत में देश के 
सम्मुख शिक्षित छोगों की बेकारी की समस्या आ खड़ी हुई। धार्मिक और 
नेतिक शिक्षा के अभाव में जनता का नैतिक जीवन गिरता गया । अध्यापकों 
और विद्यार्थियों का परस्पर संपक इसे कुछ अंश में रोक सकता था। पर नयी 
शिक्षा में इसकी भी व्यवस्था न थी। विपरीत इसके शिक्षा का संचालन और 
नियंत्र० सरकार के अधीन था और शिक्षण-संस्थाओं को निश्चित नियमों के 
अनुसार काम करना पड़ता था, अपनी इच्छा के अनुकूछ नहीं । इस प्रकार 
नयी शिक्षण-संस्थाओं में हिंदू ओर मुस्लिम शिक्षण-संस्थाओं की खतंत्रता का 
अभाव था । वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता से लेशमात्र भी संबंधित न थी 
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ओर विदेशी आदशों और भाकांक्षाओं से अनुप्राणित हो, इस देश पर अशोभन 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक प्रकार से छादी गयी थी । 


सर चाल्से वुड का खरीता १८०४--सन्‌ १८३५ से १८५४ तक भारत 
में शिक्षा का प्रचार सन्‌ १८३५ के निर्णय के अनुसार होता रहा । सन्‌ १८५४ 
में, सर चाल्स बुड ने, संचालक-मंडल के सम्मुख अपना खरीता पेश किया | 
इसे भारत में अंगरेजी शिक्षा का मेंगनाकार्ट कहा जाता है। इसमें शिक्षा के 
उद्देश्य और उसकी नीति का निरूपण किया गया था। महत्त्वपूर्ण बातें इस 
प्रकार थीं--( १ ) शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों में पाश्चात्य कछा, विशञान, दर्शन 
ओर साहित्य के शान का प्रचार था। (२) शिक्षा कुछ छोगों तक ही 
सीमित न होकर सर्वसाधारण तक पहुँचनी चाहिये । ( ३ ) इस उद्देश्य की 
सफलता के लिए. भारतीय भाषाओं का ज्ञान अनिवाये था। आरंभिक शिक्षा 
अंगरेजी के माध्यम द्वारा न हो सकती थी। अतएव वुड ने आरंभिक शिक्षा 
के लिए मातृ-भाषा को ओर उच्च शिक्षा के लिए अंगरेजी को शिक्षा का माध्यम 
खीकार किया । ( ४ ) खरीते में सिफारिश की गयी थी कि सब प्रांतों में शिक्षा- 
विभाग खोले जाय । ( ५ ) सरकार केवछ अपनी ही संस्थाओं का व्यय-मार 
वहन न करके सर्वसाधारण द्वारा संस्थापित शिक्षण-संस्थाओं को भी आर्थिक 
सहायता दिया करे। (६ ) खरीते में विश्व-विद्याल्यों की स्थापना पर भी जोर 
दिया गया था । ( ७ ) उसके अनुसार शिक्षण-संस्थाओं पर सरकारी निय॑त्रण 
बढ़ाया गया और प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण बातों के लिए शिक्षा-विभाग की अनुमति 
आवश्यक कर दी गयी । 


सन्‌ १८५४ से १९३५ तक--सर चाल्स बुड के खरीते के पश्चात्‌ मारत 
में शिक्षा संबंधी अनेक घटनाएँ हुई जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--- 

( १) सन्‌ १८८२ में हंटर कमेटी की नियुक्ति हुईं। इसने अनुदान के 
सिद्धांत को अधिक व्यापक बना कर संपू्ण माध्यमिक शिक्षा को प्राइवेट 
संस्थाओं के अधोन करने का सुझाव प्रस्तुत किया । 


(२ ) सन्‌ १९०२ में छाड क्जन ने युनीवर्सितटीज कमीशन की नियुक्ति 
की | उसकी सिफारिशों के आधार पर सन्‌ १९०४ का युनीवर्तिटीज ऐक्ट 
खीकार हुआ । ऐक्ट का मुख्य उद्देह्य विश्वविद्यालयों पर सरकारी और स्कूलों 
ओर कॉलिजों पर विश्वविद्यालयों के नियंत्रण का बढ़ाना था | 

( ३ ) सन्‌ १९०४ में भारत-सरकार ने शिक्षा की नीति से संबंधित एक 
. नया प्रस्ताव पास किया । इसके अनुसार सरकार, प्राइमरी और सेकंडरी स्कूलों 
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को प्राइवेट प्रबंध में रखने के सिद्धांत को मानते हुए, प्रत्येक प्रकार के कुछ 
सरकारी स्कूछ रखने को थी । 

(४ ) सन्‌ १९१३ के प्रस्ताव में मारत-सरकार ने पुराने परीक्षा लेने वाले 
विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना पर 
जोर दिया। प्रस्ताव में शिक्षकों के वेतन बढ़ाने, स्वास्थ्य-संबंधी शिक्षा, अन्वेषण- 
संबंधी सुविधा, बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्त्री-शिक्षकों की व्यवस्था आदि 
पर जोर दिया गया था | 


(५ ) सन्‌ १९१७ में कलकत्ता युनीवर्सियी के संबंध में सेडठर कमीशन 
की नियुक्ति हुईं। उसकी सिफारिश थी कि सेकंडरी और इंटरमीजियेट कक्षाओं 
की शिक्षा के प्रबंध के लिए. युनीवर्सिटी से [प्रथक्‌ संस्थाएं स्थापित की जाय, 
युनीवर्सिटी की शिक्षा तीन बरस की हो, कलकता विश्वविद्यालय भारत-सरकार 
के अधीन न हो कर बंगाल-सरकार के अधीन कर दिया जाय, स्त्रियों की शिक्षा 
पर विशेष ध्यान दिया जाय और ढाका में एक नया विश्वविद्यालय खोला जाय | 


(६ ) भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९१९ के ऐक्ट के अनुसार शिक्षा 
का विषय हस्तांतरित होने के कारण सार्वजनिक मंत्रियों के अधीन हो गया । 


(७ ) सन्‌ १९३५ में समस्त भारत की शिक्षा-नीति में एक एकता बनाये 
रखने के उद्देय से सेंट्रल एडवाइजरी बोडे आफ इज्यूकेशन की पुनस्संस्थापना 
की गयी । इसमें राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि बैठते और शिक्षा-संबंधी 
अखिल भारतीय नीति का निर्धारण करते हैं। बोर्ड की सिफारिश के अनुसार 
सन्‌ १९४५ में भारत सरकार का शिक्षा-विभाग खोछा गया। सन्‌ १९४७ 
में वह शिक्षा-मंत्राठय ( (ँ087ए ० ४67०७४07 ) में परिवर्तित 
हो गया । 


मोजूदा शिक्षण-संस्थाएं--भारत में आजकल दो प्रकार की शिक्षण- 
संस्थाएं पायी जाती हैं। पहली वे जिन्हें सरकारी स्वीकृति प्रात है और दूसरी , 
थे जिन्हें इस प्रकार की सखींकृति प्राप्त नहीं है। अखीकृत संस्थाएं 
न तो सरकार द्वारा खीकृत पाव्य-क्रम को पढ़ाती हैं मौर न उसके 
निर्यत्र॥० को स्वीकार करती हैं। सरकारी नौकरियों के » लिए. उनके 
विद्यार्थी उपयुक्त नहीं समझे जाते। उन्हें साधारणतया सरकारी सहायता भी 
नहीं मिलती । इस प्रकार की अनेक संस्थाएं; आजकल भारत में शिक्षा का 
प्रचार कर रही हैं। निम्नलिखित तालिका से हमें इस प्रकार की संरक्षाओं 
और उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का पता चलता है-- 
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सरकार द्वारा अनभिजशञात्‌ शिक्षण-संस्थाओं में कुछ तो पुराने ढंग के पाठ- 
शाला और मकतद्र हैं जहां पर गुरूजी या मौलवी साहब ऐसे विषयों की शिक्षा 
देते हैं बिनकी पढ़ाई की व्यवस्था सरकारी या सरकार द्वारा अभिशञात शिक्षण- 
संस्थाओं में नहीं होती, जैसे मुनीमी या धार्मिक अंथों की शिक्षा आदि; कुछ 
ऐसे दूरवतों स्थानों में स्थापित हैं जहां पर किसी प्रकार की अन्य शिक्षण- 
संस्थाएं नहीं हैं और कुछ सुविख्यात विद्वानों से संबंधित हैं । 

सरकार द्वारा अभिन्ञात मोजूदा शिक्षण-संस्थाओं को हम निम्नलिखित 
वर्गों में विभक्त कर सकते हैं--- 

(१ ) प्राथमिक शिक्षाल्य--इनमें ६ से १० बरस तक के बालकों और 
बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। सन्‌ १९४९-५० में इस प्रकार की संस्थाओं 
की संख्या ३;०६,४५७ थी और इनमें १,७७,४६,००० विद्यार्थी शिक्षा पा 
रहे थे | 

(२ ) माध्यमिक शिक्षालय--इनमें १० से १६ बरस तक के बालरकों और 
बाढिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था है। सन्‌ १९४९-५० में समस्त भारत में 
इस अकार के १९,६६४ स्कूल थे और उनमें ४३,९०,००० विद्यार्थी शिक्षा पा 
रहे थे | छगभग १,६१,००० विद्यार्थी इंटरमीनियेट कक्षा के ये | 

( ३ ) केलेज और विश्वविद्यालय--भारत में इस समय ( सन्‌ १९५३ में ) 
३० विह्व-विद्याल्य हैं। सन्‌ १९४९-५० में कालेजों की संख्या ४५७ थी और 
उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या १,०५,००० | इस संख्या में 
इंटरमीजियेट कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या सम्मिलित नहीं है | पर 
( /8 0708 ) विश्वविद्यालयों में उनके अधीन कॉलेजों के विद्यार्थियों की 
संख्या सम्मिल्िति कर छी गयी है | 

प्राथमिक शिक्षा--उत्तम नागरिकता के छिए आरंभिक शिक्षा की आव- 
स्थकता के विषय में दो मतों का होना असंभव है। किंतु भारत की विदेशी 
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सरकार ने, इस पर किसी प्रकार का ध्यान न दिया था। निर्धनता के कारण 
जनता भी बालकों और बालिकाओं की शिक्षा की ओर से उदासीन थी। 
फल्खरूप अंगरेजी शासनकाल में जनता की निरक्षरता बढ़ती गयी यहाँ तक 
कि समस्त भारत में शिक्षित छोगों की संख्या १० प्रतिशत्‌ से भी कम हो गयी । 
भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९१९ के ऐक्ट के अनुसार, जब शिक्षा का विषय 
सावजनिक मंत्रियों के हाथ में आया, तब इस दिशा में कुछ काम किया गया। 
आरंभिक शिक्षा प्रधानतया नगरपालिकाओं, जिला बोडों आदि के अधीन कर 
दी गयी। विभिन्न प्रातों में प्राइमरी इज्यूकेशन ऐक्ट स्वीकार हुए और उनमें 
आवच्यकतानुकूछ संशोधन किये गये। अनिवाय प्राइमरी शिक्षा की भी व्यवस्था 

थे गयी। यदि कोई स्थानीय संस्था अपने क्षेत्र में अनिवाये प्राइमरी शिक्षा आरंभ 
करना चाहती थी, तो निर्धारित शर्तों की पूर्ति के पश्चात, प्रांतीय सरकार की 
अनुमति से वह ऐसा कर सकती थी | पर परिस्थिति में विशेष अंतर न हुआ | 
इसके कारण कहीं-कहीं यह चर्चा होने छगी कि आरंभिक शिक्षा को, स्थानीय 
संस्थाओं के हाथ से लेकर किसी केंद्रीय संस्था के अधीन किया जाय | 


सन्‌ १९४० तक प्रचलित आरंभिक शिक्षा के दोषों में निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हैं। (१ ) शिक्षा का जीवन से किसी प्रकार का संबंध न था। 
शिक्षा और साक्षरता पर्यायवाची शब्द हो गये थे। (२) अनेक अवसरों पर 
विद्यार्थियों का समय और सरकारी घन व्यर्थ ही नष्ट होते थे। बालक और 
बालिकाएं निर्धारित समय तक विद्याध्ययन न करके, बीच में ही छोड़ बैठते थे । 
अतएव कुछ दिनों के पश्चात वे वह भी भूछ जाते थे, जो उन्हें सिखलाया गया 
था। (३ ) विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, चरित्र-निर्माण, शरीर-गठन आदि पर कुछ 
भी ध्यान न दिया जाता था। (४) इन शिक्षालयों में न तो सहयोगी जीवन 
पर जोर दिया जाता था और न कार्यात्मक शिक्षा पर। (५ ) इन शिक्षाल्यों 
में उपयुक्त अध्यापकों की भी कमी थी। वेतन कम होने के कारण वे ही छोग 
अध्यापक बनते थे जो किसी और काम के योग्य न थे। (६ ) निरक्षर प्रौढ़ों 
की शिक्षा पर लेशमात्र भी ध्यान न दिया जाता था। 

हम ऊपर बतला चुके हैं कि सन्‌ १९१५ में सेंट्रठ एडवाइजरी बोड आफ 
इज्यूकेशन की पुनसस्‍्थोपना हुई थी। उसी साल उसने शिक्षा के संबंध में एक 
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके अनुसार शिक्षा के पुनसंगठन के संबंध 
में जांच और सिफारिश करने के लिए दो विशेषशों की एक कमेटी नियुक्त 
हुईं । सदस्यों के नाम पर इसे बुड-एबट ( ए००१-४७७०४ ) कमेटी कहते 
हैं। प्राइमरी शिक्षा के संबंध में इसकी मुख्य सिफारिश इस प्रकार थीं--( $ ) 


[ १४९ ) 


जहाँ तक संभव हो, शिक्षुओं की शिक्षा स््री-शिक्षकों के हाथ में हो। फूल- 
खरूप स्त्रियों की शिक्षा की अधिक व्यवस्था अनिवाय थी। (२) प्राइमरी शिक्षा 
का आधार किताबी ज्ञान नहीं वरन्‌ बच्चों का खाभाविक झुकाव तथा उनकी 
क्रियाशीलता होनी चाहिये। साक्षरता पर अधिक जोर देना शिक्षा के उद्देश्य को 
संकीर्ण तथा उसे दूषित बना देना है | सेंट्रछ एडवाइजरी बो्ड ने इन सिफारिशों 
के साथ-साथ जाकिर ुसेन कमेटी की रिपोर्ट पर भी विचार किया जिसमें 
गांधी जी द्वारा प्रतिपादित नयी तालीम या बुनियादी शिक्षा पर विचार किया 
जया था | 

बुनियादी शिक्षा या नयी ताढीम---बुनियादी शिक्षा आधुनिक शिक्षा 
सिद्धांत के आधारभूत तत्त्वों पर अवलंबित है। उसके संबंध में सर्वप्रथम 
गांधी जी ने अपने विचार जुलाई सन्‌ १९३७ के 'हरिजन! में प्रकाशित किये थे । 
“शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शारीरिक, मानसिक ओर बौद्धिक 
'विकास से है। बालक में जो भी सोंदय है उसका विकास ही शिक्षा है। शिक्षा 
ओर साक्षरता पर्योयवाची शब्द नहीं है। साक्षरता न तो शिक्षा का आदि है 
ओर न अंत। वह तो नर-ारियों को शिक्षित बनाने का साधन-मात्र है। 
अतणव में शिक्षा का आरंभ साक्षरता से नहीं, वरन कार्य से करना चाहता हूँ । 
बालक की शिक्षा उसी समय आरंभ होती है जब वह कुल करना सीखता है, 
कुछ वस्तुएं बनाने लगता है |? गांधी जी के उक्त विचारों में बुनियादी शिक्षा 
के निम्नलिखित सिद्धांत निश्ित हैं--( १ ) बालकों को साव बरस तक अनिवाये 
निःशुल्क शिक्षा दी जाय । ( २) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो । इसके कारण 
मालक शिक्षा को स्वाभाविक रूप से अहण कर सकेगा । (३ ) शिक्षा स्थानीय 
बस्तकारियों द्वारा दी जाय। गांधी जी का विचार था कि शिक्षा का आरंभ 
अक्षर-शान ओर पढ़ाई-छिखाई से नहीं वरन्‌ उद्योग और उसके द्वारा होना 
थाहिये। ओद्योगिक शिक्षा द्वारा गांधी जी भारतीय जीवन में उद्योग को एक 
आदरणीय स्थान देना चाहते थे। (४) शिक्षा स्वावलंबी हो। गांधी जी 
एक ऐसे समाज के समर्थक थे जिसका प्रत्येक व्यक्ति खावलूंबी हो अर्थात्‌ कोई 
किसी के ऊपर अपनी जीविका के छिए निर्मर न हो ओर खाबंलंबन सहयोग के 
आधार पर हो। स्कूलों के स्वावर्ंबी बनाने के लिए उन्होंने यह सुझाव पेश 
किया कि सरकार को उनकी बनी हुई वस्तुओं को मोल लेना चाहिये | 

गांधी जी के उक्त क्रांतिकारी विचारों पर विचार करने के छिए अक्टूबर 
सन्‌ १९३८ में प्रांतीय शिक्षा-मंत्रियों की एक सभा वर्धा में हुई ओर उसने नयी 
बालीम के सिद्धांतों को खीकार करके, उसके पाउय-क्रम को बनाने के लिए! 


कप 


डा० जाकिर हुसेन की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की। काहांतर में 
विभिन्न ग्रांतों में नयी ताढीम के अनुसार शिक्षा आरंभ हुईं । किंतु सन्‌ १९३९ 
में, द्वितीय महासमर के कारण, जब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपना त्याग-पत्र दे 
दिया तो नयी तालीम में भी कुछ शिथिल्तता आयी और क्रमशः बिहार के 
अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में वह एक प्रकार से बंद सी हो गयी। सन्‌ १९४२ 
की क्रांति के कारग उसको और मी ठेस छगी; किंतु उसके पश्चात्‌ जब गांधी जी 
आगा खाँ के महरू से छूटे, तो उन्होंने नयी ताढीम को बिल्कुछ ही नये रूप में 
सर्व-साधारण के सम्मुख रखा । “अपनी कैद में मैं नयी तालीम की संभावनाओं 
पर गंभीरतापूर्मक विचार करता रहा हूँ। यहां तक कि मेरा मन उसके संबेध में 
उद्दिम हो गया। हमें अपनी मौजुदा सफल्ताओं से ही संतुष्ट न हो जाना 
चाहिये | हमें बच्चों के घरों में हाथ बंठाना चाहिये। हमें डनके माता-पिता' 
को भी शिक्षित बनाना चाहिये । बुनियादी शिक्षा को अक्षरश: जीवन की शिक्षा 
बन जानी चाहिये ।” गांधी जी के उक्त विचारों के कारण बुनियादी शिक्षा का 
नया अध्याय आरंभ हुआ । जनवरी सन्‌ १९४५ में रचनात्मक कार्य-कर्ताओं 
और बुनियादी शिक्षकों का एक सम्मेलन वर्धा में हुआ | गांधी जी ने उसका 
उद्घाटन निम्नलिखित शब्दों में किया--“अभी तक हम एक सुरक्षित खाड़ी में 
थे और हमारे कार्य का निश्चित क्षेत्र था। आज हम इस सुरक्षित खाड़ी से 
खुले समुद्र में फेंके जा रहे हैं। हमें माग दिखलछाने के लिए देहाती घरेलू 
दस्तकारियों का ही ध्रुव तारा है। हमारा क्षेत्र अब ७ से १४ बरस के बच्चों से 
हो सीमित नहीं है। आज नयी तालीम ने अपना क्षेत्र गर्भाधान से मृत्यु 
पर्येत समस्त जवबन में विस्तृत कर दिया है।” नयी तालीम के इस रूप को 
व्यावहारात्मक बनाने के छिए उसके संबंध में निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित 
किया गया--( १ ) प्रोढ़ों की शिक्षा; अर्थात्‌ सब स्तियों और पुरुषों की शिक्षा; 
इसमें गर्भवती स्लरियों और शिशियुक्त माताओं की शिक्षा सम्मिलित है। (२) 
सात बरस से कम बच्चों की शिक्षा; ( ३ ) ७ से १४ बरस तक के बालकों की 
बुनियादी शिक्षा । (४ ) उन छोगों की शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर 
चुके हैं | 


इधर सरकार भी अपना काम कर रही थी। एबट-बुड और डा० ज्ञाकिर 
हुसेन कमेटियों से उत्पन्न समस्याओं की जाँच के लिए. उसने कई उप-समितियों. 
की नियुक्ति की। सन्‌ १९४३ और सन्‌ १९४४ में सेंद्ूल ए:डवाइजरी बोड ने 
युद्बोपरांत शिक्षा के विकास के संबंध में कुछ सिफारिशें कीं। इन्हें साधारण. 
बोल-चाह में सारजेंट ( 88780०76 ) रिपोर्ट कहते हैं। प्राश्मी शिक्षा के. 


[ श५१ | 


संबंध में उसकी सिफारिश इस प्रकार थीं--(१) ६ से १४ बरस तक के बाढक 
ओर बालिकाओं के लिए अनिबाय निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था 
शीघ्रातिशीघ्र की जाय । उपयुक्त शिक्षकों के अमाव में यह योजना १६ बरस में 
पूरी की जाय। (२) शिक्षा का स्वरूप वही हो जो बुनियादी शिक्षा की कमेटियों 
द्वारा निर्धारित किया गया है। (३) सीनियर बुनियादी अर्थात्‌ मिडिल स्कूलों की 
शिक्षा और अध्यापकों पर अधिक धन खर्च किया जाय । (४) शिक्षा, अध्यापकों 
पर निर्भर करती है । अतः उनकी स्थिति में सुधार किया जाय । (५) ज्ली-शिक्षक्रों 
की संख्या बढ़ायी जाय | (६) नसरी स्कूलों की शिक्षा में पढ़ाई-लिखाई की 
अपेक्षा सामाजिक अनुभव पर अधिक ध्यान दिया जाय। (७) प्रीढ़ों की शिक्षा 
पर भी ध्यान दिया जाय, केवल साक्षर बनाने के लिए नहीं वरन्‌ इस उद्देश्य से 
कि उनमें स्वतंत्र देश की नागरिकता के समस्त गुण आा जायें । 

इस रिपोर्ट के आधार पर देश में प्राथमिक शिक्षा का विकास होने लगा । 
मार्च सन्‌ १९५१ में बुनियादी शिक्षा का सातवां अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ । 
उसके विचारों से यह स्पष्ट है कि बुनियादी शिक्षा के कारण विद्याथियों के 
बौद्धिक ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं हुईं है। संभवतः इस प्रकार के 
विद्यार्थी पूबंकाछीन विद्यार्थियों से ्रेष्ठनर होते हैं। बुनियादी अध्यापकों की 
शिक्षा-दीक्षा की भी व्यवस्था की गयी है । द 


बुनियादी शिक्षा की आछोचना--बुनियादी शिक्षा के उपयुक्त विवरण के 
पदचात्‌ यह आवश्यक है कि उसके संबंध में जो मत प्रगठ किये गये हैं उनका भी 
थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय। बुनियादी शिक्षा में, शिक्षा सिद्धांत की अब 
तक बतलायी गयी सभी मौलिक बातों का समावेश है। मारत की मोजूदा 
परिस्थिति में, उसके लिए बुनियादी शिक्षा से बढ़कर दूसरी शिक्षा-पद्धति नहीं 
हो सकती। वह बारूक को केंद्र मान तथा वातावरण के महत्त्व को स्वीकार 
करके उसे शिक्षित बनाना चाहती है। उसमें सहकारिता ओर स्वावलंबन के 
भाव विद्यमान हैं और स्वतंत्र अनुशासन पर जोर दिया जाता है। पर कुछ छोग 
बुनियादी शिक्षा को केवछ खेलकूद समझते ओर इस लिए. उसका विरोध करते 
हैं | कुछ उसके स्वावलंबी आदर्श को स्वीकार नहीं करते । आधुनिक भारत में 
प्रायः सभी वगों के छोग घन की कमी से व्यथित हैं। अध्यापकों की भी यही 
अवस्था है। अनिवाय निःशुल्क शिक्षा में सरकार को उसका सारा ख्े सहन 
करना पड़ता है। योग्य अध्यापकों को ग्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि 
उन्हें पर्यात वेतन मिले। शिक्षा, के स्वावलंबी होने में यह न हो सकेगा । 
वह तो एक आदंश व्यवस्था है जो उसी समय पूरी हो सकेगी, जब सब मनुष्य 


[१५२ | 


खावलंबी बन जाये । योग्य ओर चरित्रवान अध्यापकों के बिना, जिन्हें समाज 
आदर की दृष्टि से देखे, बुनियादी शिक्षा सफल न हो सकेगी । बुनियादी शिक्षा की 
सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके पाव्य-क्रम में अधिक निश्चयता 
हो | बाखार पाउय-क्रम का बदलना इस बात का प्रतीक है कि जिनके हाथ में 
शिक्षा का सूत्र है वे अपना रास्ता खोजने के लिए विद्यार्थियों ओर अध्यापकों के 
साथ प्रयोग कर रहे हैं। पाठ्यग्रेथों को भी इस प्रकार चुनना चाहिये कि 
विद्यार्थियों को विषय का वास्तविक ज्ञान हो और उनके द्वारा किसी प्रकार का 
प्रचार-कार्य न किया जाय | यह दोष बुनियादी शिक्षा का महीं, वरन्‌ उन लोगों 
। का है जिनके हाथ में किचित काछ के लिए उसकी व्यवस्था का अधिकार 
दिया गया है। 
सिडिल ओर हाई स्कूलों की शिक्षा--भारत में प्रचलित मौजूदा मिडिल 
और हाई स्कूलों की शिक्षा में बड़ी विभिन्नता हैं। कुछ हाई स्कूलों में 
कक्षा रे से १० तक की शिक्षा दी जाती है, कुछ में ७ से १० तक की, कुछ में 
केवछ नवीं और दसवीं कक्षा की और कुछ में ९ से १२ कक्षा तक की। 
» मध्य भारत, मद्रास और उड़ीसा के हाई स्कूलों में ९ वीं से ११ वीं कक्षाओं 
तक की पढ़ाई होती है ओर दिल्ली के हायर सेकंडरी स्कूलों में भी ११ वीं कक्षा 
तक की। शिक्षण-संस्थाओं में कुछ तो पूर्णतया सरकारी हैं. और कुछ प्राइवेट । 
प्राइवेट संस्थाओं में अधिकांश को सरकारी सहायता मिलती है ओर सरकारी 
निरीक्षकों दारा उनका आवश्यकतानुकूल निरीक्षण होता है। हाई स्कूछ के 
पश्चात्‌ सावंजनिक परीक्षा होती है। इसका संचालन या तो विश्व-विद्याल्य करते 
हैं या हाई स्कूल और इंटरमीजियेट बोडे इलाहाबाद की भांति विशेष रूप से 
संगठित संस्थाएँ । इन स्कूछों के पाठ्य-क्रमों में किताबी ज्ञान की प्रधानता है 
ओर सारी शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि विद्यार्थी हाई स्कूछ पास करके 
विश्व-विद्यालयों में भरती हों। ओद्योगिक शिक्षा का अभाव है ओर परीक्षाओं की 
ग्रधानता इतनी अधिक है कि विद्यार्थी शिक्षित होने की अपेक्षा परीक्षा पास 
करने की ओर अधिक झुक जाते हैं। अनेक शिक्षालय घन की कमी के कारण 
व्यापारिक आधार पर चलाये जाते हैं। कुछ में अध्यापकों को पर्यात्त वेतन नहीं 
मिलता । शिक्षण-संस्थाओं में नेतिक वातावरण का अभाव है। प्रायः प्रत्येक 
स्कूल में ड्रिछ की व्यवस्था है पर उसका, विद्यार्थियों के शरीर-गठन पर विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता । फल-स्ररूप इन स्कूलों में शिक्षा-प्रास विद्यार्थियों का न. तो 
पर्याप्त मात्रा में बोद्धिक बिक्ास होता है और न नैतिक. और शारीरिक विकास 
ही ॥ अध्यापकों की भी भवस्था अच्छी नहीं हे। उनको पर्याप्त वेतन नहीं 
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मिलता और न उनके साथ आदर का बर्ताव ही किया जाता है। कई प्रांतों में 
हाई स्कूलों की पढ़ाई अंगरेजी के माध्यम द्वारा होती है और वैकल्पिक विषय 
इतने अधिक है कि विद्याथियों को विषय-निर्धारण में अनावश्यक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। 


सन्‌ १९३५ में सेंट्रछ एडवाइजरी बोर्ड आफ इज्यूकेशन की पुनर्स्थापना के 
के पश्चात, इस विषय पर भी ध्यान दिया गया था और सरकार द्वारा नियुक्त 
विभिन्न कमेटियों ने इसके संबंध में महंत्त्पपूण सिफारिशं की थीं। एट्-बुड 
कमेटी की सिफारिश थी कि हाई स्कूलों की शिक्षा मातृ-माषा के माध्यम द्वारा 
हो, पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अंगरेजी का शान अनिवाय समझा जाय | 
कार्योत्मक शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये और तत्तंब्ंधी अध्यापकों की 
ग्राप्ति की विशेष व्यवस्था होनी चाहिये। सेंट्रह एडवाइजरी बोड द्वारा नियुक्त 
कमेटी ने हाई स्कूलों की शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सिफारिश की--(१) 
हाई स्कूलों की शिक्षा का काल छः बरस होना चाहिये। (२) हाई स्कूलों की 
भरती चुनाव के आधार पर होनी चाहिये। (३) जहाँ तक हो सके, हाई स्कूल 
अवस्था के विद्यार्थियों में से २० प्रतिशत को इन' स्कूलों में स्थान मिलना 
चाहिये | (४) हाई स्कूछ दो प्रकार के हों, एक शेश्षिक ( 20800७777० ) 
और दूसरे टेकनिकछ। दोनों में सर्वागीण शिक्षा के साथ, विद्यार्थियों के 
भविष्य की भी तैयारी होनी चाहिये। (५) पाव्य-क्रम में आवश्यकतानुकूल 
विभिन्नता होनी चाहिये । (६) निधन पर अच्छे विद्यार्थियों की सहायता के 
लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिये। (७) योग्य अध्यापकों की प्राप्ति के 
लिए. उन्हें कम से कम वह वेतन मिलना चाहिये जिसे सेंट्छ एडवाइजरी बोड ने 
निर्धारित किया है। मदहासमर के पश्चात्‌ शिक्षा के पुनर्संगठन के संबंध में 
सारजेंट रिपोट में ( जिसे भारत-सरकार ने स्वीकार कर्‌ लिया है ) हाई स्कूछ 
ओऔर सेकंडरी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है--(१) 
सेकंडरी शिक्षा का उद्देश्य एक ओर बुनियादी और दूसरी ओर कार्यात्मक और 
विश्वविद्याल्यों की शिक्षा में संबंध स्थापित करना है। (२) कॉलेजों में भरती 
होने के पूव विद्यार्थियों कों आठ बरस तक बुनियादी ओर चार बरस तक सेकंडरी 
शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। (३) जूनियर बेसिक शिक्षा के पश्चात्‌ संघीय भाषा 
की शिक्षा आरंभ हो जानी चाहिये। जब्र तक विह्वव-विद्याल्यों में शिक्षा का 
माध्यम अंगरेजी रहे, तब तक सेकंडरी स्टेज में अंगरेजी की शिक्षा अनिवाय रूप-से 
होनी चाहिये | (४) अध्यापकों का वेतन और उनकी नोकरी की' शर्तेिं' संशोधनों 
सहित सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार होनी चाहिये । ( ५ ) 


[ १५४ | 


स्कूलों में नवयुवक आंदोलन, स्काउट आंदोलन आदि पाउ्य-क्रम से बाहर की 
बातों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये | सेकंडरी शिक्षा की उपरिवर्णित सिफारिशों, 
शिक्षा-विशारदों को संतोषप्रद न थीं। अतएव सेंटल एडवाइजरी बोर्ड ने सरकार 
से एक ऐसे कमीशन की नियुक्ति की सिफारिश की जो सेकंडरी शिक्षा के उद्देश्य 
ओर ध्येय तथा बुनियादी और विश्वविद्यालयों की शिक्षा के साथ उसके संबंध 
पर विचार एवं सिफारिश करे । डा० ए० लक्ष्मण-स्वामी मुदाल्यिर की अध्यक्षता 
में इस प्रकार के कमीशन की नियुक्ति कर दी गयी है। उसका काम अमी तक 
पूरा नहीं हुआ है | 

उपर्युक्त कमेटियों की सिफारिशों के आधार पर हम सेकंडरी शिक्षा के 
संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं--( १ ) पाँच बरस तक जूनियर 
बेसिक और तीन बरस तक सीनियर बेसिक शिक्षा के पश्चात्‌ विद्यार्थियों को 
चार बरस सेकंडरी शिक्षा मिलनी चाहिये। (२ ) शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम 
द्वारा होनी चाहिये। ( ३ ) सेकंडरी स्टेज्न में प्रत्येक विद्यार्थी को अंगरेजी की 
शिक्षा मिलनी चाहिये। यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक विश्व-विद्यालयों 
की शिक्षा अंगरेजी के माध्यम द्वारा हो। (४ ) सेकंडरी स्टेज में कार्योत्मक 
शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। कुछ सेकंडरी स्कूलों में विध्व-विद्यालयों के 
लिए, उपयुक्त शिक्षा का प्रबंध होना चाहिये ओर कुछ में ऐसी जिसे प्राप्त 
करके विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के कामों में लग जायेँ। (५) योग्य अध्यापकों 
की प्राप्ति के लिए उनके वेतन में वृद्धि ओर नौकरी की शातों में सुधार 
होना चाहिये । 


भारत-सरकार तथा संघांतरित राज्यों की सरकारों ने सेकंडरी शिक्षा संबंधी 
उक्त सिद्धांतों को खीकार कर लिया है और वे उन्हें ऋमशः कार्येरूप में परिणत 
कर रही हैं। किंतु सुधार की गति बैड़ी मंद है। नये हाई स्कूल नित्य-प्रति खोले 
जा रहे हैं। सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देती तथा उनके लिए. इमारतों का 
प्रबंध करती है। पर कार्यात्मक शिक्षा का प्रचार बहुत कम हुआ है। अध्यापकों 
का वेतन कुछ बढ़ाया तो गया है, पर सर्वतोभुखी महँगाई के कारण वह आज 
भी पर्यात नहीं है । शिक्षा के पाउय-क्रम में निश्चयता का अमाव है। आरंभिक 
शिक्षा की मॉति इसके प्रबंधकर्ता भी विद्याथियों और अध्यापकों के साथ प्रयोग 
कर रहे हैं। सेकंडरी शिक्षा में बड़ी विभिन्नता पायी जाती हैं। इसे दूर करके 
जहाँ तक संभव हो, समस्त देश में एक ही प्रकार की सेकंडरी शिक्षा होनी 
चाहिये। संभव है कि सेकेंडरी कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात इस संबंध में 
आवद्यक सुधार किये जायें | द 
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विश्वविद्यालय--आरंभिक और सेकंडरी शिक्षण-संस्थाओं के अतिरिक्त 
हमारे देश में ३० विश्वविद्यालय हैं जिनमें उच्च शिक्षा की व्यवस्था है। कुछ 
विश्व-विद्याल्य, ( जैसे आगरा विश्व-विद्याल्य ) अपने अधीन कॉलेजों में शिक्षा- 
प्राप्त विद्यार्थियों की केवल परीक्षा ही लेते हैं। कुछ ( जैसे कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय ) अपने अधीन कालेजों में शिक्षा-प्राप्त विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के 
अतिरिक्त उच्चकोटि की शिक्षा तथा अन्वेषण की व्यवस्था करते हैं! कुछ में 
केवल शिक्षा और अन्वेषण की ही व्यवस्था है। अधीन कॉलेजों के न होने के 
कारण, वे उन्हीं विद्या्थियों की परीक्षा लेते हैं जिनकी शिक्षा की व्यवस्था वे 
खयं करते हैं। उत्तर-प्रदेश में लवनऊ इलाहाबाद, अलीगढ़ और बनारस के 
विद्व-विद्यालय इसी प्रकार के हैं। विश्व-विद्याल्य विधान-समाओ द्वारा खीकृत 
ऐक्टों के अनुसार स्थापित किये गये हैं ओर उनके अंतर्गत उन्हें आंतरिक 
बातों में खतंत्रता है। वे खयं अपना बजट बनाते, अध्यापकों को नियुक्त करते, 
पाव्य-क्रम और पाव्य-अंथ निर्धारित करते तथा परीक्षाओं का संचालन करते हैं । 
उनके प्रबंध के लिए घांसलर, प्रो० वाइस-चांसलर आदि अधिकारियों के अति- 
रिक्त कोंसिल, सेनेट, कोर्ट आदि कई संस्थाएँ होती हैं, पर साधारणतया उनके 
प्रबंध में वाइस-चांसलर की ग्रधानता होती है। प्रत्येक विश्व-विद्यालय में कई 
फैकल्टियां ( जैसे कछा, विज्ञान, कानून, कृषि की फैकल्टियां ) हैं जो अपने 
संबंधित विषयों की शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। हाईस्कूल परीक्षा को पास 
करके प्रत्येक विद्यार्थी विश्व-विद्याल्य में पढ़ना चाइता है, इस लिए, नहीं कि 
उसे अधिक श्ञानाजन हो वरन्‌ इस लिए कि उसमें शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
वह अधिक धन कमा सके । कुछ विश्व-विद्याल्यों की पढ़ाई इंटरमीजियेट क्लास 
से आरंभ होती है और कुछ की बी० ए० से | उनकी सबसे ऊँची डिग्री डाक्टरी 
की है। उसका नाम विभिन्‍न विश्व-विद्याल्यों में अल्ग-अल्ग है । 

भारतीय विश्व-विद्याल्यों में अनेक दोष पाये जाते हैं। उनमें से कुछ 
का संबंध उनके प्रबंध से है और कुछ का शिक्षा की व्यवस्था से | प्रबंध के 
दोषों में सर्व प्रथम का संबंध वाइस-चांसलरों से है। कुछ विश्व-विद्यालयों के 
वाइस-चांसछलर उनकी कोट द्वारा चुने बाते हैं, कुछ में विश्व-विद्याल्यों की 
संस्थाएँ निर्धारित संख्या में उम्मेदवारों की सिफारिश करती और राज्य के 
राज्यपाल उनमें से किसी एक को नियुक्त करते हैं और कुछ में उनकी नियुक्ति 
सरकार द्वारा होती है। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में दछबंदी का दोष पाया 
जाता है। इसके कारण अध्यापक छोग भी अपने काम को न कर के, व्यर्थ के 
संघर्ष में लगे रहते तथा विश्व-विद्याल्यों के वातावरण को दूषित कर देते हैं । 
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सांप्रदायिकता और जाति-भावना के दोषों से भी भारतीय विश्व-विद्याल्य मुक्त 
नहीं हैं | नियुक्तियों के संबंध में प्रायः यह सुना जाता है कि वे योग्यता के 
आधार पर नहीं, वरन्‌ जाति और संप्रदाय के आधार पर की जाती हैं । 

विश्व-विद्यालयों के अध्यापक साधारणतया तीन श्रेणियों--प्रोफेसर, रीडर और 
लेक्चरार में विभक्त हैं। प्रोफेसरों को सबसे अधिक वेतन मिल्ता है, रीडरों को 
उनसे कम और लेक्चरारों को सब से कम | तीनों प्रकार के अध्यापकों से 
विभिन्‍न प्रकार के काम की आशा की जाती है। प्रोफेसरों और रीडरों से 
अध्यापन की अपेक्षा अन्वेषण की अधिक आशा की जाती है। फल्खरूप उन्हें 
पढ़ाई का काम कम करना पड़ता है। वेतन और काम के समय दोनों की दृष्टि 
से एक प्रोफेसर नो लेक्चरारों के बराबर है। यह अवस्था उस समय विशेष 
रूप से खटकने लगती है जब उच्च श्रेणी के अध्यापक अन्वेषण आदि न॑ करके 
दलबंदी में फँसे रहते है और अध्यापन का काम भी संतोषपूर्वक नहीं करते । 
इनके कारण कॉलेजों और विश्व-विद्यालयों का वातावरण कुछ दूषित सा हो 
गया है। अध्यापक २४ घंटे के नोकर समझे जाते हैं। अधिकारियों की आज्ञों 
के बिना वे किसी दूसरे काम को नहीं कर सकते । फल्खरूप वे साधारणतया 
व्यावहारिक होते हैं। भारतीय नेता भी उनके विरुद्ध यही आरोप लगाया 
करते हैं, पर अमी तक उन्होंने उन्हें व्यावहारिक बनाने क्री कोई योजना नहीं 
बनायी है। $; 

विश्व-विद्याल्यों की शिक्षा में भी कई दोष हैं। शिक्षा के कार्यातव्मक आधार के 
अभाव में, विश्व-विद्याल्यों में शिक्षित विद्यार्थी हाथ से काम करना आदर की 
इष्टि से नहीं देखते । शिक्षित होने के पश्चात्‌ वे नौकरी की खोज में इधर-उधर 
घूमने लगते हैं। पर देश में इतनी नोकरियोँ कहाँ! अतएव विश्व-विद्याल्यों 
के कारण देश के सन्मुख शिक्षित लोगों की बेकारी की समस्या है। शिक्षा का 
ढंग भी ठीक नहीं हैं। विद्यार्थी केवछ परीक्षा पास करने में छगे रहते हैं, 
ज्ञानाजन में नहीं । शिक्षा अंगरेजी के माध्यम द्वारा दी जाती है। व्याख्यानों की 
प्रधानता है और छलिखाई का काम बहुत कम लिया जाता हैं। अतएव 
विद्यार्थियों के ज्ञान में निश्चयता नहीं आने पाती.। इन दोषों के छारण, भारतीय 
विश्वविद्यालय, उपयोगी होते हुए भी, उतना' अच्छा काम नहीं कर सके हैं 
जितना वे अन्यथा कर सकते थे । 

इंटर युनीवर्सिटी बोडे--सब विश्व-विद्यालयाँ की नीति और कामों में 
सामंजस्य स्थापित करनें तथा अध्यापकों के विनिभय के उद्देश्य से, रूगभग 
२९ बरस हुए, इंटर-युनीवर्सिटी बोड की स्थापना हुईं थी। इसका प्रति वर्ष एक 
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अधिवेशन होता है। साधारणतया विश्व-विद्याल्यों के वाइस-चांसलूर या ग्रो० 
वाइस-चांसलर ही इसमें अपने-अपने विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
सन्‌ १९४८ का अधिवेशन ए.० लक्ष्मण खामी मुदाल्यिर की अध्यक्षता में 
मेद्रास में हुआ था । उसके द्वारा खीकृत प्रस्तावों का भावार्थ इस प्रकार है-- 
(१ ) शिक्षा को व्यावद्दारिक झुकाव देने के लिए विश्व-विद्याल्यों को व्यापार, 
विदेशी संबंध-संचालन आदि की उपयुक्त शिक्षा आरंम करनी चाहिये ओर 
भारत-सरकार और प्रांतीय तथा राज्यों की सरकारों को इसके लिए आवश्यक 
धन .की व्यवस्था करनी चाहिये। ( २ ) प्रत्येक विश्व-विद्यालय के वाइस-चांसलर 
को पूर्णकालीन अधिकारी होना चाहिये । ( ३ ) प्रत्येक विश्व-विद्यालय में एक 
अर्थ-कमेटी होनी चाहिये। (४ ) युनिवर्सिटी अनुदान-कमेटी को इंगढेंड और 
वेल्स की कमेटी के आधार पर पुनरसंगठित करना चाहिये | (५) युनीवर्सिटी की 
शिक्षा, संगठन ओर प्रबंध की जॉच और तत्संबंधी रिपोर्ट के लिए. एक कमीशन 
की नियुक्ति होनी जाहिये। 


युनीवर्सिटी कमीशन--इंटर-युनीवर्सिटी बोड तथा अन्य संख्ाओं की 
मांग के कारण भारत-सरकार ने दिसंबर सन्‌ १९४८ में, सर एस राधाक्ृष्णन्‌ 
की अध्यक्षता में दस सदस्यों का एक कमीशन, , विश्व-विद्यालयों की विभिन्न 
समस्याओं की जांच करने के लिए, नियुक्त किया। कमीशन के कारय-क्षेत्र की 
मुख्य बातें इस प्रकार थीं-( १ ) विश्व-विद्याल्यों में शिक्षा और अन्वेषण के 
उद्देश्य और ध्येय । ( २ ) विश्व-विद्यालयों के संगठन, कार्य ओर अधिकार-क्षेत् 
तथा उनके और प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों 
की सिफारिश । (३ ) विश्व-विद्यालयों की आर्थिक स्थिति। (४) विश्व- 
विद्यालयों ओर कॉलेजों में शिक्षा ओर परीक्षा के उच्चतम स्तर की व्यवस्था । 
(५ ) शिक्षा का माध्यम । (६) प्रादेशिक विश्व-विद्याल्यों की- स्थापना । 
(७ ) विश्व-विद्याल्यों में घार्मक शिक्षा की व्यवस्था । (८ ) अध्यापकों की 
योग्यताएं, नोकरी की शर्तें, वेतन आदि | (९ ) विद्याथियों में अनुशासन, 
छात्रावास और व्यूटोरियछ शिक्षा की व्यवस्था । 

कमीशन ने लगमग छः महीने के परिश्रम के पश्चात अपनी 
रिपोर्ट भारत-सरकार के सम्मुख उपस्थित की । उसकी मुख्य सिफारिश 
इस प्रकार थीं--( १) शिक्षा का उद्देश्य विमिन्न विद्याओं का समन्वय 
करना है। विभिन्नताओं के होते हुए जीवन एक इकाई है । जिन 
विषयों का हम अध्ययन करें, उनकी शिक्षा सर्व-व्यापक पाठ्य-क्रम के अंग के 
रूप में होनी चाहिये। (२) १२ बरस प्राइमरी और सेकंडरी शिक्षा प्राप्त 
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करने के पश्चात्‌ विद्यार्थियों की भरती कॉलेजों और विश्व-विद्याल्यों में होनी 
चाहिये | बी० ए० की पढ़ाई में तीन बरस रंगना चाहिये और जो विद्यार्थी 
आनसे सहित बी० ए.० पास करें, उन्हें एक बरस में एम० ए० की डिग्री लेने 
का अधिकार होना चाहिये। कमीशन ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कछा 
और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ३००० 
और १५०० निर्धारित की और विद्यार्थियों को अधिक योग्य बनाने के उद्देश्य 
से, व्यूटोरियल और सेमीना्स तथा अधिक अच्छे पुस्तकाल्यों की आवश्यकता 
पर जोर दिया | ( ३ ) अन्वेषण के संबंध में कमीशन ने यह सिफारिश की कि 
डाक्टरी के विद्यार्थियों को अपने विषय का संकीर्ण विशेषज्ञ न हो कर अधिक 
व्यापक शान प्राप्त करना चाहिये। विश्व-विद्याल्यों का मुख्य काम आधारभूत 
अन्वेषण का करना है। कित यदि वे अपने बिधयों में व्यवहारात्मक अन्वेषण 
करें तो उन पर किसी श्रकार का प्रतिबंध न होना चाहिये। (४ ) उच्च शिक्षा 
भारतीय भाषाओं के माध्यम द्वारा होनी चाहिये। साधारणतया शिक्षा प्रादेशिक 
भाषा के माध्यम द्वारा होनी चाहिये किंतु विश्वनविद्याल्यों को संघीय भाषा में 
कुछ था सब विषयों की शिक्षा के प्रबंध का विकल्‍प होना चाहिये। कमीशन 
ने कुछ सुधारों के उपरांत देवनागरी को भारत की लिपि स्वीकार किया और 
पारिमाषिक शब्दों के निधोरण के लिए एक बोर्ड की नियुक्ति की सिफारिश की। 
(५ ) व्यवसायात्मक शिक्षा के संबंध में कमीशन ने कृषि, व्यापार, शिक्षा, 
इंजीनियरी, कानून, टेकनाछॉजी आदि की शिक्षा की सिफारिश की। तीन 
बरस में बी० ए० की डिग्री ग्रास्त करने के पश्चात्‌, कमीशन ने कामून की 
डिग्री के छिए दो बरस की पढ़ाई को आवश्यक बतलाया। ( 5 ) कमीशन ने 
अध्यापकों को पूर्ववत्‌ तीन श्रेणियों में रखा, पर उनके वेतन बढ़ाने की 
सिफारिश की । विश्व-विद्यालयों, एम० ए० सहित डिग्री केलेजों और बिना 
एम० ए.० के डिग्री कोलेजों के संबंध में अल्ग-अछग सिफारिश की गयी हैं। 
(७ ) धामिक शिक्षा के संबंध में कमीशन ने प्रथम वर्ष के लिए कुछ समय 
तक चिंतन पर जोर दिया; द्वितीय वर्ष के लिए गौतम बुद्ध, सुकरात, मुहम्मद, 
ईसा मसीह, कत्नीर, नानक ऐसे धामिक नेताओं के जीवन-चरित्रों के अध्ययन 
पर और तृतीय वर्ष के लिए; धर्म की केंद्रीय समस्याओं के अध्ययन पर (८) 
विश्व-विद्यालय के वाइस-चांसछर को पृर्णकालीन वैतनिक कर्मचारी होना 
चाहिये। उसकी नियुक्ति का अधिकार इक्जीक्यूटिव 'कमेंटी की सिफारिश पर 
चांसलर को होना चाहिये। जो व्यक्ति वाइस-चांसलर बनने के लिए प्रयक्षशील 
हो उसे उसके लिए अनुपयुक्त समझना. चाहिये। ०० 
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शिक्षा संबंधी प्रमुख समस्याएँ--भारतीय शैक्षिक जीवन की निम्नलिखित 
समस्याएं विचारणांय हैं-- 

( १ ) योग्य अध्यापकों ओर अध्यापिकाओं की समस्या--भारतीय 
शैक्षिक जीवन की सर्वप्रथम समस्या योग्य अध्यापकों ओर अध्यापिकाओं की है। 
भारत में इनकी संख्या बहुत कम है। कम वेतन के कारण उनका नैतिक 
आचरण न तो उच्चकोटि का होता ओर न हो सकता है। कुछ अध्यापकों में 
अपने काम की योग्यता तक नहीं होती। इस प्रकार की अध्यापिकाओं की 
संख्या अध्यापकों की अपेक्षा कहीं अधिक है। समाज अब अध्यापकों का 
उतना आदर भी नहीं करता जितना पहले किया करता था। फल्खरूप 
योग्य व्यक्ति इस काम को ओर नहीं झुकते । योग्य अध्यापकों और अध्यापिकाओं 
की प्राप्ति के लिए. उनका वेतन इतना अधिक होना चाहिये कि जीवन की 
साधारण आवश्यकताओं की प्राप्ति के छिए वे किसी ऐसे काम को न करें जिसे 
समाज दीन समझता है | 

(२ ) शिक्षण-संस्थाओं में नेतिक आचरण की समस्या--शैक्षिक 
जीवन की दूसरी समस्या शिक्षण-संख्थाओं में नेतिक आचरण की समस्या है। 
विद्यार्थी के नैतिक जीवन का श्रोगणेश उसके कुट्ठुंच में होता है। स्कूछों और 
कालेजों में दूसरे विद्यार्थियों के साथ संप्क के कारण वह कुछ नयी बातें भी 
सीखता है । साधारणतया देखा जाता है कि हमारे विद्यार्थी नेतिक दृष्टि से उच्च 
कोटि के नहीं है । वे झूठ बोलते हैं और ठीक अवसर पर स्पष्टवादिता से हां 
या नहीं तक नहीं कह सकते । ऐसा आचरण उत्तम नागरिक जीवन के 
अनुकूल नहीं है। हमारी शिक्षण-संस्थाओं का वातावरण तथा उनकी परंपरा 
इस प्रकार की होनी चाहिये कि अनीति की ओर झके हुए विद्यार्थी वहां जा 
कर खतः नीतिवान बन जाये और नागरिकता की दृष्टि से हीन किसी काम की 
ओर न झुर्के । 

( ३ ) ख्री-शिक्षा की समस्या--शैक्षिक जीवन की तीसरी समस्या छ्ली- 
शिक्षा की समस्या है । हमें विदित है कि हमारे देश में स्री-शिक्षा का प्रचार 
बहुत कम है। माता की हैसियत से ज्लियां बालकों की सर्व प्रथम शिक्षक 
होती हैं। कभी-कभी वंशानुगत गुणों के साथ वे शिशुकाल में ही बालकों के 
संस्कार को इतना दूषित कर देती हैं कि उनका भविष्य सदा के लिए बिगड़ 
जाता है। इमारी सरकार ख्तरियों में शिक्षा-प्चार का प्रयक्ष कर रही है। पर 
समस्या सरकारी प्रयक्ञों से ही इल नहीं हो सकती। निर्धनता के कारण अनेक 
घरों में बचपन से ही बालिकाओं को घर का काम करना पड़ता है ओर वे 
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पढ़ाई के लिए नहीं छोड़ी जा सकतीं | प्रौढ़ स्त्रियों को तो शिक्षा के लिए. लेश 
मात्र भी समय नहीं मिल्ता । स्त्रियों को शिक्षित बनाने के छिए हमें लोकमत 
का निर्माण इंस प्रकार करना चाहिये कि घर में अशिक्षित बाछक और बाढिका 
का होना पाप-तुल्य समझा जाय । 

( ४) कार्योत्मक शिक्षा की समस्या--शैक्षिक जीवन की चौथी समस्या 
कार्याव्मक शिक्षा की है। हमारी सरकार इस ओर से भी उदासीन नहीं है। 
सन्‌ १९३६ से आज तक जितनी जॉच-कमेटियाँ नियुक्त हुईं हैं उन सबने शिक्षा 
को अधिक कार्यात्मक बनाने की सिफारिश की है। बुनियादी शिक्षा, जिसके 
अनुसार क्रमशः प्राइमरी और लछोअर सेकंडरी शिक्षा का पुनर्गठन हो रहा है, 
की मुख्य विशेषता कार्यात्मक शिक्षा की व्यवस्था है। किंतु सुधार की गति 
बड़ी मंद है। मोजूदा शिक्षा की अपेक्षा कार्याव्मक शिक्षा के लिए. अधिक घन 
की आवश्यकता है। हमारी सरकार विभाषन-जनित कठिनाइयों तथा सर्वतो- 
मुखी सुधारों की व्यवस्था के कारण, शिक्षा के लिए. उतना धन नहीं दे रही है 
जितने की आवश्यकता है। शिक्षा के लिएः अधिक धन दिये बिना भारत 
संसार के राष्ट्रों में वह स्थान नहीं प्रात कर सकता जिसका वह अन्यथा 
अधिकारी है । 

(५ ) शिक्षा में सांग्रदायिकता ओर जाति-भाषना--शैक्षिक जीवन 
की;पाँचवीं समस्या शिक्षा में सांप्रदायिकता और जाति-मावना की सम्रस्था है। 
सांप्रदायिकता और जाति-भावना ने इमारे देश को बड़ी हानि पहुँचायी है । 
शिक्षण-संस्थाओं में, उनके प्रवेश के कारण, इन दु्शुणों का कुप्रमाव बचपन से 
ही बालकों पर पड़ जाता है ओर अपनी बातचीत में वे कभी-कभी उनकी 
प्रशंसा, अच्छी व्यवस्था के कारण नहीं, वरन्‌ सांप्रदायिकता एवं जाति-भावना 
के कारण करते हैं। शिक्षण-संस्थाओं के नाम ही जाति और संप्रदाय पर रखे 
गये हैं । कहीं हिंदू कॉलेज है, कहीं इस्छामियां स्कूल, कहीं क्षत्रिय कालेज 
और कहीं कान्य-कुब्ज या खन्नी स्कूछ । इनकी नियुक्तियां मी प्रायः इसी आधार 
पर की जाती हैं। कुछेक में जाति विशेष के विद्यार्थियों को सहायता तक दी 
जाती हैं । धर्म-निरपेक्ष राज्य की शिक्षण-संस्थाओं में इस प्रकार की सांप्रदायिकता 
एवं जाति-भावना का अस्तित्व अनुपयुक्त है। सरकार को इस विषय की जॉच 
करके, जहाँ तक संभव हो, शिक्षण-संस्थाओं से सांप्रदायिकता और जाति-भावना 
के विष को, शीम्रातिशीघ्र दूर करना चाहिये । 

(,६ ) सह-शिक्षा की ससस्या--शिक्षण-संस्थाओं की छठी समस्या 
सह-शिक्षा की समस्या है। इसका तात्परय बारहक और बालिकाओं तथा ख्रियों 
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और युरुषों की साथ-साथ शिक्षा की व्यवखा है। पाश्चात्य देशों में इस संबंध 
में विशेष अतिबंध नहीं हैं, किंतु हमारे देश में जीवन के उच्च नेतिक आदर्श 
तथा पर्दाद्रथा के कारण, बालकों और बालिकाओं तथा स्त्रियों और पुरुषों की 
शिक्षा की अढ्ग-अल्ग संस्थाएँ स्थापित की गयी तथा की ज्ञा रही हैं। इसकी 
आवश्यकता के विषय में मतभेद है | 

कुछ अंद में मारत में सह-शिक्षा का प्रचार आरंभ हो गया है। आरंभिक 
शिक्षा, जहाँ तक संभव हो, सह-शिक्षा के आधार पर होनी चाहिये । सेकंडरी 
शिक्षा में सह-शिक्षा का सर्वथा अमाव है। जहाँ तक संभव हो, इसमें सह- 
शिक्षा आरंभ न होनी चाहिये। सेकंडरी स्कूलों में बाछकों और बालिकाओं की 
शिक्षा उनकी भावी आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिये | अतएव सह- 
शिक्षा से दोनों का काम नहीं चछ सकता | किंतु कॉलेजों और विश्व-विद्याल्यों 
की शिक्षा सह-शिक्षा के आधार पर होनी चाहिये। यहाँ पर अनेक विषयों की 
शिक्षा दी जाती है। उनके लिए योग्य अध्यापकों की आवश्यकता होती है और 
उनको ग्राप्ति के छिए धन चाहिये । भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति में सह- 
शिक्षा के बिना उच्च शिक्षा की पर्यातर व्यवस्था नहीं हो सकती | 

(७ ) शिक्षण-संस्थाओं में मजदूर-संघीय म्नोवृत्ति की समस्या-- 
हमारी शिक्षण-संस्थाओं की सातवीं समस्या उनमें मजदूर-संघीय मनोवृत्ि का 
प्रचार है। भारतीय नेताओं ने राजनीतिक संघर्ष के काल में, राजनीतिक 
उद्देश्य से, विद्यार्थियों को हड़ताल करने तथा शिक्षण-संस्थाओं को छोड़ने के 
लिए प्रोत्साहित किया था। यह मनोद्त्ति आज भी विद्यमान है, पर विद्यार्थी 
उसका प्रयोग राष्ट्रीय उत्थान के लिए नहीं वरन्‌ अपने तथा अपने वर्स के 
दित-साधन के छिए करते हैं। उनकी मनोबति न्यूनाघिक उसी प्रकार की 
हो गयी है जिस प्रकार की मजदूर-संघों की हैं। अध्यापकों में भी क्रमशः इसी 
मनोइति का उदय हो रहा है। उन्होंने अपने संगठन बनाये हैं और कभी- 
कभी वे हड़तालों की धमकी देते तथा उन्हें कर भी डालते हैं । 

भारतीय शैक्षिक जीवन का उक्त छकाव शोचनीय है और उसके दूर करने के 
दिए. सरकार, प्रबंध-कर्ताओं, अध्यापकों और विद्यार्थियों सबको प्रयक्षशीर होना 
चाहिये। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि छोकतंत्रात्मक आादर्स को अपनाने 
के परचात, हम छोगों के मुँह और उनकी क्रियाशील्ता को दमन द्वारा रोक नहीं 
सकते | अतएब यदि विद्यार्थियों को किसी बात की शिकायत हो, तो अध्यापकों 
- तथा शिक्षण-संस्थाओं के प्रबंधकों को उन्हें दबाने की अपेक्षा, शिकायतों को 
' दूर करने के लिए अधिक प्रयत्षशीछ होना चाहिये । इसी प्रकार यदि अध्यापकों 
२६ 
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को किसी बात की शिकायत हो, तो शिक्षण-संस्थाओं के प्रबंधकों और सरकार 
को उन्हें दबाने की अपेक्षा उनके साथ सहानुभूति का बर्ताव करना चाहिये। 


अभ्यास 

१, हिंदू और मुस्किस शिक्षा की सुख्य विशेषताओं को समझाकर लिखिये | 

२, भारत में आधुनिक शिक्षा का श्रीगणेश कब हुआ ? सन्‌ ३८३५८ के निर्णय 
का विवरण छिखिये तथा उसकी आलोचता कीजिये । 

३. चाह्सं-बुड के खरीते का सारांश लिखिये। उसे भारतीय शिक्षा का 
मैगना कार्टों क्‍यों कहा जाता है ? 

४. सन्‌ १९३५ से ३९५० तक शिक्षा की जाँच के लिए जो कमीशन और 
कमेटियाँ नियुक्त हुईं थीं, उनके नाम लिखिये । 

७, भारत में प्रचलित मौजूदा आरंभिक शिक्षा का विवरण लिखिये ओर उसके 
दोषों पर प्रकाश डालिये | ॥ 

६, बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं को समझाकर लिखिये | 

७, “भारत की मौजूदा स्थिति में चुनियादी-शिक्षा ही उसके लिए उपयुक्त 
है!”, इसकी आलोचना कीजिये । 

८, भारत सें प्रचलित मिडिक और सेकंडरी शिक्षा के दोषों को समझा कर 
छिखिये | 

९, सेकंडरी शिक्षा के संबंध में बुड-एबट ओर सारजेंट कमेटी की सिफारिशों 
की समझा कर लिखिये | 

१०, विश्व-विद्यालयों और कॉलेजों की मौजूदा शिक्षा सें कोन-कोन सी 

बुराइयाँ हैं 

युनीवर्सिदी ( राधाकृष्णन्‌ ) कमीशन किन बातों की जाँच के रिए नियुक्त 

किया गया था ? उसकी मुख्य सिफारिशों को समझा कर लिखिये । 

"१२. सह-शिक्षा के विषय में अपने विचारों को समझा कर लिखिये । 

१३. योग्य अध्यापकों की प्राप्ति के लिए सरकार ओर जनता को क्या करना 
चाहिये ? 

३४. शिक्षण-संस्थाओं में प्रचलित मजदूर-संघीय मनोबृत्ति को किस प्रकार दूर 
किया जा सकता है ? 

१७, भारत में कार्याव्मक, धार्मिक ओर नेतिक शिक्षा की आवश्यकता के विषय 
में अपने विचार प्रगट कोजिये । । 

३६, सत्री-शिक्षा की आवश्यकता और उसको प्रकृति पर एक निबंध लिखिये | - 
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हमारा सांस्कृतिक जीवन 


संस्कृति की परिभाषा--मनुष्य केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी है। 
जब शरीर द्वारा किये गये उसके कार्मों की अभिव्यक्ति एक प्रकार से होती है, 
बहुत संभव है कि उसकी आत्मा अपनी अभिव्यक्ति दूसरे प्रकार से करना 
चाहती हो । जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रत्येक 
जन-समूह की भी आत्मा होती है और वह अपनी अभिव्यक्ति विभिन्न देशों में 
विभिन्‍न प्रकार से करती है। परिस्थिति के अनुकूल उसकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन 
हो जाते हैं। प्राचीन यूनान ओर रोम में यह अभिव्यक्ति एक प्रकार से हुईं 
थी, प्राचीन भारत में दूसरे प्रकार से ओर आधुनिक थुरोपीय राज्यों में एक 
नये प्रकार से हो रही है। किसी जनसमूह की आत्मा की अभिव्यक्ति को उसकी 
संस्क्ृति कहा जाता है। 

सभ्यता और संस्कृति में निकट का संबंध है, पर दोनों एक दूसरे से मिन्‍न 
हैं। सभ्यता का संबंध विशेषतया मनुष्य के बाह्य आचरण से होता है। यदि 
किसी सभा में एक नप्म पुरुष आवबे, तो प्रायः सभी छोग उसे असम्य समझेंगे । 
उसका बाह्य आचरण समाज द्वारा स्वीकृत आचरण से भिन्न होने के कारण 
उसे असम्य मनुष्यों की श्रेणी में उतार देता है। पर बहुत संभव है कि नम्म 
होते हुए भी वह संस्कृति-संपन्‍न हो | संस्कृति का संबंध मनुष्य के आंतरिक 
जीवन, नीतिमता और सौंदर्योपासना से होता है। बहुत संभव है कि सभा 
में प्रविष्ट नम्म पुरुष में ये सब गुण हों । 


भारतीय संस्कृति की विशेषताएं--भारतीय संस्कृति की निम्नलिखित 
विशेषताएं उल्लेखनीय हैं--( १ ) प्रथम विशेषता उसका आध्यात्मिक आधार 
है | भौतिक बातों का स्वथा अभाव नहीं है, पर मौतिक ओर आध्यात्मिक 
बातों का इतना सुंदर समन्वय हुआ है कि भौतिक आध्यात्मिक पर निर्भर हो 
गया है। भारतीय बौद्धिक विकास, नेतिक आचरण और कछा में भी आध्या- 
त्मिक प्रधानता का अस्तित्व है। (२ ) दूसरी विशेषता उसका समन्वयात्मक 
आधार है| देश में विभिन्‍न जातियों के छोग आये और बसे | भारत ने उन 
सबको तथा उनकी संस्कृति को अपने में विलीन करके उनका समन्वय कर 
डाला । रेमसे मेकडाल्ड के मतानुकूछ यदि कोई व्यक्ति ऐसे दशंन या विचार- 
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घारा की खोज में निकले जो विभिन्‍न जातियों और उनके मतमेदपूर्ण विचारों 
के समन्वय पर आधारित हो तो उसे भारत के दशनों की ओर झुकना पड़ेगा। 

ये संसार को केवल भावात्मक दृष्ठि से न देखकर उसे मतभेद का स्थान समझ्नते 
हैं ओर सबको विचार ओर क्रियाशीलता की एकता में न बाँधकर, उनके 

मतभेद में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। ( ३ ) तीसरी विशेषता 
वैदिक संस्कृति की प्रधानता है। भारत में विभिन्‍न संस्कृतियों का समावेश 
हुआ | किंतु भारतीय संस्कृति के आधारभूत सिद्धांत सदा वैदिक बने रहे । 

उसने नयी बातों को ग्रहण किया, इस लिए नहीं कि वह उनमें अपने प्ृथकू 
अस्तित्व को मिटा दे वरन्‌ इस लिए कि वह उनको अपने में ' विछीन कर ले | 

(४ ) अनेकता में एकता का आभास--भारतीय संस्कृति की चोथी विशेषता 
अनेकता में एकता और असत्‌ में सत्‌ का आभास है। “सब मनुष्यों की 

आध्यात्मिक उत्पत्ति है ओर उनका लक्ष्य भी आध्यात्मिक है।” आरंभ में 

समस्त मानव-समाज का एक ही वर्ग था । “हम सबकी उत्पत्ति एक ही 

निकास से हुई है ।” “संसार के व्यक्ति संख्या में चाहे कितने ही अधिक और 
विचारों में एक दूसरे से घाहे कितने ही मिन्‍न क्‍यों न' हों, पर उन सबसमें 
एक परम आत्मा का प्रकाश है।?” हिंदू संस्कृति के ये विचार अनेकता में 
एकता तथा असत्‌ में सत्‌ के आमास के परिचायक हैं। (५) मानवता का 
आधार--भारतीय संस्कृति की पांचवीं विशेषता मानवता की पुकार है। 

आशुनिक युरोपीय सभ्यता की भांति भोतिकताबाद से पूर्णरूपेण एक न होकर, 

वह मानवता को सांसारिक शुखों की अपेक्षा श्रेष्तर समझती है । उससे प्रेम, 
दया, सहिष्णुता, त्याग आदि की जो मानवी ध्वनि निकल रही है, यदि उसे 

संसार की विभिन्‍न जातियाँ आज भी अपना ले, तो उनका नागरिक जीवन कछह 
ओर संघर्षयुक्त न रह कर आनंदमय ओर मैत्रीपूर्ण हो जायगा । 


भारतीय सांस्कृतिक जीवन का क्षेत्र--भारतीय सांस्कृतिक जीवन के 
अध्ययन में हमें उसके नैतिक, शैक्षिक तथा सौंदर्यात्मक जीवन का अध्ययन 
करना घाहिये। सामाजिक और धार्मिक जीवन के परिच्छेदों में हम भारत के 
नैतिक जीवन पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाल चुके हैं और शैक्षिक जीवन के 
परिच्छेद में उसके बौद्धिक विकास पर। यहां पर उन बातों के दोहराने की 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। अतएब भारत के सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन 
में, इस स्थान पर हम प्रधानतया उसकी कढ़ा और साहित्य पर प्रकाश डाढेंगे । 


भारतीय कछा--मनुष्य स्वमावतः स्वयं आनंद प्राप्त करना तथा दूसरों 
को आनंद देना चाहता है । इस उद्देश्य से वह अपने विचारों और मनोभावों 


[ १६५ ] 


'को इस प्रकार प्रगट करता है कि उसे स्वर्य आनंद मिले और दूसरों को भी । 
कभी वह चित्रों और मूर्तियों को बनाकर इस उद्देश्य की पूति करता है, कभी 
नृत्य, गान और वाद्य द्वारा, कमो वास्तुकछा द्वारा और कभी साहित्य, दर्शन 
और विज्ञान द्वारा । इन सबका सामूहिक नाम कला है। किसी सुंदर, उपयोगी 
या तकंयुक्त वस्तु के निर्माण में सजन-शक्ति ओर प्रतिभा या कौशल की जो 
अभिव्यक्ति होती है, उसे कछा कहते हैं। कछाएं छलित ओर सामान्य दो 
प्रकार की होती हैं। प्रथम में संगीत, वाद्य, रत्य, चित्र-कछा, मूर्ति-कला, वास्तु- 
कछा आदि की गणना होती हैं ओर द्वितीय में साहित्य, दशन और विशान की | 
-पथम में प्रधानतया सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है और द्वितीय में प्रतिमा और 
कौशल की | कलछाकार अपने मनोवेगों को व्यक्त करने में, कुछ सामान्य नियमों 
का पाल्‍न करता है, पर वह उनसे जकड़ा हुआ नहीं होता। उसकी 
स्वतंत्रता में ही उसकी अनुभूतियां मरी भांति प्रकट हो सकती हैं । 


प्राचीन हिंदू छलित कलाएं--हिंदू-काल में भारतीय ललित कल्ाएँ 
उन्नत अवस्था में थीं। वास्तुकला, मूर्ति-कलछा, चित्र-कला, संगीत, वाद्य, दृत्य 
' आदि सभी की सर्वतोमुखी उंनच्नति हुई थी। उसकी निम्नलिखित विशेषताएँ 
उल्लेखनीय हैं-- 


(१ ) कलाओं का धार्मिक आधार--प्रथम बिशेषता उनका धामिक 
आधार हैं। मूर्ति-कलां, चित्र-कंछा, वास्तु-कला में धामिक तथ्यों का निरूपण 
तथा धार्मिक विषयों का चित्रण किया गया है। संगीत, वृत्य और वाद्य के 
विषय में भी वही बात कही जा सकती है। हिंदू नत्तक ओर नक्तकी राधा 
ओर कृष्ण, शिव और पार्वती की छीछाओं के रत्य करते तथा इन्हीं विषयों के 
गीत गाते हैं। पाश्चात्य कला की भांति वे प्रकृति का अनुकरण-मात्र न करके 
उसमें अंतर्निद्दित ईश्वरीय सत्ता को देखते ओर अपनी छलित कछाओं में उसी 
की अभिव्यक्ति करते हैं । 


(२ ) आध्यात्मवाद की ओर झंका4--दूसरी विशेषता उनका आध्यात्म- 
बाद की ओर झुकाव है। पाश्रात्य छलित कछाओं की भांति वे यथार्थबादिनी 
नहीं हैं| पाश्चात्य॑ कछाएँं मौतिंक सोंदर्य, मांनवी रुचि तथा प्रांतिक दृश्थाँ 
का यथांवत्‌ चिंत्रण करती हैं। वे उनके अंतरंतर में किसी सब्बंकालीन सत्य 
का दशन नहीं करतीं | हिंदू-ललित कलाओं में बाह्य सौंदये में अंतर्निद्दित 
रहस्यंवाद का चित्रण है। उसका उदेश्य मानवी आत्मा और सांसारिक 
आकांक्षाओं को ईइवरीय आंत्मां और आकांक्षाओं में समर्पित कर देना हैं। 
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( ३ ) स्वतंत्र विकास--हिंदू छलित कलाओं का स्वतंत्र विकास हुआ है। 
अन्य जातियों के आने के कारण उनमें कुछ विदेशी अंश अवश्य भाये, पर 
इनके कारण, उनके स्वतंत्र विकास में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आयी | 
उनमें देश के स्वभाव तथा उसकी ह्टी परिस्थितियों की अभिव्यक्ति हुई है| 

( ४ ) प्राचीन हिंदू ललित कलाए प्रधानतया धार्मिक और आध्यात्मिक 
हैं, पर उनमें अन्य विषयों का सर्वधा अभाव नहीं है। उनमें *ंगारिक, 
प्राकृतिक, सामाजिक और बीर रस-पूर्ण विषयों का भी चित्रण है। हिंदू छल्ति 
कछाओं के ये अपवाद उसकी व्यापकता के परिचायक है, आधारभूत 
विशेषता के नहीं । 

प्राचीन हिंदू साहिदय--साहित्य, कला का दूसरा अंग है। इसे साधारण- 
तया सामान्य कला कहते हैं। छलित कलाओं की भांति इसमें भी किसी जन- 
समूह की आत्मा को अभिव्यक्ति होती है। साहित्य में जीवन का विश्लेषण 
ओर उसका चित्रण इस प्रकार किया जाता है कि पाठक साहित्यकार के साथ- 
साथ एक उच्चतर स्तर में पहुँच जाता है | [उत्तम साहित्य किसी को नीचे नहीं 
गरिराता । वह भाषा का ओ्रेष्ठतम स्वरूप तथा महान्‌ भावुक व्यक्तियों द्वारा समाज 
की अंतरात्मा का चित्रण करता है ) 

प्राचीन हिंदू-साहित्य के कई अंग हैं। उनमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ , दशन, 
अथैशात्र, आयुरवेद, धनुवंद, काव्य, जीवन-चरित्र और नाटक मुख्य हैं । हिंदुओं 
ते इन सब विषयों के महत्त्वपूर्ण मौलिक अंथ छिखें हैं. और उनमें से कुछ ऐसे हैं. 
जिनकी गणना संसार के श्रेष्ठतम प्रैथों में की जाती है। छलित कछाओं की 
भांति हिंदू-साहित्य मी प्रधानतया धामिक और आध्यात्मिक है। पर उसमें 
अन्य विषयों का सर्वथा अभाव नहीं है। 


हिंदू भारत की सांस्कृतिक एकता--हिंदू काल में भारत में सांस्कृतिक 
एकता का अस्तित्व था। धार्मिक जीवन में वेदों की प्रामाणिकता थी और 
मतभेद के होते हुए भी अनेक नेतिक सिद्धांत समस्त देश को समानरूप से मान्य 
थे। समस्त देश की सामाजिक रचना भी न्यूनाधिक एक ही प्रकार को थी 
और विभिन्‍नताओं के होते हुए; समस्त देश का रहन- सहन, खान-पान, आमोद- 
प्रमोद, उत्सव, मेले आदि एक ही प्रकार के थे। समस्त देश में साहित्य ओर 
कछा का उद्गम समानरूप से धार्मिक और नैतिक था ओर प्रांतीय विशेषताओं 
के होते हुए भी संगीत, मूर्तिकछा, चित्रकछा, नाव्यकछा, सभी में एक ही 
परिपाटी की झलक थी। संस्कृत सभ्य सम्ताज की भाषा थी। इन बातों से 
ग्राचीन हिंवू भारत की सांस्कृतिक एकता भरीभांति सिद्ध हो जाती है । 
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सध्यकाल में भारतीय कलूएंँ--मुसव्मानों के आगमन के कारण 
प्राचीन हिंदू साहित्य और कला को गहरी ठेस छगी । महमूद गजनवी, 
मोहम्मर गोरी तथा कुछ अफगान और मुगरू बादशाहों ने कट्रपन का 
सहारा लेकर हिंदू छलिति कलाओं की अनेक इमारतों और बस्तुओं तथा 
हिंदू साहित्य के अनेक ग्रंथों को नष्ट कर डाछा। पर इसके कारण कब्ा 
का विकास सदा के लिए नहीं रुका । अनेक मुसलमान बादशाह कछा से प्रेम 
करते तथा उसकी उन्नति के हिए प्रयक्षशील थे | दिल्ली के सुल्तानों को 
इमारतें बनवाने का बड़ा शोक था। इस विषय के उनके अपने विचार थे। 
वे तो पूर्णवरूपेण कार्यान्वित न किये जा सके, पर उनके शासनकाल में एक 
नयी शैली का जन्म हुआ जिसमें हिंदू और मुसल्मान शैलियों का सम्मिश्रण था 
ओर जिसे इस विशेषता के कारण हिंदू-सुसलव्मानी कछा? कहा जाता है। 
मुगलों के शासन-काल में यह सम्मिश्रण इसी प्रकार होता रहा। उन्हें भी 
इमारतें बनवाने का बड़ा शोक था । उन्होंने वास्तुकला संबंधी अपने आदर्श 
फारस से लिये थे। फल्खरूप उनके झासन-काल मे भारतीय और फारसी 
शैलियों का सम्मिश्रण हुआ । हिंदूकाछ के पतले स्तंभ, मेहराब, खिड़कियों की 
जालियों, गुंबन आदि फारसी कला के रंगीन खपरैछ, चित्रकारी, सादगी, संगमर- 
मर के प्रयोग तथा बाग-बगीचों से मिश्रित किये गये और इस प्रकार दोनों के 
समन्वय द्वारा हिंदी-फारसी शेली का जन्म हुआ । 


मुगलों के शासन-काल में चित्रकला और संगीत की बड़ी उन्नति हुई । 
इस्लाम द्वारा मनुष्य की आकृति के चित्रण के विरोध के कारण, कुछ मुसल्मान 
बादशाह चित्रकारी के विरुद्ध थे | परंतु अकबर को चित्रकला से बड़ा प्रेम था। 
वह उसे इंब्वर की महिमा समझने का एक साधन समझता था। अतएव 
उसके दरबार में अनेक हिंदू और मुसल्मान चित्रकार रहते थे । इनकी रचनाओं 
द्वारा अनेक अ्रंथ चित्रांकित किये गये । इनमें से मुख्य महाभारत, बाबर-नामा 
और अकबर नामा थे । ये इतने सुंदर थे कि अनेक कट्टरपंथी मुसलमान भी 
चित्रकारी की ओर आक्ृष्ट हुए। अब्बुढ फजल के मतानुकूछ “बम ग्रंथों के 
शब्दों का अक्षरशः अथ ढगाने वाले व्यक्ति, जो अब तक कला के शन्रु थे, 
अपनी आंखों से सचाई को देखने लगे हैं |? 


ओरंगजेब के अतिरिक्त प्रायः सभी मुगल बादशाहों को संगीत से प्रेम था । 
हमायूं संगीत को ईइवर की प्रार्थना का एक अंग समझता था| अकबर के 
दरबार में संगीत के अनेक विशारद थे जो रागों के अनुसार सात भागों में 
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विभक्त थे ओर प्रति सप्ताह एक दिन, प्रत्येक भाग के संगीतशों को दरबार में 
गाने का अबसर मिलता था। उनमें से तानसेन सब से प्रसिद्ध था । 

मुसलमानों के शासन-काल में साहित्य की भी अच्छी उन्नति हुईं । अनेक 
मुसलमान विद्वानों ने संस्कृत अंथों का अध्ययन किया और अनेक हिंदू विद्वानों 
ने फारसी के ग्रंथों का। इस सम्मिश्रण के कारण राज्य से हिंदुओं की प्राचीन 
विद्याओं को बड़ा प्रोत्साइन मिला । उनके अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद 
किया गया । इस प्रकार फारसी साहित्य की वृद्धि हुईं। मुगलों के शासन-काल 
में ब्रज भाषा तथा हिंदी की कविता की भी उन्नति हुईं । तुलसीदास; सूरदास, 
महाकवि सुंदर (सुंदर-श्वृंगार के रचयिता) केशव दास, भूषण, छाल, बिहारी, देव 
आदि मुगल काछ के प्रसिद्ध कबि हैं। मुगलों के काल में अनेक इतिहास 
के ग्रंथ तथा आत्म-कथाएँ लिखी गयीं। इतिहासों में महत्त्वपूर्ण स्थान अब्बुल 
फजल कृत 'आइने अकबरी? और “अकबर-नामा” का है। इनमें अकबर के 
राज्य तथा शासन का पूरा विवरण है| भुगलों के ही शांसनकाल भें भारत में 
उदूँ भाषा की उत्पत्ति हुईं। काछांतर में वह कुछ भारतीयों के बोल्चाल की 
भाषा बन गयी | 

हिंदुओं और मुसलमानों का उक्त सम्मिश्रण छलित कछाओं और साहित्य 
तक ही सीमित न रह कर, धार्मिक क्षेत्र में भी उतरा और कुछ लोग हिंदू 
और मुसलमानों की धार्मिक एकता के उद्देश्य से सूफी मत का प्रचार करने 
लगे । उन्हें विशेष सफलता तो न मिली, पर उनके प्रयत्नों द्वारा दोनों का पररुपर 
वैमनस्थ कुछ अंश में कम अवदय हो गया | 


सध्यकाल में भारत की सांस्कृतिक एकता--मध्य कार सें भारत की 
सांस्कृतिक एकता एक प्रकार से छ॒प्त सी हो गयी और उसके स्थान पर 
विभिन्‍नता ने प्रवेश किया। इसमें संदेह नहीं कि प्रायः सभी मुसलमान, 
हिंदुओं की बोद्धिक श्रेष्ठत को मानते तथा उनकी कछाओं, दर्शन, विशान 
आदि का अध्ययन करते थे। पर वे अपने को ईश्वर का विशेष प्रिय 
समझकर, घामिक बातों में अपने को हिंदुओं से श्रेष्ठतर समझते थे । 
उनका विचार था कि दो बातों अर्थात एक ईइवर ओर मनुष्य की 
समानता में विश्वास के कारण, इस्त्म हिंदू घमें से कहीं अच्छा था। 
पर थे दोनों विचार हिंदुओं में पहले से ही विद्यमान थे। मुसलमानों ने इनके 
प्रचार के लिए हिंदुओं के साथ जैसा बर्ताव किया उसके कार मध्यकालीन . 
भारत की संस्कृंतिक एकता उस प्रकार की ने.हो सकी जैसी अकबर जैंसें 
चादशांहों के शासन में हो सकी थीं। 
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न 


आधुनिक काल में भारतीय संस्क्रति--आधुनिक कार में पाश्चात्य 
सभ्यता के आक्रमण के कारण, भारतीय संस्कृति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गये 
हैं। जीवन के भौतिक आधार तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण साहित्य 
ओर दरन, विज्ञान और कब्य, उृत्य और गान, चित्रकछा, मूर्ति-कल्ा, वास्तु 
कल्ा, शिक्षा-पद्धति और नेतिक आदर्शों में इतने परिवर्तन हो गये हैं कि 
भारतीय जीवन की सांस्कृतिक एकता एक प्रकार से विछुप्त सी हो गयी है | 
पाच्चात्य शिक्षा के प्रचार के कारण आज भारत में अनेक ऐसे व्यक्ति मिलेंगे 
जिन्हें हिंदू ओर इस्ल्यमिक संस्कृति का लेशमात्र भी ज्ञान न होगा और बहुत 
से ऐसे भी जिनका रहन-सहन पूर्णतया पाइ्चात्य दंग का होगा। जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में पाइचात्य सभ्यता का प्रभाव दृष्टि-गोचर हो रहा है। धर्म का 
स्थान राजनीति ने ले छिया है ओर प्राचीन और नवीन में ऐसा संघर्ष मचा 
हुआ है कि उनका समन्वय कठिन प्रतीत हो रहा है। इतना होने पर भी 
अपने त्याग, कष्ट-सहन तथा गांधीजी के नेतृत्व के कारण हम खतंत्र हो गये 
हैं। फल्खरूप हमारे सांस्कृतिक उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा कहीं अधिक 
हो गये हैं । 

खतंत्र भारत की सांस्कृतिक समसस्‍्याएं-.( १ ) खतंत्र भारत की सर्व- 
प्रथम सांस्कृतिक समस्या सांस्कृतिक' समन्वय की हैं। देश में इस समय कई 
संस्कृतियां हैं और प्रत्येक के अनुयाइयों को अपनी-अपनी संस्कृति की रक्षा 
का अधिकार है| पाकिस्तान के निर्माण के कारण यह समस्या और भी कठिन 
हो गयी है। उसके इस्छामिक आधार की प्रतिक्रिया भारत पर भी पड़ती है। 
भारत के कुछ लोग इसी के कारण प्राचीन हिंदू संस्कृति को पुनर्जायत करने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। बे भारत को विश्ञुद्ध हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं। नये 
संविधान की एक आलोचना यह है कि उसमें भारतीयता का अभाव है| 
किंठु उसके अनुसार संगठित सरकार भारत की प्राचीन संस्कृति की पूर्ण-रूपेण 
अवहेलना नहीं कर सकती। देश में हिंदुओं की प्रधानता तथा सरकार के 
लोकतंत्रात्मक आधार के कारण, यह असंभव नहीं कि "कभी ऐसे दलों की 
प्रधानता हो जाय, जो प्राचीन हिंदू संस्कृति के संकी्णं समर्थक होँ। ऐसी 
स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय शांति में बाधक हो सकती है। इससे बचने के लिएः यह 
आवश्यक है कि अमी से सांस्कृतिक समन्वय का अ्रयक्ष कियां जोय॑। हिंदू 
मुस्लिम और पाश्चात्य सैस्‍्कृतियों का इस प्रकार सम्मिंश्रण होना चाहिये किं 
किसी को यह शिकायंत न रहें कि उंसकी अंवर्देलनोी की गयी अथवा की 
जा रही है। 
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भारतीय संस्कृति के समन्वय में संकी्णता के बचने का प्रयत्ञ होना 
चाहिये। उसका धार्मिक, आध्यात्मिक एवं मानवीय आधार होना घाहिये। 
भारत की मौजूदा सरकार अंतर्राष्ट्रीया के पक्ष में है। राष्ट्रपपिता गांधी जी 
मानवता के पुजारी थे | समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति का मानवीय रूप होना 
चाहिये और शिक्षण-संस्थाओं तथा नैतिक आचरण के नियमों को इस प्रकार 
संशोधित करना चाहिये कि अंतर्राष्ट्रीया। एवं मानवता की ओर झुकी हुई 
संस्कृति को प्रोत्साहन मिले ' 

( २ ) भारत की दूसरी सांस्कृतिक समस्या राष्ट्रभाषा की समस्या है| 
देश में छगभय २१५ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से कुछ उच्च 
कोटि की हैं ओर कुछ का सुसंपन्‍न साहित्य भी है। भाषाओं की विमिन्‍नता 
के कारण एक राज्य के निवासी दूसरे के निवासियों की बातचीत समझने 
में असमर्थ है। शिक्षित समाज में अंगरेजी का प्रचार है और लगभग १०० 
बरस तक वह सरकारी भाषा के पद पर रही है । 

ख्तंत्रता के पूर्व भी भारतीय नेताओं के सम्मुख राष्ट्रभाषा की समस्या 
थी । कुछ छोग अंगरेजी के पक्ष में थे, कुछ हिंदी के, कुछ उदूँ के और कुछ 
हिंदुस्तानी के | : अंगरेजी इतने कम छोगों द्वार बोली जाती थी कि उसे 
राष्ट्रभाषा बनाना असंभव था । उदूं का समर्थन भारतीय मुसव्मान करते थे | 
किंतु उसमें साहित्य का अभाव था और भाषा-विषयी इतने दोष थे कि वह 
राष्ट्रमाषा के पद पर न बैठायी जा सकती थी। हिंदी, भारत के अधिकांश 
लोगों की भाषा थी। पर उसका साहित्य बँगला, मराठी, गुजराती आदि प्रांतीय 
भाषाओं की अपेक्षा कम विकसित था। उसकी सर्वश्रेष्ठ अच्छाई यह थी कि 
उसका व्याकरण अन्य भाषाओं के व्याकरण से सरछ था और वह आसानी से 
सीखी जा सकती थीं। कुछ लोग हिंदी और उदं को संस्कृत ओर फारसी के 
आधिपत्य से मुक्त तथा दोनों का समन्वय करके हिंदुस्तानी नाम की एक नयी 
भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। पाकिस्तान के निर्माण के 
कारण हिंदुस्तानी के समर्थकों की संख्या बहुत कम हो गयी है । 


भारतीय संविधान-सभा ने इस विषय पर विचार करके देवनागरी लिपि में 
हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया है। उसने यह भी निर्धारित 
किया है कि सरकारी कामों के हछिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय 
अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ( रोमन अंक ) हो। इस सामान्य व्यवस्था के होते 
हुए भी १५ बरस तक सरकारी कामों में अंगरेजी का प्रयोग पूर्ववत्‌ होता रहेगा। 
इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि संबिधान-सभा को राष्ट्रभाषा का निर्धारण, 
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निश्चित सिद्धांत के अनुसार नहीं, बरन्‌ समझोते के आधार पर करना पड़ा है | 
भारत के विभिन्न भागों को, जहाँ तक हो सके, इस निर्णय को शीघातिशीघ्र 
कार्यान्विव करना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि इससे कुछ छोग असंतुष्ट हैं । 
पर राष्ट्रीय एकता के लिए भारत के ग्रत्येक भाग को कुछ न कुछ बलिदान 
करना पड़ेगा । इसी के सहारे हम ब्रिटिश सरकार-जनित अनेकता का अंत 
कर सकते हैं। 

राष्ट्रभाषा के संबंध में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप कुछ अनुचित सा 
प्रतीत होता है। देवनागरी अंकों से हिंदी का साहित्य संबंधित है । बहुत सी 
कविताएं उन्हीं अंकों के रूप पर की गयी हैं। अतएवं हम उन अंकों का 
परित्याग नहीं कर सकते | भारत के नये संविधान में भावी संशोधन की व्यवस्था 
की गयी है। पंद्रह बरस के पश्चात्‌ राष्ट्रपति एक भाषा-कमीशन नियुक्त करेंगे 
और वह इस बात की सिफारिश करेगा कि किन कामों में अंगरेजी भाषा 
ओर रोमन अंकों के स्थान पर हिंदी भाषा और देवनागरी अंकों का प्रयोग 
किया जाय । 

( ३ ) भारत की तीसरी सांस्कृतिक समस्या भाषाओं के ज्ञान की समस्या 
हैं। राष्ट्रभाषा का शान तो सब लोगों को होना चाहिये, पर उसके साथ-साथ, 
यदि सब छोगों को नहीं, तो कम से कम कुछ छोगों को अंगरेजी का भी शान 
होना चाहिये। वह एक विकसित भाषा है ओर उसका साहित्य इतना व्यापक 
एवं उच्च कोटि का है कि उसके ज्ञान के बिना भारत के साहित्यक एवं वेशानिक 
विकास को गहरी ठेस छगेगी। अंतराष्ट्रीय एवं व्यापारिक संबंधों के संचालन के 
लिए भी अंगरेजी के ज्ञान के विषय में दो मतों का होना असंभव है । 
साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रादेशिक भाषा का भी ज्ञान होना चाहिये। 
इस प्रकार भारतीय नागरिकों को अंतराष्ट्रीय भाषा के रूप में अंगरेजी, राष्ट्रभाषा 
के रूप में हिंदी ओर प्रादेशिक भाषा के रूप में अपने प्रदेश की भाषा का 
शान प्राप्त करना चाहिये। जिन छोगों की मातृभाषा ओर राष्ट्रभाषा एक ही हो, 
उन्हें भारत की किसी अन्य प्रादेशिक भाषा का ज्ञान प्राप्त केरना चाहिये। 
ऐसा करने से भारत की सांस्क्ृतिक एकता की स्थापना में सहायता मिलेगी । 


( ४ ) भारत की चोथी सांस्कृतिक समस्या नेतिक आचरण की समस्या है | 
पाश्चात्य सभ्यता के आक्रमण के कारण भारत के प्राचीन नैतिक बंधन कुछ 
शियिल से हो चले हैं। भारत के ढिए इससे अधिक अहितकर दूसरी बात नहीं 
हो सकती | अपनी नीति के ही कारण उसका मस्तक संसार में ऊँचा है। 
आध्यात्मिक उन्नति के ढिए सांसारिक सुखों का परित्याग उसका आदश है । 
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बुरे आचरण की अपेक्षा भूखों मरना उसकी दृष्टि में अयस्कर है। यदि हम 
नीति के इन सिद्धांतों का परित्याग करके पाइ्चात्य सभ्यता के खोखले सिद्धांतों 
की ओर झकेंगे, तो हम अपना सब कुछ खो बैठेंगे । नीति-विहीन भारत रंक हो 
जायगा । अतएव हम सबको अपने प्राचीन नैतिक आघरणों की रक्षा करनी 
चाहिये । उन्हीं में भारतीय संस्कृति की अंतरात्मा निहित है। 


अभ्यास 
१. संस्कृति का क्या अर्थ है? भारतीय संस्क्ृति की विशेषताओं को 
, _मझाकर लिखिये । ' 

२, संस्कृति के अंतर्गेत्‌ किन-किन बातों का समावेश होता है ! [संस्कृति 
ओर सम्यता में क्‍या अंतर है ? 

३. छलित और सामान्य कलाओं का क्‍या अर्थ है? हिंदू भारत की 
ललित कछाओं और साहित्य की विशेषताओं पर भ्रकाश डालिये । 

४. भारत को सांस्कृतिक एकता का क्‍या अथ॑ है ? मध्यकाछ में यह 
एकता कहां तक विद्यमान थी ! 

७, स्वतंत्र भारत सें सांस्कृतिक समन्वय की समस्या कैसे हक की जा 
सकती है ! क्‍या उसमें भारत के प्राचीन नैतिक आदझ्यों की रक्षा 
अनिवाय रूप से करनी चाहिये ? 

६, राष्ट्रआषा का क्‍या अथे हैं ! भारत की राष्टु-साषा के संबंध के अपने 
विचारों को समझाकर लिखिये | 


९ 


हमारा स्वास्थ्य 


स्वास्थ्य ओर उत्तम नागरिक जीवन--उच्तम स्वास्थ्य और उत्तम 
नागरिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है । स्वस्थ शरीर में सस्थ मस्विष्क का निवास 
होता है । अतएव जिस राष्ट्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, बह अपनी मानसिक 
उन्नति नहीं कर सकता । जनता के खराब स्वास्थ्य के कारण राष्ट्र की शक्ति कम 
हो जाती तथा उसका नैतिक आचरण गिर जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के 
बिना न तो मनुष्य आत्म-संयमी हो सकता है, न सदाचारी | खराब स्वास्थ्य में 
मनुष्य किसी प्रकार के उत्पादन का काम नहीं कर सकता। वह निस्तेज तथा 
पराक्रमहीन रहता है। फल-सवरूप किसी राष्ट्र का बुरा स्वास्थ्य उसकी दरिद्रता 
का परिचायक होता है। सारांश यह कि अच्छे सास्थ्य के बिना उत्तम नागरिक 
जीवन असंभव है । 


भारत के स्वास्थ्य की कुछ महत्त्वपूर्ण बातें---संसार के अन्य देशों की 
अपेक्षा भारतीयों का खास्थ्य गिरा हुआ है। उसके संबंध की निम्नलिखित बातें 
विचारणीय हैं--(१) सन्‌ १९४८ में भारत में प्रति सहल २५"४ पेदाइशे हुईं थीं 
और १७,१ मृत्युएं। ये संख्याएं संसार के अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक 
हैं। सन्‌ १९४० में युनाइटेड किंगडम के छिए ये संख्याएँ क्रमानुगत १५ और 
१३.९ थीं ओर संयुक्त-राज्य-अमरीका के लिए. १७.९ और १०.८ । उच्च पेदाइश 
तथा मौत की दर देश के खराब स्वास्थ्य की परिचायक है। (२) प्रति सहख 
जीवित नवजात शिक्षुओं में भारत में छगभग १३०.९ ( सन्‌ १९४८ में ) 
मौत के घाट उतर जाते हैं । न्यूजीलेंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमरीका 
तथा इंगढँड ओर वेल्स के लिए इस प्रकार की संख्याएं क्रमशः ३१, ३८, 
५४ ओर ५८ थीं। ये संखाएं भी देश के गिरे हुए स्वास्थ्य की 
परिचायक हैं। (३ ) भारतीयों की भौसत्‌ अवस्था अन्य देशों की अपेक्षा 
बहुत कम है। सत्रीडन की ओसत्‌ अवस्था ६० बरस, जर्मनी की ५६ बरस, 
इंगलेंड की ५५ बरस, फ्रांस की ५२ बरस, जापान की ४२ बरस और 
भारत की केवछ २७ बरस है। राष्ट्र के गिरे हुए. खास्थ्य का इससे अधिक 
अकाव्य प्रमाण मिलना कठिन है। (४ ) गर्भाधान और शिक्ष-जन्म के कारण 
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प्रतिवर्ष छाभग २,००,०० ख्त्रियों की मृत्यु होती है। प्रति सह यह संख्या 
लगभग २० है। अन्य देशों में यह संख्या बहुत कम होती है। इंगहैंड में ड्स 
प्रकार की स्त्रियों की संख्या प्रति सहल छगमग ४ है। (५) भारत में अन्य 
देशों की अपेक्षा रोगों का अधिक प्रकोप रहता है | प्रतिवर्ष लगभग ६२ ,००,००० 
व्यक्ति विभिन्न बीमारियों के कारण मौत के घाट उतरते हैं। छगमग ३६,००,००० 
मौतें बुखारों के कारण होती हैं, ५ छाख थाइसिज के कारण, ३े छाख ओऑब 
ओर दस्त के कारण, ५० हजार हैजे के कारण, और १० छाख मलेरिया के कारण । 
भारत में अंधों की संख्या छग्मभग बीस छाख हैं, कोढ़ियों की १० लाख, और 
पागलों एवं अद्ध-पागलों की छगभग २ प्रति हजार। ( ६ ) भारत की, प्रति 
वर्ष ६२,००,००० मृत्युओं में से, ३१ छाख ऐसे बालकों की होती हैं जिनकी 
अवस्था दस बरस से कम है। इनमें से १५३ छाख एक बरस से कम 
शिक्षुओं की होती हैं । 


भारतीयों के खराब स्वास्थ्य के कारण--भारतीयों के खराब स्वास्थ्य 
के कारणों में से निम्नलिखित विचारणीय हैं--- 


( १) कम तथा अपोष्टिक भोजन--भारत के छगभग ३० प्रतिशत्‌ 
निवासियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल्ता। इनके अतिरिक्त लगभग ३० प्रतिशत्‌ 
व्यक्तियों को ऐसा भोजन मिल्ता है जिनमें पौष्टिक पदार्थों की कमी होती है। 
इंडियन रिसचे फंड एसोसियेशन ( ताकत ॥१०४९७"०॥ पएपयात 4880 - 
०४०४४०॥ ) की न्यूट्रीशन एडवाइजरी कमेटी ( फैपाणणणा 44ए78079 
(207777606७ ) की सिफारिशों के अनुसार प्रति व्यक्ति को निम्नलिखित दर 
से भोजन मिलना चाहिये--- 


' अनान प्रतिदिन १४ औँस चीनी प्रतिदिन ९ ऑऔंस 
दाल 9 हे ऑंस चर्नी 9. २ ऑऔंस 
तरकारी ,, १० ओंस मछलीऔरगोश्त ,, ३ ऑऔंस 
फल कक ३ ऑँस _ अंडा 9. 
दूध ४! १० ओऑंस. ! 
शाकाहारियों को अंडे और गोझइत के स्थान पर प्रति दिन चार औंस 

अतिरिक्त दूध मिलना चाहिये। भारतीयों में से बहुत कम को इतना 
भोर्जन मिल्ता है। ह ' 


(२ ) खास्थ्य के अनुकूछ वातावरण का अभाव--दूसरा कारण स्वास्थ्य 
के अनुकूछ वातावरण का अभाव है। अनेक भारतीय ऐसे घरों में रहते हैं 
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जो स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होते। आबादी घनी होती है। देहातों की अपेक्षा 
शहरों में घनी आबादी को समस्या अधिक जटिल है। वहां पर छोटे-छोटे घरों 
में इतने अधिक आदमी रहते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। घरों के 
भीतर खच्छता का भी अमाव होता है। पाखानों, नालियों आदि के कारण 
बीमारी के कीटाणु शरीर में आसानी से प्रवेश करके, मनुष्यों को रोगी 
बना देते हैं । 

(३ ) स्वास्थ्य-प्रद आदतों का अमाव--भारत की अधिकांश जनता में 
स्वास्थ्य-प्रद आदतों का अभाव है। अनेक भारतीय न तो खास्थ्य के नियमों 
को जानते और न जानना चाहते हैं। जो जानते हैं वे भी उन्हें काय-रूप में 
परिणत नहीं करते । मारत के कुछ शिक्षित लोग भी जहां चाहते हैं वहां थुक 
देते हैं । देहातों में खवास्थ्य-प्रद आदतों का अमाव और भी अधिक है। 


(४ ) बीमारियों की अधिकता--खराब खास्थ्य का चोथा कारण बीमारियों 
की अधिकता है। भूमध्य-रेखा के निकट, उष्ण कटिबद्ध में स्थित होने के 
कारण, हमारे देश में बीमारी के कीयाणु बड़ी शीघ्ता से उत्पन्न होते तथा फैल 
जाते हैं | संक्रामक बीमारियां अत्यधिक सख्या में पायी जाती हैं। इन बीमारियों 
के दिनों में भी छोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करते । 


(५ ) सामाजिक कुप्रथाएं--हमारे देश में अनेक सामाजिक कुप्रथाएं हैं 
उनका भी स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। पद की कुप्रथा के कारण, अनेक 
स्त्रियों को खच्छ वायु तक नहीं मिलती । बारू-विवाहों के कारण अनेक स्त्रियों 
को प्रोढ़ हुए बिना मातृत्व के उत्तरदायित्व को उठाना पड़ता है । 

( ६ ) मानसिक बोझ्च--खराब खास्थ्य का छठा कारण मानसिक बोझ का 
अस्तित्व है। यों तो संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे किसी प्रकार 
की घिता न. हो, पर भारतीय अन्य देशों की अपेक्षा अधिक चिता-ग्रस रहते 
हैं । इसका प्रधान कारण उनकी निर्धनता है । अधिकांश व्यक्तियों को भोजन 
और वच्च॒ की ही चिंता सताया करती है। कुछ छोग सामाजिक घलनों के 
के कारण लड़के और लड़कियों के विवाह की समस्या के कारण चिंतित रहते 
हैं। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति कम आय के साथ समाज में सम्मानपूर्वक रहने की 
इच्छा के कारण अपने जीवन को चिंता में व्यतीत करते हैं। बीमारियों के 
कारण भी अनेक व्यक्ति चिंता-अस्त रहते हैं। चिंता-जनित मानसिक बोझ के 
कारण मनुष्य की अवरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है और काछांतर में उसका 
'सास्थ्य बिगड़ जाता है| 
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( ७ ) अस्पतालों ओर ओषधाछयों की कमी--अच्छे स्वास्थ्य के लिए 
रोगों के आने पर, रोगियों की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होना चाहिये। 
भारत में अस्पतालों की संख्या भी पर्यात नहीं है इनमें प्रति सहख निवासियों 
के पीछे "२४ बिस्तरों की व्यवस्था है। संतोषग्रद प्रबंध के लिए. ७ बिस्तर होना 
चाहिये। अस्पतालों में रोग्रियों के साथ सहानुभूति का बर्ताव नहीं होता | 
प्रायः सभी अस्पतालों में ओषधियों और सामग्री की कमी होती है। प्राइवेट 
डाक्टरों और वैद्यों की संख्या भी पर्यात नहीं है और उनका वितरण दोषपूर्ण 
है। भारत में प्रति ६००० व्यक्तियों के पीछे और इंगलैँड में १००० व्यक्ति के 
प्रीछे एक डाक्टर है। भारत के ९० प्रतिशत्‌ निवासी देहातों में रहते हैं, और 
९० प्रतिशत्‌ डावटर और वेद्य शहरों में । स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताढों और 
डाक्टरों की उक्त व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है । | 


स्वास्थ्य संबंधी सरकारी व्यवस्था--भारत में स्वास्थ्य-संबंधी सरकारी 
व्यवस्था का सर्व प्रथम उछ्लेंख सन्‌ १८५९ में मिलता है, जब सैनिकों के स्वास्थ्य 
की जाँच के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त हुआ था और उसने अपनी 
सिफारिशों, सैनिकों के स्वास्थ्य के साथ-साथ, सार्वजनिक खास्थ्य के संबंध में 
भी की थीं। अतएब बंबई, मद्रास ओर बंगाल के प्रांतों के लिए स्वास्थ्य 
कमीशन नियुक्त हुए और १८६४ में केंद्र और प्रांतों में कुछ सरकारी अधिकारी, 
बिन्हें सैनीटीरी कमिश्नर ( डिक्ा॥&770ए7 0 00णा8807०7/8 ) कहा जाता 
था | सन्‌ १९०४ में छ्लेग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि 
सार्वजनिक खास्थ्य के कामों को परिवद्धित करमा तथा खास्थ्य संबंधी अन्वेषण 
के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी चाहिये। फलखरूप केंद्रीय सरकार 
के अधीन स्वास्थ्यन्भन्वेषण विभाग ( 06का08॥ +408887०7 ॥)00७7"(% 
7707/ ) खोला गया, इंडियन रिसर्च फंड एसोसियेशन ( [70487 +०8७७- 
707 फ'घात 380009(909 ) की स्थापना हुईं और प्रांतों को प्रतिवर्ष 
स्वास्थ्य संबंधी सरकारी अनुदान दिया जाने छगा। इसके पूर्व सन्‌ १८८८ में 
भारत-सरकार, अपने एक प्रस्ताव द्वारा, खानीय उंखाओं का ध्यान सार्वजनिक 
सखास्थ्य संबंधी उनके कर्तव्यों की ओर आइृष्ट कर चुकी थी । 

भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९१९ के ऐप्ट द्वारा, देध शासन-ग्रणाली की 
व्यवस्था के कारण, सावजनिक खास्थ्य, उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में आ गया । 
उन्होंने इस संबंध में कुछ काम भी किये, किंत द्वेध शासन-प्रणाडी के दोषों 
के कारण, उन्हें विशेष सफलता न मिली । सन्‌ १९३५ के संविधान के अंतर्गत 
परंतीय खराज्य को व्यवस्था के कारण, ग्रंतीय सरकारों को खास्थ्य क्ष॑बंधी कामों 
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में अधिक सफलता मिली । हेल्‍थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी ( तर०७॥६7 
जिप्ा'ए6ए था 706ए००५७०७४७०६ (!०9४७7६६०७ ) के मतानुकूछ “सुधारों 
के पश्चात्‌ सावजनिक खास्थ्य के कामों में जितनी दिलचस्पी ली गयी, उतनी 
पहले कभी न छी गयी थी |” भारत के नये संविधान में सावजनिक स्वास्थ्य 
पहले की भांति राज्यों की सूची में सम्मिल्ति किया गया है ओर वे इस संबंध 
में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उनके काम दो प्रकार के हैं, पहले वे जो रोगों 
को आने ही न दें और दूसरे वे जिनकी चिकित्सा की वे व्यवस्था करें | पहले 
के सर्वोच्च अधिकारी को डाइरेक्टर आफ हेल्थ ( ॥)77206007 0 घछ७०७॥४४ ) 
कहते हैं और दूसरे के सर्वोच्च अधिकारी को मद्रास, बंबई और बंगाल में सरजन 
जनरल और अन्य राज्यों में इंस्पेक्टर जनरल आफ सिविल हो स्पिटल्स । 


यद्यपि भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के अनुसार, सावंजनिक 
स्वास्थ्य का विषय प्रांतीय विषय निर्धारित हुआ था वो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य 
संबंधी अन्वेषण केंद्रीय सरकार के अधीन थे। सन्‌ १९४७ तक समस्त भारत 
के लिए एक डाइरेक्टर जनरछू आफ हेल्‍थ था, जो भारत-सरकार को औषधियों 
आदि के विषय में परामर्श देता था। इसी प्रकार संघीय सार्वजनिक स्वास्थ्य 
कमिश्नर ( 7706 म्र6६७॥४ (०77पं5ष7076० ) भारत-सरकार को 
सास्थ्य संबंधी बातों में परामश देता था। सन्‌ १९४७ में भोर (879078) कमेटी 
की सिफारिश के अनुसार ये दोनों पद मिला दिये गये । सन्‌ १९३७ में सेंट्रल 
एडवाइजरी बोड आफ हेल्थ की स्थापना हुईं। सार्वजनिक स्वास्थ्य कमिश्नर 
इसके मंत्री की भाँति काम करते थे। बोड का उद्देश्य केंद्रीय और प्रांतीय 
सरकारों तथा विभिन्‍न प्रांतीय धरकारों में स्वास्थ्य संबंधी बातों में सहयोग 
स्थापित करना है। वह अपना काम कमेटियों के द्वारा करता है। भोर कमेटी 
ने सिफारिश को है कि सेंट्छ एडवाइजरी बोड आफ हेल्‍थ के स्थान पर एक 
केंद्रीय बोडे आफ हेल्‍थ स्थापित किया जाय | 


सन्‌ १९४७ में, खतंत्रवा के साथ साथ, केंद्रीय सरकार के खास्थ्य-विभाग 
की स्थापना हुईं। वह एक उत्तरदायी मंत्री के अधीन है। विभाग केंद्रोय 
शासित प्रदेशों के खास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त वह संघांतरित 
राज्यों को खास्थ्य संबंधी बातों में परामश देता, स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों 
का संचालन करता, बंदरगाहों में बाहर से आने वालों के स्वास्थ्य का निरीक्षण 
करता तथा बाहर से आने वाली दवाइयों के प्रकार को निर्धारित करता है। 
केंद्राय सरकार का यह विभाग अन्वेषण की कुछ संस्थाओं की भी देखभाल 

१२ 
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करता तथा इस बात की व्यवस्था करता है 'कि एक राज्य की बीमारी दूसरे 
राज्य में न फेल जाय । 

भोर कमेटी की सिफारिशें--अक्टूबर सन्‌ १९४३ में, भारत-सरकार ने 
सास्थ्य संबंधी बातों की जांच तथा उसके विक्रास के लिए.,, सर जोसेफ भोर 
की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की। उसने दिसंबर सन्‌ १९४५ में 
अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सिफारिश की गयी थीं-- 

(१) प्रत्येक गाँव में पांच बिस्तरों के सहित एक ओषधाल्य की व्यवस्था 
होनी चाहिये । गाँवों के प्रत्येक समूह के लिए! जिसकी जनसंख्या २०,००० हो, 
एक पुरुष-डाक्टर, एक खस्त्री-डाक्टर तथा श४ कमेचारियों की व्यवस्था होनी 
चाहिये। तीन आरंभिक इकाइयों के प्रत्येक समूह के लिए ३० बिस्तरों का 
एक अस्पताल होना चाहिये । प्रत्येक गाँव के खास्थ्य का प्रबंध एक स्वास्थ्य- 
कमेटी के अधीन होना चाहिये | 

(२ ) ५०,००० से ६०,००० तक जनसंख्या के क्षेक्षें के लिए. विशेष 
योग्यतायुक्त डाक्टरों के सहित एक अस्पताल तथा प्रयोगशाला होनी चाहिये । 
इनका काम गांवों की अपेक्षा उच्चतर श्रेणी का होगा। ये गांवों के स्वास्थ्य 
संबंधी कामों का निरीक्षण मी करेंगे। 

(३ ) प्रत्येक जिले में २०० बिस्तरों वाले एक अस्पताल तथा ओेष्ठतर 
सास्थ्य-संगठन की व्यवस्था होनी चाहिये। उनमें ववीड़-फाड़' एवं चिकित्सा 
का प्रबंध इतनी उच्चकोटि का होना चाहिये कि कोई भी रोगी चिकित्सा के 
के लिए जिले के बाहर न जाय | 

(४ ) राज्यों के स्वास्थ्य-विभागों को स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण के कामों में 
आरंभिक और माध्यमिक इकाइयों के साथ कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये, 
ताकि उन्हें खतंत्र रूप से अपने पेरों पर खड़े' होने तथा मौलिकता से काम 
करने की क्षमता आ जाय | 

इन सिफारिशों में तीन आधारभूत सिद्धांत निहित हैँ --( १) प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य संबंधी बातों की पूरी व्यवस्था, चाहे वह इनके लिए 
रुपया खर्चे कर सके अथवा न ख्च कर सके (२) देहाती क्षेत्रों के लिए, 
स्वास्थ्य संबंधी बातों की पूणं-रूपेण व्यवस्था । (३ ) खास्थ्य संबंधी योजनाओं 
में सर्व-साधारण का सहयोग । ॒ 

कमेटी की सिफारिशों में से कुछ कार्यान्वित कर दीं गयी हैं। भारत-सरकार 
छात्रजृत्तियाँ देकर डाक्टरी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयत्षशील है। स्वास्थ्य 
के अन्वेषणों के संबंध में, उसने मद्रास विश्वविद्यालय के वाइस-चांसिलर भरी 
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« भारतीयों के खराब स्वास्थ्य के कारणों को समझा कर लिखिये | 

* सन्‌ ३4८५५ से ३५४० तक स्वास्थ्य-संबंधी सरकारी व्यवस्था का विवरण 

लिखिये । 

* भोर कसेटी क्यों नियुक्त हुईं थी? उसकी महत्त्वपूर्ण सिफारिशों का 
सारांश लिखिये । 

« भारतीय स्वास्थ्य के भविष्य के संबंध में आपके क्या विचार हैं ? 


सवयातपाथधराधसक हि मशिकमा८वकतपाक 


१० 


हमारा राष्ट्रीय उत्थान ( १) 
१८८०---१९३५ 


स्वतंत्र भारत--१५ अगस्त सन्‌ १९४७ से इम खतंत्र है। उसके पूर्व 
हमारे देश पर इंगलेंड का आधिपत्य था और उसका शासन-संचालन अंगरेजों 
के हित के लिए किया जाता था। प्रायः सभी उच्च सरकारी पदों पर अंगरेज 
विराजमान ये । विदेशों की कोन कद्दे, अपने देश में भी हमारे साथ सम्मान 
का बर्ताव न किया जाता था। अंतराष्ट्रीय जगत में इमारा कुछ स्थान ही न 
था। देश की उक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से भारतीय नेता असंतुष्ट 
थे। अतएव उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन चलाये । इन्होंने कारलंतर में जनता में 
इतनी जागति पैदा की कि दूसरे महासमर के पश्चात्‌ अंगरेजों को इमारे देश 
का शासन हमारे हाथ में सोंपना पड़ा । इस ध्येय की प्राप्ति में भारत की अनेक 
राजनीतिक संखाओं ने अपना सहयोग प्रदान किया है। इनमें कांग्रेस का 
स्थान सर्वप्रथम है । 


कांग्रेस का जन्म--यदि हम कांग्रेस के जन्म के कारणों पर विचार करें, तो 
हमें दूरवर्ती और निकटवर्ती दो प्रकार के कारण मिलेंगे। दूरव्ती कारणों ने राष्ट्रीय 
जायति के लिए! भूमि को इस प्रकार तेयार किया कि उसमें कांग्रेस का बीज 
झुगमता से बोया तथा कांग्रेस का पौधा तेजी से बढ़ सका। इन कारणों में 
निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--- 

(१ ) कंपनी का राजनीतिक आचरण--१८ वीं शताब्दी के आरंभ 
में जब अंगरेजों ने भारत में अपना राज्य स्थापित करना आरंभ किया, देश में 
शांति और व्यवस्था का अमाव था। अतएव कुछ दिनों तक भारतीय नेता 
कंपनी के राजनीतिक आचरण को समझने तथा उसकी आहोचना करने में 
असमयथे रहे । किंठु शांति और व्यवस्था की स्थापना के पश्चात्‌ , जब उन्होंने 
इस काल के इतिहास का पर्यायछोचन किया तो उन्हें कंपनी का शासन अनैतिक 
तथा निदनीय प्रतीत हुआ । छाछा छाजपत राय के मतानुसार, “कंपनी के 
शासन-काल में हिंदू मुसल्मानों के प्रतिकूल, म्ुसव्मान हिंदुओं के प्रतिकूल, 
जाग राजपूतों के अतिकूछ ओर मराठे सबके प्रतिकूल भड़काये गये । संघरियां की 
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गयीं और बिना संकोच तोड़ी गयीं। मान और विश्वास का विचार किये बिना, 
पक्ष लिये और बदले गये। राजगद्दयां मोल छी गयीं और सबसे अधिक 
मूल्य देने वाले के हाथ बेची गयीं। सैनिक सहायता खरीदी गयी और माल के 
समान बेची गयी । काय की नैतिकता पर बिना विचार किये नौकरों को मालिक 
के प्रतिकूल विश्वासघात करने और सैनिकों को झंडा त्यागने का प्रोत्साहन दिया 
गया । ऐसे बहाने निकाले और अवसर खोजे गये जिनसे भारतीय राजा अथवा 
नवाब युद्ध एवं संकट में फंस ज्ायं। कंपनी का एकमात्र उद्देश्य हटना, 
नोच-खसोट करना और साम्राज्य की स्थापना करना था|”? “-«-"ब्रिटेन 
द्वारा भारत की विजय का इतिहास राजनीतिक छल, विश्वास-घात और 
अनेतिकता का इतिहास था। यह ब्रिटिश कूटनीतिशता की विजय थी।” 
कंपनी के उक्त नैतिक आचारण के साथ यदि हम उसकी आर्थिक नीति को 
मिल दें, तो हमारे हृदय में उसके प्रति असंतोष की सृष्टि कुछ स्वाभाविक सी 
हो जाती है। इन्हीं कारणों से सन्‌ १८५७ का सिपाही-विद्रोह हुआ था । 

(२ ) विद्रोंह-दमन की भयंकरता--विद्रोह के दिनों में, भारतीयों ने 
जिस भयंकरता और निष्ठरता का परिचय दिया था उससे भी कहीं अधिक 
भरयंकरता ओर निष्ठुरता अँगरेजी सैनिकों और सेना-नायकों द्वारा उसके दमन 
में दिखछायी गयी थी। अंगरेजी सैनिकों और उनके अधिकारयों ने अपने बंदियों 
का, बिना न्याय, जिंस ढंग से वध किया वह भारतवासियों की दृष्टि में बरबरता 
को चरम सीमा को पहुँच गया था। उन्होंने मुसव्मानों को सुअर की खाल में 
सिलाया, फाँसी के पूर्व उनके शरीर पर सुअर की चर्बी मत्वायी, उनकी छाझशों' 
को जलाया और हिंदुओं को जबरदस्ती अश्ुद्ध किया। सहसों मनुष्य केवल 
दिल्ली में ही नहीं, वरन देह्ातों में भी मारे गये । लंदन टाइम्स के संवाददाता 
रसेल के कथानुसार जनरल हैवछक के पहले जाने वाली सेना का अफसर, नील 
कीं समता करना चाहता था। “दो दिन में ४२ आदमियों-को सड़क पर फाँसी दी 
गयी और १२ आदमी इस छिए सूली पर चढ़ा दिये गये कि सेना के आगमन 
के समय उनका मुँह विपरीत दिशा में था।” निष्ठुता का यह नप्म-्प्रदर्शन 
कानपूर के निंदनीय नर-संहार के पूर्व किया गया था। इसके कारण भारतीयों 
और अंगरेजों के जातीय भेद-भाव को प्रोत्साहन मिला और यद्यपि विक्टोरियाः 
की घोषणा के कारण शांति सुलमता से स्थापित हो सकी, तो भी अंगरेजी 
सेना और सेनापतियों द्वारा किये गये निंदनीय कामों की दुखद स्म्रतियाँ बहुतः 
दिनों तक भारतीयों के हृदय में खटकती रहीं । 


(३ ) भारतीयों का अविव्बास और उनके दमन की नीति--- 
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सिपाही विद्रोह के पश्चात्‌ भारत के शासन की बागडोर इंगलेंड के राजा 
( महारानी विक्दोरिया ) के हाथ में आ गयी। अपनी १८५८ की घोषणा में 
उन्होंने यह बचन दिया था कि सरकारी पद, धर्म तथा ज्ञाति का विचार न 
करके, प्रत्येक योग्य व्यक्ति को दिये जायँगे, सरकार किसी के धर्म में किसी भी 
प्रकार का हस्तक्षेप न करेगी ओर भविष्य में भारत के राजा तथा नवाब किसी 
रोक-टोक के बिना बालकों को गोद ले सकेंगे | 

इस घोषणा के होते हुए भी सन्‌ १८६१ में सेना का पुनस्संगठन इस प्रकार 
किया गया कि अंगरेजी सैनिकों की संख्या बढ़ी, तोपखाना अंगरेजों के हाथ 
में जा गया और भारतीय सिपाहियों का संतुलन अंगरेज सिपाहियों द्वारा नहीं, 
वरन्‌ भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया । भारतीय निःशस्र कर दिये गये और 
प्रेस ऐक्टों द्वारा भारतीय लोकमत का गला घोंठा गया। वे उच्च सरकारी पदों 
से विभिन्न बहाने वचित रखे गये। भारतीयों के प्रति अविश्वास के उच्त कामों 
के कारण यह स्वाभाविक था कि उनमें अंगरेज शासकों के प्रति असंतोष की 
भावना बढ़े और वे सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से अपनी स्थिति के सुधारने 
के लिए प्रयत्षशील हों | 


( ४ ) जन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन---उन्नीसवीं शताब्दी के 
धामिक आंदोलनों (ब्रह्मनसमाज, आर्य-समाज, राम-कृष्ण सेबाश्रम तथा थियोसोफि- 
कल सोसाइटी) के कारण भारत के निवासी अपने सामाजिक दोषों और कुरीतियों 
को पहचानने छंगे और उनके दूर करने के लिए प्रय्षशील हुए; | शिक्षा-प्रचार, 
र्नियों की हीनावस्था का सुधार, बाल-विवाह की रुकावट, विधवा-विवाह की 
माँग, जातियों की कड़ाई का ढीछापन आदि सामाजिक सुधार इन्हीं आंदोलनों 
के परिणाम थे। इनमें से कुछ आंदोलनों ने धार्मिक सहिष्णुता का भी पाठ 
पढ़ाया और कुछ ने सब धर्मों की सत्यता को खीकार करके, मानवता की ओर 
छोगों का ध्यान आकृष्ट किया । कुछ ने भारतीय अंध विश्वास को मिटाने के 
लिए, पाइ्चात्य विवेकात्मक अध्ययन-प्रणाठी का अनुसरण किया, कुछ ने 
पाश्चात्य-कारण का विरोध करके भारत की प्राचीन सभ्यता को उच्चतम ठहराया 
और “हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के छिए| है,” इस राजनीतिक तत्त्व का राग उठाया | 
एक ऐसी जाति में, जो शताब्दियों से अंघ-विश्वास से #&खला-बद्ध रही हो, ऐसी 
जागति का हो जाना, नवजीवन-संचार का द्योतक था । 

(५ ) अंगरेजी सरकार की आर्थिक नीति--कंपनी के शासन-काछ 
की भाँति, सन्‌ १८५८ के पश्चात्‌ भी भारत-सरकार की आशिक नीति भारत के 

द्वित में न होकर इंगलेड के हित में होती थी। जनवरी सन्‌ १८७४ 
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को भारत के कुछ व्यापारियों ने मिल और अमरीका कौ रूई मंगाकर भारत 
में बढ़िया सृूत और कपड़ा बनाने का विचार प्रकट किया | यह बात लंकाशायर 
के सौदागरों को नापसंद थी। अतएव उन्होंने भारत-मंत्री से। इस बात का 
अनुरोध किया कि आयात-कर का पुनर्विचार, उठा देने की दृष्टि से किया 
जाय | १८७५ के टैरिफ ऐक्ट के अनुसार, गवर्नर जनरल ने आयात-कर में 
कमी तो कर दी किंतु उसके उठा देने पर सहमत न हुए । यह ऐक्ट छोड 
सैल्सिबेरी को, जो उन दिनों भारत-मंत्री थे, असह्य था । अतएव उन्होंने गवर्नर 
जनरल को संरक्षण संबंधी उक्त आयात-कर के उठाने के लिए कई बार लिखा 
किंतु छोड नॉथैब्रुक ने, जो इन दिनों गवर्नर जनरल थे, भारत-मंत्री के परामश 
के अनुसार, काम करने में असम्थता प्रकट की, जिसके कारण उन्हें अपने पद 
से हटना पड़ा और उनके खान पर छोड लिटन भारत के गवर्नर जनरल 
नियुक्त हुए । सन्‌ १८७९ तक अपनी कौंसिल के बहुमत के विरोध पर भी, 
उन्होंने रूई के सब सामान से (जो बढ़िया था » आयात-कर को हटा दिया | 
भारतीय नेताओं ने गवर्नर जनरल के इस काम की निंदा की। सन्‌ १८९२ 
में सब आयात-कर उठा दिये गये । आर्थिक स्वार्थ-परायणता की उक्त घटनाओं 
से भी भारत के छोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट रहने छगे | 

( ६) जातीय भेद-भाव के सम्मुख नतमस्तक; इल्बटे 'बिल-- 
« ३१८५८ से १८८५ तक भारत-सरकार ने कुछ ऐसे काम किये जिनसे 
यह विदित होता है कि वह जातीय भेद-भाव को मिटाने में असमथ्थ थी | 
इल्बर्ट बिल इस विषेय का प्रत्यक्ष प्रमाण था | यह सन्‌ १८८३ में भारतीय 
लेजिस्लेटिव कौंसि में पेश हुआ था। इसका उद्देश्य यह था कि 
कॉवेनेंटेड सिविल सर्विक ( 007०७४/४०१ (ज्वी 3७७४१०७ ) के 
अधिकारियों में जो जातिगत्‌ भेद-भाव था, वह दूर कर दिया जाय। 
सन्‌ १८८२ तक, प्रेसीडेंसी नगरों के बाहर रहने वाले, युरोपियनों के मुकदसें 
केवल अंगरेज मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश ही कर सकते थे | भारतीय पदाधिकारियों 
को यह भेद-भाव अरुचिकर था। अतएव प्रांतीय सरकारों, स-कोंसिल भारत- 
मंत्री और अनुभवी शासकों के परामर्श से, बंयाछ की सरकार के कहने पर सर 
कोटनी इल्बर्ट ने, भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक बिल पेश किया जिसका 
उद्देश्य उपयुक्त भेद-भाव का दूर किया जाना था। इस बिल के कारण, भारत- 
निवासी युरोवियनों ने एक देश-व्यापी हरूचल खड़ी कर दी। विरोध 
के कारण भूछ बिल की कुछ. धाराएं संशोधित की गयीं और यह निश्चित हुआ 
कि केवल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजों और डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेों को ही मूल बिल के 


[| १८५ | 


अधिकार दिये जाय॑ंगे और ह।ईकोर्ट को, किसी समय किसी मुकदमे को एक 
न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार होगा। लेकिन विरोध की 
मात्रा कम न हुई। अंत में एक समझौता हुआ बिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट और 
सेशन जजों और डिस्ट्रिक्ट मेंजिस्ट्रेटों को युरोपीय अभियुक्तों के मुकदमों के 
निर्णय करने का अधिकार इस शर्त पर मिलन कि अभियुक्त छोटे-छोटे अपराधों 
के लिए. भी जूरी ( 7प्राह्ठ ) मांगने का अधिकारी होगा और जूरी के कम से 
कम आधे सदस्य युरोपियन या अमरीकन होंगे। इल्बट बिल के विरोध और 
उसकी सफलता के कारण भारतीयों को यह स्पष्ट हो गया कि न्याय में भी 
जातिगत भेद-भाव को मिठाकर, समानता का स्थापित करना असंभव था | 
( ७ ) पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार--पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति 
के प्रचार के कारण, भारतीयों का उक्त असंतोष ओर भी बढ़ा । अंगरेजी के 
प्रचार के कारण अनेक भारतीय पाश्चवात्य राजनीति का अध्ययन करने 
'तथा उसके अनुकूल शासन-सुधार के लिए; प्रयक्षशील हुए। यातायात के नये 
साधनों के कारण, भारत के विभिन्‍न भागों के निवासी एक दुसरे के संपक्क में 
आये ओर पाश्चात्य सभ्यता के प्रचार के कारण, जीवन की सभी समस्याओं को 
विवेकात्मक दृष्टिकोण से हल करने के लिए. प्रयत्नशील हुए। देश में शांति 
ओर व्यवस्था तथा राजनीतिक एकता की स्थापना का प्रभाव भी इसी दिशा में 
हुआ । समाचार-पत्रों ने राष्ट्रीय असंतोष को ओर भी अधिक बढ़ाया । इस 
संबंध में भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्र विशेषतया उल्लेखनीय हैं । उन्होंने 
जातीय भेद-माव, तोड़े गये वादों तथा दमन के कामों की तीत्र आलोचना की 
ओर प्रेस की स्वतंत्रता के अपहरण का विरोध किया । दंड की चिंता न करके ये 
अपने विचारों को निर्मीकता से प्रगट करते थे । राष्ट्रीय उत्थान और निर्मीकता 
का घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार समाचार-पत्रों और पत्रकारों ने राष्ट्रीय उत्थान 
के लिए प्रयत्षशील महापुरुषों को केवल सहायता ही नहीं दी, वरन्‌ स्वर पथ- 
अदर्शक की हैसियत से काम करने छगे | 
(८) पूर्वेकालीन संस्थाएँ--कांग्रेस के जन्म के पूर्व भारत के विभिन्न 
भागों में कई ऐसी संस्थाएं थीं जो वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए बनायी 
गयीं थीं ओर जिनमें राजनीतिक बातों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की 
समस्याओं पर विचार किया जाता था । इन संस्थाओं में “जमींदारी एसोसियेशन” 
“बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी”, “त्रिय्श इंडियन एसोसियेशन? और इंडियन 
एसोसियेशन?, बंगाल में काम कर रहे ये, ईस्ट इंडिया एसोसियेशन! और 
“बंबई प्रेसीडेंसी एसोसियेशन बंबई में, 'मद्रास नेटिव एसोसियेशन! और 
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मद्रास महाजन-समा” मद्रास सें और “पूना साव॑जनिक सभा? पूना में । इन 
संस्थाओं ने बगे विशेष के हित के लिए. वह मार्ग दिखछाया जिसका अनुसरण 
कर के राष्ट्रीय हित के छिए, कुछ दिनों के पश्चात्‌ भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का 
जन्म हुआ | 

ये थे कांग्रेस के जन्म के दूरब्ती कारण। निकटवर्ती कारणों में सर्वप्रथम 
सिविल सर्विस के परीक्षार्थियों की अवस्था का घठाना था। भारत-सरकार ने 
१८७९ में यह सिफारिश की थी कि गवर्नर जनरल, गवनेरों की सिफारिश पर, 
भारत-मंत्री द्वारा भरे गये स्थानों के २० प्रतिशत स्थान, उच्च घरानों के लड़कों 
को मनोनीत करके भर सकेंगे। होम गवर्मंट ने इस अनुपात को घटाकर १ दर 
प्रतिशत्‌ और इंगरैंड में होनेवाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अवस्था को २१ बरस 
से घटाकर १९ बरस कर दिया। सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा संस्थापित (इंडियन 
एसोसियेशन” ने इस प्रश्न के संबंध में एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया | 
उसने श्री छाल्मोहन घोष के हाथ, पार्लमेंट के पास तत्संबंधी आवबेदन-पत्र भेजा 
और सर रुरेंद्र नाथ बैनजी से समस्त भारत का दौरा छगवाकर सिविल सर्विस 
के संबंध में छोकमत को जानने तथा उसके निर्माण का प्रयत्न किया | एसोसियेशन 
को अपूर्व सफलता मिली। सभी स्थानों पर सर सुरेद्र नाथ बैनर्जी का शानदार 
खाग्रत हुआ | ऐसा विदित होता था कि इस प्रश्न पर समस्त भारत एकमत 
था। ऐसी अवस्था में यह अनिवार्य था कि एक अखिल भारतीय संस्था की 
चर्चा आरंभ होती और काछांतर में वह स्थापित भी की जाती । परिणाम- 
स्वरूप सन्‌ १८८३ में, श्री आनंद मोहन घोष की अध्यक्षता में, प्रथम राष्ट्रीय 
सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। इस प्रकार का दूसरा सम्मेलन, कांग्रेस 
के अधिवेशन के तीन दिन पहले, दिसंबर सन्‌ १८८५ में हुआ था। 

कांग्रेस का जन्म--जिन दिनों कछकते के सा्बजनिक नेता अखिल 
भारतीय संस्था के निर्माण की बातचीत कर रहे थे, बंबई और पूना के नेता 
चुपचाप न थे | उन्होंने (इंडियन नेशनल यूनियन, के रूप में एक अखिल 
भारतीय संस्था की कल्पना की और कलछकत्ते के नेताओं का परामर्श लेकर, 
इसके संबंध में एक गइती चिट्ठी घुमायी, ,जिसके महत्त्वपूर्ण अंशों का भावार्थ 
निम्नलिखित है-..- 

२५ दिसंबर से ३१ दिसंबर सन्‌ १८८५ तक, पूना में इंडियन नेशनल 
युनियन का एक सम्मेलन होगा | इसमें बंगाछ, मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसियों के 
ऐसे डेलीगेट या राजनीतिश सम्मिल्ति हो सकेंगे जिन्हें अंगरेजी माषा का समुचितः 
शान हो। सम्मेलन का उद्देश्य उन सबः कार्य-कर्ताओं का मे एवं परस्पर 
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परिचय कराना है जो राष्ट्रीय उन्‍नति के कामों में छगे हुए हैं। परोक्ष रीति 
से सम्मेलन भारतीय पालेमेंट का श्रीगणेश करेगा । यदि उसका काम ठीक-ठीक 
ढंग से होता रहा, तो कुछ दिनों के पश्चात्‌ यह उन लोगों को मुँहतोड़ जबाब 
देगा जो यह कह रहे हैं कि इस समय भारत प्रतिनिधि-संस्थाओं के लिए. सर्वथा 
अनुपयुक्त है। 

युनियन के सदस्यों को यह अश्वासन दिया गया कि सम्राट के प्रति राजभक्ति 
सम्मेलन का मूल्मंत्र रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर, वह संवैधानिक तरीकों 
से, उन सब उँचे या नीचे, विछायती या भारतीय पदाधिकारियों का विरोध 
करेगी जिनकी भूलें या काम भारतीय शासन के उन सिद्धातों के विरोधी होंगे 
जिनको समय समय पर, पालमेंट, सम्राट्‌ की सम्मति से, निर्धारित करेगी | 

आमंत्रित सम्मेलन के संगठन एवं प्रबंध का काम; मिस्टर ह्यम को सोंपा 
गया | उन्होंने भारतीय गवनर जनरल, छॉड डफरिन से भेंट की । लॉड डफरिन 
ने सामाजिक सुधारों की अपेक्षा राजनीतिक सुधारों को अधिक महत्त्वपूर्ण 
बतलाया और इस बात पर जोर दिया कि भारत में कोई ऐसी संस्था न थी 
जो इंगलेंड के विरोधी दछ के समान काम करती हो और जिससे सरकार को 
जनता के विचारों का ठीक ठीक पता चल सके | अतएव उन्होंने आमंत्रित 
सम्मेलन के साथ इस शर्ते पर सहानुभूति प्रकट की कि कांग्रेस-योजना के संबंध 
में उनका नाम उस समय तक गुप्त रखा जाय जब तक वे इस देश में रहें । 
भारत-सरकार से निश्चित होकर मिस्टर ह्यम मित्रों से परामश लेने के 
लिए. इंगलड गये। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यइ था कि इंगलेंड का 
छोकमत सम्मेल्न-संबंधी उन झूठी कल्पनाओं से बा रहे जिसका होना 
तत्कालीन परिस्थिति में स्वाभाविक था। वे छाडे डलहोजी आदि भारत 
से सहानुभूति रखने वाले सज्जनों और छगभग १५० ब्रिटिश पालमेंट 
के सदस्यों से मिले ओर उनसे यह कहलछाने में सफल हुए, कि वे भारतीय 
समस्याओं में कुछ दिलचस्पी छेंगे । 

नवंबर सन्‌ १८८५ में मिस्टर हाम इंगलैड से भारत को छोटे। उनकी 
अनुपस्थिति में नये सम्मेलन के नामकरण के विषय में कुछ चर्चा हो रही थी। 
बहुमत के आधार पर उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। देजे 
के प्रकोप के कारण उसका प्रथम अधिवेशन पूना में न होकर बंबई में हुआ । 
इसमें भारत के विभिन्‍न भागों के ७२ डेडीगेट सम्मिलित हुए थे। श्री, डब्ल्यू, 
सी. बोनर्जी प्रथम सभापति निर्वाचित हुए। अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस 
का उद्देश्य इस प्रकार बतलाया-- 
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( १ ) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में देश के हित के लिए' व्मान से 
काम करने वालों की आपस में घनिष्ठता ओर मित्रता बढ़ाना । 

(२ ) समस्त देश-प्रेंमियों के अंदर पत्यक्ष-मैत्री व्यवहार द्वारा वंश, धम 
ओर प्रांत संबंधी तमाम पूर्व-दूषित संस्कारों को मिदाना और राष्ट्रीय ऐक्य की 
उन तमाम भावनाओं का जो छॉडे रिपन के चिरस्मरणीय शासनकाल में 
उद्धृत हुईं थीं, पोषण ओर परिवर््धन करना । 

( हे ) महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित 
लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के बाद जो परिपक्क सम्मतियों प्राप्त हों. उनका 
प्रामाणिक संग्रह करना । 

( ४ ) उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के 
राजनीतिज्ञ देश-हित के कार्य करें । 

इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक नेताओं के सहयोग से 
उस महान संस्था का जन्म हुआ जो काछांतर में ब्रिटिश सरकार से 
अहिंसात्मक युद्ध करके, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयक्षशील 
होने को थी । 

राष्ट्रीय सम्मेंठडन का भविष्यतू--इन्ही दिनों कलकत्ते में, दूसरा राष्ट्रीय 
सम्मेलन हुआ । इसके संगठन ओर प्रबंध का उत्तरदायित्व श्री सुरेंद्रनाथ 
बैन्जी को था। पूना में होने वाले सम्मेलन की सूचना ठीक समय पर न 
मिलने के कारण यह सम्मेह़न २५, २६ ओर २७ दिसंबर को बड़े समारोह के 
साथ हुआ था और आखिरी दिन यह सूचना मिलने पर कि २८ तारीख ( अर्थात्‌ 
दूसरे दिन ) को भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में होगा, 
डेल्ीगेटों की प्रसक्षता का वारापार न रहा था। उन्होंने चिरवांछित राष्ट्रीय 
सभा के जन्म के अवसर पर, उसका स्वागत करने के लिए, सम्मेलन की ओर 
से एक संदेश भेजा । काछांतर में उद्देश्यों की समानता के कारण, यह सम्मेलन 
भारतीय कांग्रेस में विडीन हो गया ओर भारतीय कांग्रेस समस्त भारत की एक- 
मात्र राष्ट्रीय समा की हैसियत से काम करने लगी। 

सन्‌ १८८५ से १९०५ तक--कांग्रेस का जन्म तो प्रधानतया सामाजिक 
संस्था के रूप में हुआ था, पर दूसरे ही वर्ष श्री दादाभाई नौरोजी ने उसे 
“विशुद्ध राजनीतिक संस्था” घोषित किया जिसका मतमेद-पूर्ण सामाजिक 
ग्र्नों से कोई संबंध न था। तत्पश्चात्‌ उसने सैनिक व्यय, नमक-कर, मुद्रा-नीति, 
होम चार्जेज, आयात-कर, औद्योगिक शिक्षा, मांख्युजारी की नीति, किसानों 
की कजदारी आदि के विषय में सारगर्मित प्रस्तावों को पास करके सरकारी 
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अधिकारियों और ब्रिटिश छोकमत का ध्यान इन प्रश्नों की ओर आकृष्ट किया। 
१९ वीं शताब्दी के अंत तक, वह शासन-सुधार द्वारा, देश के शासन में 
भारतीयों का हाथ बढ़ा कर, ओपनिवेशिक खराज्य की प्राप्ति के छिए, प्रति- 
निधि-संस्थाओं की स्थापना के पक्ष में थी। इन महत्त्वपूर्ण सुधारों के लिए 
उसके पास केवठ एक ही साधन था ओर वह था संवैधानिक आंदोलन | 
शिष्ट-मंडल्ों, प्रस्तावों, व्याख्यानों ओर प्रचार-कार्यों के द्वारा वह सरकारी 
मनोवृत्ति के परिवत्तन में विश्वास करती थी, ब्रिटिश संबंध की मारत के छिए 
ईइवरीय देन समझती थी और उपयुक्त साधनों द्वारा ब्रिटिश छोकमत को शिक्षित 
करके, राजनीतिक सुधारों की प्राप्ति में विश्वात करती थी। उसे इंगर्लेंड के 
उदार दल और ब्रिटिश जनता की न्याय-प्रियता और खतंत्रता के प्रति अनुराग 
में अट्टूट विश्वास था। 


उग्र राजनीतिज्ञों का उदय--कांग्रेस के कुछ छोगों का उक्त कार्य- 
प्रणाली में विश्वास न था। भारत-तरकार अपने कामों द्वारा भारतीयों 
को नित्य-प्रति हानि पहुँचा रही थी। उसकी आर्थिक नीति भारत के हित में 
न होकर, इंगलेंड के हित में थी। शासक जाति के छोग भारतीयों के साथ 
अमानुषिक बर्ताव करते थे । आंग्ल-भारतीयपन्र और पतन्नकार भारतीय भाषाओं 
के पत्रों को निरादर की दृष्टि से देखते और शिक्षित मारतीयों के लिए. अपमान- 
सूचक विशेषणों का प्रयोग करते थे | ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ 
दुब्येवहार हो रहा था, किंतु भारत-सरकार इन सब बातों की ओर से उदासीन 
थी। देश में अकाछढ पर अकाल पड़ रहे थे, किंतु सरकार को उनकी छेश्यमात्र 
भी जिता न थी। वह दिल्ली-दरबारों को भूखी जनता के प्राण बचाने से अधिक- 
महत्त्व का समझती थी। ऐसी परिस्थिति में छॉड कजन भारत के गवनर 
जनरल नियुक्त हुए। वे हृदय के साफ, वचन में कट्ठु तथा हृशंस साम्राजवादी 
थे। अपने शासन-काछ में उन्होंने सरकारी नियंत्रम को असीम रूप से बढ़ाया 
और समस्त भारतीयों का यह कह कर निरादर किया कि “पाश्चाल देशों के 
नैतिक आचरण में सत्य का विशेष खान था और पोर्ात्य देशों के आचरण में 
सत्य के स्थान पर मकारी और कूठ्नोतिशता का प्राबल्य था ।? उनका सबसे 
अधिक अप्रिय काम बंगाल का विच्छेद था। इसके द्वारा उन्होंने बंगाल का 
विभाजन करके लेफ्टिनेंट गवरनर के अधीन पूर्वी बंगाछ का नया प्रांत बनाया 
था। बंग-विच्छेद का अर्थ यह रूगाया गया कि गवनेर जनरल बंगाली राष्ट्र 
को दो हिस्सों में विभाजित करके राष्ट्रीय एकता को मिटाना चाहते थे। कुछ 
की धारणा थी कि वे भारतीय मुसलमानों के लिए, एक ऐसे प्रांत का निर्माण 
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करना चाहते थे जहां पर उनका बहुमत हो । सरकारी पक्ष से यह बतलाया 
गया कि बंगाल का प्रांत बहुत बड़ा हो गया था और सुशासन के लिए, 
उसका दो प्रांतों में बांदा जाना आवश्यक था। इस कथन में कुछ सत्यता 
अवश्य थी। किंतु छॉंडे करन की नीति ओर कामों के अंतस्तल में भारतीयों 
का अविश्वास था। फल्खरूप उनका यह काम संदेह दृष्टि से देखा गया और 
सारे देश में इसकी निंदा की गयी । 


सरकार की उक्त नीति तथा जापान द्वारा रू और अबीसीनिया द्वारा 
इटली की पराजय के कारण, भारत के कुछ छोग, कांग्रेस से सहमत न होकर, 
उग्म राजनीति तथा क्रांति के मार्ग की ओर बढ़े | इनके मुख्य नेता छोकमान्य 
बाल गंगाघर तिलक, श्री बिपिनचंद्र पाल और श्री अरबिंद घोष थे । 


भारत के उग्र नेता कांग्रेस के अन्य नेताओं की भांति देश के प्रति किये 
गये अन्यायों तथा अहितकर कानूनों का विरोध करते थे ओर उनके प्रतिकार 
के लिए सक्रिय आंदोलन पर जोर देते थे। ब्रिटिश शासन के शांति, व्यवस्था, 
पाइचात्य संस्कृति आदि के कुछ छाभों को स्वीकार करते हुए भी, इस वर्ग के छोग, 
भारत के राष्ट्रीय चरित्र और सभ्यता पर पड़ने वाले उसके कुप्रभावों पर अधिक 
जोर देते थे और अपने अतीत गोरब का स्मरण करके जनता के नैसर्गिक 
अधिकारों की मांग प्रस्तुत करते थे। उदारदल वाले ब्रिटिश नागरिकता 
के अधिकारों को माँगते थे और उम्रदलछ वाले मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों को। 
उदार दल वाले ब्रिटिश शासन और संबंध को ईश्वर की देन समझते ये किंतु 
उम्ददलछ वाले उसे अस्वाभाविक बताते थे। उदारवादी ओऔपनिवेशिक स्वराज्य 
ओर ब्रिटिश कॉमन-वेल्थ के समभागी होने से संतुष्ट थे और उम्र नेता पूर्ण 
खतंत्रता के पक्षपाती थे । छोकमान्य तिकक के मतानुकूछ “अपने उद्देदय के 
कारण नहीं, वरन्‌ उसके प्राप्त करने के मार्गों के कारण हमें उम्र-बादियों की 
उपाधि मिली है ।” “हमारे सम्मुख सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या यह है 
कि हम उस विदेशी नोकरशाही पर किस प्रकार दबाव डार्ले, जिसमें हमारा 
प्रभावशाली प्रतिनिधित्व नहीं है और जिसमें हमें केवल निम्न भ्रेणी के स्थान 
मिले हुए हैं। नरम राजनीतिशों की राय में इंगलेड में शिष्ट-मंडलों को भेज 
कर, पत्रों में हल्चछ मचाकर या अपने पक्ष के न्याय की दल्लीछ पेश करके 
यह काम किया जा सकता है ।'*'**'पूर्वकालीन निराशाओं के कारण हमारा 
इन मार्गों से विश्वास उठ गया है। हमारा मूल मंत्र खावलूंबन है, दान- 
याचना नहीं?। अश्र राजनीतिशों की इस मनोदृति के कारण, सूरत की कांग्रेस 
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में बड़ा झगठा हुआ, जिसके कारण सन्‌ १९०७ में कांग्रेस में विच्छेद हुआ 
ओर उग्मवादी काग्रेस से अलग हो गये | 

मुसलमानों में जागृति, मुस्छिम छीग का जन्म--अंगरेजों के आगमन 
के पूर्व देश के शासन में छुसलमानों का महत्त्वपूर्ण हाथ था। किंतु ब्रिटिश 
शासन के आरंभ में उनका स्थान क्रमशः गिरने छगा। हिंदुओं की भांति 
उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को जब्दी से नहीं अपनाया । इसका परिणाम यह हुआ 
कि सरकारी पदों पर अंगरेजी पढ़े-लिखे हिंदू ही नियुक्त किये जाने छगे। 
अंगरेजों की दृष्टि में सिपाही-विद्रोह प्रधानतया एक मुस्लिम आंदोलन था। 
वाहाबी आंदोलन में भाग लेकर कुछ मुसत्मानों ने खुछमखुछा विद्रोह की 
बातचीत की थी | फल्खरूप, भारत के अंगरेजी शासक, मुसलमानों को राजद्रोही 
तथा ऐसा संप्रदाय समझने लगें जिसका मिलाना कठिन था। किंतु क्रमशः यह 
परिस्थिति बदलने छगी । इस परिवर्तन का अधिकांश श्रेय अलीगद निवासी, 
मुसलमानों के प्रसिद्ध नेता, सर सेयद अहमद खाँ को है। उन्होंने पहले अपने 
पत्र दि छॉयल मोहेम्मेडेस आफ इंडिया (77४6 3,0ए७ (07997777009778 
७07 ॥700&) के द्वारा, मुसल्मानों के मस्तक से राजद्रोह-संबंधी कलूंक का थीका 
मिटाना चाहा और तत्पश्चात्‌ इस बात के छिए; प्रयतनशील हुए कि मुसलमानों 
ओर ईसाइयों में मेल हो जाय जिससे देश के ईसाई शासकों में मुसल्मानों के 
थ्रति सद्भावना ओर मुसव्मानों में ईसाई शासकों के प्रति राजभक्ति बढ़े | सन्‌ 
१८८४ तक सर सैयद अहमद खाँ, इसी प्रकार के कामों में छगे तथा उन सब 
संस्थाओं का साथ देते रहे जो भारत के उत्थान के लिए बनायी गयी थीं | इस 
संबंध में चलाये गये आंदोलनों को भी उनका सहयोग प्राप्त था किंतु सन्‌ 
१८८५ में जब कांग्रेंस की खथापना हुईं, सर सेयद अहमद खाँ ने अपने को 
उससे अलग रखा, यद्यपि कांग्रेस, आरंभ से ही एक राष्ट्रीय संथा थी और 
उसे भारत के अनेक प्रमुख मुसलमानों का सहयोग प्राप्त था । 

इस ओर कांग्रेस शासन-सुधार की माँग में छगी हुईं थी और उस ओर 
सर सेयद्‌ अहमद खाँ अपने सहधमियों को राजनीतिक हलचल से अलग रखने 
की कोशिश में ले हुए थे। इस लक्ष्य से उन्होंने मुस्लिम-शिक्षा-सम्मेल्न 
६ ॥0॥877776व87 ऋतप्र०७७४0798!] (007097/७7०७ ) नाम की एक 
संस्था सन्‌ १८८६ में स्थापित की । आरंभ में इसके अधिवेशन उसी स्थान पर 
होते थे जहाँ पर कांग्रेस के । फल्खरूप शिक्षित मुसलमानों का एक वर्ग कांग्रेस 
तथा राजनीतिक आंदोलन से अलग रहा। राजनीतिक दृष्टि से मुस्लिम-शिक्षा- 
सम्मेलन; ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग तथा उसकी सहायता के पक्ष में 


हर [ १९२ ] 


था। बह इंगलेंड के सम्राट्‌ के प्रति राजमक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था 

और उन सब कामों की, राजद्रोहात्मक होने के बहाने, निंदा करता था जो 

सरकार की आहछोचना के रूप में थे। किंतु सर सैयद अहमद खाँ राजनीतिक 

हल्चल को रोक न सके | सन्‌ १८९३ में मुसलमान-रक्षा-परिषद्‌ (060]90077- 

6097 2676706 45800980709 ) नाम की एक संस्था बनी। इसका 

उद्देश्य ग्रार्थना-पत्रों द्वार राजनीतिक आंदोलनों और प्रचार-कार्य द्वारा 

नहीं, मसलमानों के हितों की रक्षा ओर चृद्धि करना था। देश के विभिन्‍न 
स्थानों में भी, इसी उद्देश्य से अंजुमने इस्छामियां और मस्लिम युवक संस्थाएँ 
बनायी गयीं। सन्‌ १९०१ से मुस्लिम छीग की चर्चा होने छगी और 

१९०६ में ढाका के सम्मेलन के निश्चयानुसार अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 

( 0]] [7048 )(ए७४॥77 7.०७20०० ) की स्थापना भी हो गयी । 
मुस्लिम छीग के उद्देश्य, सन्‌ १९०६ से १९१४ तक--ढाका सम्मेलन 

के प्रथम प्रस्ताव द्वारा यह स्वीकृत हुआ कि अखिल भारतीय मुस्लिम छीग नाम 

की एक संस्था निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति एवं इंद्धि के छिए बनायी जाय-- 

(अ) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना का 
बढ़ाना और उन भ्रमात्मक विचारों को दूर करना जो सरकार के किसी काम 
की मंशा के बारे में उत्पन्न हों । 

(ब) भारतीय मुसव्मानों के राजनीतिक अधिकारों और द्वितों की रक्षा एवं 
वृद्धि करना ओर आदरपूर्वक उनकी आवश्यकताओं ओर आदकांक्षाओं को 
सरकार के सम्मुख उपस्थित करना । 

(स) उपयुक्त उद्देश्यों पर कुप्रभाव डाले बिना, भारतीय मुसलमानों में उन 
भावनाओं का रोकना, जिनके कारण उनमें और दूसरे संप्रदायों में 
विरोधात्मक विचारों की वृद्धि का भय हो | 
सन्‌ १९१२ तक, मुस्लिम लीग राजनीतिक संस्था होते हुए भी, प्रधानतया 

एक धार्मिक और सामाजिक संस्था की भांति काम करती रही । किंतु सन्‌ 

१९१३ में वह प्रधानवया एक राजनीतिक संस्था बन गयी | तुर्की के प्रति ग्रेट 

ब्रिटेन के व्यवहार को देख कर, भारतीय मुसलमानों को यह विदित हो गया 

कि उनके रुच्चे दोस्त भारतवासी ही हैं। बंग-विच्छेद के रद किये जाने तथा 
तुर्की और फारस के राष्ट्रीय आंदोलनों का भी प्रभाव इसी दिशा में था। अतएव 
सन्‌ १९१३ में, नव-जाग्रत मुसव्मानों के कारण, मुस्लिम छीग के उद्देश्य इस 
प्रकार संशोधित किये गये कि वह एक उन्नतिशील एवं देशभक्त संस्था बन 
गयी। इन संशोधित उद्देश्यों का भावाथे इस प्रकार है--(अ) सम्राट के प्रति 
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भारतीयों की राजमक्ति का कायम रखना और उसका बढ़ाना। (ब) मुसलमानों 
के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा तथा बृद्धि करना; (स) भारत की 
अन्य जातियों और संस्थाओं में मे-जोल और मित्रता स्थापित करना; (द) 
उपयुक्त उद्देश्यों को खंडित किये ब्रिना सम्राट के अधीन, वैध आंदोलन द्वारा 
शासन-सुधार, राष्ट्रीय ऐक्य का परिवद्धन, छोकमत की जाणति ओर सांप्रदायिक 
सहयोग करा कर, भारत के लिए उपयुक्त खराज्य प्राप्त करना | 

सन्‌ १९१४ से १९१९ तक--सन्‌ १९१४ में युरोपीय महासमर आरंभ 
हुआ ओर ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों की मांति, भारत ने भी युद्ध में 
भाग लेकर मिनत्र-राष्ट्रों की सहायता की। युद्ध का उद्देश्य संसार को लोकतंत्र 
के लिए सुरक्षित करना था। भारत के अधिकांश राजनीतिशों को अभी तक 
ब्रिटिश सरकार की घोषणाओं में विश्वास था। अतएव महात्मा गांधी, पँ० 
मदनमोहन मालवीय, श्री गोपालक्ृष्ण गोखले आदि प्रमुख नेताओं और कांग्रेंठ, 
मुस्लिम छोग आदि देश की प्रमुख संस्थाओं ने, एक खर से, युद्धकालीन 
प्रयत्नों में मित्र-राष्ट्रो का साथ दिया। इंगलेंड के राजनीतिशें ने खतंत्रता, 
समता, न्याय, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार, खशासन, छोकतंत्र आदि राजनीतिक 
आदशों का गुण-गान किया और भारत की सहायता की प्रेम-पूर्वक प्रशंसा 
की । फल्खरूप भारतीयों में नयी आशाएं जागणत हुईं और वे अपने देश के 
लिए' उन सुधारों को निकट समझ्नने छगें जिनके आदशों की घोषणा इंगलैँड के 
राजनीतिज्ञ एक खर से कह रहे थे | 

युद्धकाछ में मारत की राष्ट्रीय जाणति संबंधी कई महत्त्वपूर्ण बातें हुईं जिनमें 
से निम्नलिखित विशेषतया उल्लेखनीय हैं--- 

(अ) गरम ओर नरम दछों का मेंठड--दूरत के विच्छेंद के पश्चात्‌, 
गरमदछ के राजनीतिज्ञ कांग्रेस से अल्ग हो गये थे; किंतु उनकी पए्ुथक्‌ संस्था 
न बनी थी। उसके नेता लछोकमान्य तिलक जेल में बंद कर दिये गये थे । 
सन्‌ १९१४ में जेल में छूटने के पश्चात्‌ उन्होंने अपने दछ को संगठित करने 
का कार्यक्रम बनाया। इसी साल श्रीमती एनी बेसेंट मी राजनीतिक क्षेत्र में 
आयीं। उन्होंने कांग्रेस के दोनों दलों के मिलाने के गुर्तर काम को अपने हाथ 
में लिया । जब तक सर फीरोज शाह मेहता और श्री गोपाल्कृष्ण गोखले जीवित 
थे, उन्हें अपने काम में सफल्ता न मिली; किंतु इन दोनों के निघन के पश्चात्‌ , 
कांग्रेस के सन्‌ १९१५ के अधिवेशन में, वे उसके संविधान में ऐसे संशोधम 
कराने में सफल हुईं जिनके कारण छोकमान्य तितक और उनके अनुयायी. 
कांग्रेस में पुनः सम्मिलित हो गये । 

श्र 
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( ब ) कांग्रेस और मुस्छिम छीग का मेछ--कांग्रेस और मस्किम लोग 
का मेल इस कार की दूसरी महत्त्वपूर्ण धटना थी। सन्‌ १९१३ में मुस्लिम 
छीग के उद्देश्यों में परिवर्तन के कारण, उसके और कांग्रेस के ध्येय में विशेष 
अंतर न रह गया था। फल्खरूप दोनों संस्थाएं एक दूसरे के निकट आने छगीं ।' 
सन्‌ १९१६ में छलनऊ-पैक्ट के द्वारा कांग्रेस ने मुसल्मानों के लिए. सांप्रदायिक 
प्रतिनिधित्व तथा भार के सिद्धांत को खीकार किया और दोनों ने मिछकर 
कांग्रेस-लीग नाम की शासन-सुधार की एक योजना तैयार की। कांग्रेस ने 
अपने चिर-संस्थापित संयुक्त प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का बलिदान संभवतः इस 
आशा से किया था कि खराज्य प्राप्त करने के पश्चात्‌ दोनों संस्थाओं का परस्पर 
संदेह दूर हो जायगा और हिंदू और मुसछमान एक महान राष्ट्र के सदस्य 
हो कर भारत को एक महान राष्ट्र बना सकेंगे । काछांतर में उसका अनुमान 
गलत निकला । 


(स) होमरूछ छीगें ओर स्वशासन आंदोलन--राष्ट्रीय जाशति संबंधी 
इस काल की तीसरी महत्त्वपूर्ण बात होमरूल लीगों द्वारा खशासन का आंदोलन 
था | छोकमान्य तिछूक ने सन्‌ १९१५ में राष्ट्रवादियों का एक सम्मेलन आमंत्रित 
किया ओर उसमें यह निश्चित किया कि 'होमरूछ” भारतीयों का ध्येय तथा 
राष्ट्रीय नारा होना चाहिये | १३ अप्रेठ सन्‌ १९१६ को उन्होंने प्रथम होमरूछ 
लीग की स्थापना की । नौकरशाही उनसे नाराज रहती ही थी; अतएव पांच 
महीने के भीतर ही, उन्हें एक बरस तक अच्छे ,आचरण के लिए, जमानतें 
देने की आशा हुई। इससे छोकमान्य की ख्याति और भी बढ़ गयी। श्रीमती 
बेसेंट भी होमरूछ आंदोलन की समथक थीं। १२ जून सन्‌ १९१६ को उन्होंने 
छंदन में ऑक्जिलियरी ( &पत्ा।87"ए ) होमरूठ छीग नाम की एक संस्था 
संगठित की ओर १ सितंबर सत््‌ १९१६ को मद्रास में मी उनकी होमरूछ छीग 
स्थापित हुईं। 'मरहठा? और "केसरी द्वारा लोकमान्य तिछक और 'कामनवीछ'- 
और 'न्यू इंडिया? पत्रों द्वारा भीमती बेसेंट ने होमरूछ की मांग का इतना अधिक 
प्रचार किया कि तत्काढीन मारत-सरकार, युद्धकाढीन परिस्थिति के कारण, उन्हें 
राजद्रोहात्मक समझने छगी। फलस्वरूप न्यू इंडिया?” से जमानत माँगी गयी और 
श्रीमता बेसेंट मद्रास-सरकार द्वारा नजरबंद कर ली गयीं। कुछ दिनों के पश्चात्‌ वे इस 
ते पर छोड़ दी गयीं कि युद्ध के रोष काल के ढिए वे अपने को हिंसात्मक तथा 
अवैध आंदोलनों से अछूग रखेंगी | होमरूछ लीग तथा होमरूछ संबंधी आंदोलनों 
के समरथकों की यह धारणा थी कि “इंगढुँड का संकट भारत का अवसर है।” 
'अतएव युद्धकालीन प्रयक्षों में सरकार की सहायता करते हुए, वे इस. बात की 
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कोशिश करते थे कि भारतीयों को भारतीय शासन का एक बड़ा अंश 
मिल जाय । 


(द) ऋातिवादियों के काम--इस काल की चौथी उल्लेखनीय बात 
क्रांतिकारियों का जोर था। अपनी जान हथेली पर रखकर, वे सरकारी अधि- 
कारियों और मुखबिरों की हत्या तथा डकैतियों के द्वारा भारत के लिए खतंत्रता 
प्राप्त करने का प्रयक्ष कर रहे थे | युद्ध के काल में वे अपने कामों को उसी प्रकार 
करते रहे ज्निस प्रकार युद्ध के पूर्व करते थे। सन्‌ १९१३ से सन्‌ १९१६ तक, 
बंगाल और पैजाब में उनका जोर सबसे अधिक था। सन्‌ १९१३ में दस और 
सन्‌ १९१४ में उन्नीस क्रांतिवादी दु्घटनाएं हुई और सन्‌ १९१५ से अमरीकन 
ढंग की डकैतियां डाली ज्ञाने लगीं। इसी साल जमेन-बंगाली? षड्यंत्र रचा 
गया | बढिन में एक भारतीय राष्ट्रीय दल (॥7987 'पि&07क7 ९७5५ ) 
संगठित हुआ और उसने इस बात की कोशिश की कि बंगाल और पंजाब में 
एक साथ विद्रोह किया जाय । किंतु बंगाक्ू के क्रांतिवादियों के सभी प्रयतर 
असफल सिद्ध हुए। पंजाब का भी यही हाछ हुआ। यहां के क्रांतिवादी दछ 
की. वास्तविक स्थापना का श्रेय छाछा हरदयारू को था। सन्‌ १९११ में वे 
अमरीका चले गये और वहाँ उन्होंने गदर पार्टी! स्थापित की और गदरः 
नामी पत्र के द्वारा क्रांतिवादी विचारों का प्रचार किया । अमरीका निवासी 
सिक्‍्खों पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। उघर कैनाडा के अन्यायपूर्ण इमीग्रेशन 
( [7772790707 ) के नियमों के कारण “कोमागाठा मारः जहाज द्वारा 
गये हुए सिक्‍खों को कैनाडा में उतरने न दिया गया। ये छोग केवल कैनाडा 
की सरकार से ही नहीं, वरन्‌ भारत-सरकार से भी असंतुष्ट थे, जो उनके 
अधिकारों की रक्षा करने में असम थी। भारत में आने के पश्चात्‌ इन छोगों 
ने कुछ प्रदर्शन करना चाहा जिसकी आज्ञा, युद्ध-कालीन परिस्थिति के कारण 
न मिल सकी ओर जिसके कारण दंगा हुआ और छगमग १८ आदमी मारे गये। 
रूगभग इसी समय अमरीका निवासी दूसरे सिकख भारत में आने छगे। ६ मारे 
सन्‌ १९१५ तक, ३१२५ आदमी पंजाब में आये | सरकार को यह विदित था 
कि उनमें से कुछ गदर पार्टी) के प्रभाव में थे। अतएव उनमें से प्रत्येक की 
ब्यक्तिगत जॉच की गयी । बंगाल की तरह पंजाब में भी कई बार विष्ठव कराने के 
प्रयक्ष हुए; किंतु क्रांतिवादियों को विशेष सफलता न मिली | 

(ये ) अन्य बातें--सन्‌ १९०५ से १९१८ तक भारत के राजनीतिज्ञ 
जिस मार्ग पर जा रहे ये उससे यह स्पष्ट था कि सरकार को शीघ्र ही अपनी 
नीति ओर कामों में परिवरतेन करना पड़ेगा । थोड़ा-बहुत काम इस दिशा में 
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किया भी गया। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी-स्मट्स” समझौते के आधार पर 
इंडियन रिीफ ऐक्ट ( ॥ततीा&0 ह०॥०६ 0०6 ) पास हुआ । चुद्धकालीन 
साम्राज्य-सम्मेलन ( ॥79०7७। एऐ/७7/ (४00#०7०7०6 ) के सन्‌ १९१८ 
के अधिवेशन में एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ जिसके कारण साम्राज्य के देशों में 
भारतीयों की स्थिति सुधध सकती थी। अगस्त सन्‌ १९१७ को कॉमन सभा में 
ब्रिटिश सरकार की भारतीय नीति की घोषणा की गयी। इसके आधार पर 
भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९१९ का ऐक्ट बना | युद्ध के पश्चात्‌ संधि-चर्चों 
के सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए. और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय 
, जगत में भी भारत का स्थान पहले की अपेक्षा उच्चतर हो गया । 
युद्ध के पग्चातू--युद्ध के पश्चात्‌ भारतीय- परिस्थिति इतनी आश्वातीत न 
रह गयी, जितनी युद्ध के काल में थी। इसके निम्नलिखित कारण थे--( १ ) 
मांटेग्यून्चेम्पफोड विधेयक ने भारतीयों की आशाओं पर पानी फेर दिया | उम्र 
राजनीतिज्ञ उससे विशेष रूप से असंत॒ष्ट थे। उसमें द्वेध शासन-प्रणाली, मनोनीत 
सदस्यों की उपस्थिति, सर्टीफिकेशन और बीटो के अधिकार, अध्यादेश जारी 
करने की सत्ता आदि ऐसी धाराएं थीं जो आत्म-निर्णय के सिद्धांत के प्रतिकूल 
थीं ओर भारत की राजनीतिक प्रगति में बाधा डाल सकती थीं। (२ ) भारत 
के आंतरिक शासन में रौलट विधेयकों द्वारा, क्रांतिकारियों को दबाने के बहाने, 
ऐसे नियम बनाने का प्रयत्ञ किया गया, जो जनता को अधिक स्वतंत्रता देने 
के बदले, उसकी यथास्थित स्वतंत्रता को भी कम करते थे। (३ ) पंजाब में 
भीषण दुघटनाएं हुईं। अमृतसर के जलियाँवाछा बाग में निहत्थी जनता पर 
गोलियां चछायी गयीं। (४ ) खिलाफत का प्रशइन भी देश के सम्मुख था। 
भारतीय मुसलमानों को दिये गये वचन के प्रतिकूल, युद्ध के पश्चात तुकीं के 
अधिकांश प्रदेशों पर, यूनान, फ्रांस और इंगलैंड के अधिकार की बात-चीत 
होने लगी। अतणएव गांधी जी ने खिछाफत के प्रइन को अपनाया और यह 
घोषित किया कि यदि तुर्की के साथ संधि की शर्तें भारत के मुसलमानों के 
भावों के अनुकूछ न होंगी, तो वे सहयोग अंदोलन भरंभ कर देंगे। हिहुओं 
ओर मुसत्मानों में अब एक प्रकार की असाधारण मैत्री हो गयी और दोनों . 
मिलकर देश के उत्थान में छग गये । 
असहयोग आंदोलन--उक्त कारणों तथा सरकार की सहानुभूति के 
अभाव में असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ। उसका कार्य-क्रम इस प्रकार 
था--( १ ) सरकारी उपाधियां ओर अवेतनिक पद छोड़ दिये जायें और 
स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्य अपना स्थान खाली कर दं। (२) न तो 
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सरकारी उत्सवों या दरबारों में शामिल हुआ जाय और न सरकार द्वारा या 
सरकार के सम्मान में किये गये सरकारी या गैर-सरकारी उत्सवों में । (३ ) 
सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त वा सरकार के अधीन स्कूलों और कॉलेजों का 
धीरे-धीरे बहिष्कार किया जाय और इन स्कूलों और कॉलेजों के स्थान पर 
राष्ट्रीय स्कूठ और कॉलेज स्थापित किये जायेँ। (४) धीरे-धीरे सरकारी 
अदालतों का बहिष्कार किया जाय ओर झगड़ों के निबदाने के लिए, पंचायती 
अदाल्तें स्थापित की जायें। (५ ) सैनिक, क्लकी ओर मजदूरी पेशेवाले छोग 
मेसोपोटामियां में काम करने के लिए. भर्ती न हों। (६ ) सुधार-योजना के 
अनुसार बननेवाली विधान-सभाओं के अभ्यर्थी उम्मीदवारी वापस ले लें और 
कांग्रेस के निणेय के प्रतिकूछ खड़े होनेवाले अभ्यर्थियों को कोई बोठर बोट 
न दे। (७ ) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय। प्रत्येक घर में हाथ 
की कताई और बुनाई पुनर्जागत की जाय। असहयोग का उक्त प्रस्ताव पहले 
तो कलकत्तें के विशेष अधिवेशन में स्वीकृत हुआ और तत्पशचात्‌ नागपुर के 
अधिवेशन में दोहराया गया । कांग्रेस का ध्येय अब शांतिमय और न्यायपूर्ण 
उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना घोषित हुआ । भारतीय उदारवादी इस बात को 
नापसंद करते थे। अतएव वे कांग्रेस से अल्ग हो गये और उन्होंने अखिल 
भारतीय उदारवादी सम्मेलन के नाम की एक नयी संस्था का निर्माण किया । 

दो बरस तक असहयोग आंदोलन बड़े वेग से चलता रहा। गांधीजी ने 
यह आशा दिलायी कि यदि उनका कार्य-क्रम पूरा किया जायगा, तो ख्राज्य 
एक ही बरस में मिल जायगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण अनेक असहयोगी 
जेल में बंद हो गये। सामूहिक सत्याग्रह की भी बातचीत हाने लगी और 
बारदोली में उसका भी श्रीगणेश हुआ। किंतु एक दो स्थानों को छोड़कर 
अहिंसात्मक आंदोलन प्रायः हिंसात्मक हो गया । इसके कारण गांधी जी को 
बड़ा दुःख हुआ ओर उन्होंने उसके बंद करने का इरादा प्रकट किया। फरवरी 
सन्‌ १९२२ को सामूहिक सत्याग्रह बंद कर दिया गया किंतु व्यक्तिगत्‌ सत्याग्रह का 
अधिकार पूर्ववत्‌ बना रहा। १० मारे सन्‌ १९२२ को गांधी जी गिरफ्तार कर 
लिये गये और १८ माचे को उन्हें छः साछ की सजा मिली । 

सवराज्य पार्टी का जन्म--गांधीजी के जेल जाने के तीन महीने पश्चात्‌ 
तक कांग्रेस अपना कामकाज पूर्ववत्‌ चलाती रह्दी। तत्पश्वात्‌ उसने तत्कालीन 
स्थिति की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी नियुक्त की । इसको 
-साधारणतया सत्याग्रह कमेटी कहते हैं। कमेटी ने देश भर का दोरा करके 
निम्नलिखित सिफारिशें कीं-( अ ) देश सामूहिक सत्याग्रह के लिए तेयार 
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नहीं है किंतु प्रांतीय काँग्रेस कमेटियों को अपनी जिम्मेदारी पर छोटे पैमाने पर 
सत्याग्रह करमे का अधिकार दिया जाय। (ब) स्कूलों ओर कॉलेजों का 
बहिष्कार पूर्ववत्‌ जारी रहे । (स ) पंचायती आदालतें स्थापित की जायें ओर 
वकीलों के खिलाफ लगे हुए! प्रतिबंध हटा लिये जायें। ( द ) मजदूर-संगठन पर 
जोर दिया जाय ओर कानून के भीतर सबको आत्म-रक्षा की खतंत्रता दी जाय । 
(य ) कॉसिलें के कध्दायिनी साबित होने के कारण, कॉसिल-प्रवेश के पक्ष 
में निम्नलिखित बातें की जाय--( १ ) असहयोगी, उम्मेदबारी के लिए पंजाब 
और खिलाफत की ज्यादतियों की दादरसी और तत्काछ खराज्य-प्रासि के उद्देश्य 
से खड़े हों और अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने की कोशिश करें। (२) 
यदि असहयोगी इतनी अधिक संख्या में पहुँच जाये कि उनके बगेर कोरम 
पूरा न हो, वो वे कोंसिउ-मवन में जाकर बैठने के बजाय एक साथ वहाँ से 
चले आयें ओर फिर किसी बैठक में शरीक न हों। बीच बीच में वे को सिल्ों 
में केवल इस लिए जाय कि उनके रिक्त स्थान भरे न जा सकें। (३ ) यदि 
असहयोगी इतनी संख्या में पहुँचे कि अधिक होने पर भी उनके बिना कोरम 
पूरा हो सकता हो, तो वे प्रत्येक सरकारी कारवाई का जिसमें बजट भी शामिल 
है, विरोध करें और केवल पंजाब ओर खराज्य-संबंधी प्रस्ताव पेश करें। (४ ) 
यदि असहयोगी अब्प संख्या में पहुँचे तो वही करें, जो ऊपर ( ३ ) में बताया 
गया है ओर इस प्रकार कौंसिल के बल को घटावें । हे 


उक्त सिफारिशों के कारण असहयोगी दो भागों में विभक्त हो गये । पहले 
भाग में वे थे जो गांधी जी के कायक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन न करना 
चाहते ये ओर दूसरे भाग में वे जो कॉसिल-प्रवेश को देश-हिंत के छिए 
आवश्यक समझते थे । गया कांग्रेस में अपरिवर्तनवादी ही जीते। इस पर 
परिवर्तनवादियों ने खराज्य पाटी की स्थापना का निश्चय किया। फलखरूप 
दिछी के विशेष अधिवेशन में निम्नलिखित अनुमतिसूचक प्रस्ताव पास हुआ-- 
“जिन कांग्रेसवादियों को कॉसिल-प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या किसी प्रकार की 
आपत्ति न हो, उन्हें अगले निवाचन में खड़े होने और अपनी राय देने के 
अधिकार का उपयोग करने की आजादी है। इस लिए कॉसिल-प्रवेश के विरुद्ध 
साश प्रचार बंद किया जाता है ।”? कोकनडा के साधारण अधिवेशन में यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया कि इस परिवर्तन के कारण कांग्रेस की नीति में किसी 
प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है । ““***“यह कांग्रेस स्पष्ट रूप से प्रगठ करती हैं 
. कि बहिष्कार के सिद्धांत और उसकी नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
हुआ है ।” इस प्रकार खराज्य पार्टी, कांग्रेस के अंतर्गत चुनाव 'छड़ सकी 
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जिसके कारण ५० खराजी मारतीय विधान-सभा में पहुँचे ओर मध्य-प्रदेश में 
उनकी संख्या इतनी अधिक हो गयी कि वहां पर कुछ दिनों के लिए द्वेघ 
शासन-प्रगाली का अंत करना पड़ा । 

क्रमशः पद-ग्रहण की भी बातचीत' आरंभ हुईं। पँ० मोतीछाल नेहरू जो 
खराज्य पार्टी के नेता थे, पद-ग्रहण के पूर्व निम्नलिखित तीन शर्तों की पूर्ति 
आवश्यक समझते थे--( १ ) मंत्री कॉसिल के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी समझे 
जाये ओर उन पर सरकार का कोई शासन नरहे। (२) आय का उचित 
भाग राष्ट्रनिर्माण-विभागों के लिए नियत कर दिया जाय और (३ ) मंत्रियों 
का हस्तांतरित विभागो की नोकरियों पर पूरा अधिकार हो | 

गोहाटी काग्रेस में पद-गहण करने के विषय में इसी प्रकार का प्रस्ताव पास 
किया गया | चार बरस के अंदर कांग्रेंस की नीति में महत्त्वपृर्ण परिवर्तन हो गये 
और ऐसा विदित होने छगा कि क्रमशः वह असहयोग के बजाय सहयोग के पथ 
पर अग्नमसतर होती जाती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण इस नीति में 
पुनः परिवतन हुआ | 

स्व॒राज्य पार्टी के काम--जन्म के पश्चात्‌ ही खराज्य पार्टी ने अपना 
संगठन-कार्य आरंभ कर दिया। पार्टी की सफलता के लिए समाचार-पत्र निकाले 
गये, प्रचार-कार्य किया गया और धन एकत्रित किया गया। निर्वाचन के पूर्व 
खराज्य पार्टी ने निम्न-लिखित शब्दों में अपने कार्य-क्रम की घोषणा की । 

(१ ) सरकार द्वारा कोंसिलों के इस प्रकार के प्रयोग का रोकना जिससे 
राष्ट्रीयवा के विरुद्ध आंदोलनों तथा कामों को सहायता मिले । 

(२ ) सरकार को राष्ट्रीय मांग की सूचना देना ओर यह स्पष्ट कर देना 
कि यदि राष्ट्रीय मांग स्वीकृत न हुई तो खराज्य पादीं सतत और एक समान 
अडंगा-नीति का अवलंबन करेगी, यहाँ तक कि कौसिलों के तोड़ने की नोबत 
आा जायगी। 

चुनाव में खराज्य पार्टो के उम्मीदवार प्रायः सभी खानों में जीते ओर 
बंगाल और मध्य-प्रांत की विधान-सभाओं में उनका बहुमत स्थापित हो गया । 
केंद्रीय असेबली में उसके ५० सदस्य पहुँचे, किंतु पार्टी के नेताओं की पालंमेंटरी 
कुशलता के कारण, खराज्य पार्टी और खतंत्र दछ ( ॥79066799॥70०७7४ 
7०४४५ ) में मेल हो गया और सरकार को कई बार महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों में 
भी हार खानी पड़ी । फल्खरूप गवनर-जनरल को सर्टीफिकेट के विशेषाधिकार 
का प्रयोग करना पड़ा और खराज्य पार्दी ने संसार को यह दिखला दिया कि 
भारत-सरकार किस सीमा तक निरंकुश तथा उत्तरदायित्व से परे थी | बंगाल और 
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मध्य-प्रांत में, खराज्य पार्टी के प्रभाव के कारण इस्तांतरित और संरक्षित विषयों 
का भेद मिटा कर गवनरों को ग्रांत का समरत शासन अपने हाथ में लेना पढ़ा 
और इस प्रकार किंचित काछ के छिए सन्‌ १९१९ का संविधान स्थगित सा 
हो गया । सन्‌ १९२४ और १९२५ में, जब कि देश में एक प्रकार से शांति 


श्छ् 


थी, विधान-सभाओों में, खराज्य पार्टी के सदस्यों के कारण, अनुपम चहल- 


पहल थी। 

अन्य संस्थाओं के काम--सन्‌ १९२० से १९२७ तक कांग्रेस के 
अतिरिक्त देश की अन्य संस्थाएं भी अपने कार्यक्रम के अनुसार उसके उत्थान 
में लगी हुईं थीं। जिन दिनों असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का जोर था, 
मुस्लिम छीग न्यूनाधिक सुप्तावथरा में थी। किठु असहयोग आंदोलन के बंद 
तथा खिलाफत के प्रश्न के हल हो जाने कारण, मुस्लिम लीग ने पुनः अपना 
सिर उठा कर सांव्रदायिकता का प्रचार भारंभ किया। फलूखरूप कई स्थानों 
पर सांग्रदायिक दंगे हुए । उधर हिदू-सभा भी अधिक क्रियाशील हो रही थी | 
इसका जन्म सन्‌ १९१२ में हुआ था; किंतु सन्‌ १९१८ तक वह सुप्तावस्था में 
थी। सन्‌ १९१८ के दिल्ली के अधिवेशन में, उसने रूखनऊ-पैक्ट और उसके 
द्वारा हिंदुओं के साथ किये गये अन्याय की कडी आलोचना की । सन्‌ १९२३ 
में मलकाना राजपूतों की शुद्धि के कारण साप्रदायिक समस्या और भी जटिल 
हो गयी | मुसलमान नेता हिंदुओं ह्वारा की गयी श्न शुद्धियों की तीत्र आढो- 
चना करने छगे। ऐसी परिस्थिति में बंगाल-पैक्ट द्वारा देशबंधु चितरंजन दास 
ने म्युनिसिपल नौकरियों के ६० प्रतिशत स्थान मुसव्मानों के लिए, सुरक्षित कर 
दिये । कांग्रेस द्वारा मुसल्मानों का उक्त तोषण हिंदू महासभा के नेताओं को 
'असह्य था। अतए कांग्रेस की सांपदायिक नीति में विश्वास न करके, हिंदू 
महासमा ने सन्‌ १९२५-२६ के दिल्‍्ली,के अधिवेशन में विधान-समाओं के 
आगामी चुनाव में उन उम्मीदवारों के विरोध में अपने उम्मीदवार खड़े करने 
का निश्चय किया जो उसके विचार में हिदृ-हितों के विरोधी थे । उदारवादी 
दल खराज्य पार्टी के उल्वव के कारण सन्‌ १९२७ तक न्यूनाधिक सुप्तावस्था में 
था। इसका कारण योग्यता का नहीं, वरन्‌ त्याग और कष्ट-सहन का अभाव 
था, जिसके सहारे कांग्रेस वाले जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके और 
उदारवादी उससे वंचित रहे थे । 

साइमन कमीशन की नियुक्ति और बहिष्कार--भारत की पू्ोक्त 
परिस्थिति में, ८ नवंबर सन्‌ १९२७ की छोड अर्विन ने साइमन कमीशन के 
नियुक्त किये जाने की घोषणा की। कमीशन का उद्देश्य था, भारतीय 
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संविधान की जाँच करना ओर भविष्य संविधान के संबंध में सिफारिशं करना । 
कमीशन के सात सदस्य थे ओर सातो अंगरेज ये। भारत का भविष्य संविधान 
निर्मित करने के छिए, एक भी भारतीय कमीशन में बैठने के योग्य न समझा 
गया था। भारत के प्रायः सभी दल ब्रिटिश सरकार की इस नीति के कारण, 
कमीशन के विरोधी बन गये ओर सबने मिलकर गोरे कमीशन के बहिष्कार का 
निशुचय किया। यही नहीं, यह भी निश्चित किया गया कि कमीशन-संबंधी सभी 
सामाजिक जल्सों का बहिष्कार किया जाय, कोई मनुष्य कमीशन के सम्मुख 
गवाही न दे और कमीशन संबंधी खबरें तक अखबारों में न छापी जाये। ऐसा 
माल्म होने छगा कि भारत पुनः एकता के चुत्र में बंध गया है। किंतु वास्तविक 
परिस्थिति ऐसी न थी। मुसलमानों, हरिजनों, जमींदारों ओर तठाहुकेदारों ने 
साइमन फ्रमीशन के साथ सहयोग किया, जिसके कारण उसकी असफलता 
उतनी न हो सकी जितनी अन्यथा हो सकती ओर होनी चाहिये थी । 

पूण स्वतंत्रता की ऑर--कमीशन को, नेहरू कमेटी की योजना द्वारा, कांग्रेस 
के दृष्टिकोण का भी पता था। पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय को स्वीकार करके उसने उसे 
इस शर्ते पर अपना लिया था कि ३१ दिसंबर सन्‌ १९२९ तक ब्रिटिश सरकार 
उसे कानून का रूप दे दे | इसके पहले ही छॉड अर्विन इंगलेंड से छौटे और ३१ 
अक्टूबर सन्‌ १९२९ को उन्होंने शासन-सुधार के लिए गोलमेज परिषद में विचार 
की घोषणा की | इस संबंध में उन्होंने देश के विभिन्‍न वर्गों के नेताओं से 
बातचीत भी की । कांग्रेंस की ओर से गांधी जी ओर पं० मोतीछालू नेहरू 
आमंत्रित किये गये थे। गांधी जी यह आइवासन चाहते थे कि गोलमेज परिषद्‌ 
की कारवाई डोमीनियन स्वराज्य को आधार मान कर होगी। पर वाइसराय यह 
आश्वासन देने को तैयार न थे। वे अपने उत्तर में केवछ इतना ही कहते थे 
कि सरकार ने अपने विचार अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिये हैं। “इसके आगे 
में कोई वचन नहीं दे सकता। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि औपनिवेशिक 
( डोमीनियन ) खराज्य का वादा करके गोलमेज परिषद्‌ में आप छोगों को बुला 
सकूँ? । वाइसराय के इस उत्तर से कांग्रेस का भ्रम दूर हो गया । सरकार और 
कांग्रेस का समझोता न हो सका ओर छाहोर की कांग्रेस में नेहरू-योजना 
समाप्त समझी गयी। कांग्रेस का ध्येय पुनर्वार पूर्ण स्वाधीनता हो गया। 
२६ जनवरी सन्‌ १९३० को देश भर में ख़तंत्रता दिवतल मनाया गया और 
स्वाधीनता का घोषणापत्न प्रायः सभी स्थानों में पढ़ा गया । 

सविनय अवज्ञा आंदोलन--फरवरी सन्‌ १९३० को कांग्रेस का्ये- 
समिति की बैठक साबरमती में हुईं । उसने गांधीजी और अहिंसा में विश्वास 
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रखनेवाले उनके साथियों को, जब, जहाँ तक और जिस प्रकार उचित समझें, 
सविनय अवशा करने की आज्ञा दे दी। कुछ दिनों के पश्चात्‌ गांधी जी को 
आंदोलन चलाने की भी सत्ता दे दी गयी। गांधीजी ने नमक-कानून भंग करके 
सबिनय अवज्ञा करने का निश्चय किया। आंदोरून चलाने के पूर्व २ मार्च, 
संन्‌ १९३० को उन्होंने छोड अर्विन के पास एक पत्र भेजा, जिसमें इंगलैँड 
और अंगरेज जाति के मित्र होते हुए भी उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की 
बुराइयों पर प्रकाश डाढा और वाइसराय से आदरपूर्वक उन बुराइयों के दूर 
क़रने का अनुरोध किया। पत्र के अंत में उन्होंने वाइसराय को यह चेतावनी 
दी कि यदि इन बुराइयों को दूर करने के उपाय आप नहीं कर सकेंगे और मेरे 
पत्र का आप के हृदय पर असर नहीं होगा तो इस मास की ११ तारीख को 
मैं आश्रम से उपलब्ध साथियों को लेकर नमक-कानून तोड़ने के लिए चल 
पड़ुँगा | वाइसराय ने अपने उत्तर में गांधी जी के उपयुक्त विचारों पर खेद 
प्रगट किया और कहा कि ऐसा करने से सावंजनिक शांति के भंग होने की 
आशंका थी। 
फलसखरूप १२ मार्च को गांधी जी अपने ७९ साथियों के साथ नमक-कानून 
तोड़ने के लिए चल पड़े । २४ दिन पेदक चलकर और रूगभग २१०० मीछ की 
यात्रा समाप्त करके, ९ अप्रे को प्रातःकाल सब छोग डांडी पहुँचे और प्रार्थना 
के पश्चात्‌ वहीं पर, समुद्र तट से नमक बीन कर नमक-कानून तोड़ने के लिए 
निकल पड़े । आखिरकार नमक-कानून भंग हो गया। तत्पश्चात्‌ गांधी जी ने 
उन सब छोगों को नमक बनाने का अधिकार प्रदान किया जो कारावास भोगने 
के लिए तैयार थे। अपने इस समय के वक्तव्य में उन्होंने यह सलाह दी कि 
कांग्रेस कायकर्ता सर्वत्र नमक बनावें और जहाँ शुद्ध नमक बन सके बहाँ उसका 
प्रयोग भी करें। वे आमवासियों को भी नमक बनाना सिखा दें और उन्हें यह 
भी बता दें कि. नमक बनाने में कारावास मिलने का भय था । ५ मई की रात 
को गांधी जी गिरफ्तार कर छिये गये । सरदार वल्लम भाई पटेल को इसके 
पहले ही चार महीने की सजा मिल चुकी थी। पं० जबाहररारू नेहरू, पँ० 
मोतीलछाल नेहरू आदि अन्य नेता भी गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार 
कर लिये गये | सारे देश में सविनय अवज्ञा की लहर फेल गयी । जगह-जगह 
नमक बनाया जाने छगा, नमक के गोदामों पर आक्रमण होने रंगे, ताडी के वृक्ष 
काटे जाने रंगे, जंगलात कानून तोड़ने के लिए. जनता को प्रोत्साहित किया 
गया, शुजअरात के बारदोली और बोर्सद परूानों में कर-बंदी आंदोलन, 
चलाया गया, विदेशी वस्तुओं * और वच्खों का बहिष्कार किया गया 
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ओर विशेषकर अंगरेजी बीमा कंपनियों, बंकों और जहाजों के बहिष्कार पर 
जोर दिया गया। जनता का उत्साह सराहनीय था। स्वय॑सेवकों ने भी अद्भुत 
अनुशासन का परिचय दिया । मालूम होता था कि कोई गुप्त आध्यात्मिक शक्ति 
कष्टों के होते हुए भी उन्हें अपने निर्दिष्ट ध्येय की ओर बहाये ढिये जा 
रही थी। 

आंदोलन के उत्तर में सरकार ने दमन का चक्र चढाया। सार्वजनिक 
सभाएं गैर-कानूनी करार दी गयीं और सरकारी आशा न माननेवालों पर छाठियां 
बरसायी गयीं | कहीं-कहीं गोलियाँ भी चलीं। कांग्रेसी नेता और उनके अनुयायी 
हजारों की संख्या में जेल में बंद कर दिये गये । कहीं-कहीं सैनिक शासन भी 
स्थापित हुआ । अपूर्व परिस्थिति का सामना करने के लिए. गवनर जनरल 
ने ऑर्डीनिस जारी कीं। अखबारों से जमानतें मांगी गयीं, अभियुक्तों पर डंबे 
लंबे जुर्माने किये गये ओर कांग्रेस गैर-कानूनी संस्था घोषित की गयी। सुलरूह के 
सब प्रयत्न निष्फल गये । फलखरूप प्रथम गोल्मेज परिषद्‌, कांग्रेस के सहयोग 
के बिना हुईं | उसके अंत में जो घोषणा की गयी वह कुछ हृदयग्राही थी। 
ऐसा विदित होता था कि गोल्मेज परिषद्‌ के विचार भारत को खतंत्रता का 
सार दिल्य सकेंगे | घोषणा में सविनय अवज्ञा में छगे हुए छोगों के सहयोग की 
ओर भी संकेत था| “यदि इस बीच में वाइसराय की अपील का जवाब उन छोगों 
की ओर से भी मिलेगा जो इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगे हुए हैं तो 
उनकी सेवाएं खीकार करने की कारबाई की जायगी। २५ जनवरी सन्‌ 
१९३१ को वाइसराय ने अपने वक्तव्य में कांग्रेस की का्य-समिति के सदस्यों को 
आपस में ओर उन लोगों के साथ, जो १ जनवरी १९३० से, समिति के सदस्य 
की तोर पर काम कर रहे थे, बातचीत करने के लिए छोड़ने का वचन दिया । 
तत्पस्चात्‌ सुडह की बातचीत पुनः आरंभ हुई, जिसके परिषामखरूप अविन- 
गांधी समझोता हुआ । 

अरविन-गांधी समझोता--जेल से छूटने के पह्चात्‌ गांधीजी ने १४ 
फरवरी को वाइसराय के नाम एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने उनसे मुलाकात 
करने की आज्ञा मांगी । १६ फरवरी को तार द्वारा वाइसराय का उत्तर आ गया 
और दूसरे दिन वाइसराय और गांधी जी की चार घंटे की सुछाकात हुईं । इस 
प्रकार कई ओर मुल्ककातें भी हुईं। आखिरकार ५ मार्च को सरकार और 
कांग्रेस में समझोता हो ही गया। उनकी निम्नलिखित शर्तें ध्यान देने 
योग्य हैं--( अ ) सविनय-अवशा-आंदोलन बंद किया जाय । ( ब ) संघ-राज्य 
भारतीय-संविधान का अनिवार्य अंग हो । पर देश के हित और उत्तरदायित्व की 


[ २०४ | 


दृष्टि से देश-रक्षा, पर-राष्ट्र-संबंध, अव्पसंख्यक जातियों की स्थिति, भारत की 
आशिक स्थिरता और जिम्मेदारियों की अदायगी आदि विषयों के संरक्षण भी 
उसके आवश्यक अंग हों । ( स ) कांग्रेस के प्रतिनिधि, शासन-सुधार की योजना 
पर, जो आगे विचार हो, उसमें भाग छेंगें। ( द ) विदेशी वस्तुओं ओर नशीली 
चीजों का बहिष्कार जारी रहेगा, पर इस संबंध में कोई ऐसे उपाय काम में न 
लाये जायेंगे जिनसे कानून की मर्यादा मंग हो | ( व ) सविनय अवज्ञा आंदोलन 
सबंधी बनायी गयी ओऑरडीनेंस वापस छी जायँगी और अधहिंसात्मक राजनीतिक केदी 
छोड़ दिये जायँंगे, (क) आंदोल्न-संबंधी जो मुकदमें चल रहे हैं, वापस लिये 
जायेंगे, जो जुर्माने वसूल नहीं हुए हैं माफ कर दिये जायँंगे, और जब्त की गयी 
अचल संपत्ति जो सरकार के कब्जे में है वापस कर दी जायगी | (ग) जिन 
छोगों ने सरकारी नौकरियों से त्याग-पत्र दे दिया है उनकी पुनर्निय॒क्ति के विषय 
में सरकार उदार नीति से काम लेगी | ( ह ) यदि कांग्रेस इस समझोते की शर्तों 
का पालन न कर सकेगी तो सर्वसाधारण की रक्षा, और कानून और व्यवस्था के 
उपयुक्त प्रतिपालन के लिए, सरकार जो कारवाई आवश्यक समझेगी, कर 


सकेगी । 
अविन-गांधी समझौते के कारण कांग्रेस का स्थान भारतीय राजनीतिक 


संस्थाओं में बड़े महत्त्व का हो गया । सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस 
देश की प्रमुख राजनीतिक संस्था थी और भावी संविधान के निर्माण में समझौता 
करके भी डसका सहयोग प्रास करना आवश्यक था। छोड अर्विन ने पहले तो 
काग्रेस को दबाने का प्रयत्न किया और उसमें कुछ सफल भी हुए। पर 
अंत में उन्होने उसके साथ उदार नीति बतीं जिसके कारण कांग्रेस का 
एकमात्र प्रतिनिधि निराशा के लक्षण होते हुए भी, आशावादी बनकर, दूसरी 
गोल्मेज परिषद में सम्मिलित हो सका | कांग्रेस कमेटियाँ पुनः अपने काम 
में छग गयीं। स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय झंडे फहराने छगे। पर यह आजादी 
केवल थोड़े ही दिनों के लिए थी । १८ अग्रैठ को ढछॉर्ड भर्विन अपना कार्य- 
काल समाप्त करके भारत से बिदा हुए और छोड वेलिगडन भारत के नये 
गवनर जनरछ और वाइसराय नियुक्त हुए। इसके कुछ दिनों पश्चात्‌ दोनों 
ओर से समझौते के भंग की शिकायतें होने छगीं और भारतीय राजनीतिक 
गगनमंडल में निराशा के बादल पुनः इृष्टिगोचर होने छंगे। पर परिस्थिति 
बिगड़ने के पूर्व ही संभाल ली गयी और २९ अगस्त सन्‌ १९३० को गांधी जी 
द्वितीय गोल्मेज् परिषद में सम्मिलित होने के छिए लंदन को रवाना हो गये | 
परिणाम वह्दी हुआ जिसकी आशा थी। गांधी जी परिषद से कांग्रेस की माँग 
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खीकार कराने में असमर्थ रहे। अतएव उनका विपरीत दिशा में जाना 
अनिवाय सा हो गया । परिषद्‌ की समाप्ति पर सभापति को धन्यवाद देने के 
प्रस्ताव में उन्होंने इस बात का संकेत किया था। “अब हमें अल्ग-अलूग 
रास्तों पर जाना होगा | में नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में है। 
लेकिन इसकी मुझे चिंता नहीं है। यदि मुझे बिल्कुछ ही विभिन्न दिशा में जाना 
पड़े, तो भी आप मेरे हार्दिक धन्यवाद के पात्र तो हैं ही |”? 

भारत में भयानक परिस्थिति-गांधी जी की अनुपस्थिति में मारतीय 
परिस्थिति ने भयानक रूप घारण कर लिया । सरकार और कांग्रेस दोनों एक 
दूसरे पर, समझौते के भंग करने का दोष मदते थे। सरकार का कहना था 
कि विराम-संधि के बहाने, कांग्रेस अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में छगी थी, 
धरना धरने का ढंग समझौते के प्रतिकूल था और सविनय अबशा आंदोलन 
पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया था। कांग्रेसवादियों का कहना था कि 
बारडोली के मामलों की जॉँच एकतरफा हो रही थी, संयुक्त-प्रांत (उत्तर प्रदेश) 
में लगान बड़ी सख्ती से वसूल किया जा रहा था, बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रदेश 
में दमन का जोर था और सरकार समझौते के प्रतिकूल, आंदोलन दबाने की 
तैयारियाँ कर रही थी। दोनों में बराबर पत्र-व्यवहार होता रहा पर उसका 
कुछ परिणाम न निकछा । आखिरकार संयुक्त-प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसानों 
को यह सलाह दी कि वे लगान और माहरूगुजारी का चुकाना, संधि-चर्चा 
के समय तक के छिए स्थगित कर दें। सरकार ने इससे यह समझा कि 
आंदोलन पुनः आरंभ किया जा रहा है। अतएवं २४ दिसंबर सन्‌ १९३१ तक 
तक वाइसराय ने पाँच नयी ऑर्डनेंस जारी कीं ओर सरकार ने प॑० जवाहरलाल 
जी नेहरू, श्री अब्दुल गफ्फार खां, श्री शेरवानी आदि प्रमुख कांग्रेसी नेताओं 
को गिरफ्तार कर लिया । 

२८ दिसंबर को गांधी जी विछायत से छोटे। २९ दिसंबर को उन्होंने 
बाइसराय के नाम एक तार भेजा जिसमें उन्होंने वाइसराय का ध्यान ऑर्डनिसों 
और गिरफ्तारियों की ओर आकर्षित किया और उनसे पूछा कि “आया मैं 
इनसे यह समझ कि हमारी परस्पर मित्रता का खात्मा हो चुका है या आप मुझसे 
अब भी यह उम्मीद करते हैं कि में आपसे मि्ँ और इस परिस्थिति में में कांग्रेस 
को क्या सलाह दूँ, इस विषय में आप से परामश और रहनुमाई चाहूँ”। 
३१ तारीख को वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी का उत्तर आया जिसमें उन्होंने 
संयुक्त-प्रांत और सीमा-प्रांत की हल्चछों को मित्रता के भाव के प्रतिकूल बतलाया 
ओर यह स्पष्ट कर दिया कि वाइसराय गांधी जी से मिलने के लिए तैयार थे, 
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पर बंगाल, संयुक्त-प्रांत और सीमा-प्रांत में जारी की गयी ओऑरडीनेंसों पर बाद- 
विवाद करने के लिए तैयार न थे। गांधी जी ने उत्तर में कांग्रेस-कार्य-सम्रिति 
का प्रस्ताव वाइसराय के पास भेजा और उनसे प्रार्थना की कि वे बिना शर्त 
मिलना स्वीकार कर छें। कार्य-समिति के प्रस्ताव में, राष्ट्र को कुछ शर्तों पर 
सबविनय अवज्ञा, जिसमें छगानबंदी भी सम्मिलित थी, आरंभ करने के छिए 
आवाहित किया गया था। वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी ने, इसके उत्तर में 
कांग्रेस और गांधी जी के निश्चय पर खेद प्रकट किया और मुलाकात के संबंध में 
लिखा कि सविनय अवशज्ञा की धमकी होते हुए, वाइसराय को, मुलाकात से विशेष 
छाभ की आशा न थी। आखिरकार संग्राम फिर से छिड़ गया और ४ जनवरी, 
सन्‌ १९३२ को गांधी जी और सरदार वकभभाई पटेल गिरफ्तार कर लिये गये | 


आंदोछन ओर दमन--गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ कांग्रेस कर्म- 
चारी और स्वयंसेवक हजारों की संख्या में पुनः संग्राम में कूद पड़े । नेताओं की 
गिरफ्तारी के कारण उनको ठीक-ठीक रहनुमाई तो न मिलती थी, फिर भी 
वे नाना प्रकार से कानून तोड़ते और गिरफ्तार कर लिये जाते थे। वे 
ऑर्डनिंसों को तोडते थे, सरकारी पदाधिकारियों की आज्ञा के प्रतिकूल जलूस 
निकालते थे, सार्वजनिक सभाएँ करते थे और उनमें लनता को सबिनय अवज्ञा 
के छिए प्रोत्साहित करते थे। कभी-कभी वे चलती रेलों को रोक लेते थे 
और कहीं पर सविनय अवज्ञा-संबंधी प्चे बाँटते और तत्संबंधी व्याख्यान भी 
देते थे। सरकार ने भी आंदोलन के दबाने का बीड़ा उठाया | अनेक ऑर्डमिंसें 
जारी की गयीं, छगभग एक छाख स््री-पुरुष जेलों में बंद कर दिये गये, निषिद्ध 
सार्वजनिक सभाओं पर छाठियाँ चलायी गयीं, कांग्रेस-वादियों पर लंबे-लंबे 
जुमाने किये गये और कांग्रेस कमेटियों के दफ्तर आदि जब्त कर छिये गये। 
जो लोग कांग्रेस की किसी प्रकार से भी सहायता करते ये उन पर भी मुकदमे 
चलाये गये और वे' दंडनीय समझे गये । कांग्रेसी अखबारों का प्रकाशन बंद 
कर दिया गया । जेलों में कैदियों के प्रति कठोर व्यवहार किया गया ओर 'ए! 
वछास बहुत कम छोगों को मिछा | सरकार ने सब तरह से आंदोलन के दबाने 
का प्रयत्न किया और यद्यपि वह उसको पूर्ण रूप से दबा न सकी तो भी उसकी 
सस्तियों के कारण कांग्रेसवादियों के लिए व्यक्त रूप से काम करने के स्थान 
पर, गुप्त रूप से काम करना अनिवार्य हो गया। सरकार और कांग्रेस की यह 
लड़ाई चल ही रही थी कि अधान मंत्री का सांप्रदायिक निर्णय प्रकाशित हुआ 
ज़िसके कारण भारत के सब नेताओं का ध्यान किंचित काछ के हछिए आंदोलन 
की ओर से हट कर गांधी जी की ओर चला गया। 


डे 
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सांग्रदायिक निणेय और पूना-पेक्ट--भारत के लिए सांप्रदायिक 
समस्या हमेशा कष्टदायिनी रही है। अनेक सर्वेदरू-सम्मेलनों के होने पर भी 
यह समस्या भारत में, गोलमेज परिषदों के पूर्व संतोषपूवंक हल न की जा 
सकी थी। नेहरू कमेटी की योजना ही एक ऐसी योजना थी बिससे भारत 
के सारे दछ अधिक से अधिक सहमत थे । पर वह योजना छाहोर कांग्रेस में 
समास समझी गयी और सांप्रदायिक समस्या ने पुनः विकराछू रूप धारण किया । 
प्रथम और द्वितीय गोलमेज परिषदों में इस समस्या पर काफी विचार हुआ। 
फिर भी कोई सर्वमान्य समझोता न हो सका। दितीय गोब्मेज 
परिषद में इस समस्या पर काफी विचार हुआ। फिर भी कोई सर्वमान्य 
समझोता न॑ हो सका । आखिरकार परिषद में सम्मिल्ति सारे प्रतिनिधियों 
ने प्रधान मंत्री को सांप्रदायिक निर्णय के लिए पंच नियुक्त किया। गांधी 
जी भी इससे सहमत थे, पर इस झा पर, कि ग्रधान मंत्री का निर्णय 
मुसलमानों ओर सिक्‍खों तक ही सीमित रहे। १७ अगस्त सन्‌ १९३२ को 
प्रधान मंत्री ने निर्णय दिया जिसके अनुसार भारतीय निर्वाचक, बारह प्रकार के 
प्रथक्‌ निर्वाचन-संघों में विभाजित किये गये थे। दलित जातियों को भी 
साधारण स्थानों से अलछ्ग करके एथक्‌ निर्वाचन का अधिकार दिया गया था | 
यह बात गांधी जी को असह्य थी। उनके इस प्रश्न संबंधी विचारों का ज्ञान 
प्रधान मंत्री को पहले ही से था । द्वितीय गोलमेज परिषद में उन्होंने साफ-साफ 
कह दिया था कि वे अछूतों के ध्रथक्‌ निवाचन का विरोध अपने प्राणों की 
भी बाजी छगा कर करेंगे । ११ मार्च को उन्होंने भारत-मंत्री सर सेम्युअल 
होर के नाम इस आश्यय का एक पत्र भेजा था। पर उनके विचारों का प्रधान 
मंत्री के निर्णय पर विशेष प्रभाव न पड़ा। अतएव प्रधान मंत्री के निर्णय 
देने के दूसरे दिन गांधी जी ने उन्हें यह सूचना दी कि वे २० सितंबर के 
तीसरे पहर से अपना आमरण उपवास आरंभ करेंगे ओर उसी दिन से उनका 
उपवास आरंभ भी हो गया | 

गांधी जी के निश्चय के कारण सारा देश चिंता में निममझ हो गया। तार 
पर तार आने रुंगे और उनके उपवास के छुड़ाने के लिए. सभी मानवी प्रयत्ष 
किये गये, पर कोई कारगर न हुआ। अतएव हिंदुओं ने आपसो समझौते 
द्वारा उनके प्राण बचाने का निश्चय किया। बंबई और उसके बाद पूना में 
सजातीय ओर हरिन्नन नेताओं की परिषद वबुलायी गयी। कई दिन लगातार 
बादविवाद के पश्चात्‌ उपवास के पाँचवें दिन, एक ऐसी योजना तैयार हो गयी 
जिसको दोनों दलों ने स्वीकार किया। दलित जातियों ने एथक्‌ निर्वाचन के 
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अधिकार का परित्याग किया ओर सजातीय हिंदुओं ने उन्हें महत्त्वपूर्ण संरक्षण प्रदान 
किये। प्रांवीय विधान-सभाओं की साधारण जगहों में से १४८ ओर केंद्रीय 
विधान-सभा की १८ जगह दल्ति जातियों के लिए सुरक्षित कर दी गयीं। इसकी 
सूचना प्रधान मंत्री को भी दी गयी और २६ तारीख को एक साथ इंगर्लेंड 
ओऔर भारत में समझौते के स्वीकार किये जाने की घोषणा की गयी। उसी 
दिन शाम को गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा। देश की मर्यकर चिंता 
दूर हुई, हरिजनों के उद्धार का समय निकट आया और राजनीतिक नेता पुनः 
आंदोलन की ओर दृष्टिपात करने छगे । 
कांग्रेस की नीति में परिवर्तेतन--जनवरी सन्‌ १९३२ का चलाया हुआ 
कांग्रेसी आंदोलन सन्‌ १९३३ में भी चलता रहा। कांग्रेस के गैर-कानूनी होने 
पर भी उसके साधारण अधिवेशन किसी न किसी प्रकार होते रहे | दिल्ली की 
भांति, सन्‌ १९३३१ का साधारण अधिवेशन पुलिस के सतक होने पर भी 
कलकत्ते में हुआ ओर स्वाधीनता, सत्याग्रह, बहिष्कार, मौलिक अधिकार 
#णादि के प्रस्ताव पास किये गये। ८ मई को संसार का ध्यान पुनः गांधी जी 
की ओर आकर्षित हुआ। उस दिन उन्होंने आत्म-श॒ुद्धि के निमित्त २१ दिन 
का उपवास आरंभ किया । उसी दिन सरकार ने भी उपवास के उद्देह्य और 
उसके द्वारा प्रगट होने वाली मनोवृत्ति के कारण उन्हें छोड़ दिया। गांधी जी 
की अपील के कारण सत्याग्रह आंदोलन ६ हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। 
इस अवधि के समाप्त होने पर आंदोलन-बंदी की अवधि ६ सप्ताह के लिए 
और बढ़ा दी गयी । ८ मई को ही गांधी जी ने सरकार से भी यह अपील की 
कि आंदोलन-बंदी का छाम उठाकर वह सत्याग्रही केदियों को बिना शर्त के 
छोड़ने की कृपा करे । पर सरकार आंदोलन के किंचित्‌ काल के लिए बंद 
होने से संतुष्ट न थी। यह चाहती थी कि राजनीतिक कैदियों के छुटकारे के 
पश्चात्‌ आंदोलन ढुबारा आरंभ न किया जाय ।४अतएव उसने केदियों के छोड़ने 
से इनकार कर दिया । ११ जुलाई को पूना में कांग्रेसवादियों की एक परिषद्‌ हुई । 
उसने गांधी जी को यह अधिकार दिया कि वे बाइसराय से मिठ कर सरकार और 
कांग्रेस के समझोता कराने की कोशिश करें । पर यह प्रयत्ञ भी निष्कल गया। 
अतएव सत्याग्रह पुनः आरंभ किया गया, पर सामूहिक सत्याग्रह के स्थान पर 
व्यक्तिगत सत्माग्रह के रूप में। १ अगस्त को गांधी जी पुनः अपनी यात्रा पर निकलने 
वाले थे पर वे एक दिन पहले गिरफ्तार कर ढिये गये और४ अगस्त को छोड़ दिये 
गये । उन्हें पूना में रहने की आशा मिली पर उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया। 
अतएव वे गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें एक साल की सजा का हुक्म हुआ । 
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जेल में, जाने के पश्चात्‌ १६ अगस्त को, भांधी जी ने एक बार और 
अनरान आरंभ किया, इस बार सरकार के व्यवहार के प्रतिकूठहल । उनका कहना 
था कि अगस्त की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ सरकार ने उन्हें वे सुविधाएँ नहीं दीं, 
जो उन्हें मई की रिहाई के पूर्व दी गयी थीं। सरकार पहले तो अपने निश्चय 
, पर अटल रही, पर गांधी जी की हालत उत्तरोत्तर बिगड़ती गयी और इस लिए 

२० अगस्त को वे बिना शर्ते छोड़ दिये गये । ३० अगस्त को पँ० जवाइर छाल 

जी नेहरू अपनी माता की बीमारी के कारण कारावास से मुक्त कर दिये गये । 
अपने छुटकारे के पश्चात्‌ गांधी जी ने यह निश्चय किया कि वे ३ अगस्त, सन्‌ 
१९३४ तक खबर सत्याग्रह न करेंगे, पर जो लोग उनसे सलाह माँगेंगे, उनको 
वे ठीक मार्ग अवश्य दिखलायेंगे । इसके बाद वे हरिजन-उद्धार के काम में छग 
गये। अनेक काग्रेस-कार्यकर्ता भी उनके साथ-साथ इसी काम की ओर झक 
पड़े। जनवरी सन्‌ १९३४ में बिहार का भयानक भूकंप हुआ और अनेक 
कांग्रेयवादी भूकंप पीड़ित मनुष्यों की सहायता करने में छूग गये। कांग्रेस का 
कार्यक्रम, कायय-रूप में क्रमशः रचनात्मक होने छगा और सत्याग्रह और सविनय 
अवज्ञा शिथिल होने छगे | 

पूना-परिषद में कुछ कांग्रेसवादियों ने कॉसिल-प्रवेश के प्रश्न को भी उठाया 
था। उनका ख्याछ था कि ऑर्डनेसों के शासन को देखते हुए यह आवश्यक 
था कि कांग्रेस-वादी कॉसिलों को अपने कब्जे में कर लें। उनकी शक्ति दिन 
पर दिन बढ़ती गयी ओर १३ मार्च, सन्‌ १९३४ को, डाक्टर अंसारी की 
अध्यक्षता में दिल्ली में एक परिषद्‌ बुछायी गयी जिसमें खराज्य पार्टी के पुनजीवित 
करने का प्रस्ताव पास हुआ और कांग्रेसवादियों को अगले निर्वाचन में भाग 
लेने का अधिकार इस शर्त पर मिला कि वे कोंसिलों में दमनकारी कानूनों और 
इवेतपत्र की योजना के रद करने का प्रयत्न करेंगे। ३ मई को राँची परिषद्‌ ने 
खराज्य पार्टी का कार्यक्रम निश्चि किया और १८ और १९ मई को पटना में 
कार्यसमिति की बैठक हुईं जिसके निर्णय के अनुसार सत्याग्रह बंद कर दिया 
गया । इसी बैठक में डाक्टर अंसारी और महामना ५० मदनमोहन माल्यीय 
को, अधिक से अधिक २५ कांग्रेसवादियों के एक कांग्रेंस पार्मेंटरी बोड के. 
स्थापित करने का अधिकार मिला । इस प्रस्ताव के पश्चात्‌ कार्यरूप में कांग्रेस के 
 विध्वंशात्मक कार्यक्रम की इतिश्री होती गयी और वह अधिकाधिक रचनात्मक 
कायक्रम के पथ पर अग्नसर होने छगी। 

कांग्रेंव की उपयुक्त नीति से बहुतेरे कांग्रेसवादी असंतुष्ट थे। श्री विह्वछ 
भाई पटेल ओर श्री सुमाषचंद्र बोस सत्याग्रह स्थग्रित करने के भी विरोधी थे । 

१४ 
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ओ पटेल ने अपने वियाना के वक्तव्य में यहाँ तक कह डाला था कि गांधी जी 
राजनीतिक नेता की हैसियत में, असफल सिद्ध हुए हैं। कांग्रेंस के अंतर्गत 
समाजवादी भी, क्रमशः अपने को संगठित करते जाते थे । उनका प्रथम अखिल 
भारतीय अधिवेशन १७ मई, सन्‌ १९३४ को पटना में हुआ | तत्पश्चात्‌ उनकी 
शाखाओं का जार समस्त भारत में फेल गया और भारतीय नवयुवकों और 
मजदूरों में भी उनका प्रभाव बढ़ा । 

सत्याग्रह बंद होने के परचात्‌ भारत-सरकार की नीति भी क्रमशः उदार 
होती गयी । कांग्रेस और उसकी सहायक संस्थाओं पर से प्रतिबंध हटा ढिये 
गये और अधिकांश सत्याग्रही केदी भी क्रमशः छोड़' दिये गये । प्रतिबंध इस्ते 
ही देश भर की कांग्रेस कमेटियां पुनः जीवित हो उठीं ओर अपने स्वनात्मक 
कार्यक्रम में छग गयीं। इस परिवर्तन के कुछ दिनों के पश्चात्‌ कांग्रेस के 
सांप्रदायिक निर्णय संबंधी विचारों के कारण महामना पं० मदन मोहन मालवीय 
को कांग्रेस पालमेंटरी बोड से ओर श्री अणे को कांग्रेस-कायसमिति से त्यागपत्र 
देना पड़ा। उन्होंने काग्रेस के अंतर्गत एक नयी पार्टी बनायी बिसका 
नाम नेशनछित्ट पार्टी रखा गया। साप्रदायिक निर्णय को छोड़ कर, इसका 
कार्यक्रम प्रायः वही था सो खराज्य पार्टी का | सन्‌ १९३४ के चुनाव में कांग्रेस 
ने भारतीय विधान-सभा की ४४ जगहों पर कब्जा कर लिया । इसके अतिरिक्त 
कांग्रेंस नैशनदिस्टि पार्टी के भी सदस्य उसके साथ थे | 

सन्‌ १९३५ में कांग्रेस की जयंती समस्त देश में बड़े समारोह के साथ 
मंनायी गयी । पचास वे पूर्व सन्‌ १८८५ में, जब इस संस्था का जन्म हुआ 
था, उस समय भारत के निवासी सरकार की आलोचना तक करने से डरते 
थे। सन्‌ १९३५ में इस महान संस्था की बागडोर गाँधी जी के हाथ में थी 
और बह अहिंसा, निष्क्रिय प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा तथा सत्याग्रह आदि गाज्नों 
' द्वारा, एक नये तथा अनुपम मार्ग से देश को खाधीन बनाने में लगी हुई 
थी। ऐसी संस्था के प्रति, उसकी ५० दीं वर्ष गाँठ पर, जयंती मनाकर, अपनी' 
श्रद्धांजलि अर्पित करना भारतवासियों के लिए! स्वाभाविक था| कं 

उधर भारत का संविधान भी पालमेंट द्वारा निर्मित हो रहा था। तीररी' 
गोलसेज परिषद में विचार के पश्चात्‌ , नये संविधान का इबेतपत्र प्रकाशित 
हुआ | भारतीय मांगों को देखते हुए बह भी असंतोषप्रद तथा निराशाजनक 
था। १८ महाने तक संयुक्त पालमेंटरी कमेटी के विचाराधीन होने के पश्चात 
उसके आधार पर २९ जनवरी सन्‌ १९३४ को भारतीय शासन का नया विधेयक 
पालमेंट में पेश किया मया और २ अगरत सन्‌ १९३५ को सम्राद की अनुमति 


भ्कक 
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पाकर वह भारतोय शासन संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के रूप में भारत पर 
छागू कर दिया गया । 

सन्‌ १९२८ से १९३५ तक अन्य संस्थाएं--सन्‌ १९२८ से १९३५ 
तक भारत की अन्य संस्थाएं भी अपने-अपने ढंग से राष्ट्रीय उत्थान के कामों 
में छगी हुईं थीं। सांप्रदायिक बातों में कांग्रेस से मिन्न मत रखने के कारण 
मुस्लिम लीग की नीति कांग्रेस से मिन्‍न थी। सन्‌ १९३५ के अंत तक उसकी 
वही नीति रही, जो मार्च सन्‌ १९२९ को मिस्टर जिन्ना की १४ शर्तों के रूप 
में प्रकाशित की गयी, थी। इन शर्तों का भावार्थ इस प्रकार है--(१) भारतीय 
संविधान संघात्मक हो और अवशिष्ट विषय प्रांतों के अधीन हों। (२) सब 
प्रांतों में समान रूप से प्रांतीय खराज्य स्थापित हो। (३) सब अव्प-संख्यकों 
का विधानन्समा तथा मंडलों में उचित एवं प्रभावशाली प्रतिनिधित्व हों किंतु 
इस शर्ते पर, कि बहु-संख्यक अत्पसंख्यक न बन जायें। (४) केंद्रीय विधान- 
सभाओं में मुसलमानों के कम से कम एक तिहाई स्थान हों | (५) सांप्रदायिक 
निर्वाचन कायम रखा जाय ; किंतु यदि कोई संग्रदाय, सांप्रदायिक निर्वाचन 
को छोड़ कर, संयुक्त निर्वाचन के पक्ष में हो, तो उसे संयुक्त निर्वाचन के 
खीकार करने का अधिकार हो। (४) भ्रांतों के निर्माण में कोई ऐसा परिवर्तन 
न किया जाय जिसका पंजाब, बंगाल और सीमांत प्रदेश की मुस्लिम बहु-संख्या 
पर कुप्रभाव पड़े | (७) पूर्ण धार्मिक खतंत्रता हो । (८) कोई प्रस्ताव या प्रस्ताव 
का अंश, किसी विधान-सभा में न पेश किया जाय, यदि किसी संप्रदाय के 
२५० सदस्य, इंस आधार पर उसका विरोध करें कि उसका उनके घमें पर 
कुप्रभाव पड़ता है। (९) बंबई से अलग करके सिंध का प्रथक्‌ प्रांत बनाया 
जाय । (१०) उत्तरी-पश्चिमी सीमांत-प्रदेश तथा ब्रिटिश ब्रिछोचिस्तान में अन्य 
ग्रांतों के समान शासन-सुधार किये जाये। (११) शासन की योग्यता को ध्यान में 
रखते हुए,, सरकारी नोकरियों में मुसलमानों को यथेष्ट स्थान दिये जायें। (१२) 
मुसलमानों के धर्म, संस्कृति ओर वैयक्तिक कानून' की रक्षा तथा मुस्लिम शिक्षा, 
भाषा, धर्म, वेयक्तिक कानून और दातव्य संस्थाओं के परिवर््धध तथा उनकी 
सहायता आदि के विषय में संविधान में धाराएं सम्मिल्ति की जायें। (१३) 
किसी मंत्रि-मंडल में चाहे वह केंद्रीय हो या प्रांतीय, कम से कम एक तिहाई 
मुसलमान सदस्य हों । (१४) संघांतरित राज्यों की अनुमति के बिना, केंद्रीय 
विधान-मंडल द्वारा, संविधान में किसी प्रकार संशोधन न किया जाय | 

मुस्लिम लीग के अतिरिक्त, मुसल्मानों की कई अन्य संस्थाएं भी थीं। 
उनमें राष्ट्रीय मुस्किम दल, जमीयत-उल-उल्मा, अहरार दल, खुदाई खिदमतगार, 
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मोमिन कांफ्रेस, खाकसार, शिया राजनीतिक कांफ्रेंस आदि मुख्य थीं । 
इन संस्थाओं में कुछ का दृष्टिकोण राष्ट्रीय था, कुछ का सांप्रदायिक और कुछ 
जैसे खाकसार के विषय में निश्चित रूप से यह बतछाना कठिन था कि उनका 
वास्तविक कार्यक्रम क्या था । 

यदि मुस्लिम छीग मुसलमानों के हितों का दावा करती थी, तो हिंदू 
महासभा हिंदुओं के ह्वित के लिए प्रयक्शील थी । वह हिंदुओं को एक शक्ति- 
शाली वर्ग बनाना चाहती थी। अतएव उसने हिंदू-संगठन पर जोर दिया, 
वीरपूजा-द्िवस मनाने का प्रस्ताव पास किया, अखाड़ों और व्यायामशाल्वओं 
की स्थापना की ओर छोगों का ध्यान आकर्षित किया ओर हिंदु-संगठन के 
काम को सुचारु रूप से करने तथा खराज्य की छड़ाई में पूरा भाग लेने के 
लिए; हिंदू नवयुवक आंदोलन चलाने का निश्चय किया। साथ ही वह हिंदू: 
हितों को आघात से बचाना चाइती थी। इस काम में एक ओर वह कांग्रेस 
से सतक रहती थी और दूसरी ओर सरकार से । महासभा के विघारानुकूछ 
स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, हिंदू-मुस्लिम एकता की आवश्यकता के कारण, 
कांग्रेस हिंदू-हितों का बलिदान तथा मुसलमानों का तोषण कर रही थी। यह 
बात उसे नापसंद थी। साथ ही वह इस बात के लिए भी प्रयन्नशील थी कि 
सरकार अपनी भेद और शासन की नीति के कारण मुसत्मानों को बढ़ावा, 
देकर हिंदू-हितों पर आधात न करे। | 

इन्हीं दिनों उदारबादी सम्मेलन भी अपने कामों द्वारा राष्ट्रीय उत्थान में 
लगा हुआ था। उसका उद्देश्य न्यूनाधिक वही था जो कांग्रेस का, पर उसकी 
काय-पद्धति कांग्रेस ने मिन्‍न थी। वह सरकार की आलोचना करता था पर 
उसके साथ असहयोग करने को तैयार न था। फल-सखरूप भारतीय उदारवादियों 
ने गोलमेज परिषद के विचारों तथा सन्‌ १९३५ के संविधान के निर्माण में 
प्रभावशाली भाग लिया। पर वे उससे सहमत न थे। उनकी दृष्टि में नया 
संविधान उतना ही निराशाजनक और अपमान-सूचक था जितना कंग्रेंस की 
दृष्टि में । 

उपर्र्णित आंदोलनों और संस्थाओं के अतिरिक्त इन दिनों देश में और 
भी अनेक संस्थाएँ थीं जो समस्त देश अथवा किसी विशिष्ट समुदाय के हित- 
साधन में संल्य थीं। इनमें से मुख्य संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं--अखिल 
भारतीय महिला संम्मेलन, अखिल भारतीय पत्नकार-सम्मेलन, अखिल भारतीय 
हरिजन-सेवक-संघ, राष्ट्रीय सिक्‍्व आंदोलन और अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन 
कांग्रेस । ये सब संस्थाएं इस काल सें, अधिक महत्त्वपूर्ण न हो पायी थीं। किंठ 
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उनका प्रभाव निल्-प्रति बढ़ता था रहा था। इनमें से अधिकांश सन्‌ १९३५ 
'के भारतीय शासन-संबंधी ऐक्ट की विरोधिनी थीं। फिर भी ब्रिटिश पालेमेंट 
ने इस ऐक्ट को पारित करके भारत पर छागू कर ही दिया। जनमत की 
अवहेलना का इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण का मिलना कठिन है । 


३, 
२. 


रे. 


अभ्यास 


किन कारणों से सन्‌ १८८७ में भारतीय कांग्रेस का जन्म हुआ था ? 

सन्‌ १44७५ सें कांग्रेस के क्‍या उद्देश्य थे? सन्‌ ३९२० तक उसके 
उद्देश्यों में कोन परिवर्तन हुए ? 

बीसवीं शताब्दी की प्रथम शताब्दी में उत्न राजनीति के उद्धव के कारणों 
की व्याख्या कीजिये । 


. मुस्लिम लीग का जन्म जिन कारणों से हुआ ? सन्‌ १९१३ तक उसके 


डद्देश्यों सें परिवर्तनों की व्याख्या कीजिये । 


, सन्‌ १९३१४ से १९१८ तक भारतीय राजनीति की महत्त्वपूर्ण बातों की 


व्याख्या कीजिये । 


. स्वराज्य पार्टी का जन्म किन उद्देश्यों से हुआ था ? उसके कायक्रम की 


व्याख्या कीजिये । 


७. सन्‌ १९३० के सबिनय अवज्ञा के आंदोरून का संक्षिप्त विवरण लिखिये । 
८. अर्विन-गांधी समझोते की आलोचनाव्मक व्याख्या कीजिये । 


३०, 


१३, 


« सांप्रदायिक निर्णय” का क्या तात्पर्य है ? पूना-पेक्ट ह्वारा उसमें किये 


गये परिवतेनों की व्याख्या कीजिये । 

मिस्टर जिन्ना की चोद॒ह शर्तों का भावाथे छिखिये। डनका भारतीय 
राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा १ 

हिंदू महासभा कब स्थापित हुईं थी ! सन्‌ १९३५ तक उसके ओर कांग्रेस 
के संबंध की व्याख्या कीजिये | 


११ 


हमारा राष्ट्रीय उत्थान ( हि ) 
१९३५-४७ 


पआरक्थन--सन्‌ १९३५ से १९५० तक के पंद्रह साल भारत के राजनीतिक 
इतिहास में अति महत्त्वपूर्ण हैं। इन दिनों सर्वप्रथम कांग्रेस ने सन्‌ १९३५ के 
संविधान के अंतर्गत किये गये चुनाबों में भाग लिया और कई ग्रांतों की सरकारें 
उसके अधीन हो गयीं | इन्हीं दिनों पाकिस्तान की कब्पना ने मूर्तिमान स्वरूप 
धारण किया ओर गांधी जी के “भारत छोड़ो! विचार का भी विकास हुआ | इसी 
काल में भारतीय नेताओं तथा ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक संकट को दूर करने 
के कई प्रयक्ष किये, जिनके कारण देश का विभाजन हुआ ओर पुराने भारतवर्ष 
में पाकिस्तान और भारत नाम की दो डोमीनियनें बनीं। इसी काल में भारतीय 
संविधान-सभा ने भारत का नया संविधान बनाया और मारतीय रियासतें विली-- 
नीकरण एवं एकन्रीकरण द्वारा या तो भारतीय राज्यों में मिल गयीं या उनके 
समान बन गयीं | इस परिच्छेद में इन्हीं बातों पर प्रकाश डाछा जायगा। 

सन्‌ १९३५ के संविधान का कायोन्चित रूप--भारतीय शासन संबंधी 
सन्‌ १९३५ के ऐक्ट से भारतीय छोकमत असंतुष्ट था। कांग्रेत उसका जन्म के 
पूर्व ही संहार कर देना चाहती थी। फिर भी फैजपूर कांग्रेस ने, कांग्रेसवादियों 
को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आज्ञानुसार, निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए. चुनाव छड़ने का अधिकार दिया और पदग्रहण की समस्या का विचार,, 
उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक प्रांतीय निर्बाचनों का फल न 
माल्स हो जाय | फलस्वरूप फरवरी सन्‌ १९३७ के निर्वाचन में कांग्रेस ने अपने 
उम्मेदवार ( अभ्यर्थी ) खड़े किये और उनकी शानदार विजय हुई | छः प्रांतीय" 
असेंबलियों में कांग्रेस का बहुमत था ओर दो में कांग्रेसी सदस्यों की संख्या सबसे 
अधिक थी । देश का बहुमत भी काँग्रेस के पक्ष में था । 

अब मंत्रिपद-अहण की समश्या कांग्रेस के सामने आयी। उसके दक्षिण- 
पक्षियों ओर बाम-पक्षियों में इस संबंध में मतभेद था। अंत में पद-अहण करने-- 
वालों की जीत हुईं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय किया किः 
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लिन प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत था, वहाँ इस शत पर मंत्रिपद अहण किया जाय 
कि गवनर संवेधानिक कारवाइयों में मंत्रिमंडल की मंत्रगा को अखीकार तथा 
उनके संबंध में अपने विशेषाधिकारों का उपयोग न करेंगे | प्रांतीय गवनर इस 
प्रकार का आश्वासन न दे सके जिसके कारण कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने से 
इनकार कर दिया । अतएव संवैधानिक स्थिति के स्पष्टीकरण के कई प्रयत्व 
हुए जिनमें भारत-मंत्री, वाइसराय, गांधीजी, तथा अन्य भारतीय नेताओं ने 
अपने मत-प्रकाश द्वारा समस्या के हल का प्रयत्न किया। गांधी जी मंत्रि-पद्‌- 
ग्रहण के पूर्व दो बातें चाइते थे--( १) यह आश्वासन कि संवैधानिक कार- 
वाइयों के संबंध में गवर्नर मंत्रिमंडल की मंत्रणा को अखीकार और उनके संबंध 
में अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करेंगे। ( २ ) यदि ऐसे कामों के संबंध 
में गवनर और मंत्रिमंडल में मतभेद होगा, तो गवनर मंत्रिमंडल से इस्तीफा न 
माँग कर, उसको बरखास्त करेंगे। वाइसराय ने अपने अंतिम वक्तव्य में यह स्पष्ट 
किया कि मांगे गये आश्वासनों की आवश्यकता ही न थी। “मंत्रियों के अधिकार- 
क्षेत्र के अंतर्गत, सभी मामलों में जिनमें अवत्प-संख्यकों ओर नौकरियों की बातें 
भी सम्मिछित हैं, गवनर साधारणतया मंत्रियों की मंत्रणा पर ही चलेंगे ।” गांधी- 
जी की दूसरो शर्त के संबंध में वाइसराय ने कहा, कि “त्यागपत्र, मंत्रिमंडल की 
प्रतिष्ठा के अधिक उपयुक्त तथा गबनेर के कार्य के प्रति सार्वजनिक रुख प्रकट 
करने का अधिक प्रभावशाली साधन है। साथ ही त्यागपत्र मंत्रिमंडल की इच्छा 
से किया हुआ कार्य है। बरखास्त करने का तरीका खुवैधानिक कार्य-पद्धति में 
प्रचलित नहीं है |?” बाइसराय के उपयुक्त वक्तव्य के कारण देश की स्थिति पुनः 
आशातीत हो गयी । ५ जुलाई से ८ जुछाई सन्‌ १९३७ तक वर्षो में कांग्रेस 
कार्य-समिति की अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक हुई, उसमें मंत्रि-पद अ्रहण का प्रस्ताव 
पास हुआ। अतएव गवनरों ने कांग्रेसी नेताओं को मंत्रिमंडल के निर्माण के 
लिए पुनः आमंत्रित किया और उन्होंने मंत्रिमंडलों के निर्माण का भार अपने 
ऊपर लिया | 

संवेधानिक शासन--जुलाई सन्‌ १९३७ से सन्‌ १९३९ तक केदो 
बरसों में, प्रांतीय शासन-संचालन में, संवेधानिक गुत्थियों के कारण राजनीतिक 
परिस्थिति ने कमी-कभी संदिग्धभय रूप धारण किया । इसका मुख्य कारण यह 
था कि गवनरों की मनोबृति पहले जैसी बनी हुईं थी भौर कांग्रेसी मंत्रिमंडल 
मर्योदा-पूर्वक शासन करना चाहते ये। सबसे पहले राजनीतिक बंदियों की 
रिहाई के संबंध में मतभेद उत्पन्न हुआ। कांग्रेस उनकी रिहाई का कार्यक्रम 
अपना चुकी थी। अतएबव बिहार और संयुक्त-प्रांत के मंत्रिमंडलों ओर गवमरों 


र्य् 
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में मतभेद हुआ जिसके कारण यहाँ के मंत्रिमंडछों ने अपना त्यागपत्र दे दिया | 
देश का वातावरण पुनः निराशामय हो गया, पर गांधीजी और वाइसराय की 
दूरदशिता के कारण परिस्थिति बिंगड़ने के पूर्व ही संभाल ली गयी और कांग्रेसी 
मंत्रिमंडल पुनः अपने रचनात्मक कार्यक्रम में रूग गये | तत्पश्चात्‌ उड़ीसा में 
मंत्रिमंडल के अधीनस्थ अधिकारी के स्थानापन्‍न गवनेर बनाये जाने तथा मध्य- 
आंत में गवर्नर द्वारा तीन मंत्रियों के बरखास्त किये जाने के कारण, संवैधानिक 
संकटों की आशंका हुई; पर इनमें भी परिस्थिति, बिंगड़ने के पूर्व, संभाल ली 
गयी । राजकोट के संबंध में गांधीजी द्वारा आमरण उपवास के कारण भारत के 
राजनीतिक आकाश में पुनः काले बादल मंडराने लगे, पर वाइसराय के हस्तक्षेप 
ओर आश्वासन से संतुष्ट होकर उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और इस 
कारण परिस्थिति पुनः बिगड़ने से बचा ली गयी | 

किंतु ३ सितंबर सन्‌ १९१९ को देश के सम्मुख ऐसी परिस्थिति आयी, 
जिसे संभालने में कांग्रेसो नेता और सरकारी अधिकारी असमर्थ रहे | उस दिन 
सम्राट की सरकार मे जमनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की ओर वाइसराय ने 
शिमला रेडियो स्टेशन से “पाशविक बल के प्रतिकूल मानव-खतंत्रता की रक्षा के 
लिए भारत से महान्‌ और प्राचीन संस्कृतियों वाले राष्ट्रों के योग्य, सहायता में 
विश्वास प्रकट किया ।” कांग्रेस की सहानुभूति खतंत्रता और छोकतंत्र के साथ 
थी। पर वह उस छड़ाई में माग लेने में असमर्थ थी जो छोकतंत्रात्मक खतंत्रता 
के लिए छड़ी जा रही थी, जत्र उसे खयं ऐसी खतंत्रता से वंचित रखा गया 
आ। १७ अक्टूबर सन्‌ १९३९ को, सम्राट की सरकार से अधिकार पाकर 
वाइसराय ने निम्नलिखित आशय का वक्तव्य निकाला---( सम्राट की सरकार ने 
मुझे यह घोषित करने का अधिकार दिया है कि युद्ध के समाप्त होने पर भारत 
की विभिन्‍न जातियों, राजनीतिक दलों, विशेष हितों और भारतीय नरेशों के 
अतिनिधियों के परामर्श से संविधान में आवश्यक संशोधन करने के लिए, उनकी 
सहायता और सहकारिता आस करने को सम्राट की सरकार तैयार रहेगी ।” 
इस धोषणा से भारत के राष्ट्र-बादियों को लेशमात्र भी संतोष न हुआ । अतएब 
९ अवदूबर को कांग्रेस कार्य-समिति ने मंत्रिमंडछों को त्यागपत्न देने का आदेश 
दिया। फल्खरूप एक के पश्चात दूसरे कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अपना त्यागपत्र दे 
दिया और गवरनरों ने संविधान को निलंबित करके, परामशंदाताओं की सहायता 
से शासन का भार अपने ऊपर लिया | 

गेर-कांग्रेसी श्रांतों का शासन--जिन दिनों कांग्रेसी बहुमत प्रांतों में, 
परामशेदाताओं की सह्दायता से गवर्नर प्रांतीय शासन कर रहे थे, उन्हीं दिनों 
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जनता के महत्त्वपूर्ण अंश मानने को तैयार न थे और वह यह 
भीन चाहती थी कि इन अंशों से जबरदस्ती ऐसी सत्ता स्वीकार 
करायी जाय । 

(४ ) युद्ध के पश्चात, सम्नाट की सरकार, कम से कम समय में भारतीय राष्ट्रीय 
जीवन के प्रधान अंगों के प्रतिनिधियों को एक ऐसी सभा बुलाने की 
अनुमति देगी, जिसका काम भारत के लिए! नया संविधान बनाना 
होगा ओर यथाशक्ति उसके शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ऋरने में सहायता 
पहुँचावेगी | 
इस योजना में कांग्रेस की मांग ठुकरायी गयी थी। फल्स्वरूप उसने इसे 

अखीकार कर दिया । 


युद्ध-कालीन मंत्रि-मंडठ या क्रिप्स की योजना--इन दिनों !सामरिक 
परिस्थिति बड़ी भयंकर हो गयी थी । जापान ने युद्ध में प्रविष्ट होकर एक दी 
बार में बर्मा-स्थित ब्रिटिश सेना को पराजित किया था ओर ऐसा बिद्त होने 
लगा था कि भारत पर भी बहुत ही शीघ्र आक्रमण होगा । अतएब कुछ तो 
अंतराष्ट्रीय दबाब, कुछ भारतीय वातावरण और कुछ अपने ह्वित के कारण, 
ब्रिटिश युद्ध-कालीन मंत्रि-मंडल ने सर स्टेफड क्रिप्स को (डचित और अंतिम हल” 
के साथ भेजा | उन्होंने भारत में आकर २९ मार्च सन्‌ १९४२ को निम्नलिखित 
वक्तव्य प्रकाशित किया-- 

इंगलेड और भारत में, भारत को उसके भविष्यत्‌ संबंधी दिये गये बचनों की 
पूर्ति की चिंता के कारण, सम्राट की सरकार ने स्पष्ट और निश्चित शब्दों में, 
वे तरीके निर्धारित किये हैं जिनको वह शीघ्रातिशीमर भारत द्वारा खशासन 
प्राप्ति के छिए, अपनाना चाहती है। इनका ध्येय एक नयी भारतीय यूनियन का 
बनाना है, जो अन्य डोमीनियनों के समान एक नयी डोमीनियन होगी। 
अतणएव सम्राट की सरकार निम्नलिखित घोषणा करती है--(१) युद्ध समाप्त होने 
के पश्चात्‌ श्ीध्रातिशीघत्र एक ऐसी निर्वाचित सभा स्थापित की जायगी जिसका 
काम भारत के नये संविधान का निर्माण होगा। (२) इस सभा में भारतीय 
रियासतों के भाग छेने की व्यवस्था की जायगी। (३) निम्नलिखित शर्तों पर 
सम्राट की सरकार शीघातिशीघ्र नव-निरमित संविधान को खीकार तथा कार्यान्वित 
करने का वचन देती है--(आ) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत नये संविधान 
को अपनाने के लिए तैयार न होगा तो उसे अपनी मौजूदा स्थिति बनाये रखने 
का अधिकार होगा और उसके भविष्य में सम्मिलित करने की व्यवस्था की 
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जायगी, यदि वह इसके पक्ष में निणय करे । सम्मिलित न इोनेवाले प्रांतो को, 
यदि वे चाहँ, तो सम्राट की सरकार एक नया संविधान देने के लिए तैयार 
रहेगी जिसके अनुसार उन्हें भारतीय यूनियन का सा दर्जा मिल जायगा, और 
उसके प्राप्त करने का वही मार्ग होगा जिसकी व्यवस्था की जाय । (ब) सम्राट की 
सरकार ओर संविधान-समा में एक संधि होगी। इसमें उन सब बातों का 
उछ्लेख होगा जो अंगरेजों से भारतीयों के हाथ में उत्तरदायित्व देने के संबंध में 
होंगी । सम्राट की सरकार द्वारा दिये गये बचनों के अनुसार इसमें जातीय और 
धार्मिक अव्प-संख्यकों की रक्षा की व्यवस्था होगी, लेकिन भारतीय यूनियन के 
उस अधिकार पर कोई प्रतिबंध न लगाया जायगा जिसके आधार पर वह 
ब्रिटिश-राष्ट्रसमूह के अन्य सदस्यों 'के साथ अपना भविष्य संबंध निर्धारित कर 
सके । (४) छड़ाई के अंत के पूर्व जब तक प्रमुख भारतीय वर्गों के नेता कोई 
दूसरा समझौता न कर लें, संविधान-सभा की रचना निम्नलिखित ढंग से की 
जायगी--प्रांतीय निवाचनों ( जिनका किया जाना लड़ाई के अंत के पश्चात्‌ 
आवश्यक होगा ) के नतीजे के मादम होने के पश्चात्‌ प्रांतीय विधान-मंडलों की 
छोटी सभा का एक निर्वाचन-संघ बनेगा और यह अनुपातीय प्रतिनिधित्व की 
प्रणछी के अनुसार संविधान-सभा को चुनेगा। इसके सदस्यों की संख्या 


निर्वाचन-संघ की बठ होगी | भारतीय रियासतें अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत 
करने के लिए आम॑त्रित की जायेंगी। उनके सदस्यों की संख्या का उनकी 


जनसंख्या के साथ वही अनुपात होगा, जो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का 
वहाँ की जन-संख्या के साथ ओर उनके अधिकार भी ब्रिग्िश भारतीय सदस्यों के 
समान होंगे । (५) वर्तमान संकव्मय परिस्थिति में और जब तक नया संविधान 
तैयार न हो जाय, सम्राट की सरकार को भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व तथा 
उसका नियंत्रण और संप्वालन अपने हाथ में, तत्संबंधी संसार-व्यापी प्रयत्न के 
साथ-साथ रखना होगा, किंतु भारतीय सैनिक, नेतविक तथा अन्य साधनों के 
पूर्ण रूप से संगठित करने का उत्तरदायित्व, भारतीय जनता के सहयोग से, 
भारत-सरकार का होगा। सम्राट की इच्छा है ओर वह भारतीय जनता के 
प्रभावशाली वर्गों के नेताओं को आमंत्रित करती है कि वे अपने देश, राष्ट्रसमृह 
ओर संयुक्त राष्ट्रों के विचारों में शीमातिशीघ्र प्रभावशाली मांग ढें। 

इस घोषणा को चरितार्थ करने के हिए, सर स्ट्रेफड क्रिप्स ने भारतीय 
जनता के विभिन्‍न वर्गों के नेताओं से मुलाकात की । ऐसा विदित होता था कि 
वे अपने उद्देह्य की पूर्ति में अवश्य सफल होंगे, किंतु कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ , 
न जाने किन कारणों से, उनके उत्साह में कमी दिखलायी पड़ने छगी। भारत 
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की प्रमुख संस्थाओं ने उनकी योजना को अखीकार किया। कांग्रेस के अखीकार 
करने के निम्नलिखित कारण थे--(क) घोषणा का संबंध युद्ध के अंत के पश्चात्‌ 
भविष्यत्‌ से था। (ख) संविधान-सभा में कुछ ऐसे अंशों की व्यवस्था थी जो 
किसी के प्रतिनिधि न थे। (ग) भारतीय रियासतों की जनता के हित पर बिल्कुल 
ध्यान न दिया गया था | (घ) न सम्मिलित होने वाले प्रांतों की व्यवस्था भारत 
को खंडित करने का एक नया तरीका था। (ड) भारत की रक्षा का काम 
ब्रिटिश नियंत्रण में था। फलखरूप क्रिप्स के नाम से संबंधित ब्रिटिश सरकार की 
घोषणा वापस कर छी गयी और भारत की राजनीतिक परिस्थिति न्यूनाधिक 


वही हो गयी जो घोषणा के पूर्व थी । 

अगस्त सब्‌ १९४२ की क्रांति--क्रिप्स की विफलता के पश्चात भारतीय 
परिस्थिति पुनः भयंकर हो गयी। कई महत्त्वपूर्ण बातें हुईं जिनमें से सर्वप्रथम 
गांधीजी के 'भारत छोडो? विचार का विकास था। गांधीजी को क्रमशः यह स्पष्ट ह्दो 
गया था कि भारतीय समस्याओं के जटिल होने का मुख्य कारण देश में अंगरेजों का 
अस्तित्व था। अतएब उन्हें भारत को छोड़ देना चाहिये | “भारत और ब्रिटेन की 
रक्षा इसी में है कि अंगरेज ठीक समय में अनुशासित ढंग से भारतसे हट जायेँ |” 

गांधी जी के 'मारत छोड़ो? संबंधी विचार क्रमशः पुष्ट होते गये और जुलाई 
में वर्धा के अधिवेशन में कांग्रेस कार्य-समिति ने भी उन्हें स्वीकार कर छिया | 
फल्खरूप एक नये अहिंसात्मक आंदोलन की चर्चा होने छगी | भारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने बंबई के अधिवेशन में इस आंदोलन को अपना छिया | सरकार 
पर इस निर्णय का स्वाभाविक असर पड़ा । उसने दमन के साधनों का प्रयोग 
आरंभ किया। कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य गिरफ्तार कर ढिये तथा किसी 
अशात खान को भेज दिये गये | कांग्रेसवादी पुनः जेलों में बंद हो गये। जनता 
नेता-विहीन हो गयी और वह आंदोलन जो अहिंसात्मक रूप में सोचा गया था, 
इस परिस्थिति के कारण, क्रमशः हिंसात्मक हो गया । कई स्थानों पर समानांतर 
सरकारी संस्थाएं तक स्थापित की गयीं। सरकार ने भी अंधाधंध दमन-चक्र 
चलाया । किंतु दमन का स्थायी प्रभाव भारत की अंगरेजी सरकार और ब्रिटिश 
राष्ट्र के पक्ष में न होकर भारतीय राष्ट्र के पक्ष में हुआ । ब्रिटिश सरकार को 
भारतीय जनता की इृढ़ता का पता चछ गया और काछांतर में उसे वही करना 


पड़ा जो गांधी जी, कांग्रेस कार्यसमिति और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
चाहती थीं | 


पाकिस्तान की मांग--भारतीय समस्या की सबसे बड़ी कठिनाई कांग्रेस 
और मुस्छिम छीग का मतभेद था। कांग्रेस अखंड भारत के पक्ष में थी 
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ओर मुस्लिम छीग भारत को खंडित करके पाकिस्तान की स्थापना के पक्ष में । 
पाकिस्तान के जन्म का श्रेय सर मुहम्मद इकबाल को है। आदरशवादी होने के 
कारण वह मनुष्य के व्यवहार को समझने में असमर्थ थे। सन्‌ १९३० में 
मुस्लिम छीग के इलाहाबाद के अधिवेशन में उन्होंने परोक्ष रीति से पाकिस्तान 
की नींव डाली । वह चाहते थे कि प्रांतों के पुनसंगठन के समय मुस्लिम प्रांतों 
को भारतीय संघ के अंतगगत स्वायच शासन का पूर्ण अधिकार मिले। तीन बरस 
पद्चात केब्रिज विश्वविद्याल्य के चार मुसल्मान छात्रों ने, जिनके नाम मुहम्मद 
आलम खाँ, रहमत अली, शेख मुहम्मद सादिक ओर इनायतउल्ला खाँ थे, “अब 
या कभी नहीं” नामक चार प्रष्ठ की एंक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें 
मुसलमानों की सास्कृतिक प्थकता पर जोर देते हुए उन्होंने यह सुझाव पेश 
किया कि भारत का बँटवारा करके मुस्लिम राष्ट्र का एक प्रथक्‌ राज्य स्थापित 
किया जाय | उस समय मुस्लिम छीग के वयोदद्ध नेता इस बात को काव्पनिक, 
अव्यावह्ारिक तथा कुछ छड़कों की योजना कहते थे | किंतु पाँच बरस पश्चात्‌ 
इस अव्यावद्यारिक कव्पना ने वैज्ञानिक क्षेत्र में पदापण क्रिया। उस्मानियों विश्व- 
विद्याल्य के प्रोफेसर डाक्टर अब्दुल छूतीफ ने यह दलील पेश की कि भारत 
एक अविभाजनीय राष्ट्र न था। अतएव उसे १५ सास्क्ृतिक क्षेत्रों में बॉट देना 
चाहिये जिनमें से चार मुसछ्मानों के हों और ग्यारह हिंदुओं के और प्रत्येक 
क्षेत्र को अपने स्वतंत्र शासन के निर्धारित करने की पूर्ण खतंत्रता हो | कालांतर 
में सर मुहम्मर नवाज खाँ और सर सिकंदर हय्यात खाँ ने भी इसी प्रकार के 
विचार प्रकट किये | सन्‌ १९३८ में सिंध के प्रांतीय मुस्लिम सम्मेलन ने, मिस्टर 
मुहम्मद अछी जिन्ना के सभापतित्व में यह माँग पेश की कि भारत दो संघ-राज्यों 
में बाँठ दिया जाय जिनमें से एक मुस्लिम प्रांतों का संघ हो ओर दूसरा हिंदू 
प्रांतों का | कुछ दिनों के पश्चात्‌ अखिल भारतीय मुस्लिम-लीग की कार्य-समिति 
ने इस विचार को अपना लिया और सन्‌ १९४० में, छाहोर के अधिवेशन में, 
अखिल भारतीय मुस्लिम-लीग ने भी उसके पक्ष में एक प्रस्ताव पास किया । 
दूसरे साल मद्रास के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पुनः दुह्रराया गया और मुस्लिम 
लीग के उद्देश्यों में भी तदनुकूछ परिवर्तन किये गये । मुसलमानों की उक्त मांग 
को ब्रिटिश सरकार स्पष्ट रूप से मानते को तैयार न थी। फलू्खरूप घुमा-फिरा 
कर इसकी व्यवस्था की जाती थी जिसके कारण संवेधानिक संकट के निवारण 
की थोजनाएँ न तो काग्रेस को मान्य होती थीं ओर न मुस्लिम छीग को 

सच्‌ १९४२ से १९४४ तक--सन्‌ १९४२ से १९४४ वक एक ओर 
मिस्टर बिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम छीग की देश के बँटवारे की मांग जोर 
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पकड़ रही थी और दूसरी ओर देश भयंकर संकों का सामना कर रहा था । 
कारावास में जाने के पश्चात्‌ , अनुचित प्रतिबंधों के कारण, ९ फरवरी सन्‌ १९४३ 
को गांधी ने तीन सप्ताह का उपवास आरंभ किया | सारा देश इस दुखदायी 
समाचार के कारण अशुभ आशंकाओं से कॉप उठा। गांधीजी के बिना शर्त 
छोड़े जाने की चर्चा होने लगी | किंतु छॉर्ड लिनलिथगो की सरकार टस से मस 
न हुईं ओर गांधीजी को अपने उपवास का समस्त काल कारावास में ही व्यतीत 
करना पड़ा। इन्हों दिनों बंगाल में भीषण अकाल पड़ा । संभवतः इस समय 
तक महायुद्ध में सम्मिल्तित किसी भी देश के इतने मनुष्य रणक्षेत्र में हताइत 
न हुए थे जितने इस भय॑यर दुर्मिक्ष के कारण केवल बंगाल में मौत के घाट 
उतरे | बंगाल की सरकार वास्तविक परिस्थिति से अनभिन्न थी और उसके 
जानने की कोशिश तक न कर रही थी। अग्रैठ सन्‌ १९४४ में गांधीजी मलेरिया 
ज्वर से पीड़ित हुए। उनकी अवस्था उत्तरोच्तर इतनी बिगढ़ गयी कि प्राण- 
संकट तक की आशंका हुईं। फल्खरूप लॉ्ड वेवेल ने उन्हें बिना शर्त मुक्त 
कर दिया । बाहर आकर गांधीजी अच्छे हो गये। उन्होंने छोड वैवेल से कांग्रेस 
कार्य-समिति के सदस्यों से मिलने की आजा माँगी और यदि यह संभव न हो, 
तो स्वयं उनसे मिलने की। किंतु लॉर्ड वेबेछ ने उनकी एक भी बात 
स्वीकार न की । 

इस बीच में गांधीजी ने सांप्रदायिक समस्या को भी सुल्झाना चाहा । इस 
संबंध में श्री राजगोपाछाचारी का सुझाव विशेषतया उल्लेखनीय है । (१) 
खतंत्र भारत को संविधान-संबंधी निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत मुस्लिम-छीग 
भारतीय खतंत्रता की माँग को स्वीकार करती है। वह संक्रमण काल के लिए 
एक अंतःकालीन सरकार के निर्माण में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी। 
(२ ) लड़ाई के अंत के पश्चात, भारत के उत्तरी-पश्चिमी तथा पूर्वी भागों के 
ऐसे समीपस्थित*प्रदेशों के 'निश्चित करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया 
. जायगा जहां मुसलमानों की जनसंख्या समस्त जनसंख्या की आधी से अधिक 
है । इन प्रदेशों में वयस्क या किसी दूसरे व्यावहारिक मताधिकार पर, हिंदुस्तान 
से प्रथक्‌ होने के विषय में समस्त जन-संख्या का मत-संग्रह किया जायगा। 
यदि बहुमत भारत से प्रथर्कू एक खतंत्र प्रशु-राज्य के पक्ष में होगा तो इस 
प्रकार का निणय कार्यान्वित किया जायगा। (३ ) प्रत्येक पाटों को जनमत- 
संग्रह के पूर्व अपने विचारों के प्रचार का अधिकार होगा। (४ ) यदि निर्णय 
धथक्रण के पक्ष में हुआ तो रक्षा, व्यापार, यातायात के साधनों तथा अन्य 
. आवश्यक विषयों की देख-भाल के लिए परस्पर समझौता होगा। (५) 
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निवासियों का परिवर्तन केवठक उनकी ही स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर होगा। 
(६ ) यह समझोता तभी लागू होगा जब ब्रिटेन भारत को खशासन 
संबंधी समस्त उत्तरदायित्व और अधिकारों को हस्तांतरित कर दे। मिस्टर 
जिन्ना को यह सुझाव मान्य न था। फल-खरूप साप्रदायिक समस्या सुलझाने 
का यह प्रयत्ञ भी विफल रहा । 


सांप्रदायिक इल में विफल होंने के पश्चात्‌ , गांधीजी ने संवैधानिक संकट 
के निवारण-देतु एक दूसरा संकेत किया । ब्रिटिश पत्रकार मिस्टर रुअर्ट गिल्डर 
से उन्होंने यह कहा कि वे खयं “यह खीकार करने तथा कांग्रेस को यह 
सल्यह देने के लिए तैयार थे कि वह, युद्ध-काछ के लिए ब्रिटिश और भारतीय 
सेनाओं के अतिरिक्त, जिनका पूर्ण नियंत्रण वाइसराय और प्रधान सेनापति के 
हाथ में होगा, मिविछ शासन-संबंधी पूर्ण अधिकारयुक्त राष्ट्रीय सरकार के निर्माण 
में भाग ले। (ब्रिटिश सरकार से ) यह आशा की जायगी कि वह इस प्रकार 
की सरकार की स्थापना के साथ ही साथ युद्ध के अंत के पश्चात्‌ भारत को 
खतंत्रता की गारंटी दे ।? गांधी जी ने श्री राजगोपालछाचारी के सांप्रदायिक इल 
संबंधी सुझाव को स्वीकार किया ओर यह भी कहा कि उनका इरादा उस समय 
सविनय अवज्ञा के पक्ष मेंन था। तत्पश्चात गांधीजी और वाइसराय में 
संवैधानिक हल के संबंध में पत्र-व्यवहार हुआ | किंतु कुछ परिणाम न निकला । 
फ्लखरूप गांधीजी पुनः अपने रचनात्मक काये में छग गये । 


सन्‌ १९४४-४५ में सांप्रदायिक समस्या के सुलझाने का एक ओर प्रयत्न 
किया गया । इसे देसाई-लियाकत अछी पैक्ट कहते हैं। इसकी मुख्य शर्तें' इस 
प्रकार थीं--( १ ) कांग्रेस और लीग दोनों इस बात पर सहमत हैं कि वे 
मिलकर केंद्रीय अंतःकालीन सरकार का निर्माण करेंगी । इस सरकार की रचना 
निम्नलिखित प्रकार की होगी--( अ ) केंद्रीय कायपालिका में कांग्रेस और 
मुस्लिम लीग द्वारा बराबर सदस्यों का मनोनीत किया जाना। (ब ) अत्प- 
संख्यकों, विशेषतया सिक्‍खों और परिंगणित जातियों, के प्रतिनिधित्व की 
व्यवस्था। (स) प्रधान सेनापति। (२) इस सरकार की नियुक्ति ओर: 
कार्य-संचालन मौजूदा भारतीय शासन संबंधी ऐक्ट (सन्‌ १९३५ का ) के 
अंतर्गत होगा | किंतु यदि मंत्रिमंडल किसी प्रस्ताव को विधान-सभा द्वारा पास 
कराने में असमर्थ रहेगा, तो वह गवर्नर जनरल के विशेष अधिकारों द्वारा 
कार्यान्वित न किया जायगा। इस प्रकार विधान-मंडल को गवनर जनरल के 
हस्तक्षेप से मुक्ति मिल जायगी। (३ ) कंग्रेस ओर छीग यह खीकार करती 
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हैं कि इस प्रकार की अंतःकालीन सरकार, यदि बनी, तो वह सब से पहले 
कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई के संबंध भें कारवाई करेगी। 

सांप्रदायिक समस्या के हल का यह प्रयज्ञ भी निष्फल गया। मार्च सन्‌ 
१९४५ में छोड वैवे अनायास लंदन के लिए रवाना हुए | वे वहाँ एक या 
दो सप्ताह ठहरनेवाले थे किंतु उन्हें लगभग छः सप्ताह ठहरना पड़ा । कई बार 
उनकी ब्रिटिश प्रधान-मंत्री तथा भारत-मंत्री से गुप्त बातचीत भी हुईं । ५ जून 
सन्‌ १९४५ को वे भारत को छौटे । १४ जूत को उन्होंने शिमछा रेडियो स्टेशन, 
से भारतीय जनता के सम्मुख अपनी योजना रखी | 


लॉड वेवेठ की योजना--हछोर्ड बैवेंड की योजना का भावार्थ इस 


प्रकार है-- 

सम्राट की सरकार ने मुझे ऐसे सुझाव पेश करने का अधिकार दिया है 
जिनका उद्देश्य मौजूदा भारतीय राजनीतिक परिस्थिति का सुल्झाना तथा भारत 
को पूर्ण खशासन की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करना है। इसके द्वारा भारत के 
साथ संवेधानिक समझौता करने या उस पर संवैधानिक समझौता लादने का 
प्रयत्ञ नहीं किया गया है। सम्नाट की सरकार को यह आशा थी कि भारतीय 
पार्टियाँ सांपदायिक समस्या को जो एक बहुत बड़ी रुकावट के समान है, खय॑ 
हल कर सकेंगी। किंतु यह आशा पूरी न हुई * **** इसलिए सम्राट की सरकार 
की पूर्ण अनुमति से मैं मारत के केंद्रीय तथा प्रांतीय नेताओं का, एक ऐसी 
इक्जीक्यूटिव कॉंसिल के निर्माण के संबंध में परामशश लूँगा, जो संगठित 'राजनीतिक 
मतों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व कर सके | प्रस्ताबित नयी कौंसिल में: 
भारत के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होंगे जिनमें से पाँच सजातीय हिंदू होंगे 
ओर पाँच मुसछमान । वाइसराय और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त इस कौंसिल 
के सब सदस्य भारतीय होंगे | प्रधान सेनापति पूर्ववत्‌ युद्ध-सदस्य बने रहेंगे किंतु 
ब्रिटिश भारत का पर-राष्ट्र-संबंध-संचालन एक भारतीय सदस्य के हाथ में आ 
जायगा। भारत के छिए; अन्य डोमिनियनों की भाँति एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर 
कल नियुक्ति होगी। इक्जीक्यूटिव कौंसिड के सदस्यों का चुनाव राजनीतिक: 
नेताओं के परामश से होगा, पर उनकी नियुक्ति सम्राद की अनुमति पर निर्भर 
करेगी। कॉंसिड अपना काम मौजूदा संविधान के अंतर्गत करेगी। गवनर 
जनरल द्वारा संवेधानिक नियंत्रण के अधिकार के प्रयोग न होने की रजामंदी के. 
प्रश्न का उठाना ठीक नहीं ; किंतु इस प्रकार का नियंत्रण अविवेकयुक्त न होगा । 
इस अंत/काढीन सरकार की खापना का अंतिम संविधान के निर्माण पर कोई: 
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कुप्रमाव न पड़ेगा। भारत की नव-निर्मित सरकार के तीन मुरूय॑ काम होंगे--- 
( अ ) जापान की पराजय तक उसके प्रतिकूल उत्साहपूर्वक युद्ध करना | (ब ) 
ब्रिय्शि भारत का शासन-संचालन, जब तक नग्रा स्थायी संविधान न बन जाय | 
( स ) जब सरकार के सदस्य उपयुक्त समझें तब उन साधनों पर विचार करना, 
जिनके द्वारा संवेधानिक समझौता हो सके । इस उद्देश्य से मैं भारत के कुछ 
नेताओं को एक सम्मेलन में आमंत्रित करूँगा। मुझे आशा है कि वे सम्मेलन 
में भाग लेगे ओर मुझे अपनी सहायता प्रदान करेंगे। भारत के भविष्यत्‌ के 
विंषय में इस नये प्रयत्न द्वारा कितनी सफलता मिलेगी, इसका उत्तरदायित्व उन 
पर और मुझ पर है। मुझे यह भी आशा है कि सम्मेलन अपने काम में सफल 
होगा ओर उन प्रांतों मे जिनका शासन आजकल धारा ९३ के अनुसार हो रहा 
है, प्रांतीय मंत्रिमंडल पुनः अपना शासन-कार्य आरंभ कर देंगे। यदि सम्मेलन 
असफल रहा तो देश का शासन यथावत्‌ होता रहेगा। में विभिन्न दलों के 
नेताओं को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि इस सुझाव के अंतरतल में 
युनाइटेड किंगडम के सब नेताओं की, मारत द्वारा अपने अभीष्ट की प्राप्ति में 
सहायता देने की प्रबछ इच्छा है। में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 
इस सुझाव का संबंध केवल ब्रिटिश मारत से है और इसके कारण भारतीय 
नरेशों ओर सप्राद के प्रतिनिधि के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन न होगा। 
सम्राट की सरकार की स्वीकृति तथा मेरी कौंसिछ के परामश से कांग्रेस काय- 
समिति के उन सब सदस्यों की रिहाई के ऑडर निकाछ दिये गये हैं जो अब तक 
जेल में हैं। सन्‌ १९४२ के उपद्रव से संबंधित अन्य बंदियों की रिहाई नयी 
भारत सरकार, यदि वह बन गयी ओर प्रांतीय सरकारों द्वारा की जायगी। 
केंद्रीय ओर प्रांतीय नये निर्वाचनों का समय सम्मेलन में निश्चित किया जायगा । 


शिमछा सम्मेंलन--डॉड वेबेठ की योजना के कारंण कांग्रेस के नेता 
कारावस से मुक्त कर दिये गये और छूगभग तीन बरस के पद्चात्‌ कांग्रेस कार्य 
समिति की बैठक हुईं । भारतीय छोकमत कुछ अंश में इस योजना के अनुकूछ 
था। पूर्वकालीन योजनाओं की अपेक्षा वह श्रेष्ठर भी थी। उसके द्वारा वास्तविक 
रूप से अधिकार हस्तांतरित करने की व्यवस्था की गयी थी और प्रामाणिक रूप 
से यह बतलाया गया था कि गवनर जनरर अपने अधिकारों का प्रयोग किस 
प्रकार करेंगे | गांधी जी को 'सजातीय हिंदू? इस वाक्य के प्रयोग में कुछ आपत्ति 
थी, किंतु वाइसराय के स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ उनको संतोष हो गया था। 
शिमला-सम्मेलन की रचना भी अपने ढंग की अनोखी थी। उसमें भाग लेने 
वाले व्यक्ति सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य न थे, वरन ऐसे व्यक्ति थे जो निर्भी- 

१५ 


[ २२६ |] 


कतापूर्वक अपने विचारों को प्रगट कर सकते थे । अतएव कांग्रेस-कार्य-समिति 
ने सम्मेन में भाग लेने का निश्चय किया । मुस्लिम छीग और अन्य संस्थाओं 
के निर्णय भी इसी प्रकार के थे । 

२५ जूत सन्‌ १९४५ को शिप्रत्ता-सम्मेडन आरंभ हुआ। पहले और 
दूसरे दिन उसका वातावरण बड़ा आशाजनक था। किंतु उसके पश्चात्‌ वह 
क्रमशः असंदिग्ध और निराशामय होता गया । २९ जून को सम्मेलन १५ दिन के 
लिए. स्थगित कर दिया गया। १४ जुछाई को जब उसका अंतिम अधिवेशन हुआ, 
लॉड बेवेंड ने उसकी अतफलछता की घोषगा की। “में आप छोगों को दी गयी 
सहायता तथा सहनशीछता और बुद्धिमता के लिए बधाई देता हूँ। इस 
असफछता के कारण आप छोगो में से किसी को निराश न होना चाहिये। अंत 
में हम सब्र कठिनाइयों पर विजय प्रास करेंगे । भारत के भविष्य की उत्कषता 
के विषय में संदेह का स्थान नहीं है ।” 

सम्मेलन की असफलता का क्‍या कारण था १ मौछाना आजाद के शाब्दों 
में मुस्ठिम लीग का रुख सम्मेलन की असफलता का पहला कारण था। मिस्टर 
जिन्ना शासक-मंडछ में केवछ “सजातीय हिंदुओं? के समान स्थानों से ही संतुष्ट 
न थे। वे समझते थे कि हरिजन और सिक्‍ख सदस्य सदा हिंदुओं का साथ देंगे 
और इस प्रकार मुस्लिम सदस्य हमेशा अल्पसंख्या में होंगे। साथ ही वे इस 
बात पर भी दृढ़ थे कि मुस्लिम छीग ही मुसलमानों की एक-मान्र प्रतिनिधि-संस्था 
थी और केवल उसे ही इक्जीक्यूटिव कोंसिल के मुसल्मान-सदस्यों को मनोनीत 
करने का अधिकार था। कांग्रेस संपूर्ण भारतीय राष्ट्र की प्रतिनिधि-संस्था होने 
के कारण, अपनी सूची में मुसवमानों को भी सम्मिलित करना चाहती थी। 
मिस्टर जिन्ना इसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। तिस पर वैवेलढ-योजना में, 
मुस्लिम छीग के ध्येय, पाकिस्तान के विषय में कोई निश्चित बात ही न थी। 
फ्ल्खरूप मिस्टर जिन्ना ने न तो मुस्लिम उम्मीदवारों की सूची ही भेजी और 
न उस सूची के संबंध में अपनी अनुमति ही दी जिसे खये छॉड वैवेल ने तैयार 
किया था। मौलाना आजाद के विचारानुकूछ सम्मेलन की सफलता की कुछ 
जिम्मेवारी छोड वेवेठ की भी थी। २९ जून के पश्चात्‌ लॉड बैवेछ ने, आपसी 
समझौते के अभाव में, खये सम्मेछन का स्थान अहण कर लिया था। किंतु 
उन्होंने जो सूची तैयार की थी वह ऐसी थी बिसे न तो मुस्लिम छीग खीकार 
कर सकती थी और न कांग्रेस । 

केबीनेट प्रतिनिधि-संडक के आने के. पूबे--शिमछा-सम्मेलन ' की 
विफलता के पश्चात्‌ छाड वेबेछ ने पहली और दूसरी अगस्त सन्‌ १९४५ को 
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आंतीय गवर्नरों की एक सभा की । ७ मई सन्‌ १९४५ को, जर्मनी के बिना 
शत आत्म-समपंण के पश्चात्‌ , युदुप में महासमर का अंत हो गया था| इंगढेंड 
की पालेमेंट का नया चुनाव भी हो चुका था ओर राष्ट्रीय सरकार के स्थान पर 
मजदूर-सरकार, बिना किसी दूसरे दछ की सहायता से, पदारूद थी | इस परि- 
वर्तित परिस्थिति का प्रभाव मारत पर भो पड़ा और गवनरों की सभा में विशेष- 
तया नये चुनाव, धारा ९३ के स्थान पर प्रांतीय खराज्य, राजनीतिक बंदियों की 
रिहाई तथा कांग्रेस-संस्थाओं से प्रतिबंध हटाने की बावचीत हुईं। फल्खरूप 
कांग्रेसी संस्थाओं से प्रतिबंध इदा लिये गये । २५ अगस्त को केंद्रीय और प्रांतीय 
विधान-मंडलों ओर समाओं के चुनाव की घोषणा की गयी ओर उसी दिन ब्रिटेन 
की मनदूर-सरकार ने भारतीय समस्या के संबंध में, वाइसराय को पुनः रूंदन 
आने के लिए आमंत्रित किया | हे 

लंदन से छौटने के पश्चात्‌; १९ सितंबर सन्‌ १९४५ को, छॉड वेवेल ने, 
सम्राट की सरकार से अधिकार पाकर, दिल्ली रेडियो स्टेशन से एक दूसरी 
घोषणा की जिसका भावाथे इस प्रकार है--- 


“सम्राट ने पालमेंट में दिये गये अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है 
कि उनकी सरकार, भारतीय छोकमत के नेताओं के सहयोग से, भारत द्वारा 
शीघ्रातिशीघ्र खशासन प्राप्त करने में सहायता पहुँचायगी। मेरी लूुंदन-यात्रा में 
सम्राट की सरकार ने मेरे साथ तत्संबंधी साधनों पर विचार किया है। प्रांतीय 
चुनावों के संबंध की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। सम्राद की सरकार को 
आशा है कि सब प्रांतों के राजनीतिक नेता मंत्रि-पद के उत्तरदायित्व को स्वीकार 
करेंगे। सम्राद की सरकार की इच्छा है कि जितनी जढ्दी संभव हो, एक 
संविधान-सभा स्थापित की जाय। अतएव चुनाव के पश्चात्‌ उन्होंने मुझे प्रांतीय 
असेंबलियों के प्रतिनिधियों से यह जानने का अधिकार दिया है कि क्‍या वे इस 
संबंध में क्रिप्स-योजना या उसके संशोधित रूप को स्वीकार करना चाहते हैं या 
किसी दूसरी बिल्कुल नयी योजना को। सम्राट की सरकार एक ऐसी संधि पर 
भी विचार कर रही है, जो भारत और इंगर्ेंड के बीच में होगी। उसने मुझे 
यह अधिकार भी दिया है कि प्रांतीय निर्वाचनों के पश्चात्‌, मैं अपनी इक्जीक्यू- 
टिब कोंसिल को इस प्रकार निर्मित करूँ कि उसे भारत के सब दलों का सहयोग 
प्राप्त हो जाय |?” 

इस घोषणा का कांग्रेस पर विशेष प्रभाव न पड़ा। अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी के तत्संबंधी प्रस्ताव में, जिसे सरदार पटेल ने पेश किया था, निर्वाचन 
के लिए, उम्मीदवार खड़े करने का निश्चय तो किया गया किंतु उसमें यह भी - 
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स्पष्ट कर दिया गया कि युद्ध के समाप्त होने और ब्रिटिश सरकार के बदलने के 
कारण, ब्रिटेन की भारतीय नीति में किसी प्रकार का परिवतन नहीं हुआ है। 
यह ध्यान देने की बात है कि रेडियो स्टेशन से दिये गये माषण में भारतीय 

खँतत्रता की चर्चा तक नहीं है । मुस्छिम छीग नये चुनाव की आवश्यकता पर 
सन्‌ १९४३ से ही जोर दे रही थी। फलखरूप निर्वाचन की तैयारियाँ बड़े वेग 
से होने लगीं । निर्वाचन के नतीजे से स्पष्ट था कि गैर-मुस्लिम जनता पर कांग्रेस 
का इस समय भी उतना ही प्रभाव था जितना सन्‌ १९३७ में । किंतु मुस्लिम 
जनता पर उसका प्रमाव बहुत ज्यादा न था। हिंदू बहु-संख्यक प्रांतों में कांग्रेस 
के मुसल्मान-उम्मीदवार प्रायः सभी जगह पराजित हुए। सीमांत प्रांत में कांग्रेस 
का बहुमत अवश्य था, कितु समस्त मुस्लिम बहु-संख्यक प्रातों में मुस्िम छीग का 
प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा था । 

केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल के भेजे जाने की घोषणा--१५ फरवरी 
सन्‌ १९४६ को यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश कैबीनेट के तीन सदस्य 
( छॉड पैथिक छॉ रेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और अल्बर्ट एलेक्जेंडर ) भारतीय नेताओं 
से, भारतीय-संविधान के निर्माण के संबंध में, विचार-विनिमय के हेतु भारत के 
लिए रवाना होंगे । “यह प्रतिनिधि-मंडल कैबीनेट का प्रतिनिधि खरूप होगा 
ओर उसे केबीनेट के अधिकार प्रात होंगे ।? भारत द्वारा पूर्ण शासनाधिकार 
प्राप्त करने के लिए. यह निम्नलिखित तीन दिशाओं में काम करेगा--(१) संबि- 
धान के निर्माण के दंग पर अधिक से अधिक«सहमति प्राप्त करने के लिए 
ब्रिटिश भारत के अतिनिधियों तथा भारतीय रियासतों से आरंभिक विचार- 
विनिमय । (२) संविधान-सभा की स्थापना। (३) ऐसी इक्जीक्यूटिव कोसिछ का 
निर्माण जिसका भारत के प्रमुख राजनीतिक दल समर्थन करें। 

१५ मार्च सन्‌ १९४६ को प्रधान मंत्री एट्ली ने भी इसी संबंध में 
कॉमन सभा में एक घोषणा की | अन्य सब बातों को दुहराने के परुचात्‌ 
उन्होंने अव्प-संख्यकों के बारे में निम्नलिखित बातें कहीं--/हम अब्प- 
संख्यकों के अधिकारों को भूछ नहीं गये हैं। अब्प-संख्यकों को भय 
से मुक्त होकर खतंत्रतापूवक रहने का अधिकार होना घाहिये। किंठु हम 
यह भी नहीं देख सकते कि एक अल्प-संख्यक जन-समुदाय किसी बहु-संख्यक 
जन-समुदाय की उन्नति के मार्ग में रुकावटें डाे । पूर्ण खतंत्रता और डोमी- 
नियन स्टेव्स के संबंध में प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “हमें आशा है कि 
भारत ब्रिटिश राष्ट्रसमृह के अंदर रहने का प्रयत्ञ करेगा किंतु यदि वह पूर्णरूप 
से खतंत्र होना पसंद करे ओर हमारे विचार में उसे ऐसा करने का अधिकार 
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है, तो हमें इस परिवर्तन को शांतिपूर्वक और सरलता से कराने के लिए प्रयक्ष- 
शील होना चाहिये [?? 

केबीनेट अतिनिधि-मंडछठ का आगमन और कारयीरंम--२३ मार्च को 
केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ने भारत-भूमि पर कराँची में पदार्पण किया | दुरंत ही 
भारत-मंत्री ( छोड पेथिकलोरंस ) ने ब्रिटिश सरकार और जनता की ओर से 
भारत के निवासियों के छिए मैत्री और सद्भावना का संदेश छुनाने के पश्चात्‌ 
प्रतिनिधि-मंडल के आगमन के विषय में निम्नलिखित बातें कहीं-- 

“हम केवछ एक ही उद्देश्य से आये हैं। वह यह है कि लॉर्ड वैवेल के 
सहयोग से हम भारत के नेताओं “तथा इस देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों के 
साथ इस विषय पर विचार करें कि देश के शासन-सूत्र को अपने हाथ में लेने 
की उनकी अआकांक्षाओं को किस प्रकार शीघ्रता के साथ पूरा किया जा सकता 
है, जिससे कि हम उत्तरदायित्व के हस्तांतरण के कार्य को गौरव और प्रतिष्ठा के 
साथ संपन्‍न कर सकें |” 

“ब्रिग्श सरकार और ब्रिटिश जनता अपनी प्रतिज्ञाओं और बचनों को पूर्ण 
रूप से पावन करने के लिए उत्सुक है। हम आपको आश्वासन देना चाहते 
हैं कि हम अपनी नीति के सिलसिले में किसी भी ऐसी व्यवस्था को स्थान देने 
का यत्न नहीं करेंगे जो भारत की पूर्ण स्वतंत्रतात्मक प्रतिष्ठा के अनुकूल न 
हो | इस प्रकार हमारा और हमारे भारतीय सहयोगियों का एक ही उद्देश्य है, 
जिसकी पूर्ति के ढिए आगामी सप्ताह में हम अपनी समस्त शक्ति ल्यायेंगे । मुझे 
निश्चय है कि हम विश्वास के साथ तथा सफलता-प्राप्ति का हृद निश्चय करके, 
एक साथ मिलकर अपना काम पूरा करने का यत्न करेंगे ।” 

केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल अपने साथ ब्रिटिश सरकार की ओर से किसी 
नयी योजना का मसविंदा नहीं छाया था | उसका उद्देश्य भारत के सरकारी और 
'गैर-सरकारी सहयोग से इस प्रकार का मसबिदा तैयार करना था। फल्खरूप 
अतिनिधि-मंडल सरकारी पदाधिकारियों तथा राजनीतिक और सांप्रदायिक नेताओं 
से संप्क स्थापित करने तथा उनके मनोभावों के जानने के काम में छग गया | 
कुछ ही दिनों में उसे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय नेताओं का मतभेद आधार- 
भूत था | अतएब ईस्टर में अवकाश ग्रहण करने के लिए काश्मीर को जाने के 
पूर्व, उसने भारतीय नेताओं से परस्पर सद्भावना से काम करने की अपीछ की 
ओर यह आशा प्रकट की कि वापस आने पर, नेताओं के परस्पर परामर्श के 
कारण उसे अनेक बातों में, समझौते की पर्याप्त गुंजाइश मिलेगी | 

केबीनेट प्रतिनिधि-संडल की योजना--१६ मई सन्‌ १९४६ को 


[ २३० ] 


कैबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल और वाइसराय ने अपनी योजना प्रकाशित की । ऐति- 
हासिक पृष्ठ-भूमि के पश्चात्‌ उन्होंने कहा कि चूंकि परस्पर समझौता नहीं हो 
सका है, इसलिए “हम यह अपना कतेव्य समझते हैं कि भारत में शीम्रता से 
नये संविधान की स्थापना के लिए हम जिस व्यवस्था को श्रेष्ठटर समझते हैं उसे 
प्रस्तुत करें ।” इस योजना में सम्राट की सरकार की पूर्ण अनुमति थी। इसके 
दो अंग थे--एक अंतःकालीन और दूसरा दीघ-कालीन । अंतःकालीन का संबंध 
केंद्रीय इक्जीक्यूटिव कॉसिल के निर्माण से था और दीघे-काछीन का भावी 
संविधान के निर्माण से। प्रतिनिधि-मंडल के विचार में अखंड भारत और 
पाकिस्तान दोनों असंभव थे। पर दोनों विचार-घाराओं का समन्वय भी परमा- 
वश्यक था । भारतीय रियासतों की भावी व्यवस्था भी एक महत्त्वपूर्ण समस्या थी। 
ब्रििश भारत के खतंत्र होने के पश्चात्‌ ; रियासतों और सम्राद के बीच में उस 
संबंध का रहना असंभव था जो उस समय तक प्रचलित था। सार्वभोम सत्ता न 


तो सम्राट के हाथ में रखी जा सकती थी और न नयी सरकार को सौंपी जा 
सकती थी । इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात्‌ इस योजना में 


संविधान के मूल रूप के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गयी थीं--( १ ) 
४एक अखिल भारतीय संघ ( ॥70487 एंए707 ) होना चाहिये, जिसमें 
ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतें दोनों सम्मिलित हों और जिसके अधीन 
पर-राष्ट्र-संबंघ, रक्षा और यातायात के विषय हों। संघ को अपने व्यय के लिए 
आवश्यक धन उगाहने का भी अधिकार होना चाहिये। (२ ) भारतीय संघ में 
ए.क कार्यपाकिका और एक विधान-मंडल होना चाहिये, जिसमें ब्रिटिश मारत' 
ओऔर भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि रहें । विधान-मंडल में कोई महत्त्वपूर्ण 
सांप्रदायिक मामला प्रस्तुत होने पर उसके निर्णय के लिए दोनों प्रमुख वर्गों के 
जो प्रतिनिधि उपस्थित हों उनका प्रथक्‌-प्थंक्‌ तथा समस्त उपस्थित सदस्यों का 
बहुमत आवश्यक होगा । (३ ) केंद्रीय संगठन के लिए निर्धारित विषयों को 
छोड़कर अन्य समस्त विषय तथा अवशिष्ट अधिकार प्रांतों को प्राप्त होंगे । (४) 
भारतीय रियासतें उन सब विषयों और अधिकारों को अपने अधीन रखेंगो बिन्हें 
वे केंद्र को समर्पित न करेंगी । (५) प्रांतों को अपने पुथक समूह बनाने का 
अधिकार होना चाहिये, जिनकी अपनी कार्यपालिकाएँ और विधान-मंडल हों | 
प्रत्येक प्रांत-समूह यह निश्चित करेगा कि कोन से विषय समानरूप से सामूहिक 
शासन में रहेँ | ( ६ ) भारतीय संघ तथा प्रांत-समूहों के संविधानों में इस प्रकार 
की धारा होनी चाहिये जिसके द्वारा कोई भी प्रांत अपनी विधान-सभा के बहुमत 
से प्रथम दस बदुस पश्चात्‌ ओर फिर प्रति दस बरस पश्चात्‌ संविधान की शर्तों 
पर पुनविचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सके [? 
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तत्परचात्‌ प्रतिनिधि-मंडल की योजना में संविधान-सभा के निर्माण का 
उल्लेख था | इस हेतु भारतीय प्रांत तीन समूहों--क, ख, ग में विभक्त किये 
गये थे | क समूह में मद्रास, बंबई, संयुक्त-प्रांत, बिहार, मध्यप्रांत और उड़ीसा 
के प्रांत शामिल थे। ख में पंजाब, उत्तरी-पश्चिमी प्रात ओर सिंध के ग्रांव ओर 
ग में बंगाठ ओर आसाम के प्रांत । निर्वाचन के सिद्धांत इस प्रकार थे-- 

(अ ) प्रत्येक प्रांत के लिए जन-संख्या के अनुपातानुसार अधिक से 
अधिक स्थान निश्चित कर दिये जाय । स्थूल रूप से प्रत्येक १० छाख व्यक्तियों 
के पीछे एक स्थान दिया जाय । यह वयस्क मताधिकार के प्रतिनिधित्व का 
श्रेष्ठठम विकल्प है । 


( ब ) इस प्रकार के निश्चित स्थानों को प्रत्येक प्रांत के प्रमुख संप्रदायों के 
बीच में उनकी जन-संख्या के अनुपातानुसार बाँट दिया जाय | 

(स ) यह व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक समुदाय के लिए निश्चित स्थानों 
के प्रतिनिधि प्रांतीय विधान-मंडल के उसी संप्रदाय के सदस्यों द्वारा चुने जायें। 
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित तालिका के अनुसार थी--- 
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इनके अतिरिक्त दिल्ली ओर अज॑मेर की ओर से केद्रीय विधान-सभा के 
निर्वाचित सदस्य तथा कुर्ग की विधान-समभा द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि क 
समूह में बढ़ाये जाने को थे और ब्रिटिश बिलोचिस्तान का एक प्रतिनिधि ख 
समूह में | भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रणाली विचार- 
विनिमय द्वारा निधोरित की जाने को थी। किंतु आरंभिक काल में एक पारस्परिक- 
चर्चा-कमेटी (९०९०४७४४०४ (0077776666) की व्यवस्था थी जो रियासतोंके 
प्रतिनिधि के रूप में काम करने को थी। इस प्रकार निर्वाचित संविधान-सभा शीघ्राति- 
शीघम दिछी में एकत्रित होकर अपना काम निम्नलिखित ढंग से करने को थी-- 

आरंभिक बैठक में कार्य का सामान्य क्रम निश्चित करने के पश्चात्‌ अध्यक्ष 
और अन्य अफसरों के निर्वाचन की व्यवस्था थी। ततश्रात्‌ नागरिकों, अब्प- 
संख्यकों, कबाइली ओर सम्मिलित क्षेत्रों की एक परामशंदात्री समिति नियुक्त 
की जाने को थी। इसके बाद प्रांतीय प्रतिनिधि क, ख और ग समूहों में विभक्त 
होकर अपने-अपने समूह के प्रांतों का संविधान तैयार करने को थे और यह ' 
भी तय करने को थे कि क्या उन प्रांतों के लिए कोई सामूहिक संविधान तैयार 
करना चाहिये और इसके अनुकूछ निर्णय होने पर कौन कौन से विषयों को 
सामूहिक संविधान के अंतर्गत होना चाहिये | , इसके पश्चात्‌ इन समूहों और 
भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि एकत्रित होकर संयुक्त-मारत का संविधान तैयार 
करने को थे। नयी व्यवस्था के कार्यान्वित होने पर किसी भी प्रांत को यह 
अधिकार था कि नये प्रांतीय विधान-मंडछ के निर्णयानुसार वह उस समूह से 
निकल जाय जिसमें सम्मिलित किया गया है |” 


यह थी कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडड की दीध॑कालीन योजना । किंतु भारत का 
शासन चलाने तथा थुद्ध के पश्चात्‌ उन्नति से संबद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण मामलों के 
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निणय के लिए यह भी आवश्यक था कि एक ऐसी अंतःकालीन सरकार 
स्थापित की जाय जिसे जनता का समर्थन प्रात हो । “इस उद्देश्य की पूर्ति के छिए 
वाइसराय ने विचार-विनिमय आरंभ कर दिया है और उन्हें आशा है कि वे 
शीघ्र ही एक ऐसी अंतःकालीन सरकार की स्थापना कर सकेंगे जिसमें युद्ध- 
सदस्य के विभाग के सहित समस्त विभाग जनता के पूर्ण रूप से विश्वासपात्र 
भारतीय नेताओं के हाथ में होंगे?! । 

अंत में कैब्ीनेट प्रतिनिधि-मंडल ने भारतीय नेताओं का ध्यान परस्पर 
सद्भावना और आदान-प्रदान की ओर आकर्षित करते हुए, अधिकार-हस्तांतरण 
के कारण ब्रिटेन और संविधान-सभा के बीच में संधि की चर्चा की और 
यह आशा प्रगठ की कि “नया स्वतंत्र भारत ब्रिटिश-राष्ट्-समूह का सदस्य बना 
रहना खीकार करेगा |? 


केबीनेट प्रतिनिधि-संडल की योजना पर भारतीय छोकमत--कैब्ीनेट 
प्रतिनिधि-मंडल की योजना भारतीय राष्ट्रीय उत्थान की एक महत्त्वपूर्ण योजना 
थी । महात्मा गांधी के शब्दों में “प्रतिनिधि-मंडल की योजना ऐसी थी जिसका 
हमको गौरव होना चाहिये |*"*“***** “इसमें ऐसा बीजारोपण किया गया है 
जिसके द्वारा यह दुखी देश दुःख तथा कष्टविहीन हो सकता है।” कांग्रेस 
काय-समिति ने उसकी कुछ बातों के स्पष्टीकरण की मांग पेश की । मिस्टर जिन्ना 
ने योजना की आलोचना यह कह कर की कि उसमें पाकिस्तान के प्रभ्ु-राज्य 
की व्यवस्था न थी, पाकिस्तानी प्रांत दो प्रथक्‌ भागों में विभाजित किये गये थे 
और दो के स्थान पर एक ही संविधान“सभा की व्यवस्था थी। अतएव २५ 
मई को कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ने एक दूसरा वक्तव्य प्रकाशित किया। 
“कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की संपूर्ण योजना एक इकाई के समान है और वह 
उसी अवस्था में सफल हो सकती है जब कि खीकार करके उस पर सहयोग की 
भावना से अमछ किया जाय | संविधान-सभा के कार्य समाप्त कर चुकने पर 
सम्राट की सरकार पालमेंट में ऐसी कारवाई करने की सिफारिश करेगी जो 
भारतीय जनता को पूर्ण सचा देने के रहिए आवश्यक समझी जायगी ।****** 
आंतों के समूह जिन कारणों से बनाये गये हैं उन्हें सभी जानते हैं। यह योजना 
का एक आवश्यक अंग है। इसमें यदि कोई संशोधन हो सकता है, तो वह 
दलों के बीच में समझोता होने पर ही हो सकता है। संविधान-निर्मांण का 
काये समाप्त हो जाने पर, समूहों से अलग होने का अधिकार स्वयं बनता 
द्वारा अमछ में छाया जायगा। क्‍योंकि नये प्रांतीय संविधान के अंतर्गत पहले 
चुनाव में समूह से अलछ्ग होने की बात एक प्रधान समस्या बन जायमी 
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और नये मताधिकार के अनुसार जिन भी छोगों को वोट देने का 
अधिकार होगा वे वासबिक लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय में भाग ले सकेंगे |*** 
नये संविधान के बनने पर खतंत्र भारत की इच्छा के विरुद्ध भारत में ब्रिटिश 
सेना के रखने का कोई इरादा नहीं है, किंतु अंतःकाल में जो, आशा है छोग 
होगा, वर्तमान संविधान के अनुसार भारत की सुरक्षा कायम रखने के छिए' 
ब्रिटिश पालमेंट ही उत्तरदायी रहेगी और इस लिए. वहाँ ( उस समय तक ) 
ब्रिटिश सेना का रखना आवश्यक है।? 

३ जून सन्‌ १९४६ को मुस्लिम छीग की कार्य-समिति ने, असंदिग्ध रूप से 
कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल की योजना को खीकार कर लिया | किंतु कांग्रेस उस 
समय तक इक्जीक्यूटिब कौंसिल में समान प्रतिनिधित्व और प्रांतों के समूहीकरण 
के विषय में स्पष्टीकरण करने और आश्वासन लेने में संल्म थी। १ ६ जून सन्‌ 
१९४६ को प्रतिनिधि-मंडल का तीसरा वक्तव्य ग्रकाशित हुआ । इसमें विशेषतया 
अंतःकालीन सरकार के निर्माण की चर्चा थी। परस्पर समझौता न हो सकते 
और घुद्दद़ अंतःकालीन सरकार की आवश्यकता के कारण बाइसराय महोदय ने 
१४ प्रमुख व्यक्तियों के पास इस सरकार में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण 
भेजे हैं। “उनकी सूची में पाँच कांग्रेसवादी, पॉच मुस्लिम छीगी और धार 
अत्प-संख्यकों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं |”? वक्तव्य में यह भी कहा 
गया कि “दोनों प्रमुख दछों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा अंतःकालीन 
सरकार में सम्मिलित होने की अनिच्छा प्रगट करने पर वाइसराय का इरादा है 
कि वे अंतःकालीन संयुक्त-दलीय सरकार के निर्माण-कार्य में अग्रसर रहें। जो 
लोग १६ मई सन्‌ १९४६ के वक्तव्य को खीकार करते हैं, यह सरकार उनका 
अधिक से अधिक प्रतिनिधित्त्य करेगी ।” आमंत्रित व्यक्तियों ने अपने-अपने 
नेताओं का परामर्श लिया। मुस्लिम छीग ने निमंत्रण को स्वीकार करने की 
अनुमति दे दी किंतु कांग्रेस ने बाइसराय से समूहीकरण के संबंध में कुछ ' 
आश्वासन मिलने पर, दीर्धकालीन योजना को तो स्वीकार कर लिया, किंतु 
अंतःकालीन सरकार में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। फलछ-सखरूप 
अंतःकाछीन सरकार के निर्माण का यह प्रयत्ञ भी असफल रहा और वाइसराय 
को सरकारी अधिकारियों की एक काम-चढलाऊ सरकार स्थापित करनी पड़ी । 
मिस्टर जिन्ना को इसके कारण बड़ा दुख हुआ। उनको आशा थी कि कांग्रेस 
को अखीक्ृृति पर मुस्लिम छीय को भारत पर शासन करने का अवसर मिलेगा । 
किंतु उनकी यह आशा विफल हुईं। फल-सखरूप उन्होंने केब्रीनेट प्रतिनिधि- 
मंडंछ की योजना के 'एक इकाई होने के कारण यह ' सुझाव पेश किया. कि 
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संविधान-सभा के चुनाव भी स्थगित कर दिये जाये । किंतु तैयारियों के हो जाने 
के कारण, चुनाव स्थगित न किये जा सके। चुनाव का नतीजा भी वही हुआ जिसकी 


आशा थी। कांग्रेस और मुस्लिम छीग दोनों की स्थिति में किसी प्रकार का 
परिवर्तन न हुआ । 


अंतःकालीन सरकार का निमोण--२२ छुलाई सन्‌ १९४६ को छोड 
वैवेल ने अंतःकालीन सरकार के निर्माण के प्रश्न को पुनः उठाया। उन्होंने 
कांग्रेस के नये समापति पं० जवाहरलाल नेहरू और मिस्टर जिन्‍ना के पास 
अंतःकालीन सरकार के निर्माण के लिए. क्रमशः ६ और ५ व्यक्तियों की सूचियाँ 
भेजने के छिए पत्र लिखे ओर यह आइवासन भी दिया कि अल्प-संख्यकों के 
तीन सदस्य दोनों बड़े दल्लों के परामश से नियुक्त किये जायँंगे। मिस्टर जिन्‍ना ने 
पत्रोत्तर में मुस्लिम छीग की काय-समिति के बंबई के अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव 
को भेजा, जिसमें कैबीनेट-प्रतिनिधि-मंडल की दीघ॑-कालीन और अंतःकालीन 
दोनों योजनाएँ अस्वीकृत कर दी गयी थीं और सक्रिय आंदोलन द्वारा पाकिस्तान 
की प्राप्ति की धमकी दी गयी थी । फल्खरूप छॉड बैवेल ने प॑ं० जवाहरलाल नेहरू 
को अंतःकालीन सरकार के निर्माण के छिए आमंत्रित किया। उन्होंने मुस्लिम 
लीग का सहयोग प्राप्त करने के लिए बंबई में मिस्टर जिन्‍ना से भेंट की । किंतु 
कुछ परिणाम न निकछा | फल्खरूप लीग के सहयोग के बिना अँतःकालीन 
सरकार बनायी गयी। इसके निर्माण में वाइसराय का लेशमात्र भी हस्तक्षेप न 
था। नयी सरकार २ सितंबर से अपना काम आरंभ करने को थी और वह 
मुस्लिम छीग के सक्रिय आंदोलन का सामना करने को तैयार थी। इधर मुस्लिम 
लीग अपने निर्धारित काय-क्रम को कार्यान्वित कर रही थी । कलकत्ते में मोषण 
हत्याएँ और अमिकाड हो रहे ये। तत्पश्चात्‌ नोआखाली की बारी आयी और 
कांग्रेस द्वारा शासित बिहार का प्रांत भी अव्पसंख्यकों की हत्या में छग गया । 
कांग्रेसी प्रांतों की स्थिति तो किसी न किसी प्रकार काबू में रही किंतु छीगी 
प्रांतों में हिंदू अल्प-संख्यकों पर अमानुषिक अत्याचार होते रहे । ऐ)ी परिस्थिति 
में २ सितंबर सन्‌ १९४६ को नेहरू-सरकार का जन्म हुआ | 

मुस्लिम छीग का अंतःकाढीन सरकार में' सम्मिलित होना--अंतः- 
काछीन राष्ट्रीय सरकार बन तो गयी किंतु लीग के अछग होने के कारण उससे 
न तो कांग्रेस को संतोष था और न वाइसराय को । अतएव सितंबर के भैत में 
इस संबंध में पुनः बातचीत आरंभ हुईं और इस बार मोपाल के नवाब ने 
मध्यस्थ का काम किया। कांग्रेस यह चाहती थी कि सुस्लिम छीग अंतःकाछीन 
सरकार और संविधान सभा दोनों में सम्मिलित हो किंठ सहयोग करने के लिए | 
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इस संबंध में छोड वैवेल ने पं० जवाहरछाल नेहरू को आश्वासन दिया था-. 
“पिस्टर जिन्‍ना ने सुझे यह बचन दिया है कि मुस्लिम लछीग अंतःकालीन सरकार 
और संविधान-सभा में सहयोग के इरादे से सम्मिलित होगी।” फलस्वरूप 
सस्लिम छीग के पाँच सदस्य, मुस्लिम छीग की कार्य-सम्िति के जुलाई में खीक्षत' 
प्रस्ताव को रद्द किये बिना, अंतःकालीन सरकार में आ गये | उनकी हार्दिक 
इच्छा सहयोग को न थी; किंतु बे सब कुछ कांग्रेस के हाथ में छोड़ना नापसंद 
करते थे। अंतःकालीन सरकार में आते ही उन्होंने अडंगा-नीति आरंभ की। 
उनके मतानुकूछ पं० जवाहरछाढ नेहरू उनके नेता न थे। उनकी धारणा थी 
कि अंतःकालीन सरकार सन्‌ १९१९ के संविधान के अंतर्गत स्थापित हुई थी । 
अतएव प्रत्येक सदस्य का गवनर-जनरल के साथ प्रत्यक्ष संबंध था। फलस्वरूप 
संयुक्त उत्तरदायित्व की सब आशाएँ विफल होने लगीं। एक ही सरकार के 
' सदस्य महत्त्वपूर्ण प्रइनों पर एक दूसरे के प्रतिकूल अपने व्यक्तिगत बिचार 
प्रगट करने ढगे। सांप्रदायिक तनातनी के कारण मुस्लिम छीग ने यह सुझाव 
पेश किया कि संविधान-सभा की कारवबाई निर्धारित तारीख ( ९ दिसंबर ) को 
आरंभ न हो। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप मिस्टर जिन्ना ने 
यह घोषणा की कि मुस्लिम छीग संविधान-सभा में सम्मिल्ति न होगी । इस पर 
कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के अंतःकालीन सरकार से अलग होने की बात छेड़ी; 
क्योंकि मुस्छिम छीग अंतःकालीन सरकार में संविधान-सभा के साथ सहयोग की 
शर्ते पर ही सम्मिल्ति की गयी थी। मिस्टर जिन्‍्मा ने यह बात भी न मानी 
और वाइसराय निर्णय करने में असमथथ रहे । 


लंदन का सम्मेलन--लीग के निर्णय के कुछ ही दिनों पश्चात्‌ वाश्सराय 
ने सम्राट की सरकार से पुनः बातचीत आरंभ की। फलस्वरूप लंदन में एक 
और सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन भी अमीष्ठ की पूर्ति में 
असफल रहा | सम्मेलन के पश्चात्‌ सम्राट की सरकार ने एक घोषणा प्रकाशित 
की जिसके महत्त्वपूर्ण अंशों का भावाथे इस प्रकार है--- 

“संविधान-सभा में सब दछों का सहयोग प्राप्त करना इस सम्मेलन का 
उद्देश्य था ।***** 'जो कुछ कठिनाई उपस्थित हुईं है वह केबीनेट प्रतिनिधि-मंडल 
की योजना के १९ बें* पैरे के (५) तथा (८) उपधाराओं की व्याख्या के संबंध 
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में है ।'* '* *कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल का निरंतर यही मत रहा है कि समूहों 
( 5०८४०४४ ) के निर्णय, किसी समझौते के अभाव में, समूहों के प्रतिनिधियों 
के साधारण बहुसंख्यक मतों द्वारा किये जायँ | मुस्लिम छीग ने यह मत स्वीकार 
कर लिया है किंतु कांग्रेस ने एक दूसरा मत प्रस्तुत किया है। उसका कहना है 
कि सारे वक्तव्य के पढने पर वास्तविक अर्थ यह निकलता है कि प्रांतो को 
समूह-निर्माण और अपने निजी संविधान दोनों के बारे में निर्णय करने का 
अधिकार है ।*'**** 'संविधान-सभा की सफलता केवल स्वीकृत कार्य-पद्धति द्वारा 
ही संभव है। यदि कोई संविधान किसी ऐसी संविधान-सभा द्वारा तैयार किया 
गया हो जिसमें भारतीय जनता के किसी बड़े' भाग का प्रतिनिधित्व न हो तो 
सम्राट की सरकार कभी यह इरादा नहीं रखती और कांग्रेस भी कह चुकी है 
कि वह भी ऐसा इरादा नहीं करेगी--कि ऐसा संविधान देश के किसी अनिच्छुक 
भाग पर जबरदस्ती छाद दिया जाय ।”?? 

संविधान-सभा ओर २० फरवरी की घोषणा--सम्राट की सरकार की 
उक्त घोषणा के कारण मुस्लिम छीग का रख ओर भी तन गया। इधर कांग्रेस 
भी अपने निश्चय पर हृद रही । निर्धारित तिथि को संविधान-सभा के अधिवेशन 
आरंभ हुए। आरंमिक कार्य-प्रणाठी सफलतापूर्वक समाप्त हो गयी। संविधान- 
निर्माण का काम भी आर॑म हो गया। पर सभा कुछ अधूडी सी थी। मुस्लिम 
लीग की अनुपस्थिति एक चिताजनक बात थीं। ऐसा बिंदित होने छगा कि 
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लॉड वैवेल मुस्कमि छीग और कांग्रेस का समझोता न करा सकेंगे। उनकी 
नियुक्ति मी युद्ध-काढीन परिस्थिति के कारण हुईं थी। युद्ध के अंत के पश्चात्‌ 
उनके पदाधिकारी बने रहने की विशेष आवश्यकता न थी। अतएव २० फरवरी 
सन्‌ १९४७ को, पालमेंट में भाषण देते हुए ब्रिटिश प्रधान मन्नी ने वाइसराय के 
बदलने की घोषणा की और राजकीय सत्ता के हस्तांतरण की भी तिथि निर्धारित 
की | “सम्राट की सरकार स्पष्ट रूप से अपने इस निश्चय की सूचना देती है 
कि वह जून सन्‌ १९४८ तक, उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में अधिकार सॉपने 
के काय को संपन्‍न कर देगी ।” तत्पश्चात्‌ लॉड वैवे् की सेवाओं की प्रशंसा 
करते हुए उन्होंने मार्च के महीने से एडमिरल माउंग्बैटन के वाइसराय के 
पद पर नियुक्त किये जाने की घोषणा की। इस घोषणा के कारण भारत का 
राजनीतिक वातावरण पुनः स्फूर्तिमय हो गया। पं० जवाहरलाल नेहरू के 
शब्दों में “घोषणा कई स्थानों में अस्पष्ट है। अतएव उस पर ध्यानपूर्वक विचार 
करने की आवश्यकता है। किंतु उसकी सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
ब्रिटिश सरकार ने जून सन्‌ १९४८ तक भारतीयों के हाथ में राजनीतिक सत्ता 
के हस्तांतरण का निश्चय कर लिया है।” किंतु मुस्छिम छीग की नीति और 
कार्मों पर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वह अपनी सांप्रदायिकता में संल्झ 
रही और उसके सक्रिय आंदोलन के कारण समस्त भारत, विशेषतया पंजाब में 
निरफ्राघ रक्तपात होता रहा । 

लोंड माउ्डटबंटन का आगसन्त--२३ मार्चे सन्‌ १९४७ को छोड 
माउंटबैटन भारत में पहुँचे । कहा जाता था कि वे अधिकार-हस्तांतरण संबंधी 
अनेक अधिकारों से युक्त थें। पद की शपथ लेने के पश्चात्‌, अन्य बातों का 
उल्लेख करते हुए उन्होंने परस्पर सद्भावना की अपीक की | ““******* “इस 
बीच में हममें से हर एक को चाहिये कि हम कोई ऐसी बात न कहें ओर 
ऐसा काम न करें जिससे कठ्ठता और बढ़ जाय और निर्दोष हताहतों की संख्या 
' में वृद्धि हो ।****** मेरा काम कितना कठिन है इसके संबंध में मुझे कोई भ्रम 
नहीं है। मुझे अधिक से अधिक छोगों की अधिक से अधिक सद्भावना की आव 
इयकता होगी और आज मैं भारत से उसी सद्भावना की याचना करता हूँ।” इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने भारतीय नेताओं से मिढ्तना आरंभ किया। एक नये गोल्मेज- 
सम्मेलन की चर्चा होने छगी। भारत में शांति और व्यवस्था की स्थापना के 
लिए. उन्होंने गांधीजी ओर मिस्टर जिन्ना दोनों से एक संयुक्त अपील निकलवायी 
किंतु उसका विशेष प्रभाव न पड़ा। सांप्रदायिक वैमनस्थ के कारण ब॑गाल 
और पंजाब के विभाजन की चर्चा उन्हीं कारणों से जोर पकड़ने छगी जिन 
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कारणों से देश के विभाजन पर जोर दिया जा रहा था। ऐसा विदित होता था 
कि यदि मुस्लिम छोग की पाकिस्तान-सबंधी मॉग स्वीकृत होगी तो जिस 
पाकिस्तान का निर्माण होगा वह मूल पाकिस्तान का अंशमातन्र रह जायगा | 
३ मई सन्‌ १९४७ तक छॉड माउंव्बैटन भारतीय परिस्थिति संबंधी कुछ निश्चित 
निर्णयों पर पहुँचे और उन्होंने उन्हें सम्राट की सरकार के पास लिख भेजा | 
१८ मई को वे लंदन के लिए रवाना हुए। विचार-विनिमय के पश्चात्‌ सम्राट 
की सरकार ने ३ जून सन्‌ १९४७ को भारतीय शासन-संबंधी एक नयी 
घोषणा की | 

३ जून सन्‌ १९४७ की घोषणा--३ जून सन्‌ १९४७ की घोषणा 
भारत के राष्ट्रीय उत्थान में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। उसके द्वारा सम्राट की 
सरकार ने भारतीय संविधान सभा तथा उसके काम को स्वीकार किया। 
' किंतु साथ ही नयी संविधान-सभा की स्थापना का भी संकेत किया। “सप्नाट 
की सरकार मौजूदा संविधान-सभा के काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं 
डालना चाहती |” ***'* यह भी स्पष्ट है कि इस सभा द्वारा निर्मित संविधान 
देश के उन प्रदेशों पर छागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को वैयार 
नहीं हैं। सम्राट की सरकार को विश्वास है किजो कार्य-प्रणाली नीचे दी 
जा रही है वही इस विषय में इन प्रदेशों के छोगों के मत जानने का सर्वोत्तम 
व्यावहारिक साधन है कि वे अपना संविधान मोजूदा संविधान-सभा में बैठकर 
बनाना चाहते हैं अथवा एक नयी संविधान-सभा में जिसमें उन प्रदेशों के 
प्रतिनिधि शामिल हों जो मौजूदा सभा से पथक्‌ रहना चाहते हैं। जब इस बात 
का फेंसला हो चुकेगा तब यह निश्चय करना संभव होगा कि शासनाधिकार 
किस सत्ता अथवा किन सचाओं को सौंपा जाना चाहिये |”? सांकेतिक काये- 
प्रणाली में बंगाल और पैजाब की विधान-सभाओं के सदस्यों को, ( युरोपियन 
सदस्यों को छोड़कर ) मुस्लिम ओर गेर-सुस्लिम भागों में विभक्त करके, प्रत्येक 
भाग द्वारा बहुमत के आधार पर यह निश्चित करने की व्यवस्था थी कि वे 
प्रांव के बैंटबारे के पक्ष में वे अथवा नहीं। विभाजन के पक्ष में निर्णय होने 
पर, गवर्नर जनरल द्वारा एक सीमा-निर्धारण कमीशन नियुक्त किया जाने को 
था जिसका काम मुस्लिम और गेर-मुस्लिम प्रदेशों का निधोरितः करना था। 
विभाजित प्रांतों के प्रत्येक भाग को यह निश्चित करने का अधिकार था कि 
वह मौजूदा संविधान-सभा में सम्मिलित होगा अथवा एक नयी संविधान-सभा 
में। सिंध की विधान-सभा को बहुमत के आधार पर और सीमाप्रांत की 
विधान-सभा के निर्वाचकों को बहु-संख्यक जन-मत द्वारा इसी प्रकार का निर्णय 


हा 
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करने का अधिकार दिया गया था। बंगाल के बँटवारे के पक्ष में निर्णय होने 
पर, आसाम के सिलहट जिले को जन-मत-संग्रह द्वारा यह निश्चित करने का 
अधिकार था कि वह पूर्वी बंगाल में सम्मिलित होगा अथवा आसाम का भाग 
बना रहेगा। बँटवारे के पक्ष में निर्णय होने पर यथाशीघ्र विभाजन-संबंधी 
परिणामों के बारे में परस्पर वार्ता की व्यवथा थी और यह स्पष्ट कर दिया गया 
था कि उपयुक्त निर्णयों का संबंध केवल ब्रिटिश भारत से था ओर रियासतों के 
संबंध में ब्रिटिश सरकार की नीति वही बनी हुईं थी जो कैब्रीनेट प्रतिनिधि- 
मंडछ की १६ मई सन्‌ १९४६ के वक्तव्य में प्रकाशित की गयी थी। अंत में 
ब्रिटिश सरकार की घोषणा में शीघ्रता से कार्य संपन्न करने पर जोर दिया गया 
ओर यह स्पष्ट कर दिया गया कि “प्रमुख राजनीतिक दलों ( इंगलेंड के ) ने 
तस्वार यह इच्छा प्रगट” की है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत में 
शीघ्र से शीघ्र सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाय। सम्राट की (सरकार इस इच्छा 
से पूर्ण सहानुभूति रखती है और बह खतंत्र भारत की सरकार या सरकारों की 
स्यायना द्वारा जूत सन्‌ १६९४८ के पहले ही सा हस्तांतरण के छिए तैयार है। 
अतएव इस इच्छा को यथाशीघ्र और व्यावहारिक रूप में पूरा करने के लिए 
सम्ना० की सरकार का इरादा है कि पार्लमेंट के हाल के अधिवेशन में ही 
एक यथा दो उत्तराधिकारिणी सत्ताओं को, जैसा कि इस घोषणा के परिणाम- 
खरूप फेसछा हो, सत्ता सौंपने के लिए, औपनिवेशिक पद के आधार पर 
व्यवस्था पेश को जाय। इस कारंबाई का, भारतीय संविधान-सभाओं द्वारा, 
काह्॑तर में यह फेसछा करने के अधिकार पर कि बह प्रदेश जिसका वे प्रतिं- 
निधित्व करते हैं, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहेगा अथवा नहों, कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा |? 
रे जून की घोषणा ओर भारतीय छोकसत--३ जून की घोषणा के 
कारण भारतीय वातावरण पुनः आशातीत हो गया। भारत के प्रधान मंत्री 
प॑ं० जवाहरलाल नेहरू के तत्संबंधी विचार इस प्रकार थे--.८८ हमने इन प्रस्तावों 
को स्वीकार कर लेने का तथा अपनी बड़ी समितियों से यह सिफारिश करने का 


निणय किया है कि उन्हें भी प्रस्तावों को मान लेना चाहिये। ****** आपके 
आगे इन प्रस्तावों की सिफारिश करते हुए मुझे खुशी नहीं हो रही है। हाँ, 
मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय यही राखा ठीक है। ---*-- दूर 


दृष्टि से भी मोजूदा फैसछा ठीक है।” मिस्टर जिन्ना ने मुस्लिम लीग की 
कोंसिल के निर्णय पर अंतिम फैसला छोड़ते हुए, अपने व्यक्तिगत विचारों को 
इस अ्रकार प्रगुट किया, “मुझे यह अवश्य कहना चाहिये कि वाइसराय को 
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विभिन्न शक्तियों के विरुद्ध बड़ी वीस्‍्ता के लड़ना पड़ा है. और मेरे मस्तिष्क 
पर यह प्रभाव अंकित हुआ है कि उन्होंने न्यायोचित और पक्षपातहदीन उद्देश्य 
से प्रेरित होकर कार्य किया है ओर अब, उनके काये को इ्का बनाना तथा 
अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करना हमारा काम है ताकि वे 
शांतिपूर्वक्क और व्यवस्थित ढंग से भारत के छोगों को सत्ता हस्तांतरित कर 
सकें?१ | गांधीजी ३ जून की योजना से पूर्ण रूप से संतुष्ट न थे। ४ जून 
के प्राथना-भाषण में उन्होंने इस संबंध में अपने विचारों को इस प्रकार प्रगट 
किया था, “जनता को यह विस्मरित न कर देना चाहिये कि कांग्रेस को इस 
स्थिति में आने के लिए बाध्य किया गया है। में आप छोगों के हृदय की 
कसक को यह कह कर कम कर देना चाहता हूँ कि हिंदुओं, मुसलमानों और 
सिक्‍खों का अब तक कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। जो कुछ वाइसराय ने 
किया है उसे वे परस्पर समझौते द्वारा रह कर सकते हैं ।”* हिंदू महासभा के 
सभापति श्री एछ० बी० भोपटकर के विचारानुकूल नयी योजना से यह स्पष्ट 
था कि “ब्रिटिश सरकार सत्ता-हस्तांतरण के लिए उत्सुक थी ओर मुस्लिम 
लीग का परिपक्क नेतृत्व ( प्रांए्र)0 098007/8]779 ) कांग्रेस हाई कमांड के 
कच्चे नेतृत्व ( 7प७०४७ ॥090०७४४ ) के सम्मुख विजय प्राप्त कर 
रहा था ।??३ 

अंतिम निर्णेय--कालांतर में ३ जून की घोषणा एक प्रकार से समस्त 
भारत द्वारा खीकृत समझी गयी ओर ब्रिटिश सरकार ने भी घोषणा के अनुसार' 
उस पर कानूनी कारवाई आरंभ कर दी। बंगार और पंजाब ने अपना निर्णय 
विभाजन के पक्ष में किया, सिल॒हट ने पूर्वी बंगाल से मिलने के पक्ष में ओर 
उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत ओर सिंध ने नयी संविधान-सभा के पक्ष में | 
फल्खरूप पाकिस्तान का बनाना अनिवाये सा हो गया | ४ जुलाई सन्‌ १९४७ 
को ब्रिटिश पार्लमेंट में भारतीय स्वत॑त्रता का बिछ पेश हुआ। इसमें १५ 
अगस्त सन्‌ १९४७ तक सत्ता-हस्तांतरण की व्यवथा थी। १८ जुलाई सन्‌ 
१९४७ को पालमेंट ने इस बिर को पास करके इसे ऐक्ट -का रूप दे दिया 
ओर इसी साल की १५ अगस्त को यह ऐक्ट मारत पर छागू कर दिया गया | ' 

भारतीय खतंत्रता ऐक्ट सन्‌ १९४७३--मारतीय खतंत्रता ऐक्ट की पहली 

धारा में दो खतंत्र डोमीनियनों के निर्माण की व्यवस्था थी। “१५ अगरत 
३८ भारतीय समाचार जून १५, ३९४७, पृष्ठ ४६२ । 
२. 7७ 4,08467, उपघा७ 6, 947: 
३, 376 4,090406/7, 0००७ 7, 3947. 
१६ 
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सन्‌ १९४७ से भारत में दो खतंत्र डोमीनियनें व «गो जिनके नाम क्रमानुगत्‌ 
भारत और पाकिस्तान होंगे |” खतंत्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट कर दिया 
गया था कि दोनों डोमीनियनं एक दूसरे से पूर्णतया खतंत्र होंगी। ऐक्ट की 
दूसरी, तीसरी और चोथी धाराओं में दोनों डोमीनियनों के प्रादेशिक क्षेत्र की 
व्यवस्था थी | पाकिस्तान के प्रदेश निर्धारित कर दिये गये थे और ब्रिटिश भारत 
के अवशिष्ट प्रदेशों को भारत का नाम दिया गया था। प्रदेश निर्धारण का 
आधार निवासियों का सांप्रदायिक बहुमत था, पर अंतिम निर्णेय सीमा-निर्धारण 
कमीशनों पर छोड़ दिया गया था। अंतिम निर्णय देते समय, सांप्रदायिक बहुमत 
के अतिरिक्त वे कुछ अन्य बातों पर भी बिचार करने को थे। पांचवीं धारा में 
नव-निर्मित डोमीनियनों के गवर्नर जनरलों की व्यवस्था थी । “प्रत्येक डोमीनियन 
के लिए सप्नाट द्वारा नियुक्त एक गवर्नर जनरछ होगा, पर इस शर्त पर कि जब 
तक किसी डोमीनियन कौ संविधान-सभा विरोधात्मक नियम न बनावे, तब तक 
शक ही व्यक्ति दोनों डोमिनियनों का गवनर जनरल नियुक्त किया जा सकेगा |” 
खतंत्रता ऐक्ट की छठी घारा में डोमीनियनों की विधान-सभाओं की प्रभ्ु-सत्ता 
की व्यवस्था थी। प्रभु-सत्ता से तात्पयय उस अधिकार से है जिसके कारण वे किसी 
विषय के कानून बना तथा उनको रद्द कर सकती थीं और किसी बाह्य सत्ता 
दारा निर्मित नियम न तो उनके नियमों से श्रेष्ठनटर समझे जाने को थे और न 
उन्हें रह ही कर सकते थे । “प्रत्येक डोमीनियन के केजिस्लेचर को, डोमीनियन 
संबंधी सब नियमों के, जिनमें डोमीनियन के बाहर छागू होने वाले नियमों की' 
भी गणना है, बनाने का पूर्ण अधिकार होगा ।” खतंत्रता ऐक्ट की सातवीं 
धारा में भारतीय रियासतों और कबाइलो जातियों के संबंध की व्यवस्था थी। 
“निर्धारित तिथि से मारतीय रियासतों के संबंध में सम्राट की सार्वभौम सत्ता की 
इतिश्री हो जायगी ।"* **"**** वे संधियां ओर समझोते जो ऐक्ट के पास होने 
के समय सम्राट और भारतीय रियासतों के संबंध के विषय में प्रचलित थे, वे 
काय जो सम्राट भारतीय स्थासतों के लिए! करते ये, वे बंधन जो सम्राट पर 
भारतीय रियासतों. तथा उनके नरेशों के संबंध में छागू थे और वे सब अधिकार 
जो उस दिन तक संधियों, प्रथाओं, स्त्रीकृतियों तथा अन्य कारणों से भारतीय 
रियासतों के संबंध में, सम्राट के थे; निर्धारित दिन से समाप्त समझे जायेंगे ।” 
यही व्यवस्था कबाइली जातियों तथा क्षेत्रों के बिषय में भी की गयी थी । ऐक्ट 
'की आठवीं ओर नवीं धाराओं में संक्रमण कालीन शासन-व्यवस्था का उल्लेख 
था। प्रत्येक डोमीनियन की संविधान-सभा को, विधान-सभा की हैसियत से, 
डोमीनियन के संविधान के निर्माण का अधिकार दिया गया था और यह स्पष्ट 
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कर दिया गया था कि जब तक कोई नयी व्यवस्था न की जाव, नयी डोमीनियनों 
ओर उनके प्रांतों का शासन, भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट, 
स-कॉसिल सम्राट के ऑडरों और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत 
होता रहेगा, जहां तक वे छागू होंगे और गवनर जनरल के ऑडिर द्वारा उनमें 
बढ़ाव, घटाव, परिवर्तन ओर संशोधन न किये जाय॑ंगे। ऐक्ट की दसवीं घारा का 
संबंध भारत-मंत्री की नौकरियों से था। ऐक्ट द्वारा उनकी इतिश्री कर दी गयी, 
पर उनके सदस्यों के यथेष्ट संरक्षण की भी व्यवस्था की गयीं। उक्त नौकर “परिवर्तित 
परिस्थिति के अनुकूल, डोमीनियन तथा प्रांतीय सरकारों से, जिनके अधीन वे 
काम करते हैं, वेतन, छुट्टी, पेंशन, अनुशासन और कार्य-संत्रंधी उन्हीं खत्वों 
के अधिकारी होंगे, जिनके निर्धारित दिन के ठीक पूर्व, वे अधिकारी ये ।” 
ग्यारहवीं, बारहवीं ओर तेरहवीं घाराओं में भारतीय सेना के विभाजन, ब्रिटिश 
सैनिकों के भारत से हृठाये जाने तथा ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों के अधिकारों 
की स््ली की व्यवस्था थी। “गवनर जनरलूू अपने आऑडर द्वारा दोनों डोमीनियनों 
में भारतीय सेना के विभाजन की व्यवस्था करेंगे ।?” “गवनेर जनरल अपने ऑडेर 
द्वारा क्रमशः भारत से ब्रिटिश सेना के हटाने की व्यवस्था करेंगे |” जब तक 
ब्रिटिश सेनाएं भारत या पाकिस्तान में रहें, तब तक वें ब्रिटिश अधिकारियों 
के अधीन रहेगी ।” ऐक्ट की चोदहवीं ओर पंद्रहवीं घाराओं का संबंध मारत- 
मंत्री के आर्थिक अधिकारों तथा उनके परामशंदाताओं से था | सोलहवीं धारा 
में एडेन के शासन की व्यवस्था की गयी थी, सन्नहवीं में विवाह-विच्छेद के 
अधिकार-क्षेत्र की और थद्वारहवीं में मोजूदा कानूनों की। “जब तक ऐश्ट में 
दूसरी व्यवस्था न गयी हो, निर्धारित तिथि को, ब्रिटिश भारत और उसके विभिन्न 
भागों पर छागू अथवा आवश्यकतानुकूछ संशोधित नियम दोनों डोमीनियनों 
भोर उनके भागों पर छागू बने रहेंगे, जब तक डोमीनियन के लेब्िस्लेचरों तथा 
अन्य लेजिस्लेचरों या किसी अन्य अधिकार-प्राप्त संस्था अथवा अधिकारी द्वारा 
दूसरी व्यवस्था न की जाय |” उन्नीसवीं धारा में कुछ पारिमाषिक शब्दों की 
ब्याख्या थी और बीसवीं में ऐक्ट के संक्षिप्त शीषक का उल्लेख था | 

भारतीय खतंत्रता ऐक्ट १९४७, ब्रिटिश पालमेंट द्वारा पास किया गया एक 
महान ऐक्ट था । उनके द्वारा भारत और ब्रिटेन के संबंध का एक अध्याय 
समास हुआ और परस्पर सहयोग के आधार पर एक नये अध्याय के आरंभ की 
चर्चा होने छगी। भारतीय छोकमत उससे साधारणतया संतुष्ट था| सरदार वक्लम 
भाई पटेल के मतानुकूल भारतीय खतंत्रता ऐक्ट का उद्देश्य शीमातिशीम सत्ता 
- का हस्तांतरण था। “यह भारत की सबसे बड़ी सफलता है ओर किसी देह 
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द्वारा किया गया इतिहास का महानतम कार्य है |? किंतु ऐक्ट द्वारा किया 
गया देश का विभाजन भारत के अनेक नेवाओं को असकह्य तथा गांधी जी को 
नापसंद था। पं० जवाहरछाछ नेहरू ने तीन जून १९४६ की योजना को 
भारी हृदय से खीकार किया था | खतंत्रता ऐक्ट के संबंध में भी उनके विचार 
न्यूनाधिक इसी प्रकार के थे। गांधी जी परस्पर समझौते द्वारा देश के विभाजन 
को मिटाना चाहते थे। किंठु मुस्लिम ठीग ओर उसके नेता पाकिस्तान की 
स्थापना पर तुले हुए थे। फल्खरूप देश का विभाजन रोका न जा सका। 
१५ अगस्त सन्‌ १९४७ को आधी रात को सत्ता का हस्तांतरण भी हो गया | 
२०० बरस का दासत्व मिठ. ओर भारत की खतंत्र डोमीनियन का नव-प्रभात 
हुआ | दूसरे दिन से भारत का शासन डोमीनियन संविधान के अनुसार 
होने लगा । 

_ भारत का डोमीनियन संविधान--भारत का डोमीनियन संविधान 
ब्रिटिश पालमेंट द्वारा निर्मित नया संविधान न था। इसका मूल आधार मैरतीय 
शासन संबंधी सन्‌ १९३५ का ऐक्ट था, जो भारतीय खतंत्रता ऐक्ट के अंतर्गंत्‌ 
घटाया, बढ़ाया, संशोधित एवं परिवर्तित किया गया था। इनके कारण मूछ 
ऐक्ट की छगमग १०५ धाराएं निकाल दी गयी थीं कि शेष धाराएं इस प्रकार 
बदल दी गयी थीं कि भारतीय डोमीनियन का संविधान न्यूनाधिक ब्रिटिश राष्ट्र 
मंडल की अन्य डोमीनियनों के समान हो गया था। वह केवलछ भारतीय डोमी- 
नियन का संविधान था ओर केवल उसी समय तक छागू होने को था जब तक: 
भारतीय डोमीनियन के नये संविधान का निर्माण न हो जाय । २६ जनवरी 
सन्‌ १९५० को, संविधान-सभा द्वारा निर्मित संविधान के छागू दोने के कारण 
वह खतः समाप्त हो गया । 

दो महत्त्वपूर्ण बातें--जिन दिनों भारत के राष्ट्रीय उत्थान से संबद्ध उपरि- 
वर्णित बातें हो रही थीं उन्हीं दिनों दो ऐसी महत्त्वपूर्ण घटनाएं घर्टी 
जिनका भारत के राष्ट्रीय उत्थान पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पहली घटना 
आजाद हिंद फोज ( ॥7097 'पि&0907%॥ 47फराए 07 7. ऐ. 8. ) 
के अभियुक्तों की रिट्ाई थी। दूसरे महासमर में जब जापान ने इंगलेंड के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके बरमा, मछाया और सिंगापूर पर अपना अधिकार 
जमाया था, उस समय अंगरेज सैनिकों तथा निवासियों को तो निकलने की 
सुविधा दी गयी थी, पर भारतीय जहाँ के तहाँ छोड़ दिये गये थे । इसके कारण 
उनका खिन्‍न होना खाभाविक था। अतएव कई सम्मेलनों के पश्चात्‌ यह 
निश्चित हुआ कि श्री रासविहारी बोस की अध्यक्षता में आजाद-हिंद-संघ्र को 
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स्थापना की जाय | अप्रैठ सन्‌ १९४३ में श्री सुभाषघंद्र बोस वहाँ पर पहुँचे । 
यह भारत-सरकार द्वारा कलछकते में नजरबंद थे | पर किसी न किसी तरह वहाँ 
से भागकर पेशावर, काबुल, मास्को, बर्िन और रोम होते हुए सिंगापूर पहुँचे थे। 
वहाँ ये आजाद-हिंद-संघ और सरकार के अध्यक्ष चुने गये । लूगमग दो महीने 
के पश्चात्‌ उन्होंने आजाद हिन्द फोज के संगठन की घोषणा की, जिसका उद्देहय 
भारत की खत्तत्रवा के लिए छड़ना था। उन्हें जापान की सरकार का सहयोग 
प्रात्त था, पर वे जापानियों के हाथ में कठपुतली न थे | 
- दूसरे महायुद्ध में, जापान द्वारा आत्म-समर्पण के पश्चात्‌, बर्मा, मराया 
आदि के प्रदेश पुनः इंगलेंड के अधीन हो गये और उनके साथ-साथ आजाद 
हिंद फौज के सैनिक ओर अधिकारी भी उसके हाथ आये | उन पर ५ नवंबर 
सन्‌ १९४५ को सप्राट के विरुद्ध युद्ध तथा पाशविकता के कार्य करने का 
मुकदमा चछा । भारत के प्रमुख वकीलों ने, जिनमें पं० जवाहर छाल नेहरू, 
ओऔ भूछाभाई देसाई, सर तेजबहादुर सप्र्‌ तथा हाईकोर्ट के अवकाशग्रह्ेत न्याया- 
'घीश सम्मिल्ति थे, अभियुक्तों की पैरबी की और यद्यपि फौजी न्यायालय ने उन्हें 
सम्नाट्‌ के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध में देश-निष्कासन के दंड की सिफारिश 
की, पर प्रधान सेनापति ने उनके दंड को माफ कर दिया | इस निणय का प्रत्यक्ष 
'निष्कष यह था कि देश की खतंत्रता के छिए सेना को अपनी विदेशी सरकार 
'के विरुद्ध विद्रोह करके, खतंत्र सरकार स्थापित करने का अधिकार निषिद्ध न था 
दूसरी घटना का संबंध सैनिकों और पुलिस में असंतोष से था। सैनिकों 
को भारत सरकार की वह नीति, जिसके आधार पर वह भारतीय और अंगरेज 
सैनिकों के साथ भेद-माव करती थी, नापसंद थी। अतएव युद्ध के पश्चात्‌ 
कई स्थानों पर सेना ने विद्रोहात्मक मनोदृति का परिचय दिया। यही अवस्था 
चुलछिस की भी थी। सेना और पुलिस की विद्रोहात्मक मनोदृत्ति में, विदेशी 
सरकार की कौन कहे, राष्ट्रीय सरकार तक स्थायी नहीं रह सकती | भारत को 
अपने अधीन रखने के लिए अब इंगलैंड के सामने एक ही मार्ग था और वह 
था एक विशाल अंगरेजी सेना का भारत में रखना । पर महासमर के कुप्रभावों 
'के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ था। सम्य संसार का मत भी इसका 
विरोधी था। अतएव अंगरेजों के लिए अब यही श्रेयस्कर था कि गांधी जी के 
'परामश के अनुसार वे अनुशासित दंग से देश से हट जायें। १५ अगस्त सन्‌ 
१९४७ को भारतीय खतंत्रता ऐक्‍्ट के अनुसार, पहले तो भारतीय सत्ता का 
हस्तांतरण भारतीयों के हाथ में हुआ और तत्पस्चात्‌ अंगरेज अधिकारी ओर 
सैनिक क्रमशः भारत से हट गये | 
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कांग्रेस का भविष्य--खतंत्रता प्राप्ति के पर्चात्‌ कांग्रेस के उद्देश्य की 
पूर्ति हो गयी। अतएवं कुछ छोगों का विचार था कि कांग्रेस को विघटित 
कर दिया जाय । गांधी जी उसे छोक-सेवक-मंडल में परिवर्तित करना चाहते ये | 
कांग्रेस के अंतर्गत गांधीवादी आज भी उसे इसी रूप में देखना चाहते हैं। 
किंतु दूसरे लोगों के मतानुकूछ अपने रचनात्मक कार्य-क्रम की पूर्ति के लिए यह 
आवश्यक था कि कांग्रेस बनी रहे और एक सुदृढ़ संस्था के रूप में उन उत्तर- 
दायित्वों का निर्वहन करे जो देश की खतंत्रता।के पश्चात्‌ उस पर आ पड़े हैं। 
अंत में दूसरे वर्गवालों का प्राधान्य रहा। उन्होंने कांग्रेस के संविधान को इस 
प्रकार संशोधित किया कि वह एक ठोस राजनीतिक दल बन जाय | इस संशोधन 
के कारण कांग्रेस समाजवादी दल को जो गत्‌ बीस साल से कांग्रेस के अंतर्मंत 
अपने विचारों का प्रचार कर रहा था, उससे अछग होना पड़ा। कांग्रेस की 
प्रकृति में भी आधारभूत परिवर्तन हो गये । अब वह समस्त देश की प्रतिनिधि 
संस्था नहीं, बरन केवछ एक दल की प्रतिनिधि संस्था बन गयी है। उसके 
सदस्य अब वीर नहीं, साधारण मनुष्य समझे जाते हैं। अतः वे अब सार्वजनिक 
आलोचनाओं से मुक्त नहीं समझे जाते | 


अभ्यास 


३--कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी प्रांतों में भारतीय शासन संबंधी सन्‌ ३५९ श्ष के 
एक्ट के कारयौन्वित रूप के विषय में आप क्या जानते हैं ! 

२---अगस्त सन्‌ १९४२ की क्रांति तथा उसके प्रभावों का संक्षिप्त विवरण 
लिखिये । ' 

३--पाकिस्तान की माँग के विकास पर एक निबंध किखिये। 

४--किप्स-योजना की महत्वपूर्ण बातों का सारांश छिखिये। भारतीय 
छोकमत द्वारा वह क्योंकर अस्वीकृत हुई ? 

५--हार्ड बैवेछ को योजनाओं का संक्षिप्त विवरण तथा उनकी असफलता 
के कारणों को छिखिये । 

६--कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडरू की अँतःकाढीन और दीघेकालीन योजनाओं 
की व्याख्या कीजिये । | 

७-अंतःकालीन सरकार का क्‍या अर्थ है! क्‍या वह अपने काम सें' 
सफल रही ? ' 

<--भारत की संविधान-सभा की रचना का संक्षिप्त विवरण लिखिये । 
पाकिस्तान बनने के पश्चात्‌ उसमें कौन-कौन से परिवर्तन हुए १. 
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९--सांप्रदायिक समस्या के हलक संबंधी राजगोपाछाचारी-सुझाव और देसाईं- 
लियाकतअछी पेक्ट की महत्त्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालिये । 
१०--भारतीय स्वर्तत्रता ऐक्ट सन्‌ १९४७ की महत्त्वएूण धाराओं का सारांश 
लिखिये | 


१३--भारत के डोमीनियन संविधान का क्या अर्थ है? वह किस प्रकार 
बनाया गया था ? 

१२--सन्‌ १९३७ के ओर डोसीनियन संबिधान में गवर्नर जनरल, गवनरों 
और मंत्रिमंडल की स्थितियों में क्‍या अंतर था ? 


१३--भारत के संवेधानिक संकट दूर करने के जो प्रयत्न सन्‌ १९४० तक हुए, 
उनके नाम छिखिये | वे क्योंकर असफलछ रहे ९ 


१२ 


भारतीय शासन-विकास 
१७७३-१९४७ 

सन्‌ १७७३ से १८५८ तक--भारतीय शासन-विकास सन्‌ १७७३ के 
रेग्यूलेटिंग ऐक्ट से आरंभ होता है। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १७८४ का पिद्स 
इंडिया ऐक्ट तथा सन्‌ १७९३, १८१ ३, १८३३ ओर १८५३ के चारटर ऐक्ट 
पास हुए । इनके द्वारा भारतीय संविधान की रूपरेखा निर्धारित हुई। इस 
काल को मुख्य बात भारत में कंपनी के राज्य का प्रसार था। इसके संपादन 
के लिए सब नैतिक बंधनों को तिलांजलि दे दी गयी थी । छाछा छाजपत राय के 
शब्दों में ब्रिटेन द्वारा भारत की विजय का इतिहास राजनीतिक छल, विश्वासघात 
और अनैतिकता का इतिहास था। वह ब्रिटिश कृटनीतिशता की विजय थी । 
सन्‌ १७५७ में धर्म में हस्तक्षेप के बहाने सिपाही-विद्रोह हुआ | सन्‌ १८५८ 
में ब्रिटिश पालमेंट ने भारतीय शासन संबंधी एक नया ऐक्ट पास किया । 
इसके अनुसार भारतीय शासन की बागडोर महारानी विक्योरिया के हाथ में 
आ गयी, और सन्‌ १७८४ में संस्थापित नियंत्रण-संघ के स्थान पर » भारतीय 
शासन की देखभाल के लिए, भारत-मंत्री और उनकी कौंसिल का जन्म हुआ | 

सन्‌ १८५८ से १९१४ तक--सिपाही-विद्रोह के कारण कुछ अंगरेज 
राजनीतिशों को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि शासन-कार्य में भारतीयों का 
सहयोग ग्राप्त किया जाय । फल्खरूप सन्‌ १८६१, १८९२ और १९० ९ के 
कोंसिल ऐक्टों में भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने की धाराएं सम्मिल्ति की 
गयीं। इस प्रकार विधान-मंडलों का विकास आरंभ हुआ। काछांतर में उनके 
सदस्यों की संख्या बढ़ी और कुछ सदस्यों का निर्वाचन होने छगा। सन्‌ १९०९ 
के मॉल-मिंठों ऐक्ट द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था की गयी और 
प्रांतीय विधान-सभाओं में गैर-सरकारी सदस्यों का आधिक्य हो गया। इन्हीं सुधारों 
के आस-पास, भारतीय, भारत-मंत्री और गवर्नर जनरछ की कौंसिलों के सदस्य 
नियुक्त किये जाने छगे । विधान-सभाओं के अधिकारों में भी वृद्धि की गयी । 

युरोपीय महासमर और भारत-मंत्री की घोषणा--सन्‌ १९१४ में 
प्रथम युरोपीय महासमर आरंभ हुआ-। ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य होने के नाते 
भारत ने मित्रों (.4768 ) का पक्ष अहण किया और धन-जन दोनों से 


[ २४९ | 


उनकी सहायता की। इन्हीं दिनों भारत में स्वराज्य ( ि0776 एहिप्रा6 ) 
आंदोलन ने जोर पकड़ा। भारत-सरकार ने उसे दबाने के लिए दमन-नीति 
बरती । फिर मी राष्ट्रीय आंदोलन दिन पर दिन अधिकाधिक प्रबल होता गया । 
अतएव भारतीयों को शांत करने के लिए भारत-मंत्री ने अगस्त सन्‌ १९१७ 
में ब्रिविश सरकार की भारतीय नीति की निम्नलिखित घोषणा की-- 

सम्राट की सरकार की यही नीति है और भारत-सरकार भी इससे पूर्णरूप 
से सहमत है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग 
प्राप्त करके, साम्राज्य के अंतर्गत भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के 
लिए. स्वशासन-संबंधी संस्थाएँ क्रमशः उन्नतिशील बन जायेँ। यह नीति, जहाँ 
तक संभव हो, शीघ्र ही विष्वार-विनिमय द्वारा कार्यरूप में परिणत की जाय और 
मै (भारत-मंत्री ) वाइसराय के निमंत्रण पर भारत में जाकर वाइसराय और 
भारत-सरकार के सहयोग से प्रांतीय सरकारों, प्रतिनिधि'संस्थाओं और अन्य 
मनुष्यों और संस्थाओं का परामश दूँ ओर उन पर विचार करूँ। में ( मारत- 
मंत्री ) यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस नीति की प्रगति धीरे-धीरे 
होगी और ब्रिटिश सरकार और मारत-सरकार ही, जो भारतीयों के हित और 
उन्नति के लिए जिम्मेदार हैं, यह निश्चित करेंगी कि कब ओर कितना कदम 
आगे बढ़ाना चाहिये ।? 

मांटेग्यू-चेम्सफो्ड सुधार--उक्त घोषणा के आधार पर, ब्रिटिश पार्लमेंट 
ने सन्‌ १९१९ का भारतीय शासन-संबंधी ऐक्ट पास किया। इसे मांटेग्यू- 
चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। उसके अनुसार मारतीय शासन में निम्न- 
लिखित परिवर्तन किये गये थे--( १ ) भारत-मंत्री की कॉंसिल के सदस्यों की 
संख्या कम से कम आठ और अधिक से अधिक बारह निर्धारित की गयी। 
सदस्यों का कार्यकाल पॉच बरस कर दिया गया ओर इस बात पर जोर दिया 
गया कि अधिक भारतीय कौंसिल के सदस्य बनाये जायेँं। भारत-मंत्री और 
उनके कार्यालय का बेवन इंगलेंड के कोष से दिया जाने छगा। (२ ) सुधारों 
के अनुसार गवनर जनरल केंद्रीय कार्यपालिका के अध्यक्ष थे और उनको 
वाइसराय की उपाधि और अधिकार प्राप्त थे। उनकी सहायता के लिए एक 
कार्य-कारिणी समिति थी, जिसके सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ायी- 
घटायी जा सकती थी। अब तक केंद्रीय विधान-मंडल में केवठ एक ही सभा 
थी । छुधारों द्वारा उसकी दो सभाएँ कर दी गयीं । एक का नाम कॉंसिल-आफू- 
स्टेट था और दूसरी का लेजिस्लेटिव असेंबी । कोंसिल ऑफ-स्टेट के कुछ ६० 
सदस्य थे, ३३ निर्वाचित ओर २७ गवनर जनरल द्वारा मनोनीत | असेंबली 
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के कुछ सदस्यों की संख्या १४४ थी, १०३ निर्वाचित और ४ १ मनोनीत | 
चुनाव सांप्रदायिक आधार पर किया जाता था | कोंसिल-आफू-स्टेट का कार्य- 
काल पाँच बरस था और असेंबली का तीन बरस । आर्थिक बातों को छोड़कर 
दोनों सभाओं के अधिकार समान थे। मताधिकार की योग्यताएँ विभिन्‍न 
प्रांतों में अठग-अलछग थीं, पर वे इतनी अधिक थीं कि बहुत कम व्यक्तियों को 
मंताधिकार मिछा था। (३ ) सन्‌ १९१९ के सुधारों द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी 
शासन का श्रीगणेश हुआ था । प्रांतीय विषय दो भागों में विभक्त थे--( अ ) 
संरक्षित विषय ओर ( ब ) हस्तांतरित विषय | हस्तांतरित विषयों में ही उत्तरदायी 
शासन की व्यवस्था की गयी थी। प्रांतीय कायपालिका के सर्वोच्च अधिकारी 
को गवनर कहते थे । संरक्षित विषयों का शासन बे कौंसिल के परामर्श से करते 
थे। उसके अधिक से अधिक चार सदस्य होते थे | गवर्नर कौंसिल के सभापति 
ये। उसके सब निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे | प्रांत की शांति और 
उव्यवस्था की रक्षा के लिए गवर्नर को कौंसिल के बहुमत के विरुद्ध भी काम 
करने का अधिकार था। संरक्षित विषयों के शासन के लिए वे गवर्नर जनरल 
ओर भारत-मंत्री के प्रति उत्तदायी थे | हस्तांतरित विषयों का शासन, वें 
मंत्रियों के परामश और मंत्रणा से करते थे। वे ही मंत्रियों को साधारणतः 
विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त करते थे। मंत्री छोग अपनी 
नीति और कामों के रिए विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी थे । गवर्नरों का 
साथ देना भी उनके लिए अनिवार्य था। वे मंत्रियों की मंत्रणा के प्रतिकूल 
भी ' आवश्यकतानुसार काम कर सकते थे । इसके कारण मंत्रियों की अवथा 
एक प्रकार से शोचनीय थी। इस शासन-ग्रणाली का नाम द्वैध शासन-प्रणाली 
था। कार्यरूप में यह अनेक दोषों से परिपूर्ण पायी गयी । अतएव सन्‌ १९३५ 
के ऐक्ट के अनुसार प्रांतीय शासन में इसका अंत कर दिया | (४ ) सन १९१९ 
के सुधारों द्वारा प्रत्येक प्रांत भें एक विधान-सभा स्थापित की गयी थी जिसमें 
गेर-सरकारी निर्वाचित सदस्यों का आधिक्य था। वे तीन प्रकार के निर्वाचन- 
क्षेत्रों से चुने जाते थे-- साधारण सांप्रदायिक और विशेष | निर्वाचन तीन बरस 
के लिए होता था। निर्वाचकों की योग्यताएँ मिन्‍न-मिन्न प्रांतों में अछग अलग 
थीं। विधान-समाओं के अधिकार भी बढ़ाये गये थे । वे समस्त प्रांतीय विषयों 
के कानून बना सकती थीं। प्रत्येक स्वीकृत विधेयक के “कानून बनने के छिए: 
गवनेर की अनुमति आवश्यक थी। शासन निरीक्षण के अधिकारों में विशेष 
इद्धि हुई थी। अब विधान-सभाएँ: अविश्वास के प्रस्ताव पास करके मंत्रियों को. 
अपदस्थ कर सकती थीं। उनके आर्थिक अधिकार भी बढ़ाये गये थे ) वे ही 
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प्रांतीय बजट पास करती थीं। (५) सन्‌ १९१९ के खुघारों का स्थानीय 
खशासन पर विशेष प्रभाव पड़ा । इस्तांतरित विषय होने के कारण, उसकी 
संथाएं सर्वथा गेर-सरकारी व्यक्तियों के अधीन हो गयीं और उनके कर्तव्य 
और बंधन बढ़े । ( ६ ) मांडेग्यू-चेम्सफोर्ड आवेदन-पत्र में भारतीय नरेशों के एक 
नरेंद्र-मंडल के स्थापित करने पर जोर दिया गया था। कालांतर में सन्‌ १९२१ 
में नरेंद्रमंडड की स्थापना की गयी। उक्त शासन-सुधार भारतीय माँग को 
देखते हुए! बहुत कम थे । किंतु ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में वे ही महत्त्वपूर्ण 
और पर्यात थे। कार्यरूप में ये सुधार अनेक दोषों से परिपूर्ण सिद्ध हुए । इधर 
राष्ट्रीय मांगे मी बढ़ती गयीं। इनके कारण साइमन कमीशन द्वारा सुधारों के 
कार्यान्वित रूप की जाँच की गयी और गोल्मेज परिषदों में शासन-सुधार की 
दूसरी योजना बनी । उसी योजना को कुछ परिवत॑नों के पश्चात्‌ पालमेंट ने, 
भारतीय शासन-सुधार ऐक्ट सन्‌ १९३५ के रूप में पास किया । 

भारतीय रियासतों की स्थिति--सन्‌ १९३५ के संविधान का सारांश 
देने के पूर्व यह आवश्यक है कि मारतीय रियासतों की थोड़ी-बहुत जानकारी 
प्रात्त कर छी जाय । उनकी संख्या ५६३ थी। राजनीतिक उत्थान की दृष्टि से 
वे बहुत पीछे थीं, किंतु भारत की अंगरेजी सरकार द्वारा रक्षित होने के कारण 
उनके नरेश अपनी प्रजा पर निरंकुशता से शासन करते थे। सन्‌ १९१७ की 
घोषणा के पश्चात्‌, उन्होंने अपनी संवेधानिक स्थिति की जाँच करने का आग्रह 
किया। अतएव १६ दिसंबर सन्‌ १९२८ को सर हारकोर्ट बटलछर कीं अध्यक्षता 
में एक कमेटी नियुक्त हुईं। कमेटी के मतानुकूछ भारतीय नरेशों का संबंध 
सीधे इंगलेंड के राजा के साथ था, पर इंगलुँड के राजा जो सर्वदा भारत-मंत्री 
ओर स-कॉंसिढ गवर्नर जनरल की मंत्रणा से काम करते थे। कमेटी ने यह 
भी सिफारिश की कि भारतीय रियासतें अपनी अनुमति के बिना उत्तरदायी 
भारत-सरकार के अधीन न की जायें । 

सन्‌ १९३५ के संविधान की विशेषताएँ--सन्‌ १९३५ के संविधान का 
आकार बहुत बड़ा था। वह समस्त भारत का संघात्मक संविधान था। उसके 
द्वारा ब्रिटिश भारतीय प्रांतों ओर भारतीय रियासतों को, एक राजनीतिक सूत्र में 
बाँधने का प्रयक्ष किया गया था। प्रांतीय स्व॒राज्य तथा द्वेध-प्रणाली के अनुसार 
केंद्र में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था थी। पर उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण न-था | 
गवनर जनरल और गवनरों के कई विशेषाधिकार थे। अतणव संरक्षणों 
सहित उत्तरदायी शासन की व्यवस्था थी। संविधान में राष्ट्रीय आधार तथा 
प्रस्तावना का अभाव था। 
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संघ-राज्य की स्थापना--संघ-राज्य की स्थापना के लिए. यह आवश्यक 
था कि इतने भारतीय नरेश संघ-राज्य में प्रविष्ट होने के लिए तैयार होते, जो 
संघीय विधान-मंडछ की दूसरी सभा में कम से कम ५२ सदस्य भेज सकते थे 
ओर जिनकी रियासतों की जनसंख्या समस्त भारतीय रियासतों की जनसंख्या की 
कम से कम आधी थी। इस शर्त की पूर्ति के पश्चात्‌ , ब्रिटिश पालमेंट की दोनों 
सभाओं की प्रार्थना पर सप्राद यह घोषणा करने को थे कि अम्॒क दिन से 
साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय संघ-राज्य स्थापित किया जाय। भारतीय रियासतें 
प्रवे्-प्रार्थना-पत्रों ( [80"77676 07 8००७४४४०7 ) द्वारा संघ-राज्य में 
सम्मिलित होने को थीं । 


संघीय कार्यपालिका--सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल 
संघ-राज्य के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी थे । वाइसराय का पद इनके पद से 
अलग था, पर दोनों के लिए एक ही व्यक्ति के नियुक्त किये जाने की व्यवस्था 
थी। नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री की मंत्रणा से सपम्राद को था। द्वेध 
शासन-प्रणाढी के आधार पर केंद्र में भांशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की 
गयी थी। देश-रक्षा, पर-राष्ट्र-संबंध, कबाइली प्रदेशों की देखभाल संरक्षित विषय 
थे | इनका शासन गर्वनर जनरछू अपने विवेक के अनुसार तीन परामशंदाताओं 
की सहायता से करने को थे। गवनर जनरल अपने अन्य कतैव्यों का पालन 
मँत्रि-मंडल की सहायता और मंत्रणा से करने को थे। मंत्रि-मंडल के अधिक से 
अधिक दस सदस्य हो सकते थे। उनकी नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरढ 
को था। 

गवर्नर जनरल को महत्त्वपूर्ण, साधारण और असाधारण अधिकार प्राप्त थे । 
ये अधिकार शासन-संबंधी, नियम-निर्माण संबंधी ओर आधथिक थे | गवर्नर जनरल 
को मंत्रियों, परामशंदाताओं तथा अनेक अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का 
अधिकार था। संघ-सरकार के सारे काम उनके नाम पर किये जाते थे। संवि- 
धानयुक्त शासन फे असफल होने पर उन्हें संघ-सरकार के सारे या आवश्यकता- 
नुकूल विषय अपने अधीन करने का अधिकार था। संघीय विधान-मंडरू द्वारा 
स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव उनकी अनुमति के बिना ऐक्ट न बन सकता था। उन्हें 
ऑर्डनिंस जारी करने तथा अपने ऐक्ट बनाने का भी अधिकार था। संघ-सर- 
कार की सारी वित्तीय मांगें गवनर जनरल की सिफारिश पर संघीय असेंबली में 
पेश की जाती थीं। उसकी आयिक स्थिरता का कायम रखना गवनर जनरछ का 
एक विशेष उत्तरदायित्व था। अन्य विशेष' उत्तरदायित्व इस प्रकार थे--भारत 
या उसके किसी भाग में शांति-मंग करने वाले खतरों का निवारण, अल्पसंख्यकों 


नर रत 
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के उचित हितों की रक्षा, सार्वजनिक नौकरियों के सदस्यों और उनके आश्रितों 
के उचित ह्वितों की रक्षा, भारतीय रियासतों के अधिकारों और उनके नरेशों के 
अधिकारों तथा मर्यादा की रक्षा | इन विषयों का शासन गवर्नर जनरल व्यक्तिगत 
निर्णय के अनुसार करने को थे। इसके अतिरिक्त कुछ विषयों का शासन वे 
अपने विवेक के अनुसार करने को थे | व्यक्तिगत निर्णय के कामों में मंत्रियों का 
परामर्श लेना आवश्यक था, किंतु विवेक के कामों में नहीं । दोनों में अंतिम 
निर्णय का अधिकार गवनर जनरल को था। वाइसराय की हैसियत से वे उन 
रियासतों में, जो संघ-राज्य में प्रविष्ट न होतीं, सम्राट के अधिकारों की रक्षा और 
उनके कतंव्यों का पालन करने को थे । 

संघीय विधान-संडढ--सन्‌ १९३५ के ऐक्ट में दो सभाओं के संघीय 
विधान-मंडल की व्यवस्था थी । एक सभा का नाम कॉसिल-आफू-स्टेट था और 
दूसरी का लेजिस्लेटिव असेंबली । कॉसिल-आफ्‌-स्टेट के सदस्यों की संख्या २६० 
थी, जिनमें से १५६ ब्रिटिश भारत के होते और १०४ भारतीय रियासतों के | 
असेंबली के सदस्यों की संख्या ३७५ थी, जिनमें से २५० ब्रिटिश भारत के होते 
ओर १२५ भारतीय रियासतों के । दोनों सभाओं के सदस्य जनसंख्या के 
अनुपातानुसार विभिन्‍न प्रांतों और रियासतों या उनके समूहों में विभक्त कर 
दिये गये थे । चुनाव का आधार सांप्रदायिक था। कॉसिल-आफू स्टे- के सदस्यों 
का कार्य-काल ९ साल था, पर प्रत्येक तीसरे सा उसके ए.क-तिहाई सदस्यों का 
नया चुनाव होने को था। असेंबडी का कार्य-काल पाँच साल था। कौंसिल- 
आफ स्टेट के सदस्य संकुचित मताधिकार पर जनता दारा चुने जाने को थे 
और असेंबली के अधिकांश सदस्य प्रांतीय विधान-मंडलों या सभाओं द्वारा । 
भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि उनके नरेशों द्वारा मनोनीत होते । संघीय विधान- 
मंडल के तीन प्रकार के अधिकार थे--शै।सन-निरीक्षण का अधिकार, नियम- 
निर्माण का अधिकार तथा आर्थिक अधिकार। गवनर जनरल के विवेक और 
व्यक्तिगत नि्णेय के अधिकारों को छोड़कर, संधीय मंत्रि-मंडल, संघीय असेबली 
के प्रति उत्तदायी था। संघीय विधान-मंडछ सभी संघीय विषयों के कानून बना 
सकता था। ऐशक्ट की व्यवस्था के अंतर्गत, उसके बजट संबंधी निर्णय अंतिम 
होने को था। किंतु उसके अधिकार असीम न थे। संरक्षित विषयों के शासन 
पर उसका कोई अधिकार न था। व्यय का रूगभग <० प्रतिशत भाग उसके 
अधिकार से परे था। उसका कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल की 
अनुमति तथा उनके ऑडीनेसें जारी करने और अपने ऐगक्टों के बनाने .के 
अधिकार के कारण सीमित था | द 


हा 
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जिस रूप में भारतीय शासन-संब्ंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट द्वारा संघ-राज्य 
की व्यवस्था की गयी थी, उससे भारत के राष्ट्रवादी संतुष्ट न थे | भारतीय 
रियासतें भी संघ-राज्य में सम्मिलित होने के पूर्व अपनी स्थिति को सुदृद बनाने 
में छगी थीं। भारतीय कांग्रेस संघ-सरकार का जन्म के पहले ही संहार करना 
चाहती थी। युरोपीय महासमर के कारण सरकार ने भी महासमर के काछ तक 
के लिए. संघ-सरकार की योजना को स्थगित कर दिया। फलस्वरूप संघ-राज्य 
स्थापित न हो सका और सन्‌ १९४७ तक भारत की केंद्रीय कार्यपालिका और 
विधान-मंडल का वह्दी संगठन बना रहा जो भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १९१९ 
के ऐक्ट द्वारा निर्धारित किया गया था | 


आंतीय का्यपालिका--भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट की 
दूसरी विशेषता थी प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना | प्रांतीय कायपाछिका के सर्वोच्च 
अधिकारी को गबनेर कहते थे । उनकी नियुक्ति सम्नाठ द्वारा पाँच साल के लिए. 
की जाती थी। शासन-काय में उनकी सहायता और मंत्रणा के लिए मंत्रि-मंडलों 
की व्यवस्था थी। उनके सदस्यों की संख्या प्रत्येक प्रांत के लिए. अल्ग-अल्ग 
थी। साधारणतया गवनर विधान-सभा के बहुसंख्यक दल के नेता को प्रधान मंत्री 
ओर प्रधान मंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते थे | मंत्रियों 
को प्रांतीय विधान-सभाओं द्वारा निर्धारित वेतन मिलता था। मंत्रि-मंडल अपनी 
नीति और कामों के लिए प्रांतीय विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी था। 

गबनेरों को अनेक साधारण और असाधारण अधिकार दिये गये थे | ये 
अधिकार तीन प्रकार के थे--शासन-संबंधी, नियम-निर्माण संबंधी और आर्थिक | 
गवनेर मंत्रियों को नियुक्त करते थे । प्रांत के सारे काम उनके ही नाम पर किये 
जाते थे । संविधानयुक्त शासन के असकल होने पर घोषणा द्वारा वे घोषणांतगंत 
. विषयों का शासन अपने अधीन कर सकते थे । विधान-मंडलछ द्वारा स्वीकृत 
विधेयक उनकी अनुमति के बिना कानून न बन सकते थे। उन्हें ऑर्डीनिंसे जारी 
करने तथा अपने ऐक्ट बनाने का भी अधिकार था। प्रांतीय व्यय की सारी 
माँगें गवर्नर की सिफारिश पर प्रांतीय विधान-सभा में पेश की जाती थीं। उनके 
निम्नलिखित विशेष, उत्तरदायित्व भी थे--प्रांत या उसके किसी भाग में शांति 
को भंग करने वाले खतरों का निवारण; अल्पसंख्यकों के उचित हितों की रक्षा; 
प्रांत के अपवर्जित (75०४१७०) प्रदेशों की शांति और शासन की व्यवस्था; . 
. भारतीय रियासतों के अधिकारों और उनके नरेशों के अधिकारों और मान- 
सौदा की रक्षा; गवनर-जनर के उन आदेशों पर अमल, बिन्‍्हें' वे अपने 
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द्वारा चुने जाते थे। निर्वाचकों की योग्यताएँ भिन्‍न-मिन्न प्रांतों में अलग अलग 
थीं। साधारणतः वे छः भागों में विभक्त की जा सकती थीं--निवास संबंधी, 
टैक्स संबंधी, संपत्ति संबंधी, शिक्षा संबंधी, सरकारी नौकरी संबंधी और ख्तरियों 
संबंधी । किसी निर्वाचन-क्षेत्र में वे ही मनुष्य वोट दे सकते थे जिनका नाम 
निर्वाचकों की घूची में था। निम्नलिखित मनुष्य किसी भी सभा की सदस्यता से 
वंचित थे--( १ ) वैतनिक सरकारी कर्मचारी, ( २) वे मनुष्य जिनको उपयुक्त 
न्यायालय ने विक्ृत-मस्तिष्क ठहराया था, (३ ) अमोचित दिवालिये, ( ४) निर्वा- 
चन संबंधी अपराधों के अपराधी निर्धारित का तक सदस्य न चुने जा सकते ये | 
(५) फोजदारी अपराध के कारण दो बरस था अधिक कालेपानी की सजा पाये हुए 
लोय, सजा समाप्त होने के पाँच बरस पश्चात्‌ तक सदस्य न चुने जा सकते थे । 
गवनर अपने विवेक के अनुसार इस अवधि को घटा सकते थे । (६ ) निर्धारित 
काल तक निर्वाचन संबंधी व्यय का ब्यौरा न भेजनेवाले व्यक्ति पाँच बरस तक 


उम्मेदबार न हो सकते थे । 
संघीय विधान-मंडल की भौति प्रांतीय विधान-मंडल के तीन प्रकार के अधि- 


कार थे--( १ ) शासन निरीक्षण का अधिकार; गवर्नर के विवेक और व्यक्तिगत। 
निणय के कामों के अतिरिक्त, मंत्रि-मंडल विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी था 
अविश्वास के प्रस्ताव के पास होने पर मंत्रि-मंडल के पदत्याग की व्यवस्था थी | 
( २) नियम-निर्माण का अधिकार; प्रांतीय विधान-मंडल को प्रांतीय विषयों के. 
नियम बनाने का अधिकार था| वह समवर्ती विषयों के भी कानून बना सकता 
था। इन विषयों के संघीय कानून प्रांतीय कानूनों से उच्चतर और विरोधात्मक 
अंश तक प्रांतीय कानून साधारणतया रद समझे जाने को ये । ( हे ) आर्थिक 
अधिकार; प्रांतीय विधान-मंडल के सम्मुख प्रति वर्ष बजट पेश किया जाता 
था । व्यय-संबंधी ब्योरे के दो भाग होते थे। प्रथम भाग का व्यय विधान-मंडल 
के अधीन न था। पर वह उस पर तरक॑-बितर्क कर सकता था | दूसरे भाग का 
व्यय साधारणतया असेंबली के मतानुकूछ किया जाता था। संघीय विधान-मंडल 
का भौति, प्रांतीय विधान:मंडछ के अधिकार परिमित ये। गवर्नर के विवेक और 
व्यक्तिगत निर्णय के कामों पर उसका कोई अधिकार न था। प्रांतीय आय का 
पहुत बड़ा भाग उसकी अनुमति के बिना ही खर्च किया जाता था। उसका 
कानून बनाने का अधिकार भी परिमित था। गवर्नरों को ऑडॉने्स जारी करने 
तथा गवनरों के ऐक्ट बनाने का भी अधिकार था | 


संघीय न्‍्यायाल््य--सन्‌ १९३५ के ऐक्ट द्वारा भारत के लिए एक संघीय 
न्‍्यायात्व्य की व्यवस्था थी निसमें प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिक से' 
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अधिक छः न्यायाधीश हो सकते थे। प्रधान न्यायाधीश और व्यायधीशों की 
नियुक्ति का अधिकार सम्राट्‌ को था। ६५ बरस की अवस्था प्राप्त करने पर 
कोई व्यक्ति न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश न रह सकता था। इसके पूर्व 
भी वह त्यागपत्र देकर न्‍्यायाल्य से अलग हो सकता था। न्यायाधीश बनने के 
लिए, निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक थीं--( १ ) ब्रियिश भारत या संघातरित 
रियासतों के हाईकोर्ट का पाँच साल का अनुभवी न्यायाधीश । (२ ) इंगलेंड 
या उत्तरी आयरलेंड का दस बरस का अनुभवी बैरिस्टर । ( ३ ) स्कॉटलैंड का 
दस बरस का अनुभवी एडवोकेट | (४) ब्रिटिश भारत अथवा भारतीय रियासतों 
में वकालत करनेवाला दस बरस का अनुमवी वकील । प्रधान न्यायाधीश के छिए. 
उपयुक्त प्रथम योग्यता में कोई अंतर न था; किंतु दूसरी, तीसरी और चौथी 
योग्यताओं में दस बरस के स्थान में पंद्रह बरस का अनुमव आवश्यक था| 
न्यायाधीशों को ५,५०० रुपये मासिक वेतन मिलता था और प्रधान न्यायाधीश 
की ७,००० रुपये मासिक । किसी न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश के 
कार्यकाल में उसका वेतन घटाया नहीं जा सकता था । 

संघीय न्यायालय के दो प्रकार के अधिकार थे | ( १ ) कुछ मुकदमे संघीय 
न्यायात्य में ही आरंभ हो सकते थे और (२) कुछ की वह अपीछ सुनता 
था। ऐसे मुकदमे जो संघ-सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में या संघ- 
सरकार और भारतीय रितासतों के बीच में किसी कानूनी अधिकार के कारण 
होते ये, संघीय न्यायालय में ही आरंभ हो सकते थे । यदि किसी मुकदमे के 
विषय में हाईकोर्ट यह प्रमाणित करता था कि उसका संबंध संविधान या 
सकोंसिल सम्राट के किसी ऑडेर के अथे से था, तो हाईकोटे के निर्णय के 
प्रतिकूल ऐसे मुकदमों की अपील संघीय न्यायारूय में हो सकती थी। गवरनर 
जनरल को अपने विवेक के अनुसार संधीय न्यायालय से किसी कानूनी प्रश्न के. 
विषय में सलाह लेने का अधिकार था। 

हाईकोटे--संघीय न्‍्यायाल्य के अतिरिक्त बंबई, कछकच्ता, मद्रास, इलाहा- 
बाद, पटना और छाहौर में हाईकोर्ट थे। प्रत्येक हाईकोर्ट में एक प्रधान 
न्यायाधीश और कई न्यायाधीश होते थे। उनको सप्राट्‌ नियुक्त करते थे । 
किसी न्यायाधीश की अवस्था ६० बरस से अधिक न हो सकती थी-। इसके 
पूर्व भी वह त्यागपत्र द्वारा हाईकोट से अछग हो सकता था। हाईकोर्ट के 
न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक थां+- 
( १ ) इंगलेंड या उत्तरी आयरढुँँड का दस बरस का अनुभवी बैरिस्टर। 
(२ ) स्कॉट्लेंड का दस बरस का अनुभवी एडवोकेट | (३ ) दस बरसा 
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युराना भारतीय सिविल सर्विस का सदस्य जो कम से कम तीन बरस तक बिला 
जज रहा हो ओर (४ ) हाईकोट या दूसरे न्यायालयों का दस बरस का 
अनुभवी वकी>क | 

कलकत्ता, बंबई ओर मद्रास के हाईकोर्टों में कुछ मुकदमे आरंभ हो 
सकते थे, परंतु साधारणतः हाईकोर्टों में अपी्ें ही सुनी जाती थीं। ये 
अपीलें फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों की होती थीं। हाईकोर्ट 
के निर्णय के प्रतिकूल संघीय न्‍्यायाव्य और प्रिबी कौसिछ में अपील की जा 
सकती थी | 

भारत-संत्री और उनकी कॉसिछ--सन्‌ १९१९ के ऐक्ट की माँति 
सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के अनुसार भी, इंगलेंड से भारतीय शासन की देखभाल 
के लिए., भारत-मंत्री की व्यवस्था थी । वे पूवेबत्‌ , मंत्रि-मंडड और पालमेंट के 
सदस्य थे भारतीय शासन के संबंध में मंत्रि-मंडल साधारणतया उन्हीं की मंत्रणा 
के अनुसार, अपनी नीति को निर्धारित करता था। वे विषय, जिनमें उत्तरदायी 
शासन की व्यवस्था न थी, अब भी उनके अधीन थे | उनके सुशासन के छिए, 
वे ब्रिटिश पालमेंट के प्रति उत्तदायी थे । सन्‌ १९३५ के ऐक्ट द्वारा उनकी 
कौंसिल का अंत कर दिया गया था । पर उन्हें, अपने काम में सहायता के लिए, 
कम से कम तीन और अधिक से अधिक छः परामशंदाताओं को नियुक्त करने 
अधिकार था । परामशंदाताओं का कार्यकाल पाँच बरस था और उन्हें १३५० 
पोंड साछाना वेतन मिलता था । 


सरकारी नोकरियाँ--सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के अनुसार सरकारी नौंकरियाँ 
दो भागों में विभक्त थीं--सैनिक नोकरियाँ और असैनिक नोकरियाँ। प्रधान 
सेनापति सैनिक नोकरियों के सर्वोच्च अधिकारी थे । इनकी नियुक्ति का अधिकार 
सम्राट को था। ये रक्षा के संबंध में गवनेर जनरछ के परामशंदाता की हैसियत 
से काम करते थे | असैनिक नौकरियाँ तोन भागों में विभक्त थीं--( १ ) मारत- 
मंत्री की नोकरियाँ--इनमें इंडियन सिविछ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और 
इंडियन मेडिकल सर्विस की गणमा थी। इन नोकरियों के सदस्य केंद्रीय और 
प्रांतीय दोनों प्रकार की सरकारों के अधीन काम करते थे। ये भारत-मंत्री द्वारा 
नियुक्त दोते थे और अंत में मारत-मंत्री ही इनके हितों की देखभाछ करते ये | 
( २ ) संघीय नौकरियाँ--संघीय नोकरियाँ पूर्णतया संघ-सरकार के अधीन 
रखी गयी थीं। सन्‌ १९४७ तक मे भारत-सरकार के अधीन थीं। इनमें रेलवे 
सर्विस, इंडियन पोस्ट एंड देलीग्राफ सर्विस, संघीय कार्यावय के कर्मचारी आदि 
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सम्मिलित थे। इनकी नियुक्ति का अधिकार संघ-सरकार को था। इनकी भर्ती 
प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर होती थी। (३ ) प्रांतीय नौकरियाँ--- 
थे नौकरियाँ प्रांतीय सरकारों के अधीन थीं । इनकी नियुक्ति का अधिकार प्रांतीय 
सरकारों को था। अधिकांश स्थान प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर 
भरे जाते थे । 


भारत-मंत्री की नौकरियों की माँति, संघीय और प्रांतीय नोकरियोँ भी 
समाद्‌ की नौकरियों थीं और गवर्नर ज्मरठ और गवनेर सम्राट्‌ के प्रतिनिधि 
की हैसियत से उनके द्वितों की रक्षा करते थे | सिविल सर्विसों के सदस्यों का 
उस समय तक न तो वेतन घटाया और न दर्जा गिराया जा सकता था जब 
तक उन्हें सफाई का अवसर न दिया गया हो। नोकरियों में सांप्रदायिक प्रति- 
निधित्व की व्यवस्था थी। अव्प-संख्यकों के दह्वितों की देखभाल गवर्नर जनरल 
ओर गवनरों का विशेष उत्तरदायित्व था। नौकरियों की भर्ती के छिए संघीय 
ओर प्रांतीय पब्लिक सर्विस कमीशनों की व्यवस्था थी | 


सन्‌ १९३५ से १९४७ तक--सन्‌ १९३५ से १९४७ तक भारत के 
राष्ट्रीय आंदोलन और शासन-विकास में विशेष अंतर न था। इसका ब्यौरेबार 
विवरण ११ वें परिच्छेद में दिया जा चुका है। उन घटनाओं के परिणाम-खरूप, 
देश के संवैधानिक परिवत्तंन इतने वेग से हुए. कि १५ अगस्त सम्‌ १९४७ को 
भारत स्वतंत्र कर दिया गया, पर खंडित करके। महामना माल्वीयजी के 
शब्दों में उस दिन अपने देश में अपना राज स्थापित हुआ। भारत का शासन 
अब डोमीनियन संविधान के अनुसार होने लगा । यह भारतीय शासन-संब॑धी 
सन्‌ १९३५ के ऐक्ट को इस प्रकार बदल कर बनाया गया था कि भारत की 
स्थिति अन्य डोमीनियनों की सी हो गयी थी । 


भारतीय रियासतों की स्थिति में परिवर्तेन--भारतीय रियार्तों की 
स्थिति भारतीय राजनीति की एक कठिन समस्या थी | ११ वे परिच्छेद में बटलर 
कमेंटी की रिपोर्ट के आधार पर उनकी संवेक्षानिक स्थिति पर कुछ प्रकाश डाला 
गया है। कमेटी की सिफारिश थी कि रियासतें अपनी अनुमति के बिना भारत 
की उत्तरदायी सरकार के अधीन न की जाय। गोल्मेज परिषदों में भारतीय 
नरेशों और उनके प्रतिनिधियों ने भारतीय संघ-राज्य में सम्मिल्ति होने के पक्ष 
में अपने विचार प्रकट किये। फल्खरूप सन्‌ १९३५ के भारतीय शासन-संबंघी 
ऐक्ट में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और भारतीय रियासतों के संघ की व्यवस्था की 
गयी । संघ बनाने की तैयारियाँ भी होने छुगीं। पर दुसरे महासमर के कारण 


श्र 
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१२९ सितंबर सन्‌ १९३९ को वे बिषम अंतराष्ट्रीय परिस्थिति के कारण स्थगित 
कर दी गयीं। अतएव रियासतों की स्थिति केबीनेट प्रतिनिधिमंडल की घोषणा 
तक वही बनी रही जो पहले थी । 

१६ मई सन्‌ १९४६ को कैबीनेट प्रतिनिधि-मंडल ने भारतीय रियासतों 
के संबंध में निम्नलिखित विचार प्रगट किये--ब्रिटिश भारत के स्वतंत्र होने के. 
पश्चात्‌ भारतीय रियासतों और सम्राट्‌ के बीच में उस संबंध का रहना असंभव 
था जो उस समय तक प्रचलित था। सर्न्िभोम सत्ता ( ?&7/87707760ए ) 
न तो सम्राट के हाथ में रखा जा सकती थी और न नयी सरकार को सौंपो 
जा सकती थी। “भारतीय रियासतों की ओर से हमने जिनसे भेंट की है 
उन्होंने इस बात को खीकार कर लिया है। साथ ही उन्होंने यह आइवासन 
दिया है कि रियासतें देश के नवीन विकास में सहयोग प्रदान करने की इच्छुक 
हैं। उनके सहयोग का वास्तविक रूप क्‍या होगा, यह नये संविधान का ढॉँचा 
तैयार करते समय परस्पर विचार-विनिमय द्वारा तय हो सकेगा |” कैबीनेट 
प्रतिनिधि-मंडल की योजना के अनुसार भारतीय रियासतें, कम से कम पर-राष्ट्र- 
संबंध, रक्षा और यातायात के विषयों को संघ-सरकार के अधीन करने को थीं | 
संविधान-सभा में उनके ९३ प्रतिनिधियों की व्यवस्था थी। ३ जून सन्‌ १९४७ 
की घोषणा में भारतीय रियासतों की उक्त स्थिति दोहरायी गयी थी | 


७ 


भारतीय खतंत्रता ऐक्ट सन्‌ १९४७ में भारतीय रियासतों के संबंध में 
निम्नलिखित विचार प्रकट किये गये थे--“भारतीय रियासतों को एक या दूसरी 
डोमीनियन में सम्मिलित होने की खतंत्रता थी | किंतु वे खतंत्र न हो सकती 
थीं।” व्यवहार में एक या दूसरी डोमीनियन से मिलने का कानूनी अधिकार 
बहुत कुछ सीमित था। खतंत्रता ऐक्ट के पास होने के पूर्व भी भौगोलिक स्थिति 
की महत्ता को खीकार कर लिया गया था। बाइसराय के विचघारानुकूछ 'कुछ 


भोगों कक 


लिक अनिबायताएं ऐसी थीं जिनसे बचना असंभव था ।? 


२६ जून सन्‌ १९४७ को, कांग्रेस ओर मुस्लिम छीग के नेताओं के परा- 
मश के पश्चात्‌ , भारत-सरकार का रियासती विभाग स्थापित हुआ। सरदार 
वछ्तमभाई पटेल उसके अध्यक्ष बनाये गये। अपने ५ बुछाई सन्‌ १९४७ के 
वक्तव्य में उन्होंने रियासतों के संबंध में सरकार की नीति बतलते हुए यह स्पष्ट 
किया कि रियासतों से यह आशा की जाती थी कि वे पर-राष्ट्रसंबंध, रक्षा और 
यातायात के विषयों में संघ में सम्मिलित होंगी । उन्होंने उनकी खतंत्रता की रक्षा 
. का भी आश्वासन दिया। अतणव रियासतों केंसाथ यथास्थित समझौते (8छ77व- 
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80॥] 3878७70॥68) हुए और वे प्रवेश-पत्रों द्वारा, भारतीय संघ में 
मिल गयीं । 


संविधान-सभा की रचना सें परिवर्तेन--भारत के विभाजन तथा 
रियासतों की स्थिति में परिवर्तत के कारण संविधान-सभा की रचना में कुछ 
परिवतेनों का होना खाभाविक था । बंगारू ओर पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या 
विमाजन के कारण घटायी गयी ओर भारतीय रियासतों के ग्रतिनिधि सम्मिलित 
किये गये | २६ जनवरी सन्‌ १९५० को, इसके सदस्यों की संख्या ३०८ थी। 
इनके अतिरिक्त १६ सदस्य हैदराबाद के लिए निर्धारित हुए थे | *संविधान-सभा 
के कुछ सदस्य प्रांतीय विधान-मंडलों ओर सभाओं के भी सदस्य थे। संविधान 
बन जाने के पश्चात्‌ , वे उसकी सदस्यता से अलग हो गये और उनके स्थान 
पर नये सदस्य चुने गये। इस प्रकार परिवर्तित संविधान-सभा २६ जनवरी 
सन्‌ १९५० से भारतीय संसद की तरह काम करती रही । गत निर्वाचन के 
पश्चात्‌ उसकी इतिश्री हो गयी है । 


नये संविधान का निमोण--भारत के नवीन संविधान के निर्मित होने 
में लगभग ३ बरस लगे। संविधान-सभा का प्रथम अधिवेशन ९ दिसंबर 
सन्‌ १९४६ को हुआ था। २६ नवंबर १९४९ तक, इसके ग्यारह अधिवेशन 
हुए,, बिसमें प्रथम छः में ध्येय संबंधी प्रस्ताव तथा विभिन्‍न कमेटियों की रिपोर्ट पर 
विचार हुआ और शेष पाँच में संविधान के प्रारूप पर। प्रारूप ( 9078४ ) 
कमेटी ने, जिसकी नियुक्ति २९ अगस्त सन्‌ १९४७ को हुई थी, १४१ दिन में 
संविधान के प्रारूप को निश्चित किया ओर संविधान-सभा ने ११४ दिन तक 
विचार के पश्चात्‌ उसे स्वीकार किया। छगभग ७६३५ संशोधनों की सूचना 
दी गयी और इनमें से २४७३ पर विचार भी हुआ । संविधान के निर्माण में 
छूगमग ६४,००,००० रुपये खर्च हुए. ओर लूगमंग ५३,००० व्यक्तियों ने दर्शक 
की हैसियत से संविधान-सभा की कायवाही को देखा । यह संविधान २६ जनवरी 
सन्‌ १९५० से देश पर छागू कर दिया गया है। 


अभ्यास 


4. अगस्त सन्‌ १९१७ की घोषणा की आलोचनाव्मक व्याख्या कोजिये । 


२. मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा भारतीय शाध्तन में कोत-कोन से परिवतेन 
किये गये थे ? 


जलन 
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* भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ ३९३५ के ऐक्ट की विशेषताओं को समझा 
कर लिखिये | 

* भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के अनुसार गवनेर जनरक के 
कौन-कोन अधिकार थे ? व्यक्तिगत्‌ निर्णय और विवेक के अधिकारों का 
अंतर समझाइये । 

' भारतीय शासन संबंधी सन्‌ ३९३५ के ऐक्ट के अनुसार संघीय' विधान- 
मंडछ के संगठन और अधिकारों का रुक्षिप्त विवरण लिखिये। 


* सन्‌ ३५३९ से ३९४७ तक भारतीय रियासतों की संवैधानिक स्थिति पर 
एक लेख लिखिये । 


« टिप्पणियां छिखिये--- 


आदेशपत्न, समवर्ती विषय, प्रवेशप्रार्थनापन्न, द्रैध शासन-प्रणाली ओर होम 
रूक लीग । 


१३ 
भारत के गणतंत्रात्मक संविधान की विशेषताएँ 


प्रावक्थन--भारत के नवीन संविधान की आलोचना विभिन्‍न विद्दानों 
ने विभिन्‍न प्रकार से की है। कुछ उसे संवैधानिक प्रयोगों में एक नया पग 
समझते हैं जिसके व्यावहारिक रूप से संसार बहुत कुछ सीख सकेगा । उसमें 
इंगलेंड ओर संयुक्त-राज्य-अमरीका में प्रचछ्धित विरोधात्मक सिद्धांतों के समन्वय 
का प्रयक्ष किया गया है। यह प्रयोग सफल होगा अथवा नहीं, यह बतलाना 
इस समय संभव नहीं। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसके 
निर्माताओं में मौलिकता का सर्वथा अभाव न था। दूसरे छोग उसे भारतीय 
शासन-संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट का अनुकरण-मात्र समझते हैं जिसके 
निर्माण में समय और घन व्यर्थ ही नष्ट किया गया है। यदि किंचित काल के 
लिए हम अपने को इस मतभेद से अछूग रखें और संपूर्ण संविधान पर विचार 
करें तो हमें कुछ ऐसी विशेषताएं मिलेंगी जो उसे संसार के अन्य संविधानों 
से अछग कर देती हैं। उनमें से निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं--- 


(१) अभुता संपन्न छोकतंत्रात्मक गण-राज्य--नये संविधान द्वारा भारत 
के लिए प्रभुवासंपन्‍न छोकतंत्रात्मक गण-राज्य की व्यवस्था की गयी है। यह 
उसकी प्रस्तावना से हो स्पष्ट है। प्रस्तावना इस प्रकार है--“हम भारत के 
निवासी, भारत को प्रश्॒तासंपन्‍न लछोकतंत्रात्मक गण-राज्य बनाने के छिए, 
तथा उसके समस्त निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास; धम और उपासना की खतंत्रता, प्रतिष्ठा और 
अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा 
और राष्ट्र की एकता सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, इृढ़-संकल्‍्प होकर, 
अपनी इस संविधान-सभा में आज ( २६ नवंबर १९४९ को ) एतद्वारा निर्मित 
संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित ओर आत्मार्पित करते हैं ।!” यदि हम इस 
प्रस्तावना का विइलेषण करें तो हमें नये संविधान की तीन आधारभूत बाते 
मिलती हैं--( अ ) छोकतंत्रात्मक गणतंत्र की व्यवस्था (ब ) राज्य की प्रसु- 
सचा का जनता के हाथ में होना, और (स ) संविधान का न्याय, खतंत्रता, 
समता ओर बंघुत्व की आधार-शिलछाओं पर अवल्ूंबित होना । संविधान द्वारा 
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इस अ्रकार केवछ राजनीतिक छोकतंत्र की ही नहीं वरन्‌ सामाजिक लोकतंत्र 
की भी व्यवस्था की गयी है | प्रस्तावना के संबंध में हमें यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि वह ध्येय संबंधी उस प्रस्ताव का अंतिम रूप है जिसे प॑० जवाहर 
लाल नेहरू ने संविधान-सभा के प्रथम अधिवेशन में पेश किया था | प्रस्ताव 
के महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं--( ४ ) यह संविधान-सभा ख्ारधीन प्रभुत्व- 
संपन्न छोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में भारत के भावी शासन-प्रबंध के लिए, 
संविधान बनाने के हेतु अपना पुनीत संकल्प घोषित करती है। (५) संविधान 
में भारत की समस्त जनता के लिए न्याय, स्थिति की समानता, अवसर 
की समानता, कानून के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, 
उपासना, व्यवसाय, सभा तथा कार्य की खाधीनता की व्यवस्था, कानून तथा 
नीति के अंतर्गत करेगी ।” 


(२) भारतीयों द्वारा निर्मित---नये संविधान के निर्माण का श्रेय भारतीयों 
को है। .इसके पूर्व आधुनिक काल में भारत के लिए जितने संविधान बने 
ये, वे ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश पार्लमेंट द्वारा निर्मित होकर भारत पर एक 
प्रकार लादे से गये थे । किंतु नवीन संविधान उनसे सर्वथा भिन्‍न है। इसे 
खर्य भारतीयों ने खतंत्र भारत में बनाया है। इसमें संदेह नहीं कि संविधान- 
सभा का निर्वाचन प्रोद मतानुसार न हुआ था । फलस्वरूप उसे समस भारत 
की प्रतिनिधि-संस्था कहने में कुछ छोगों को आपत्ति हो सकती है। फिर भी 
यह बात निर्विवाद है कि नया संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित हुआ है | 
उसके निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से विदेशियों के हाथ तथा प्रभाव का सर्वथा 
अभाव रहा है। 


( ३ ) बड़ा आकार--सन्‌ १९३५ के संविधान की भांति भारत के नये 
संविधान का आकार बहुत बड़ा है। उसमें कुछ मिछाकर २२ भाग, ३१९५ 
अनुच्छेद ( 4707008 ) और ८ अनुयसूचियाँ ( 50060788 ) हैं। संविधान 
में अनेक ऐसी बातों को स्थान मिला है, जो वास्तव में ब्यौरे की हैं और 
जिनका संविधान में होना अनिवार्य नहीं है। निर्माताओं ने उसे यथाशक्ति 
इप प्रकार का बनाना चाहा है कि वह समस्त परिस्थितियों का सामना कर 
सके। डा० केलाशनाथ काटजू के मतानुकूछ “ऐसा करना: मनुष्य की बुद्धि 
के परे है”? | संविधान के बड़े' आकार के कारण यह भी संभव है कि उसके 
कार्यान्वित रूप “में कुछ कठिनाइयाँ आ उपस्थित हों। अधिक ब्योरेवार 
संविधान साधारणतः दोषपूर्ण सिद्ध होते हैं। जमनी का वाइमर (ए०ंघाक) 
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संविधान युद्धोपरांत युरुप का सबसे बड़ा संविधान था। कुछ आहछोचकों के 
मतानुकूछ वह लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ पाउय-ग्ंथ था। पर उसी के अंतर्गत 
जमनी में हिटलरशाही स्थापित हुई | भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १९१९ ओर 
१९३५ के ऐक्ट भी, अधिक ब्यौरेबार होने के कारण संवैधानिक संकटों के 
जन्मदाता तथा व्यवहार में असफछ सिद्ध हुए। भारत के नये संविधान के 
व्यावहारिक रूप में संवेधानिक संकटों की आशंका सर्वथा निमूल नहीं है। श्री 
बी० दास के मतानुकूछ “भारत का नया संविधान संवैधानिक इतिहास के 
महाभारत के समान है। बिस प्रकार नशे में चूर सिपाही इधर-उधर मटकता 
है, उसी प्रकार प्रारूप-कमेटी का मस्तिष्क इधर-उधर भटकता फिरा है |” 
नजीरुद्दीन अहमद के विचार में नया संविधान “वकीलों का स्वगे है” | 

(४) केंद्रीकरण की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान--भारत का 
नया संविधान संघात्मक है। उसके द्वारा भारत संघांतरित राज्यों का संघ घोषित 
किया गया है । संघांतरित राज्य इस प्रकार हैं-- 


अ वे ब-वरें स-वर्ग दनवर्ग 
१. आसाम 4, हैदराबाद १, अजमेर अंडमांस ओर 
नीकोबार टापू 
२, बिहार २. जम्मू ओर. २. भूपाल 
काइमीर 
३. बंबई ३, मध्य भारत | ३. बिलासपुर 
४. सध्य-प्रदेश | 9७. मेसूर ४, कूच-बिहार 
७, मद्रास ७, पटियाछा ओर | ५, कूगे 
पूर्वी पंजाब का 
रियासती संघ 
६. उड़ीसा ६. राजस्थान <. दिल्ली 
७, पंजाब ७, सोराष्ट्ू ७, हिमाचल प्रदेश 
4, उत्तर-प्रदेश | «, द्रावनकोर-. | ०. कच 
कोचीन 
९. पश्चिमी बंगाछ | ९, विंध्य प्रदेश | ९. सनीपुर _ 
१०, शअिपुरा 


अ वर्ग में वे राज्य सम्मिलित हैं जो ब्रिटिश भारत के आंत ये और ब वर्ग 
में वे जो पहले भारतीय रियासतों के रूप में थे ओर जो इस समय या तो खतंत्र 
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इकाइयों के रूप हैं या बिन्‍्हें मिलाकर रियासती संघ स्थापित किये गये हैं। से 
वर्ग में वे राज्य सम्मिल्ति हैं जो केंद्रीय शासन के अधीन हैं। इनमें से कुछ 
तो पहले ही से केंद्रीय शासन के अधीन थे और कुछ खतंत्रता के पश्चात्‌ केंद्रीय 
शासन के अधीन किये गये हैं| आजकल ब वर्ग का विंध्य-प्रदेश चीफ कमिश्नर 
के अधीन है ओर स बग का कूच-बिहार का राज्य पश्चिमी बंगाल में मिला दिया 
गया है । 

संघात्मक संविधान के नाते, भारत के नये संविधान में सरकारी कामों का 
बेंटबारा किया गया है और उनकी शासन-व्यवस्था के लिए प्रथक्‌ समानांतर 
संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं | पर उक्त व्यवस्था शांतिकाछीन है| संकट के दिनों 
तथा असाधारण परिस्थितियों में, अपने अनुच्छेदों के अंतर्गत संविधान सरलता 
से एकात्मक बनाया जा सकता है ।* संविधान की इस व्यवस्था से बहुत से छोग 
असंतुष्ट हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति के असाधारण अधिकारों की आलोचना विशेष 
रूप से की जाती है । श्री संपूर्णानंद के विचारानुकूल, “संविधान द्वारा संघांतरित 
राज्य केंद्र के कठोर आधिपत्य में रखे गये हैं ओर ऐसी एकरूपता स्थापित करने 
का प्रयत्न किया गया है जो अंत में अहितकर सिद्ध हो सकती है |” संपूर्ण 
व्यवस्था का परिणाम यह है कि संबांतरित राज्यों के अधिकार संघीय राष्ट्रपति के 
अधिनायकत्व में कर दिये गये हैं और उनके ऊपर अपनी आत्मा तथा प्रधान 
मंत्री की तत्ता के अतिरिक्त कोई दूसरी रुकावट नहीं है । 


(०५) उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था--नये संविधान द्वारा भारत के 
लिए. उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गयी है ॥ इसके पूर्व ब्रिय्श राष्ट्र-समूह 
को कुछ डोमीनियनों में संघात्मक आधार पर उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का 
प्रयल्त किया गया था। उनकी सफलता के विषय में मतैक्य का अभाव है। 
आस्ट्रेलिया के विषय में यह कहा जाता है कि वहाँ संघात्मक सरकार के साथ 
उत्तरदायी सरकार का समन्वय अपने अभीष्ट की पूर्ति में असफल रहा है | इसके 
विपरीत संयुक्त-राज्य-अमरीका का संविधान अधिकार-बिमाजन (80007:80707 
0 ?09०/8) और शक्ति-संतुलन (39]9708 0 20 9879) के सिद्धांतों पर 
अवलंबित है। अमरीका में हृढ़ शासन अधिक महत्त्वपूर्ण समझा गया है और 
ब्रिटिश डोमीनियनों में उत्तरदायी शासन | भारत के नये संविधान में उत्तरदायी 


3 डाक्टर अंबेडकर के विचानुकूछ “नये संविधान सें युद्ध और शांति. 


दोनों समयों में देश के एक बताये रखने की सासथ्य है ।?” संविधान-सभा सें 
भाषण लीडर ५ नवंबर $९४८ | 
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सरकार का सिद्धांत अधिक भ्राह्म समझा गया है। पर द॒ृद शासन का आदशे 
भी सम्मुख रखा गया है। इन दोनों का समन्वय हो सकेगा या नहीं, इस प्रश्न 
का उत्तर संविधान के कार्यान्वित रूप पर निर्भर करेगा। श्री संपूर्णानंद के मता- 
नुकूल भारत के नये संविधान में संघात्मक रचना के साथ, भारतीय शासन- 
संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के समन्वय का प्रयत्न किया गया है। यह ऐक्ट 
ब्रिय्िश संविधान पर अवलंबित था। “हमें यह देखना है कि इस सम्मिश्रण का 
व्यावहारिक रूप क्या होगा ।?? बहुत संभव है कि भारत इस समन्वय में सफल 
हो जाय | भारत का नया संविधान केवल कहने को ही संघात्मक है। एकात्मक 
दिशा की ओर उसका झुकाव इतना अधिक है कि उक्त समन्वय के सफलता की 
आशा बिल्कुल निराधार नहीं है। 


(६) विदेशी संविधानों का प्रभाव--भारत के नये संविधान में विदेशी 
संविधानों का प्रभाव स्पष्ट है। संयुक्त-राज्य अमरीका; इंगलढेंड, ऑस्ट्रेलिया, 
कनाडा, आयरलेंड, जापान आदि देशों के संविधानों के गुण-दोष के अध्ययन के 
पश्चात्‌ संविधान-निर्माताओं ने इस बात का प्रयज्ञ किया है कि भारतीय संविधान 
में विभिन्न संविधानों के गुणों का समावेश हो जाय | भारतीय शासन-सबंधी 
सन्‌ १९३५ के ऐक्ट की कुछ घाराएँ ज्यों की त्यों उतार छी गयी हैं। उच्त 
प्रभावों के कारण कुछ आछोचकों के मतानुकूछ, संविधान में मोौलिकता का 
अभाव है | उसमें भारतीयता की कमी है। संविधान में उन छोगों की इच्छाओं 
और अकांक्षाओं की पूर्ति का प्रयक्ञ नहीं किया गया है जिन्होंने गांधीजी के 
नेतृत्व में तीस साल तक खतंत्रता की छड़ाई में भाग लिया था। श्री ठाकुर दास 
भागव के विचारानुकूछ “प्रारूप कमेटी में गांधी जी का मस्तिष्क न था। 
अतएव संविधान-निर्माण द्वारा वह उस काम को करने में असफल रही, बिसे 
गांधी जी चाहते थे।” इस आहछोचना में कुछ तथ्य है किंतु आधुनिक 
लोकतंत्रात्मक संविधानों में किस सीमा तक मौलिकिता का अस्तित्व तथा 
विदेशी प्रभावों से बचाव हो सकता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। लोकतंत्र 
की समस्याएं प्रायः सभी देशों में एक समान हैं। फल-स्वरूप उनके संवैधानिक 
दांचे में समानता का होना कुछ अनिवाये सा है। आवश्यक परिवर्तन विशेष 
परिस्थितियों के कारण किये जाते हैं। भारत के नये संविधान में इस प्रकार के 
कई परिवत॑ंन हैं; जेसे ग्राम-शासन, अस्पृश्यता की व्यवस्था आंदि | अतएव 
संविधान में मौलिकता है। पर उसमें गांधीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार 
की विचार-धाराओ का अभाष है। 
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(७ ) अट्प-सख्यकों की रक्षा--भारत के नये संविधान में अल्प-संख्यकों 
की रक्षा की व्यवस्था की गयी है | भारत की अंगरेजी सरकार ने भौ इस दिशा में 
कुछ काम किया था, पर स्वार्थवश उसको व्यवस्था इस प्रकार की थी कि 
उसके कारण भारतीय राष्ट्रीवा के विकास का मार्ग अवरुद्ध होगया था। 
उसने मुसव्मानों को हिंदुओं से सर्वथा अलग करके, उन्हें प्रथक्‌ निर्वाचनाधिकार 
दिया ओर दलित जातियों के साथ भी वह यद्दी कर डालती, यदि गांधी जी अपने 
प्राणों की बाजी छगाकर उसे रोकने के लिए प्रय्षशील न होते। आधुनिक 
संसार में अल्पसंख्यकों का संरक्षण आवश्यक है | डा० अंबेडकर के विचारानुकूल 
“अल्पसंख्यकों की शक्ति का विस्फोट राज्य के समस्त तंत्र का विनाश कर 
सकता है ।? पर संरक्षण इस प्रकार का होना चाहिये कि राष्ट्रीया के विकास 
पर उसका कुप्रमाव न पड़े । भारत के नये संविधान में अव्प-संख्यकों के 
संरक्षण की व्यवस्था न्यूनाधिक इसी प्रकार की है। निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन- 
प्रणाली के अनुसार होंगे | पर दलित जातियों के लिए विधान-सभाओं और 
स्थानीय संस्थाओं में स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। यह व्यवस्था दस बरस 
तक घचलेगी। तत्पक्चात्‌ इस प्रश्न पर पुनः विचार करके, आवश्यक कार्यवाही 
की जायगी । 


(८ ) क्रांतिकारी परिवर्तेनों की व्यवस्था--भारत के नये संविधान 
द्वारा निम्नलिखित क्रातिकारी परिवतनों की ब्यवस्था की गयी है--प्रथक्‌ निर्वाचन 
के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन-पद्धति, सांप्रदायिकता का विरोध और राष्ट्रीय भावना 
का प्रतिपोषण; मूठ अधिकारों का घोषित किया जाना ओर संविधान द्वारा 
उनकी गारंटी; धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना; अस्पृसयता का अंत; देवनागरी 
लिपि में हिंदी को देश की राज-भाषा बनाना; प्रोद मताधिकार; आम खायत्त 
शासन की व्यवस्था । उक्त समध्याएं मारतीय जनता और नेताओं के सम्मुख 
बहुत दिनों से थीं। उनका इल कुछ असंभव सा प्रतीत होता था। नवीन 
संविधान द्वारा वे सुगमता से हल की गयी हैं | 


(९ ) नमनीय संविधान--भारत का नया संविधान नमनीय संविधान 
है। जिन लोगों ने इसे बनाया है वे किसी वर्ग अथवा दल से सीमित न होकर 
अपने को समस्त भारत का प्रतिनिधि समझते थे। अतएव उनका संविधान 
सार्वजनिक आधार पर अवलंबित है। यदि कालांतर में राजनीतिक दलों के 
साशन और उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक 

प्रतीत हो, तो यह कारंबाई आसानी से की जा सकेगी। इस संबंध में भारतीय 


कै 


[ २६९ ] 


संविधान-निर्मावाओं की मनोदृत्ति संयुक्तनराज्य-अमरीका के संविधान-निर्माताओं 
की मनोवृत्ति से भिन्न थी। संयुक्त-राज्य-अमरीका के संविधान निर्माता अपनी 
सीमाओं से परिचित थे | किंतु वे यह भी समझते थे कि उनका संविधान इतना 
अच्छा है कि उस पर कुछ समय तक अमछ होना चाहिये। भारत के 
संविधान-निर्माताओं में इस प्रकार की मनोबइतति का सर्वथा अभाव था। 
पर नमनीयता सदा गुण के ही रूप में नहीं होती। अतएव संविधान के कुछ 
भागों को अनमनीय होना चाहिये | श्री संतानम्‌ के मतानुकूछ “संविधान हमारी 
स्वतंत्रता की दृड्डियों के समान है और इृड्डियों को नमनीय न होकर अनमनीय 
होना चाहिये।” भारतीय संविधान के कुछ अंश इस प्रकार के भी हैं। 
उनमें संशोधन करने के लिए विशेष पद्धति का अनुसरण आवश्यक समझा 
गया है । 


भारतीय संविधान के विविध अंग--जिन नियमों, उपनियमों आदि के 
अनुसार किसी देश का शासन होता है उन्हें सामूहिक रूप में उसका संविधान 
कहते हैं ) भारतीय संविधान के निम्न-लिंखित अंग उल्लेखनीय हैं-- 


( १) भारत का नया संविधान | इसे संविधान-सभा ने बनाया है ओर 
यह २६ जनवरी सन्‌ १९५० से देश पर लागू कर दिया गया है । 


(२ ) भारतीय शासन-संबंधी पूर्वकाढीन ऐक्ट--नये संविधान के कार्यान्वित 
होने के कारण भारतीय शासन संबंधी अनेक पूर्वकालीन ऐक्ट रह हो गये हैं। 
फिर भी कुछ ऐसे ऐक्ट हैं जो अब तक प्रचलित हैं ओर जिनके अनुसार देश 
के शासन का संचालन हो रहा है। इस संबंध में हमें यह न विस्मरित करना 
चाहिये कि नवीन संविधान के अनुसार संगठित भारतीय संसद प्रभुता-संपन्‍न हैं 
और संविधान के अंतर्गत वह किसी भी पूर्वकालीन नियम को रद्द कर सकती, 
तथा नवीन नियम को बना सकती है। 

(३ ) भारतीय संसद्‌ द्वारा निमित ऐक्ट--भारतीय संसद अपने प्रत्येक 
अधिवेशन में अनेक कानून ( विधियाँ ) स्वीकार करती है। देश के शासन में 
उनका महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। वे मी भारतीय संविधान के अंग हैं । 

(४ ) कार्यपालिका द्वारा जारी किये गये अध्यादेश--भारतीय काय- . 
पालिकाओं के सर्वोच्च अधिकारियों को शीघ्र कार्य-संपादन के छिए अध्यादेश 
जारी करने का अधिकार है। अपने कार्य-काछ में वे भी भारतीय संविधान के 
अंग होते हैं । 


कि 
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(५ ) न्यायालयों के निर्णय--भारत का नया संविधान संघात्मक है। 
उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व कार्यपालिका के अतिरिक्त न्यायपालिका को है | 
उच्चतम और उच्च न्यायालयों को संविधान के विभिन्‍न अनुच्छेदों की व्याख्या 
करके उनके वास्तविक अर्थ बतछाने का अधिकार है। उनका अथ सर्वमान्य 
होता है। यदि सविधान पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है तो उच्चतम 
न्‍्यायात्य ऐसे कार्मों को असंवेधानिक ठहराकर उन्हें रद्द कर देता है। 
न्यायाव्य के उक्त प्रकार के निरणयों की गणना संविधान के अंगों में की 
जाती है । | 


( ६ ) संविधान संबंधी प्रथाएं--भारत के नये संविधान के संबैध में अभी 
तक अपनी ही प्रथाओं का अभाव है। फिर भी संविधान द्वारा जिस प्रकार के 
शासन की व्यवस्था की गयी है उसके संबंध में अन्य देशों में कुछ प्रथाएं 
प्रचलित हैं। सन्‌ १९३५ के भारतीय शासन संबंधी ऐक्ट के कुछ वाक्यांश 
ज्यों के त्यों नवीन संविधान में उतार लिये गये हैं। उनका प्रयोग, उन दिनों 
शब्दार्थ के अतिरिक्त एक निश्चित अर्थ में किया जाता था। नवीन संविधान में 
भी उनका वही अर्थ समझा जायगा । उदाहरण के लिए राष्ट्रपति और उनकी 
मंत्रि-परिषद्‌ के संबंध का उल्लेख किया जा सकता है | “राष्ट्रपति को अपने 
कार्य-संपादन में, मंत्रणा और सहांयता देने के छिए, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता 
में एक मंत्रिपरिषद होगी।” इस भाषा का तात्पर्य अब तक यही समझा 
जाता था कि सर्वोच्च शासकीय अधिकारी अपने सब कामों को मंत्रि-परिषद्‌ 
की मंत्रणा के अनुसार करेगा। नये संविधान में मी इसका यही. अर्थ 


होना चाहिये । 


( ७) संविधान में संशोधन--कोई मी संविधान सदा के लिए संतोषप्रद 
नहीं हो सकता। समयानुकरूछ उसमें संशोधन एवं परिवर्तन होते रहते हैं। 
इन संशोधनों की गणना संविधान के अंगों में की जाती है । 


संविधान में संशोधन की व्यवस्था--नये संविधान में संशोधन करने के 
लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पहछी के अनुसार संशोधनों को संसद्‌ की 
दोनों सभाओं में अल्ग-अछग कुछ सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 
दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत होना चाहिये | तत्श्चात्‌ वे राष्ट्रपति की अनुमति 
के लिए उनके समक्ष उपस्थित किये जायँगे. और यदि राष्ट्रपति अपनी अनुमति 
दे देंगे तो संविधान में तदलुकूछ परितन हो जाय॑गे । संविधान का अधिकांश 
इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। किंतु उसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद भी 


श्स्य्ी 


फृ 
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निर्धारित किये गये हैं जिनके संशोधन के लिए उक्त व्यवस्था के अतिरिक्ति कुछ 
अन्य बातों की पूर्ति आवश्यक समझी गयी है। इन अनुच्छेदों का संबंध निम्न- 
लिखित बातों से हे-- 

( १ ) राष्ट्रपति के चुनाव का आधार तथा ढंग । (२ ) संघ-सरकार की 
कार्य-पालिका शक्ति | ( ३ ) सघांतरित राज्यों की काय-पाछिका शक्ति | ( ४ ) 
पृष्ठ २६५ पर दी गयी तालिका के स-वर्ग के राज्यों में उच्च न्यायालय स्थापित या 
किसी मौजूदा न्यायाव्य को उच्च न्यायाव्य घोषित करने वाले संसद्‌ के अधि- 
कार। (५) संघीय न्यायपालिका का संगठन और अधिकारूक्षेत्र | (६) 
उच्च न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र और संगठन । (७ ) संघ और संघांतरित 
राज्यों का संबंध। (८ ) संघीय, राजकीय और समवतती सूचियों के विषय । 
( ९ ) संघीय संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व । ( १० ) संविधान में संशोधन 
की व्यवस्था । इनके संबंध में संशोधन करने के लिए उपरिवर्णित व्यवस्था के 
के अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि पृष्ठ २६५ पर की गयी तालिका 
के अ और ब वर्ग के राज्यों में से कम से कम आधे के विधान-मंडरू उनके 
यक्ष में हों । 


संक्रमण-काढीन व्यवस्था--नये संविधान के अनुसार समस्त सरकारी 
संस्थाओं का संगठन तुरंत ही नहीं किया जा सकता था। निरंकुश नौकरशाही को 
उच्च कोटि के लोकतंत्र में बदलने का काम सरछ न था। अतएव नये संविधान 
के कार्यान्वित करने के लिए संक्रमण-कालीन व्यवस्था की गयी है। उसका 
विवरण संविधान के २१ वें भाग में दिया गया है। उसकी निम्नलिखित बातें 
उल्लेखनीय हैं--- 

( १२) संविधान के लागू होने की तिथि से पाँच बरस तक संघीय संसद्‌ , 
सूती और ऊनी वज्ों, कच्ची रूई, बिनोले, कागज, खाद्य-पदार्थ, कोयले, लोहे, 
ईस्पात और अश्नक का किसी राज्य के अंदर व्यापार और वाणिज्य, तथा 
उनके उत्पादन और वितरण के संबंध में समवर्ती विषयों की भाँति विधि 
( कानून ) बना सकेगी। 

(२ ) संविधान के आरंभ से दस बरस की काछावधि या संसद्‌ द्वारा निर्धा- 
रित अब्पतर यथा दीघंतर कालावधि के भीतर, पृष्ठ २६५ पर दी गयी तालिका के 
ब वर्ग में उछिखित प्रत्येक संघांतरित राज्य की सरकार, राष्ट्रपति के नियंत्रण में 
रहेंगी तथा उनके ऐसे विशिष्ट निदेशों का अनुव्तन करेगी जिन्हें वे समय 
समय पर दें। 


्जैँ 
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(३ ) संविधान द्वारा रू किये गये ऐक्टों के अतिरिक्त, संविधान के 
प्रारंभ में प्रवृतत विधियाँ ( कानून ) तब तक प्रबुत्त बनी रहेंगी जब तक वे 
उपयुक्त विधान-मंडल या अधिकारी द्वारा बदली या संशोधित न की बायें। 


(४ ) संविधान के आरंभ से ठीक पहले संघीय न्यायालय के न्यायाधीश, 
यदि वे अन्यथा कुछ ओर निर्णय न कर चुके हों, उच्चतम नन्‍्यायाछूय के. 
न्यायाधीश हो जायँंगे और तत्पश्रात्‌ संविधान के अंतर्गत निर्धारित वेतन, 
भत्ते, छुट्टी आदि के अधिकारी होंगे । यही व्यवस्था उच्च न्यायालय के न्याया- 
धीशों, महालेखा परीक्षक ( 400५4007 (७७००/७] ) लोक-सेवा-आयोगों 
( ?एणञा० $००ए१००७ (0०४पण्ां5४०78 ) के सदस्यों के विषय में भी की 
गयी है । 

(५ ) जब तक नये संविधान के अंतर्गत संसद की दोनों सभाएं सम्बक 
रूप से गठित न हो जाये तब तक संविधान-सभा अतःकालछीन संसद्‌ का काम 
करेगी। वह संविधान द्वारा प्रदत्त सब शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का 
पालन करेगी । 

(६ ) जब तक संविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति 
का निर्वाचन न हो, तब तक संविधान-सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति 
की भाँति काम करेगा। यदि मृत्यु, पद-त्याग या हटाये जाने के कारण ऐसे 
राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होगा, तो अंतःकाछीन संसद्‌ दूसरे राष्ट्रपति का निर्वा 
 चन करेगी और जब तक ऐसा न हो, उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश 
राष्ट्रति की भाँति काम करेगा । 

(७ ) जब तक नये संविधान के अंतर्गत संघांतरित राज्यों के विधान- 
मंडछ अथवा सभाएं सम्यक्‌ रूप से गठित न हो जाये, तब तक संविधान के 
आरंभ में मौजूदा प्रांतों के विधान-मंडड और सभाएं. संघांतरित राज्यों के 
विधान-मंडल और सभाओं की भाँति काम करेंगी। वे उन शक्तियों का प्रयोग 
तथा कर्तव्यों का पालन भी करेंगी जो उन्हें संविधान के अंतगत प्राप्त हैं । 


अभ्यास 


, भारत के नये संविधान की विशेषताओं को समझाकर लिखिये | 
२, भारत के नये संविधान के विविध अँग्ों पर प्रकाश डालिये | 
३, नये संविधान की संशोधन की व्यवस्था को समझा कर लिखिये |, 


8& 


६, 


७ 


है 
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“जमनीयता सदा गुण ही नहीं होती |!” इस वाक्यांश के आधार पर नये: 
संविधान का मूल्यांकन कीजिये | है 
“भारत का नया सविधान केंद्रीकण की ओर झुका छुआ संघात्मक, 
संविधान है ।?” इस वाक्यांश की आलोचनात्मक व्यानदत कीजिये । 

नये स्िधान की संक्रम ण-कालीन व्यवस्था के विषय सें आप क्या जानते हैं ? 
उत्तरदायी सरकार किस अँश तक संधात्मर हो सकती है ? 

“भारत के नये संविधान में भारतीयता और मौलि६्ता का अभाव है ।?” 
इस वाक्याँश की व्याख्या कीजिये । 


१८ 


१७ 


मूल अधिकार और निदेशक तत्त्व 


प्राक्ुौपत--नये संविधान में नागरिकों के भूल अधिकार तथा राज्य की 
नीति के निदेशक तत्त्वों का उल्लेख है| दोनों में महत्त्वपूर्ण अंतर है। मूल 
अधिकार नागरिकता के अनिवाय अंग हैं। संविधान द्वारा उनकी गारंटी की 
गयी है । निर्धारित परिस्थितियों के अतिरिक्त राज्य भी उनका अपहरण नहीं कर 
सकता | प्रचलित विधियों ( कानूनों ) में जो उनसे असंगत हैं, संविधान के 
पारंभ के दिन से रद्द हो गयी हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों को उनके 
संरक्षण का अधिकार दिया गया है'। अतएब इन अधिकारों को रक्षा तथा इन्हें 
किसी प्रकार के अतिक्रमण से बचाने की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है। राज्य 
की नीति के निदेशक तत्त्व इनसे सर्वथा भिन्न हैं। उनकी प्रकृति न्यूनाघिक उन 
आदेश-पत्नों की सी है जो भारतीय शासन संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के अंत- 
गेंत गवर्नर जनरल और गवनंरों को दिये जाते थे। इन अधिकारियों से आशा 
की जाती थी कि वे उनके अनुसार शासन करेंगे, किंतु यदि वे ऐसा न करते थे, 
तो आदेश-पत्रों के आधार पर उनके द्वारा किये गये काम असंवैधानिक न ठहराये 
जा सकते ये। न्यूनाधिक यही व्यवस्था नये संविधान द्वारा निर्धारित राज्य की 
नीति के निदेशक तत्त्वों के संबंध में की गयी है। वे ऐसे सिद्धांत हैं जिनके 
अनुसार शासन-संचालन राज्य का कत्त॑व्य निर्धारित हुआ है । किंतु अनिवार्य रूप 
से उनके माने जाने की गारंटी नहीं की गयी है । यदि राज्य उनकी अवहेलना 
करे, तो संविधान के आधार पर उसके काम को गलत न ठहराया जा सकेगा। 

भारतीय नागरिकता-मूल अधिकारों के उपभोग के लिए. देश को 
नागरिकता का प्राप्त करना आवश्यक होता है | अतएव नये संविधान' द्वारा 
निर्धारित नागरिकों के मूछ अधिकारों की व्यवस्था के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत 
. होता है कि उसके द्वारा की गयी भारतीय नागरिकता को व्यवस्था का कुछ 
ज्ञान हो जाय । संविधान में उन शर्तों का उल्लेख नहीं है जिनकी पूर्ति से 
नागरिकता प्राप्त और जिनके उल्लंघन से वह खोई जा सकती है। यह शक्ति 
संसद को दी गयी है। अपनी विधियों द्वारा वह यह निश्चित करेगी कि कोई 
व्यक्ति किस प्रकार भारतीय नागरिकता प्राप्त कर तथा उसे खो सकेगा | इस 
प्रकार समस्त भारतीय संब के लिए नागरिकता प्राप्त करते तथा उसे खोने के 
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समान नियम होंगे | कुछ आछलोचकों के मतानुकूछ नागरिकता की यह व्यवस्थां 
संविधान के केंद्रीकरण की ओर झुकाव की परिचायक है । 

नये संविधान में केवछ इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उसके आरंभ 
के दिन कोन-कोन से व्यक्ति भारतीय नागरिक समझे जाये। ऐसे व्यक्ति तीन 
वर्गों में विभाजित किये गये हैं--( १ ) वे व्यक्ति भारत के नागरिक निर्धारित 
हुए हैं जिनका अधिवास संविधान के आरंभ के दिन भारत में था और जो या 
तो भारत में जन्मे थे, या जिनके जनकों में से दोनों या कोई एक भारत में जन्मा 
था, या जो नये संविधान के आरंभ के पूर्व पांच बरस तक सामान्यतः भारत 
के निवासी थे | ( २ ) वे व्यक्ति जो १९ जुलाई सन्‌ १९४८ के पूर्व या पश्चात्‌ 
पाकिस्तान के राज्य-क्षेत्र से भारत के राज्यनक्षेत्र में आये थे। पहले प्रकार के 
व्यक्ति संविधान के आरंभ के दिन दो शर्तों पर भारतीय नागरिक समझे गये हें, 
पहली यदि बे स्वयं या उनके जनकों या महाजनकों ( (0७०० ॥?297७&708 ) 
में से कोई अखंड मारत में जन्मा दो और दूसरी यदि प्रजजन ( (87986007 ) 
के दिन से वे सामान्यतः भारत के राज्य-छ्षेत्र में रहे हों। (३ ) पाकिस्तान से 
आये हुए दूसरे प्रकार के व्यक्ति भी दो शर्तों पर भारतीय नागरिक समझे गये 
हैं; पहली यदि वे स्वयं या उनके जनकों या महाजनकों में से कोई अखंड 
भारत में जन्मा हो और दूसरी यदि संविधान के पूर्व, वे निर्धारित अधिकारी 
द्वारा, बतौर भारतीय नागरिक रजिस्टर कर लिये गये हों। रजिस्टर होने के 
लिए छः महीने पूर्व भारत के राज्यन्क्षेत्र में निवास आवश्यक समझा गया है। 
वे व्यक्ति जो भारत के राज्य-क्षेत्र को छोड़कर पाकिस्तान के राज्य-क्षेत्र में प्ले 
गये हैं, भारतीय नागरिकता को खो बैठे हैं । पर जो वहाँ जाकर छोठ आये हैं 
बे भारतीय नागरिकता उन्ही शर्तों पर प्राप्त कर सके हैं जिन शर्तों पर १९ जुलाई 
सन्‌ १९४८ के पश्चात्‌ पाकिस्तान से आये हुए व्यक्ति । पाकिस्तान से छोटे हुए 
व्यक्तियों के संबंध में उक्त विस्तृत व्यवस्था इत्र कारण की गयी है कि स्वतंत्रता 
के पू भारत एक ही देश था ओर पाकिस्तान राज्य-श्षेत्र के निवासी छ्यखों व्यक्ति 
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक थे। (४ ) विदेशों में रहने वाले 
भारतीय दो शर्तों पर, भारतीय नागरिक समझे गये हैं, पहली यदि वें स्वयं या 
उनके जनकों या महाजनकों में से कोई अर्खड मारत में जन्मा हो और दूसरी 
यदि उन्होंने विदेशों में स्थित भारतीय प्रतिनिधियों के कार्योल्य में; निर्धारित 
पद्धति के अनुसार, बतोर भारतीय नागरिक अपनी रजिस्ट्री करा छी हो । 

विभिन्‍न देशों में नागरिकता-निर्धारण के तीन ग्रुख्य सिद्धांतों का प्रचलन 
है। पहला सिद्धांत सक्त-बंशाधिकार ( 778 डिक्वाहप्पंग5 ) का सिद्धांत है।.... 
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इसके अनसार बच्चों की नागर्िकिता माता-पिता की नागरिकता द्वारा निर्धारित 
होती है। नागरिकता का संबंध जन्म-स्थान से न होकर केवल रक्त से होता है। 
दूसरा सिद्धांत भूमि सीमाधिकार ( ठें०४ 5 | ) का सिद्धांत है । इसके अनुसार 
नागरिकता जन्म-स्थान पर निर्भर करती है। तीसरा सिद्धांत इन दोनों सिद्धांतों 
का सम्मिश्रण है। यह इंगढेंड और संयुक्त-राज्य अमरीका में प्रचलित है । अपने 


नागरिकों के बच्चों की नागरिकता वें जन्म द्वारा निधौरित करते हैं और विदे- 
शियों के बच्चों की जन्म स्थान द्वारा। नये संविधान द्वारा जिस सिद्धांत के 


अनुसार भारतीय नागरिकता दी गयी है, वह भी उपयुक्त दोनों सिद्धांतों का 
सम्मिश्रण है । 

मूल अधिकारों के सिद्धांत का उदय- प्रायः सभी आधुनिक छोकतंत्रा- 
त्मक संविधानों में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख पाया जाता है। इन 
अधिकारों के सिद्धांत का उदय युरुप के अनियंत्रित राजतंत्र के युग में हुआ था। 
मध्यकाल में प्रधानतया सामंततंत्र का प्रचार था। विभिन्न सामंत परस्पर लड़ा करते 
ये और इस प्रकार जनवा के जीवन में न तो स्थायित्व था और न स्थिग्ता फल- 
स्वरूप उसने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राजाओं के अधिकारों की बृद्धि करके, 
सामंत तंत्र के विरुद्ध राजतंत्र को सहायता पहुँवायी। बदले में राजाओं ने भी 
शाति और ब्यवस्था की स्थापना की। कालांतर में जनता को यह विदित होने 
छगा कि उसने शांति और व्यवस्था के लिए. अत्यधिक मूल्य चुकाया है। 
जनता के द्वित का ध्यान न करके राजा छोग, अनियंत्रित रूप से अपनी शरक्ति 
का दुरुपयोग करने छगे । अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने राजाओं 
की ईश्वरीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फल्स्रूप जनता को 
अपने दित के लिए मूठ अधिकारों के सिद्धांत का सहारा पकड़ना पड़ा। 
कालांतर में मूल अधिकारों का सिद्धांत परिमित शासनाधिकार के सिद्धांत में 
परिवर्तित हो गया। सरकार चाहे राज़तंत्रात्मक हो या छोकतंत्राव्मक, उसके 
अधिकारों को असीमित न होना चाहिये। अतएव प्रायः सभी आधुनिक 
संविधानों मे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख पाया जाता है। 


भारत में मूल अधिकारों की मांग--भारत में अंगरेजञों का शासन 
अपनी निरंकुशता में अद्वितीय था। जनता को न तो विघचार-अभिव्यक्ति की 


स्वतंत्रता थी, न सभा करने की और न शरीर की। राष्ट्रभावना के उदय 
तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के कारण, उक्त बधन क्रमशः असह्य होते गये, 


यहाँ तक कि असहयोग आंदोलन के परिणामस्वरूप, जब जनता में निर्भीकता 
आयी, उसने प्रभावशाली ढंग से अपने मूल अधिकारों की मांग प्रस्तुत की। 
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नेहरू कमेटी की रिपोट ( सन्‌ १९२८ ) में इनका सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख 
मिलता है। “हमार सर्वप्रथम प्रयत्ष मूठ अधिकारों की ऐसी गारंटी के लिए 
होना चाहिये कि वे किसी भी परिस्थिति में वापस न लिये जा सकें |? कमेटी 
के मतानुकूछ भारत के लिए ऐसे अधिकारों की आवश्यकता अन्य देशों की 
अपेक्षा अधिक थी । क्रमशः भारत के सभी वर्ग इन अधिकारों की आवश्यकता 
पर जोर देने छगे । मजदूर-संघों ने आथिक अधिकारों की मांग उपस्थित की 
ओर ख्तरियो के संगठनों ने स्त्रियों और पुरुषों की समानता की। भारतीय कांग्रेस 
ने अपने सन्‌ १९३२ के अधिवेशन में इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास 
किया। भारतीय रियासती-प्रजा-सम्मेछठन भी पीछे न रहा । रियासती प्रजा 
अपने नरेशो की निरंकशता से उतनी ही व्यथित थी जितनी ब्रिटिश भारत को 
प्रजा अपने ब्रिटिश शासकों से । अतएव अपने ज्ञापन ( ॥०707.87407 ) 
में उसने मूल अधिकारों की घोषणा को अनिवाय बतछाकर उनके भारत के 
संघ-संविधान में सम्मिल्ति करने पर जोर दिया। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस 
प्रकार की घोषणा के विरोधी थे । “जब तक उन्हें कार्योन्वित करने की इच्छा 
तथा साधन न हों, इस प्रकार की सैद्धांतिक घोषणाएँ निरर्थक सिद्ध होती हैं |”? 
भारतीय शासन-संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट के प्रारूप पर विचार करते समय, 
संयुक्त पाल्मेंटरी कमेटी में, सर तेज बहादुर सप्रू ने, ब्रिटिश राजनीतिशों के 
उक्त मत का खंडन इस प्रकार किया था--'“भारत की अनोखी परिस्थिति में, 
विशेषतया, अल्प-संख्यकों और दलित जातियों में रक्षा की भावना उत्पन्न 
करने के लिए, यह आवश्यक था कि मूल अधिकारों के संबंध में पुरातनवादी 
ब्रिटिश कानूनी दृष्टिकोण पर विशेष जोर न दिया जाय और उनमें से कुछ 
नये ऐक्ट में सम्मिलित मी कर लिये जायें ।? सन्‌ १९४४ में प्रस्तुत किये 
गये अपने संवेधानिक सुझावों में मी उन्होंने इसी आशय के विचार प्रगठ किये 
थे। मूल अधिकारों की उक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह अनिवाय था कि 
भारत के नये संविधान में वे सम्मिलित किये जाये । अतएव नये संविधान में 
उनकी यथेष्ट व्यवस्था की गयी है। संसार के अन्य संविधानों में इन अधिकारों 
का उल्लेख अति सूक्ष्म भाषा में पाया जाता है। किंतु मारतीय संविधान में 
वे अधिक ब्योरेवार दिये गये हैं। अतएव उनके संबंध में श्लामक विघारों के 
फैलने की आशंका है। कुछ आलोचकों के मतानुकूलछ वे इतने दृढ़ नहीं हैं 
कि जनता की श्ञासकों की धाँधर्ली से पूर्णरूपेण रक्षा हो सके । 
समता का अधिकार-- नये संविधान में, मूछ अधिकारों के संबंध में 
* सनैप्रथमं समता के अधिकार का उल्लेख है। निर्धारित परिखितियों के 
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अतिरिक्त, केवल धर्म, मूल वंश ( 70906 ), जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा 
इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा किसी नागरिक के विरुद्ध किसी प्रकार 
का भेदभाव न किया जायगा । उक्त बातों के आधार पर दूकानों या सार्वजनिक 
होटलों या मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या राज्य द्वारा पोषित अथवा सर्व- 
साधारण के हिएः समर्पित कुंओों, तालाबों, सड़कों आदि के उपयोग के संबंध 
में भी किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जञायगा । इसी अधिकार के अंतर्गत 
अस्ृश्यता और सेना और विद्या-संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त, अन्य उपाधियों 
का अंत कर दिया गया है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से 
कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता । बे व्यक्ति भी, जो भारतीय नागरिक 
नहीं हैं, पर भारतीय राज्य के अधीन किसी छाभ या विश्वास के पद पर हैं, 
राष्ट्रति ( 8870०7॥ ) की सम्मति के बिना, विदेशी राज्यों से कोई उपाधि 
नहीं ले सकते । 

समता के उक्त अधिकार के कई अपवाद हैं। इसके होते हुए भी राज्य 
को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार है। “इस 
अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को ल्लियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध 
बनाने में बाधा न होगी।” इसी प्रकार समता के अधिकार के होते हुए भी 
राज्य ने पिछड़ी जातियों की नियुक्ति के कुछ अपवादपूर्ण अधिकार अपने 
अधीन रखे हैं। “इस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य को पिछड़े हुए किसी 
नागरिक वंग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में, राज्याधीन सेवाओं 
में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिए उपबंध करने में कोई बाधा 
न पड़ेगी |” संविधान-सभा के कुछ सदस्य उक्त अपवाद के विरोधी थे | पर 
अंत में बह स्वीकृत हो गया । राष्ट्र की उन्नति की दृष्टि से ये अपवाद अनुचित 
नहीं प्रतीत होते | भारत की मोजूदा परिस्थिति में उमके बिना न तो स्त्रियों और 
बालकों की उन्नति हो सकती है ओर न दलित जातियों की । 

स्वतंत्रता का अधिकार-- दूसरे मूल अधिकार का संबंध खतंत्रता से है । 
सब नागरिकों को वाक्‌ और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, 
संस्था और संघ-निर्माण, मारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र बिना रोकटोक आने-जाने 
तथा निवास करने, घन कमाने, रखने ओर खर्च करने, तथा रोजगार, व्यापार 
. ओर कारबार करने की खतंत्रता का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी अपराध 
के लिए तब तक दोषी न ठहराया जायगा, जब तक अपराध करते समय उससे 
किसी प्रचल्ति कानून को न तोड़ा हो और न उसे उस समय के निर्धारित दंड 
. से अधिक दंड दिया जायगा | किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए, एक बार * 


कक 
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से अधिक दंड न दिया जायगा ओर न उसे' अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए 
बाध्य किया जायगा | कोई व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित तरीके के अतिरिक्त 
प्राण अथवा शारीरिक खाधीनता से व॑चित न किया जायगा। पकड़े गये व्यक्ति 
२४ घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट के रुमक्ष उपस्थित किये जाय॑ंगे ओर 
उसके आदेशानुकूलछ ही निर्धारित समय से "अधिक समय तक हवालात में रखे 
लायेंगे । समय की गणना में वह समय न गिना जायगा जो बँदीकरण के स्थान 
से मैजिस्ट्रेट के न्यायालय तक आने में छगा हो । 

समता के अधिकार की भांति खतंत्रता के अधिकार के भी कई अपवाद 
हैं। खतंत्रता के अधिकार का प्रयोग इस ग्रकार होना चाहिये कि सार्वजनिक 
शांति और व्यवस्था पर किसी प्रकार का कुप्रमाव न पड़ें | वाकू और अभिव्यक्ति 
की खतंत्रता के अधिकार के कारण, अपमानसूचक शब्द तथा लेख का प्रयोग न 
होना चाहिये ओर न राजद्रोह अथवा शिष्टता या सदाचार विरोधी या राज्य की 
सत्ता को मिठाने तथा उसकी नीव उखाड़ने वाले प्रयत्ञों का। अतएब समता 
के अधिकार के होते हुए. भी राज्य की उस शक्ति में कोई रुकावट नहीं है 
जिसके कारण वह “अपमान-लेख, अपमान-व्वन, मान-हानि, न्‍्यायाल्य-अवमान 
( (07#०४०४४ 07 ७०7४४ ) अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात 
करने वाले अथवा राज्य की सुरक्षा को दुबंछठ अथवा राज्य को उल्टने की 
प्रवृत्ति वाले किसी विषय” की विधि बना सकता है। इसी प्रकार बंदी किये गये 
व्यक्तियों को मैजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित करने के संबंध में भी कुछ अपवाद 
हैं। उपरिवर्णित व्यवस्था उन व्यक्तियों पर छागू न होगी, जो बैदीकरण के समय 
विदेशी शन्रु हों या जो “व्यक्ति निवारक निरोध (/07670787ए6 थै०४७४४४09) 
उपबंधित करने वाली किसी विधि के अधीन बंदीया निरुद्ध किये गये हों? । 
निवारक निरोध की निरुद्धि तीन महीने से अधिक की न होगी किंतु किसी बोडे 
की सहमति से, जिसके सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष हों, 
यह अवधि तीन माह से भी अधिक हो सकती है । 

खतंत्रता के अधिकार के उक्त अपवादों की कड़ी आलहोचना हुई है। 
संविधान-सभा में ही कुछ सदस्यों ने विरोधात्मक विचार प्रगट किये थे। सेठ 
दामोंदर खरूप के मतानुकूल खातंत्र्य-अधिकार के अनुच्छेद के “एक भाग में 
जो अधिकार दिये गये हैं वे दूसरे भाग में छीन लिये गये हैं ।” सरदार हुकुम 
सिंह के विचार में “जितनी कुछ खाधीनता इस अनुच्छेद द्वारा जनता को दी 
गयी है वह अपवाद संबंधी वाक्यांशों से छीन छी गयी है”? आहछोचकों के 
मतानुकूछ मूल अधिकारों को ऐसा होना चाहिये कि उन पर कायपालिका 
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अथवा विधान-मंडछ का कुप्रभाव न पड़े। उनकी रक्षा का भार न्यायपालिका 
पर होना चाहिये । भारत के नये संविधान की व्यवस्था इससे मिन्न है । अपवाद 
इतने स्पष्ट तथा व्यापक हैं कि का्यपालिका शक्ति जब चाहे, उन्हें प्रभावश्ून्य 
बना सकती हैं । 

इस आलोचना में सत्य का अंश अवश्य है, किंतु उतना नहीं जितना 
प्रयुक्त भाषा से प्रगण होता है। मनुष्य के अधिकारों में एक भी ऐसा नहीं है 
जिसका दुरुपयोग न हो सके । अन्य अधिकारों की अपेक्षा खातंत््य-अधिकार 
के दुरुपयोग की आशंका अधिक होती है । अतएव यह आवश्यक है कि उसके 
दुरुपयोग के संबंध में आवश्यक प्रतिबंध हों । भारत के नये संविधान की 
व्यवस्था इसी प्रकार की है। पर उसके द्वारा छगाये गये प्रतिबंध इतने अस्पष्ट 
तथा व्यापक हैं कि सरकार द्वारा उनके दुरुपयोग के कारण, जनता के स्वातंत्य- 
अधिकार पर अतिक्रमण की आशंका सर्बथा निराधार नही है । 


शोषण के विरुद्ध अधिकार--अंगरेजी शासन-काछ में ब्रिटिश भारत के 
कुछ भागों में बेगार की प्रथा प्रचलित थी | भारतीय रियासतों में उसका प्रचढछन 
ब्रिटिश भारत की अपेक्षा अधिक था। कहीं-कहीं राजकुमारियों के विवाह में 
दासियाँ भी दहेज में दी जाती थीं। श्रम-जीवियों से आवश्यकता से अधिक काम 
लिया जाता था । कभी-कभी सुकुमार बच्चों तथा स्त्रियों से इस प्रकार का काम 
लिया जाता था कि उनका स्वास्थ्य सदा के लिए; बिगड़ जाता था । 


नये संविधान द्वारा नागरिकों को शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार प्राप्त 
है | संविधान के अनुच्छेद द्वारा “मानव का पण्य और बेट-बेगार तथा इसी 
प्रकार का अन्य जबदंस्तों लिया गया श्रम” प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। “इस 
उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय 
होगा ।”” “चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने 
अथवा खान में नौकर न रखा जायगा और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी में 
लगाया जायगा |? संविधान द्वारा प्रदत्त इस मूठ अधिकार के कारण भारत के 
सामाजिक और आ्थिक जीवन की कई बुराइयों की इतिश्री हो गयी है। पर 
इसका भी एक अपवाद है। राज्य को सावजनिक प्रयोजन के लिए बाध्य सेवा 
लगाने का अधिकार प्राप्त है। पर इस संबंध में, केवछ धर्म, मूलबंश, जाति या 
वग था इनमें से किसी के आधार पर, वह नागरिकों के साथ विभेद न करेगा। 


धामिक स्वतंत्रता का अधिकार--सार्वजनिक व्यवस्था, सद्राचार, तथा 
खास्थ्य को रक्षा के अंतर्गत, सब नागरिकों को निर्बाध रूप से अपना धर्म 


[ २८१ | 


मानने, उस पर आचरण तथा उसका प्रचार करने का समान अधिकार दिया 
गया है । इसी शर्त पर प्रत्येक धार्मिक संग्रदाय को धार्मिक ओर दातब्य सस्थाओं 
की स्थापना और पोषण, धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों के प्रबंध, जंगम और 
स्थावर संपत्ति की ग्राप्ति और खामित्व तथा ऐसी संपत्ति के कानून के अनुसार 
प्रबंध का अधिकार दिया गया है | यह भी व्यवस्था की गयी है कि किसी व्यक्ति 
को जबरदस्ती ऐसे कर न देने पडें, जिनकी आय किसी धर्मविशेष या धामिक 
संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए विनियुक्त कर दी गयी हो । सरकार द्वारा 
पोषित किसो शिक्षण-संस्था में धार्मिक शिक्षा न दी जायगी। पर यदि कोई 
संस्था ऐसे दान या न्यास द्वारा स्थापित की गयी है जिसके अनुसार उससें 
धार्मिक शिक्षा का देना आवश्यक हो, तो सरकार द्वारा प्रशासित होने पर 
भी, उसमें धारमिक शिक्षा पर प्रतिबंध न लगाया जायगा । राज्य द्वारा अमिशात 
( 7१९००९77260 ) अथवा सहायता-प्राप्त किसी शिक्षण-सख्ा में विद्याथियों को 
धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य न किया जायगा | 
नये संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म-खातंत्य का उक्त अधिकार भी 
अनियंत्रित नहीं है। नागरिकों को इस अधिकार का डपमोग इस प्रकार करना 
चाहिये कि सावजनिक व्यवस्था, सदाचार तथा खास्थ्य-रक्षा पर किसी प्रकार का 
कुप्रभाव न पड़े । अन्यथा राज्यसविधान की अन्य धाराओं के अंतर्गत उनके 
विरुद्ध आवश्यक कारवाई करेगा। राज्य को धामिक आचरण से संबद्ध किसी 
आर्थिक, विचीय, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लोकिक क्रियाओं के 
विनियमन और निर्बंधन का अधिकार है। वह किसी ऐसी विधि को भी बना 
सकेगा ज्ञो सामाजिक कल्याण ओर सुधार उपबंधित करती हो अथवा हिंदुओं 
की सार्वजनिक प्रकार की धर्म-संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के 
लिए. खोलती हो।” संविधान की यह व्यवस्था परिगणित जातियों और 
आदिवासियों के लिए इस उद्देश्य से की गयी है कि उन्हें छविंदू-समाज में समान 
धार्मिक अधिकार प्राप्त हों | 
शिक्षण-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के संबंध में संविधान-सभा में मतैक्य का 
अभाव था। उसके कुछ सदस्य घामिक शिक्षा के विरोधी थे ओर कुछ उसके 
समर्थक । विरोधी पक्ष वाले चाहते थे कि धामिक शिक्षा की व्यवस्था किसी 
प्रकार की शिक्षण-संख्या में न हो। उनके मतानुकूछ, राज्य द्वारा संचालित 
अथवा राज्य की सहायता प्राप्त संस्थाओं की तो कोन कहे, धार्मिक संस्थाओं 
- में मी धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये | दूसरे पक्ष वाले चाइते थे कि " 
शिक्षण-संस्थाओं में घामिक शिक्षा की व्यवस्था हो, पर कोई भी व्यक्ति उसे प्राप्त 
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करने के लिए बाध्य न किया जाय। संविधान-सभा ने इन दृष्टिकोणों पर विचार 
के पश्चात्‌ , मव्यवर्ती मार्ग को ग्रहण किया और संविधान में उस व्यवस्था को 
स्थान दिया जिसका सारांश ऊपर दिया गया है । 


संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार--नये संविधान द्वारा नागरिकों 
को अपनी संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार दिया गया है। “भारत के राज्य- 
क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, 
जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाये रखने का 
अधिकार है ।?? केवल धम, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के 
आधार पर कोई भी नागरिक राज्य द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप में पोषित 
किसी शिक्षण-संस्था में प्रवेश पाने के अधिकार से वंचित न किया जायगा। 
धर्म या भाषा पर आधारित अव्प-संख्यकों को अपनी रुचि 'की शिक्षण-संस्थाओं 
की स्थापना ओर प्रबंध का अधिकार है। शिक्षण-संस्थाओं को सहायता देते 
समय राज्य उनमें से किसी के विरुद्ध इस आधार पर बिभेद न करेगा कि वे धर्म 
या भाषा पर आधारित किसी अल्प-संख्यक वर्ग के प्रबंध में हैं । 

इस व्यवस्था का संबंध प्रधानतया अब्प-संख्यकों से है। जब संविधान-सभा 
में उठ पर विचार हो रहा था, अव्प-सख्यकों के प्रतिनिधियों ने उसके संबंध 
में अपने मत को बड़े प्रभावशाह्वी ढंग से प्रग/ किया था। भ्री जेड० एच० 
छारी के मतानुकूछ शज्य को अव्प-संख्यक वर्गों को भाषा, लिपि और संस्कृति 
की केवल खाधीनता ही न देनी चाहिये वरन्‌ उनकी रक्षा की भी व्यवस्था 
करनी चाहिये। काजीकमरुद्दीन ने ऐसे अव्प-संख्यकों के बालकों के लिए, 
जिनकी अपनी भाषा ओर हछिपि है, राज्य द्वारा उनकी भाषा और छिपि में 
प्रायमिक शिक्षा की ब्यवस्था पर जोर दिया। संविधान सभा ने इन तर्कों पर 
विचार करने के पश्चात्‌ वह व्यवस्था निश्चित की जिसका सारांश ऊपर दिया 
गया है। देखने से ही स्पष्ट है कि यह व्यवस्था एक समझौते के समान है | 
राज्य ने अब्प-संख्यकों को उनकी भाषा और लिपि में शिक्षा देना तो ख्रीकार 
नहीं किया, पर यदि वें खर्य इस प्रकार के प्रयज्ञ करें, तो राज्य उन्हें आर्थिक 
सहायता देते समय अल्य-संख्यक होने के नाते, किसी प्रकार का विभेद न 
करेगा । 

रांपत्ति का अधिकार--नये संविधान द्वारा नागरिकों को अपनी संपत्ति 
का अधिकार दिया गया है। उसकी यह व्यवस्था न तो पूर्णरूपेण व्यश्वादी है 


. : और न पूर्णरूपेण समाजवादी । व्यश्वादी संपत्ति के अधिकार को पुनीत समझते 


हैं । वे उस पर किसी प्रकार के आघात को सहन नहीं करते । समाजवादी क्‍ 
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निजी संपत्ति के विरोधी हैं। वे प्रतिकर दिये बिना निजी संपत्ति का समाजीकरण 
करना चाहते हैं। संविधान-सभा ने इन दोनों के मध्यमवर्तों मागे को अपनाया । 
उसके निर्णय में निजी संपत्ति का अधिकार पुनीत समझा गया है पर प्रतिकर 
देखकर, वह समाज के कल्याण के छिए, छीनी जा सकती है। संविधान द्वारा 
निर्धारित संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था इस प्रकार है-- 


कोई भी व्यक्ति कानूनी आधार के बिना अपनी संपत्ति से वंचित न 
किया जायगा । कोई भो जंगम या स्थावर संपत्ति, ( बिसमें ऐसे खत्व भी 
सम्मिलित हैं जो किसी व्यापारिक या औद्योगिक कार्य अथवा उस पर खामित्व 
रखने वाली किसी कंपनी से संबद्ध हों ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिएए, किसी 
विधि के अंतर्गत तब॒ तक अधिकृत न की जायगी जब तक उस विधि के द्वारा 

अधिकृत संपत्ति के प्रतिकर की रकम या उसके निर्धारण के सिद्धांत, निधोरित न 
कर दिये गये हों । उक्त विधि यदि किसी संघांतरित राज्य के विधान-मंडल 
द्वारा बनायी गयी है, तो वह तब तक छागू न होगी जब तक उसे राष्ट्रपति 
के विचार के लिए रक्षित किये जाने के पश्चात्‌ू, उनकी अनुमति न मिल गयी 
हो | यदि, संविधान के आरंभ होने के पूर्व, कोई प्रस्ताव किसी राज्य के 
विधान-मंडल के विचाराधीन है या अडारह महीने पहले स्वीकृत हो चुका 
है, तो राष्ट्रति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्‌ , उसके संबंध में, प्रतिकर 
के विरुद्ध होने के कारण, किसी न्यायालय में प्रश्न न उठाया जा सकेगा। 


भारत का समाजवादी दल संपत्ति के अधिकार की इस व्यवस्था से संदुष्ट 
नहीं है। सैद्धांतिक मतभेद के अतिरिक्त वह प्रतिकर के संबंध में न्यायालय 
के अधिकार की आलोचना करता है। “यह बात समझ में नहीं आ सकती 
कि अगर कांग्रेंस की कुछ योजनाओं के संबंध में न्यायालय में मुआवजे के 
प्रक्ष पर बहस अनुचित है, तो आगे चछ कर दूसरी योजनाओं के संबंध में 
इस प्रश्न पर न्यायालय में बहस क्‍यों ठीक समझी गयी है ।””' कारण स्पष्ट है। 
संविधान के आरंभ होने के पूर्व कई संघांतरित राज्यों के विधान-मंडछ जमीदारी 
उन्मूलन प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं। संविधान को उक्त व्यवस्था द्वारा इत 
बात का प्रयक्ष किया गया है कि उनके द्वारा निर्धारित प्रतिकर के नियमों को 
न्यायालय असंवेैधानिक न ठहरा सके | 

संवैधानिक उपचारों का अधिकार--नागरिकों के उक्त मूल अधिकारों 
की संविधान द्वारा गारंटी की गयी है। संविधानांतर्गत व्यवस्था के अतिरिक्त 


प्रो० मुकुट बिहारी छाछ--भारतीय संविधान को समीक्षा, एृष्ठ ३०५ 
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वे निलंबित नहीं किये जा सकते | यदि राष्ट्रपति संकट-काछ की घोषणा करें 
और तत्पश्रात्‌ दूसरी घोषणा से मूछ अधिकारों को निलंबित करें, तभी वे 
निलंत्रित हो सकते हैं। यदि सरकारी अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति उनका 
उल्लंघन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय में उसके विरुद्ध कारेवाई की जा 
सकेगी। उच्चतम न्यायालय को उनकी रक्षा का अधिकार है। वह आदेश 
( 4)7760007 ), निदेश ( 076७७ ) या लेख ( ४४7४४ ) जारी करके 
उनकी रक्षा करता है। संसद के आदेशानुसार उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत 
अन्य न्यायालय भी, इस प्रकार के अधिकार का उपभांग कर सकते हैं। 


मूछ अधिकार संबंधी कुछ अन्य बातें--उपरिवर्णित बातों के अतिरिक्त, 
मूल अधकारों के संबध की निम्नलिखित बातें भी उल्लेखनोय हैं--- 


(१ ) यदि किसी क्षेत्र में सैनिक कानून ( (७779! ॥,8ए ) जारी किया 
जायगा, तो सैनिक कानून के काछ के छिए मूल अधिकार निलंबित 
रहेंगे । 

(२ ) सेना में कड़े अनुशासन की आवश्यकता के कारण, संसद्‌ को सेना के 


संबंध में इन अधिकारों को संकुचित या समाप्त करने का अधिकार 
प्राप्त है। 


( ३ ) मूछ अधिकारों के निलंबित करने की व्यवस्था ऐसी है कि असाधारण 
परिस्थितियों में संघात्मक संविधान सुगमता से एकात्मक में परिवर्तित 
किया जा सके। 


( ४) मूल अधिकारों की सूची इतनी पर्याप्त नहीं है कि उसमें सब अधिकार 
आ गये हों। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत मूल अधिकारों में से शज्न्र रखने 
ओर धारण करने का अधिकार तथा प्राणदंड मिठाने की व्यवस्था नये 
संविधान में नहीं की गयी है। अन्य न्यूनताएं निम्नलिखित हैं--( १) 
काम करने का अधिकार; (२) विश्ञाम का अधिकार; (३) प्रेस 
को स्वतंत्रता का अधिकार; (४ ) इद्ध अथवा रोग-अस्त छोगों की 
भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार; (५) जीवित रहने 
का अधिकार इत्यादि । 


मूल अधिकारों में संशोधन--भारत का नया संविधान डेढ़ बरस का 
भी न हो पाया था कि उससे संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हुई और संविधान 
( प्रथम संशोधन ) ऐक्ट सन्‌ १९५१ द्वारा वे. संशोधन कर भी दिये गये। 
उनमें से कुछ का संबंध मूल अधिकारों से है। वाकू स्वातंत्य॒ तथा अभिव्यक्ति 
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स्वातंत््य का अथे उच्च न्यायालयों द्वारा इतना व्यापक कर दिया गया था कि 
उसमें हत्या के प्रचार का अधिकार निहित समझा जाने छूगा। इसे रोकने 
के लिए इस अधिकार में निम्नलिखित संशोधन किया गया--राज्य को अधिकार 
होगा कि अपनी सुरक्षा, अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध-सावेजनिक व्यवस्था, 
तथा न्यायाल्य अबमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजना रोकने के 
लिए स्वतंत्रता संबधी मूल अधिकार पर उचित रोक छगा तथा उस संबंध के 
नये कानून बना सके। संविधान के इस संशोधन की कड़ी आलोचना की 
गयी । भारतीय पत्रकार उससे विशेषरूप से असंतुष्ट थे। उनकी स्वतंत्रता 
सीमित कर दी गयी थी। सरकार ने इस संबंध में उन्हें यह आश्वासन विया 
कि संशोधन का उद्देश्य उनकी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं वरन्‌ ऐसी व्यवस्था 
का करना था कि समाज के झात्रु इस अधिकार के बहाने अराजकता का 
प्रचार न कर सके ओर उत्तरदायित्व-विहीन पत्रकार निराधार, अनैतिक और 
हिंसातव्मक लेखों द्वारा सरकार के विरुद्ध मोर्चा न बना सकें । 


दूसरा संशोधन संपत्ि के मूठ अधिकार के संबंध में किया गया । विभिन्‍न 
संघांतरित राज्यों की सरकारें जमीदारी उन्मूलन के प्रस्तावों पर विचार कर 
रही थीं। कुछ ने इस संबंध का कानून भी पास कर लिया, पर वहाँ के उच्च 
न्‍्यायाल्य ने उसे अवैध घोषित कर दिया था। बिहार का जिमीदारी उन्मूलन 
ऐक्ट इस संबंध में विशेषतया उल्लेखनीय है। अन्य राज्यों में इसी प्रकार के 
प्रयत्न हो रहे थे। इसे रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया | 
उसके अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि संपत्ति संबंधी मूल अधिकार की आड़ 
में राज्य द्वारा रियासतों या उन पर अधिकार प्राप्त करने, या इस प्रकार के 
अधिकार को संशोधित अथवा समाप्त करने का कोई भी काम अवैध घोषित 
न किया जायगा | 


तीसरा संशोधन समानता के अधिकार से संबद्ध है। संविधान द्वारा राज्य 
को, समानता के मूल अधिकार के होते हुए भी, ज्यों और बच्चों के लिए 
विशेष उपबंध करने का अधिकार प्रात था। सशोधन द्वारा विशेष उपबंध 
का क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया है। राज्य, स्त्रियों और बच्चों के वर्गों 
या परिंगणित जातियों या परिगणित जन-जातियों के छिए; विशेष उपबंध कर 
सकता है। ह 

चौथा संशोधन व्यापार और कारबार की स्वाधीनता के संबंध में है। 
खतंत्रता के मूल अधिकार में इस अधिकार की भी गणना की गयी थी। 
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संशोधन द्वारा राज्य को किसी व्यवसाय, व्यापार या कारबार करने वालों की 

योग्यताएँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। उसके अंतर्गत राज्य 

या राज्य द्वारा अंशतः या पूर्णतया नियंत्रित कारपोरेशन को, किसी के भी व्यापार, 
व्यवसाय या कारबार करने का अधिकार मिल गया है चाहे इसके कारण संबद्ध 
कामों में छगे हुए, नागरिक पूर्णतया या आंशिक रूप में उससे अपवर्नित क्यों 

न हो जाते हों । 

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व--नागरिकों के मूछ अधिकारों के 
अतिरिक्त, नये संविधान में राज्य की नीति के कुछ निदेशक तत्त्व भी सम्मिलित 
किये गये हैं। संविधान-सभा में उनके ऊपर बड़ी बहस हुईं थी। आहछोचकों 
के मतानुकूल वे “अत्येत अस्पष्ट और भनिश्चित हैं|” “संविधान द्वारा यह 
गारंटी नहीं की गयी है, कि उन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होगा।” 
उनके पीछे किसी प्रकार का कानूनी बल नहीं है। वे केंबल आदर्श मात्र 
है बिन्‍्हें कार्यान्वित करने का अवसर सभवतः राज्य को न मिलेगा। 
निदेशक तत्वों के प्रतिपोषकों के विचार इनसे मिन्‍न थे। वे उन्हें भारतीय 
जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक समझते थे। पं० जवाहर छाल नेहरू के 
मतानुकूल, स्पष्ट शब्दावली के प्रयोग के बिना भारतीय संविधान में आ्थिक 
लोकतंत्र, राजनीतिक छोकतंत्र, तथा समाजवादी समाज की व्यवस्था की गयी 
है। संभवतः निदेशक तत्वों के द्वारा ही इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकी है। 
डा० अंबेडकर कानूनी आधार के बिना भी निदेशक तक्चों को आवश्यक 
समझते थे। “मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि निदेशक तत्तवों के पीछे कोई 
कानूनी बल नहीं है परंतु में यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 
उनके पीछे क्रिसी प्रकार का बंधन भी नहीं है ।!? वे सन्‌ १९३५ के भारतीय 
शासन-संबंधी ऐक्ट के आदेश-पन्नों के समान हैं। अंतर केवछ इतना ही है 
कि केवल कार्यपालिका के लिए नहीं वरन्‌ कार्यपालिका और विधान-मंडल 
दोनों के लिए आदेश हैं। संविधान द्वारा निर्धारित मुख्य निदेशक तत्त्व 
निम्नलिखित हैं--- 

(१ ) राज्य यथाशक्ति छोक-कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था का 
प्रयास करेगा जिसमें समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय 
जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे | 

(२ ) राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि---- 

( के ) “समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्यात 
| साधन प्राप्त. करने का अधिकार हो 
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(ख ) समुदाय की भौतिक संपत्ति का खामित्व और नियंत्रण इस प्रकार 
बंटा हो कि उससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ; 


(गे) आ्िक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उससे घन और उत्पादन के 
साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकर केंद्रण न हो ; 
(ध ) पुरुषों ओर स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो | 
( 3 ) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की 
सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता 
से विवश हो कर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो 
उनकी आयु था शक्ति के अनुकूल न हो । 
( च ) शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक 
परित्याग से संरक्षण हो | 
(३ ) राज्य आम-पंचायतों का संगठन करने के लिए. तैयार रहेगा और उन्हें. 
ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की सफल 
इकाई बनाने के लिए आवश्यक हों | 
(४ ) “राज्य अपनी आर्थिक सामथ्ये और विक्रास की सीमाओं के भीतर काम 
पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि 
तथा अन्य अनह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के, 
अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यताधक उपबंध करेगा ।”? 
(५ ) “राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने 
के लिए तथा प्रसृति-सहायता के लिए. उपबंध करेगा |?” 


(६ ) “उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा अथवा और किसी दूसरे 
प्रकार से राज्य कृषि के उद्योग के, या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को 
काम, निर्वाह-मजूरी, शिष्ट जीवन-स्तर तथा अवकाश का संपूर्ण उपभोग 
सुनिश्चित करनेवाली काम की दर्शाएँ तथा सामाजिक और सांस्कृतिक 
अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, तथा विशेष रूपसे ग्रामों में कुटीर- 
उद्योगों को वैयक्तिक तथा सहकारी काधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा |” 

(७ ) “भारत के समस्त राज्यज्क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान 
व्यवहारसंहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ।?? 

( ८ ) “राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की कालछावधि के भीतर सब 
बालकों को चौंदह वर्ष की अवस्था समासि तक निःशुल्क और अनिवाय॑ 

- शिक्षा देने के लिए उपबंध कराने का प्रयास करेगा |” 
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(९ ) “राज्य जनता के दर्बछतर विभागों की विशेषतया अनुसूचित जातियों 
तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा अभथ॑संबंधी हितों की 
विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब्र 
प्रकार के शोषणों से उनका संरक्षण करेगा |? 

(१०) “राज्य अपने लोगों के आहार-पुष्टि-तल ( ॥,6ए७] 07 7.० ) 
और जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा लोकस्वास्थ्य के सुधार को अपने 
प्राथमिक कतव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया खास्थ्य क लिए; हानिकर 
मादक पेयों और औषधियों के ओषधीय प्रयाजनों से अतिरिक्त उपभोग 
का प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा ।? ४ । 

(११) “राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक ओर वैज्ञानिक प्रणालियों से 
संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतया गायों ओर बछड़ों तथा 

अन्य दुधारू और वाहक ठढोरों की नस्ल के परि-रक्षण और सुधारने के 
लिए तथा उनके बघ का प्रतिषरेष करने के लिए अग्रसर होगा ।? 

(१२) “संसद्‌ से विधि द्वाय राष्ट्राय महत्त्व वाले घोषित कल्छत्मक या ऐवि- 
हासिक अभिरुचिबाले प्रत्येक स्मारक था स्थान या चीज का यथास्थित 
लंठन, विरुपन, विनाश, अपनयन, व्ययन अथवा विपत्ति से रक्षा करना 
राज्य का आभार होगा ।? 

(१३) “राज्य की छोकसेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से प्रथक 
करने के लिए, राज्य अग्रसर होगा |?” 

(१४) राज्य-- 

'. (क अंतर्गष्द्रीय शांति और सुरक्षा का, 
( ख ) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्यतापूर्ण संबंधों को बनाये रखने का, 
( ग ) संघटित छोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और 
संधि संबंधों के प्रति आदर बढ़ाने का, 
( घ ) अंतराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटाने के लिए प्रोत्साहन 
देने का प्रयास करेगा |? 


/ रज्य की नीति के उक्त निदेशक तत्तों में उन सब कामों का उल्लेख है 
जिनका किया जाना भारतीय जीवन को उन्नत बनाने के छिए आवश्यक है। 
उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी गणना नागरिकों के मूल अधिकारों में होनी 
सचाहिये। परंतु किस सीमा तक वे कार्यरूप में परिणत होंगे, यह बतलाना इस 
समय संभव नहीं | नदेशक तत्त्वों के पीछे किसी प्रकार का कानूनी बल नहीं 
है पर नेतिक बंधन अवश्यहै। , 
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अभ्यास 


, संविधान के आरंभ के दिन कोन कोन से व्यक्ति भारतीय नागरिक 


समझे गये हैं ? 

मूल अधिकारों से क्‍या तात्पय है ? भारत में उनकी माँग पर एक निबंध 
लिखिये । 

नये संविधान हारा नागरिकों को कोन कोन से मूछः अधिकार दिये गये 
हैं ? समता के अधिकार की व्याख्या कीजिये । 


, स्वतंत्रता के अधिकार से क्या तात्पर्य है? नये संविधान द्वारा दिये गये 


स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिये । 

नये संविधान द्वारा प्रद्त घर्म-स्वातंब्य और संसक्षति और शिक्षा के मूल: 
अधिकारों की आलोच ःव्मक व्याख्या कीजिये । 

राज्य की नीति के निदेशक वत्ततों वथा मूछ अधिकारों में क्‍या अंतर है ? 
राज्य की नीति के मुख्य निदेशक तत्त्वों का सारांश लिखिये | 


«. “राज्य की नीति के निदेशक तत्व अस्पष्ट तथा अनिश्चित हैं ।”? इस 


वाक्यांश की व्याख्या कीजिये । 


१९ 


१्ज 
भारतीय संघ 


भारतीय संघ ओर उसका राज्य-छ्षेत्र--अंगरेजी शासन-काछ में भारत 
के कुछ प्रदेशों को प्रांत और कुछ को रियासतें कहा जाता था। इनका शासन- 
संगठन विभिन्‍न प्रकार का था। नये संविधान में इन सबका नाम बदलकर राज्य 
कर दिया गया है। इनकी सूची पृष्ठ २६५ पर दी गयी है । भारत इन्हीं राज्यों का 
तथा जो राज्य भविष्य में अर्जित किये जायें, उनका संघ है | संसद को, विधि 
द्वारा, नये राज्य को प्रविष्ट करने तथा स्थापना का अधिकार है। वह किसी राज्य 
से उसका प्रदेश अछग करके, अथवा दो या अधिक राज्यों था राज्यों के भागों 
को मिलाकर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर 
नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है अथवा 
_ किसी राज्य की सीमाओं और नाम को बदछ सकती है। परंतु इस काम के 
छिए कोई भी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद की किसी सभा में 
पेश न किया जायगा । यदि बिछ द्वारा अ और ब वर्ग के राज्यों की सीमा में 
परिवर्तन होता हो, तो राष्ट्रपति संबद्ध राज्यों के; विधान-मंडलों के मत को 
निश्चित रूप से जानने के पश्चात्‌ दी अपनी सिफारिश करेंगे। सीमा के उक्त 
परिवतन संविधान में संशोधन न समझे जायैंगे। अतएव वे केवछ बहुमत के 
आधार पर ही कर दिये जायेंगे । किस प्रकार से संघांतरित राज्य, संघ से अछग 
हो सकते हैं, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। चूँकि संविधान भारत 
के निवासियों द्वारा खीकृत हुआ है, अतएव उसके किसी अंग को अलग होने 
की आशा देने का अधिकार भारत के निवासियों को ही हो सकता है, किसी 

अन्य संस्था या अधिकारी को नहीं । 


संघ ओर सघांतरित राज्यों में विधायिनी शक्ति का विभाजन--प्रत्येक 
संघ-राज्य की एक विशेषता यह होती है कि उसमें संविधान द्वारा ही संघ 
ओर संघांतरित राज्यों में काय-विभाजन कर दिया जाता है। इस सबंध में 
दो प्रणाल्याँ प्रचलित हैं, पहली संयुक्त-राज्य अमरीका ओर आस्ट्रेलिया की 
और दूसरी केनाडा की। पहली 'के अनुसार संघ का कार्य-क्षेत्र निश्चित कर 
दिया जाता है और अवशिष्ट विषय संघांतरित राज्यों को छोड़ दिये जाते हैं । 
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दूसरी के अनुसार सघांतरित राज्यों का कार्य-क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है 
और अवशिष्ट विषय संघ के अधीन कर दिये जाते हैं। भारतीय संविधान में 
कार्य-विभाजन का ढंग केनाडा का सा है। केंद्रीकण की ओर उसका सुझाव 
संभवतः केनाडा से भी अधिक है। तीन सूचियोँ बनायी गयी हैं। पहली का 
नाम संघ-सूची है, दूसरी का राज्य-सूची ओर तीसरी का समवर्ती सूची । 
संघ-सूची--संघ-सूची में वे विषय हैं जिनमें समस्त मारत की एक ही नीति 
का होना आवश्यक समझा गया है। देश के विभाजन के पूर्व इस सूची में 
केवल तीन विषय, पर-राष्ट्र-संबंध, रक्षा और यातायात के साधन रखे गये थे । 
उन दिनों भारत के सम्मुख एक दुबंछ संघ का आदर्श था। किंतु विभाजन के 
पश्चात्‌ मारत में एक सबल और सुदृदद संघ स्थापित किया गया है। फल-सखरूप 
संघ-सूची में ९७ विषय सम्मिलित किये गये हैं। इनमें से निम्नलिखित मुख्य 
हैं--(१) मारत तथा उसके प्रत्येक भाग की रक्षा; (२) नो, स्थछ और विमान- 
बल तथा संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल; (३) कटठक क्षेत्रों ( 0७7607- 
77007 76७४ ) का परिसीमन और उनमें स्थानीय खायतत-शासन; (४) नो, 
स्थल और विमान-बर की कमशालाएँ; (५) शब्नात्र, अग्न्यस्र, युद्धोपकरण 
ओऔर विस्फोटक; (६) अणुशक्ति; (७) केंद्रीय गुप्त वार्ता ओर अनुसंधान विभाग; 
(८) विदेशीय काये; (९) राजनायक, वाणिज्य-दूतिक तथा व्यापारिक प्रति- 
निधित्व; (१०) संयुक्त राष्ट्रसंघटन; (११) युद्ध भोर शांति, (१२) विदेशीय 
क्षेत्रधिकार; (१३) नागरिकता, (१४) प्रद्यपण ( आज 9898007 ) (१५) 
भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ-यात्राएँ; (१६) रेल, (१७) प्रकाश-स्तंभ; 
(१८) संसद द्वारा घोषित महापत्तन ( /७]07 7907/8 ), (१९) पतन-निरोधा 
( 20 ऐए७7७४(४४76 ); (२०) वायु-पथ; (२१) डाक, तार, दूर भाष 
( 7".0॥80007७ ), बेतार प्रसारण और अन्य समरूप संचार; (२२) संघ का 
लोक ऋण; (२३) विदेशी ऋण; (२४) रिजर्व बैंक, (२५) डाकघर बचत बैंक; 
(२६) भारत-सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघटित छाटरी; (२७) 
अंतर्राज्यिक व्यापार ओर वाणिज्यः (२८) महाजनी ( कण ); (२९) 
विनिमय-पत्र, चेक, वचन-पत्र आदि; (३०) बाँठों और मापों का मान-स्थापन; 
(३१) जलू-प्रांगण से परे मछछढी पकड़ना ओर मीन-सक्षेत्र; (३२) अफीम की 
खेती, निर्माण ओर निर्यात के छिए विक्रय; (३३) प्रदर्शन के लिए चल-चिन्रों 
की मंजूरी; (३४) काशी हिंदूविश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और 
दिल्ली विश्वविद्यालय; (३५) उच्चतर शिक्षा ओर गबेषण; (३६) जन-गणना; (३७) 
संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा, (३८) अंतरौज्यीय प्रतजन और ' 


[ २९२ ] 


निरोधा; (३९) कृषि-आयव को छोड़कर अन्य आय पर कर; (४०) सीमा-शुल्क 
जिसमें निर्यात-श॒ुल्क भी सम्मिलित है। (४१) निगम-कर ( (00770786$0७ 
७5८ ); (४२) इृषि-भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में 
शुल्क आदि । 


राज्य-सूची--इस सूप्वी में वे विधय सम्मिल्ति किये गये हैं जिनमें संघांतरित 
राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूछ अधिक से अधिक खाधीनता देना 
आवश्यक समझा गया है। सुख्य विषय निम्नलिखित हैं---(१) साबंजनिक 
व्यवस्था; (२) पुलिस जिसके अंतगगंत्‌ रेलबे और आराम पुलिस भी आाती है; 
(३) न्याय-प्रशासन; (४) कारागार, सुधारालय आदि; (५) स्थानीय स्वशासन; 
(६) सार्वजनिक स्वास्थ्य ओर स्वच्छता; (७) तीर्थ-यात्राएँ; (८) अंगहीनों और 
नौकरी के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता; (९) शव गाड़ना और कबरस्थान 
शव-दाह और इमशान; (१०) शिक्षा; (११) पुस्तकालय, संग्रहालय आदि; 
सड़कें, पुल, नोका, धाठ; (१२) कृषि; (१३) पश्च की नस्ल का परि-रक्षण; 
(१४) जरू-संमरण, सिंचाई और नहरें; (१५) बन; (१६) मीन-क्षेत्र; (१७) गैस 
और गैस कमशालाएँ; (१८) बाजार और मेले; (१९) कृषि-ऋणता का उद्धार; 
(२०) नाव्यशाला, नाव्य-अमिनय, (२१) पण छूगाना ओर जुआ; (२२) राज्य 
के विधान-मंडल के निर्वाचन; (२३) राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते; 
(२४) राज्य छोक-सेवाएँ और राज्य छोक-सेवा आयोग, (२५) राज्य का छोक 
ऋण; (२६) कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क; (२७) विद्युत 
के उपभोग या विक्रय पर कर; (२८ ) पथ-कर; (२९ ) प्रति व्यक्ति कर; 
(३० ) भूमि ओर भवनों पर कर । 


समवर्ती सूची--इस सूची में वे विषय सम्मिलित किये गये हैं जिनमें संघ 

और संघांतरित राज्यों दोनों को अधिकार दिया गया है। साधारणतया इन 

विषयों में राज्यों की स्वतंत्रता की व्यवस्था है, पर उनके संबंध में समस्त देश 

की एक ही नीति की आवश्यकता के कारण, संघीय नियंत्रण भी आवश्यक 

समझा गया है। इन विषयों की संघीय और संघांतरित राज्यों की विधि में 

यदि विरोध होगा. तो संघीय विधि ठीक और संघांतरित राज्यों की विधि 

विरोधात्मक अंश तक रद्द समझी जायगी । किंतु यदि किसी राज्य की विधि 

राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखे जाने के पश्चात्‌; उनकी अनुमति प्राप्त 

कर लेगी, तो संघीय विधि से असंगत होने पर भी वह उस राज्य के लिए ठीक 

समझी जायगी। समवततीं सूची के निम्नलिखित विषय मुख्य हैं--(१) दंड-विधि 
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बनाने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार की विधि असाधारण परिस्थिति 
के अंत की घोषणा के पश्चात ६ महीने तक लागू रहती है। (२) उत्त व्यवस्था 
के अंतर्गत, संघ और संघांतरित राज्य दोनों, अपने-अपने अधिकार-ओक्षेत्र में 
प्रभुता-संपन्‍न हैं। (३) भारतीय संविधान में विधायिनी शक्ति के विभाजन की 
सूचियां अत्यधिक ब्योरेवार बनायी गयी हैं | (४) भारतीय संविधान में असाधारण 
परिस्थिति की व्यवस्था एक अनोखी बात है। संसार के अन्य संघ-संविधानों में 
कदाचित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है । 

संघ ओर राज्यों में कार्यपालिका संबंध--कार्यपालिका संबंध के 
के विषय में यह निश्चित कर दिया गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति 
का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि संसद द्वारा निर्मित विधि का पालन हो और 
संध की काय-पालिका शक्ति पर न ॒तो किसी प्रकार का कुप्रमाव पड़े' और न 
उसके प्रयोग में अड्चन । संघ-सरकार राज्यों की सरकारों को यह आदेश, 
दे सकेगी कि वे राष्ट्रीय महत्व के यातायात के मार्गों को बनावें और अपने 
राज्य-क्षेत्र के भीतर स्थित इन मार्गों तथा रेलों का संरक्षण करें । राष्ट्रपति राज्य 
की सरकार की अनुमति से, उसके किसी पदाधिकारी को ऐसे काम दे सकेंगे 
जो संघीय कारय-क्षेत्र से संबद्ध हों । भारतीय रियासतों की समस्त सशस्त्र सेनाएं 
संघ-सरकार के अधीन हो गयी हैं । संकट के काल में राष्ट्रपति, राज्यपालों को 
आवश्यक आदेश दे सकेंगे ओर आवश्यकतानुकूछ राज्य का आंशिक अथवा 
समस्त शासन अपने अधीन कर सकेंगे । यदि कोई राज्य, राष्ट्रपति के नियमा-' 
नुकूछ जारी किये गये कार्यपालिका आदेश का उल्लंघन करेगा, तो राष्ट्रपति इसे 
संवेधानिक कार्यपद्धति की विफलता समझेगे और संबद्ध राज्य की कार्यपालिका के 
अधिकार अपने अधीन कर सकेंगे । 


संघ ओर संघांतरित राज्यों के कार्यपालिका-सेबंध से भी हम उसी निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं जिस निष्कर्ष पर, विधायिनी शक्ति के विभाजन से | संघ-सरकार 
को प्रश्नुता प्रायः प्रत्येक विषय से कायम रखी गयी है। राज्यों की सरकारों के 
अधिकार बड़े परिमित हैं और अनेक अवसरों पर उन्हें, न्यूनाधिक संघ-सरकार 
के अधीन काम करना पड़ता है। सारांश यह कि भारतीय-संविधान देखने में तो' 
संक्षात्मक है पर वास्तव में वह एकात्मक दिशा की ओर झका हुआ है । 

संघ और संघांतरित राज्यों का वित्तीय संब्रंध--नये संविधान की 
वित्तीय व्यवस्था समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को स्मरण रखना' 
चाहिये--(१) इसका संबंध प्रष्ठ २६५ पर दी गयी तालिका के भ और ब वर्ग के 
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राज्यों से ही है। (२) “भारत की संचित निधि” तथा विभिन्न राज्यों की “संचित 
निधियां? बनायी गयी हैं। संघ और राज्यों की समस्त आय अपनी-अपनी 
निधियों में जमा होती है। ( ३) भारत की या राज्य की संचित निधि में से 
कोई धन विधि की अनुकूल्ता से, तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों 
ओर रीति से, अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायगा। (४) संसद 
अपनी विधि द्वारा और राज्य का विधान-मंडछ अपनी विधि द्वारा अग्रदाय 
के रूप में, “आकस्मिक निधि? की खापना करेंगे। यह विधि राष्ट्र- 
पति, शज्य-पाल, या राजप्रमुख के अधीन होगी और इसमें से वे आकस्मिक 
व्यय के लिए, अग्निम धन दे सकेंगे । (५ ) विधि के अधिकार के सिवाय कोई 
कर न तो आरोपित और न संग्रहीत किया जायगा । (६ ) संविधान द्वारा संघ 
ओर संघांतरित राज्यों के आय के साधन निर्धारित कर दिये गये हैं। संघांतरित 
राज्यों की आय की मदों की सब आय उन्हें मिलिगी। इसके अतिरिक्त उन्हें 
संघीय आय की कुछ मंदों का अंश भी मिलेगा। 


संघ की आय--नये' संविधान की वित्तीय व्यवस्था पूर्वकालीन व्यवस्था 
का विकसित स्वरूप है। विधायिनी-शक्ति-वितरण की संघ तथा राज्य-सूचियों में 
कुछ ऐसे विषय हैं, जिन्हें हम आय ओर व्यय के विषय कह सकते हैं । विभिन्न 
सरकारों की आय, आय की इन्हीं मर्दों से होती हैं ओर बे अपनी आय को 
अपने कामों के करने में खर्च करती हैं। संघीय भाय की मददों में बहिःशु्क, 
केंद्रीय उत्पादन शुल्क, निगम-कर ( 007%क0ए%४६४07 “85 ), आय-कर, 
अफीम, ब्याज, मुद्रा और टक्साछ, डाकघर और तारघरों तथा रेलों से खर्चे के 
पश्चात्‌ आय आदि मुख्य हैं। उसके व्यय की मुख्य म्दे निम्नलिखित हैँ--रक्षा, 
आंबपाशी, असैनिक शासन, मुद्रा ओर टक्‍्सार, सार्वजनिक काम, पेंशन, 
संघांतरित राज्यों को अनुदान, आकस्मिक व्यय भादि | 


संघांतरित राज्यों की आय--संघांतरित राज्यों की आय सात प्रकार के 
विभिन्‍न साधनों से होती है। (१) वे साधन जिनकी सारी आय राज्यों को 
मिलती है। राज्य ही इन करों को छगाते तथा उगाहते हैं। इनमें से निम्न 
लिखित मुख्य हैं--भूमि-कर; कृषि-आय पर कर; शराब तथा कुछ नशीली 
वस्तुओं पर कर; भूमि और मवनों पर कर; स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश 
पर कर; समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़ कर अन्य 
विज्ञापनों पर कर; पथ-कर; प्रतिव्यक्ति कर; वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं 
और नौकरियों पर कर; जुआ और मनोर॑जन के साधनों पर कर; स्टाप-कर 
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आदि। (२) कुछ कर ऐसे हैं जो संध द्वारा छगाये जायंगे, पर राज्य उन्हें 
उगाहेंगे तथा अपने पास रख छेंगे । इनमें से मुख्य ये हैं--( क ) विनिमय- 
बिल, चेक, शेयर, बोमा आदि पर जो स्टांप से आय होगी । (ख ) दवाई और 
श्रृंगार की वस्तुओं में प्रयुक्त नशीली वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क । (३) वे कर जो 
संघ द्वारा लगाये वथा उगादे जायंगे, पर जिनकी सारी आय संघांतरित राज्यों को 
मिलेगी । इनमें से निम्नलिखित मुख्य हें--कृषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार 
की संपत्ति का उत्तराधिकार-कर; कृषि-भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के बारे 
में संपत्ति-शुल्क; रेल या समुद्र या वायु से ले जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर 
सीमा-कर; समाचार-पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले 
विज्ञापनों पर कर आदि | (४ ) कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें संघ-राज्य लगावेगा 
तथा वसूल करेगा पर जिनकी आय का कुछ अंश वद्द संधांतरित राज्यों को 
देगा; जैसे कृषि-आय के अतिरिक्त अन्य आय-कर | (५ ) संविधान द्वारा 
संघ को संधांतरित राज्यों की आर्थिक सहायता का अधिकार है। संघीय अनुदान 
विशेष रूप से राज्य की विकास-योजनाओं की सफलता तथा अनुसूचित जातियों 
ओर अनुसूचित आदिम निवासियों के कब्याण के लिए दिये जाते हैं। आसाम को 
इस संबंध में विशेष रूप से सहायता मिलेगी । ( ६ ) पठसन पर जो निर्यात-कर 
लगेगा, उसका राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अंश पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम और 
उड़ीसा के राज्यों को संघ की संचित निधि से मिलेगा । ( ७ ) पृष्ठ २६५ पर दी 
गयी तालिका के ब वग के राज्यों से, संघ-सरकार निम्नलिखित बातों के संबंध 
में समझोता कर सकेगी--( क ) किसी राज्य में संघ द्वारा लगाये जाने वाले 
करों के छगाने और उगाइने तथा उनकी आय के वितरण के संबंध में | (ख ) 
भारत-सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन छगाये जाने वाले किसी कर से 
राज्य को जो हानि पहुँचती है, उसके बदले उस राज्य की वित्तीय सहायता के 
संबंध में ( ग) भारतीय नरेशों की प्रिवी पल ( ?ए79ए 778७ ) के बदले 
में उनके राज्यों द्वारा केंद्र को दिये ज्ञाने वाले घन के संबंध में । 


वित्त-आयोग--संविधान के आरंभ से दो बरस के भीतर और तस्पश्चात 
प्रय्येक पॉचवें बरस की समाप्ति पर अथवा उससे पहले ऐसे समय पर जिसे 
राष्ट्रपति आवश्यक समझे राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा एक विच्-आयोग नियुक्त 
करेंगे, जिसके सभापति के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होंगे । संसद, विधि द्वारा" 
सदस्यों की योग्यताएँ तथा उनके संबरण की विधि निर्धारित करेगी। आयोग का 
काम निम्नलिखित बातों की सिफारिश करना है--( के ) संघ ओर संघांतरित 
राज्यों में ऐसे करों की शुद्ध आय का विभाजन, जो इस प्रकार वितरित किये 
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जाने को हैं, (ख ) संघ द्वारा संघांतरित राज्यों को सहायक अनुदान के 
सिद्धांत; ( ग) पृष्ठ २६५ पर दी गयी तालिका के ब वर्ग के राज्यों के साथ किये 
गये किसी समझोते के चाढू श्खने अथवा उसके रूप-मेंद करने के विषय में । 
(घ ) सुददद विच के हित में राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गये किसी अन्य विषय के 
बारे में । इस प्रकार के आयोग की नियुक्ति कर दी गयी है। 

संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था पर दृष्टिपात--यदि हम उपरिवर्णित संपूर्ण 
वित्तीय व्यवस्था पर दृष्टिपात करें, तो उसके संबंध में हमें निम्नलिखित बातें 
माद्म होंगी--(१) विचीय व्यवस्था का संबंध समस्त भारत से है। इसमें 
पूर्वकाढीन ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के आधार पर किसी प्रकार का 
विभेद नहीं किया गया है। भारतीय रियासतों ओर भारत के वित्तों ( साक्षा- 
०68 ) का एक प्रकार से एकीकरण कर दिया गया है। (२) संघ की 
वित्तीय स्थिति अधिक से अधिक सुदृद बनायी गयी है। उसे आय के ऐसे 
साधन मिले हैं जिनके आगम के बढ़ने की संभावना है पूर्वकालीन मेस्टन निर्णय 
( 68007 .398/'व ) की भाँति संघ, संघांतरित राज्यों द्वारा दी गयी 
आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं है। (३) संघांतरित राज्यों को राष्ट्र-निर्माण 
के प्रायः सभी काम दिये गये हैं | पर उनकी आय के साधन ऐसे नहीं, जिनके 
आगम से उनका सारा खर्च निकठ सके । अतएब उनके छिए! संघीय अनुदान 
और संघीय आय की कुछ मदों के आगम के वितरण की व्यवस्था की गयी है। 
उसके कारण भी भारतीय संघ एकात्मक दिशा की ओर झका हुआ संघ बन 
गया है | 


केंद्रीकरण की ओर झुकाव--कार्य-विमाजन के उक्त विवरण से यद्द निष्कर्ष 
अनिवाय हो जाता है कि भारत का नवीन संविधान संघात्मक होते हुए भी 
एकात्मक दिशा और केंद्रीकरण की ओर अत्यधिक झुका हुआ है। इस संबंध 
में निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं--( १ ) संविधान में भारत को फेडेरेशन 
(7७१७:४४४०7० ) न कह कर यूनियन कहा गया है। यह शब्द अधिक 
एकात्मक दिशा में झकाव का परिचायक है। (२) विधायिनी शक्ति का 
वभाजन इस प्रकार किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर संसद समस्त 
विषयों के कानून बना सकती है। (३ ) कार्यपालिका शक्ति का विभाजन भी 
इसी प्रकार का है। राष्ट्रपति राज्यपाछों को नियुक्त करते हैं। साथ ही यह मी 
स्पष्ट कर दिया गया है कि संघांतरित राज्य अपनी कार्यपाछिका-भक्ति का प्रयोग 
इस प्रकार करेंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कुप्रमाव न पड़े। (४) 
संकट के काल में राष्ट्रति के अधिकार इस प्रकार बढ़ाये जा सकते हैं कि 
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समस्त देश का शासन उनके अधीन किया जा सकता है। इन दिनों राष्ट्रपति 
की घोषणा द्वारा मूल अधिकार भी निलंबित किये जा सकते हैं। (५) वित्तीय 
व्यवस्था भी इस प्रकार की है कि संघ, संघांतरित राज्यों की अपेक्षा अधिक 
शक्तिशाली बन गया है। इन सब बातों से यह निष्कर्ष अनिवाये हो जाता है 
“कि भारत का संविधान आवश्यकता पड़ने पर सुगमता से एकात्मक संविधान में 
परिवर्तित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि बे अपने 
उपरिवर्णित अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद्‌ के परामश के अनुसार करें । 


अभ्यास 


4. भारतीय संविधान में विधायिनी शक्ति के वितरण की आलोचनाध्मक 
व्याख्या कीजिये । 

२, भारतीय संविधान सें संघ ओर संघांतरित राज्यों के संबंध पर प्रकाश 
डालिये । 

३, नये संविधान हारा निर्धारित संघ और संघांतरित राज्यों के आय के साधनों 
के नाम लिखिये ओर संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था की आलोचना कीजिये | 

४. “भारत का नवीन संविधान केंद्रीकरण की दिशा में अत्यधिक झुका हुआ 
है?”, इस मत की आकोचना कीजिये । 


को 


१६ 
संघीय कार्यपालिका 


राष्ट्रपति--नये संविधान द्वारा भारतीय संघ की सर्वश्रेष्ठ कार्यपालिका 
शक्ति निर्वाचित राष्ट्रपति को दी गयी है। वह उसका प्रयोग संविधान के 
अंतर्गत या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। संघ 
के रक्षाबल्लों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है और उसका प्रयोग 
विधि से विनियमित होता है। 


राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार एक ऐसे निर्वाचक गण (76267 
(07026) को दिया गया है जिसमें संघीय संसद्‌ की दोनों सभाओं तथा 
संघांतरित शज्यों की विधान-सभाओं के सब निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे । 
सब सदस्यों के वोटों में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए एक विशेष व्यवस्था 
की गयी है । किसी राज्य के कुछ मतदाताओं की संख्या को उसकी विधान- 
सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों से विभाजित करने से जो मजनफल आवे, 
उसमें १००० से भाग दिया जायगा और इस प्रकार जो भजनफर आवे, 
उतने वोट उस राज्य के प्रत्येक सदस्य के होंगे। यदि भाग देने के पश्चात्‌ 
शेष ५०० या उससे अधिक होगा तो उस राज्य के प्रत्येक सदस्य को एक 
वोट और मिलेगा और यदि ५०० से कम, तो पूर्ववत्‌ । इसी प्रकार समस्त 
राज्यों के सदस्यों के जितने कुछ बोट होंगे, उनमें संसद के कुछ निवाचित 
सदस्यों की संख्या से भाग दिया जायगा और जो मजनफल आवे, उतने वोट संसद्‌ 
के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के होंगे। शेष बोट यदि भाजक के आधे या आधे 
से अधिक होंगे तो प्रत्येक सदस्य को एक वोट और मिल जायगा, और यदि 
कम होंगे तो वे छोड़ दिये जायंगे । निर्वाचन एकाकी इहस्तांतरीय मताधिकार 
की अनुपातीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली ( ?707907४078/7 .8७77७४७॥०- 
$#ग00 ४ए जशिंगपशी8७ पफछा्/श०0)9 ४066 ) के अनुसार पांच 
बरस के लिए होगा । पुमनिर्वांचन के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं 
है। अतएव एक व्यक्ति एक बार से अधिक भी राष्ट्रपति चुना जा सकेगा । 


भारत का अत्येक नागरिक जिसकी अवस्था ३५ बरस की हो ओर जो 
संघीय संसद्‌ की लोकसभा का सदस्य चुना जा सकता हों, राष्ट्रपति के पद के 
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लिए उम्मेदवार हो संकता है। संघ अथवा संघांतरित राज्यों के अधीन 
लछाभप्रद्‌ पद के अधिकारी, उम्मेदवारी के अधिकार से व॑चित कर दिये गये हैं। 
पर राष्ट्रपति, उपनराष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख और संघ अथवा राज्य के 
मंत्रियों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकारी निवास-स्थान के 
अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए. १०,०००) माहवारी वेतन की व्यवस्था की गयी है। 
उन्हें वह भत्ता भी मिलेगा जो संविधान के आरंभ में भारतीय डोमीनियन के 
गवनर जनरल को मिल्ता था। अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति किसी अन्य 
छाभग्रद पद को नहीं अहण कर सकते। पदासीन होने के पूर्व उनको 
निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ती या प्रतिशान करना पड़ता है-- 


ईश्वर की शपथ लेता हैँ 
_ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान शक तिजन बताई हू कि मैं अद्घापू्वक 
भारत के राष्ट्रपति-पद का कार्यपाछन ( अथवा राष्ट्रपपति के कृत्यों का निरवेहन ) 
करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण 
ओर प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा में निरत रहेँगा।” 


उपराष्ट्रपति के पास, अपने हस्ताक्षर में त्यागपत्र भेज कर, राष्ट्रपति अपने 
पद से अछ्ग हो सकते हैं । संविधान के उल्लंघन के कारण, महाभियोग द्वारा 
दोषी ठहराये जाने पर राष्ट्रपति के अपदस्थ करने की व्यवस्था है। महामियोग के 
चलाने का अधिकार संसद्‌ की किसी सभा को है । यदि एक चौथाई सदस्यों 
द्वारा १४ दिन के नोटिस के पश्चात्‌ संसद की एक सभा कुछ सदस्यों के दो 
तिहाई बहुमत से महामियोग का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो दूसरी सभा या 
तो स्रयं उसकी जांच करेगी अथवा जांच करने की व्यवस्था करेगी। तत्पश्चात्‌ 
राष्ट्रपति की सफाई सुनने के पश्चात्‌, यदि वह भी महामियोग के प्रस्ताव को 
कुछ सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पास कर देगी वो राष्ट्रपति अपदस्थ हो 
जायेंगे । यदि मृत्यु या त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का स्थान 
रिक्त होगा; तो दूसरे राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था जल्दी से जल्दी छः 
महीने के भीतर होनी चाहिये। राष्ट्रपति की पदावधि के समाप्ति से हुईं रिक्तता 
की पूर्ति के लिए, निर्वाचन अवधि समाप्ति के पूर्व ही कर ढछिया जायगा। 
जब तक राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का निर्वाचन न हो जाय, मौजूदा राष्ट्रपति 
अपने पद के कत्तंव्यों का पालन करते रहेंगे । 


'शष्टपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित बातें स्मरणीय हैं---(१) परोक्ष- 
निर्वाचन; (२) विभिन्न निर्वाचकों के बोढों में समत॒ल्यता; (३) एुकाकी 


#मैं, .... .अमुक 
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हस्तांतरीय मताधिकार की अनुपातीय प्रतिनिधित्व की प्रणाढी के अनुसार 
निर्वाचन; (४) पुनर्निवाचन में प्रतिबंध का अभाव; (५) महाभियोग की नयी 
व्यवस्था । साधारणतः महामियोग चलाने का अधिकार विधान-मंडल की छोटी 
सभा को होता हैं ओर बढ़ी सभा निर्णायक की हैसियत से उसका निर्णय 
करती है। भारतीय संविधान में संसद्‌ की किसी सभा को महाभियोग की 
कारवाई आरंभ करने का अधिकार है| 


उप-राष्ट्रपति--नये संविधान द्वारा भारतीय संघ के लिए एक निर्वाचित 
उप-राष्ट्रति की भी व्यवस्था है। निर्वाचनाधिकार एकाकी हस्तांतरीय मता- 
घिकार की अनुपातीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार संसद्‌ की दोनों सभाओं 
के संयुक्त अधिवेशन को है। कार्यावधि पांच बरस निर्धारित हुईं है। उम्मेदवारों 
'में राष्ट्रति की सब योग्यताओं के अतिरिक्त संघीय राज्य-परिषद के सदस्यों की 
योग्यताओं का होना आवश्यक है। राष्ट्रपति की माति उप-रष्ट्रपति मी अपने 
कायकाल में किसी अन्य छाभग्रद पद को अहण नहीं कर सकते और न संसद्‌ 
की किसी सभा के सदस्य ही हो सकते हैं। राष्ट्रपति के पास, अपने हस्ताक्षर 
में त्याग-पत्र भेज कर, वे अपने पद से अलग हो सकते हैं। राज्य-परिषद मी, 
जिसके वे पदेन सभापति होंगे, अपने कुछ सदस्यों के बहुमत से उन्हें अवदस्थ 
करने का प्रस्ताव, 'चौदह दिन के नोटिस के पश्चात्‌ पास कर सकेगी। यदि 
इस प्रस्ताव को लछोक-सभा भी स्वीकार कर ले, तो उपन्रष्ट्रपति अपदस्थ हो 
जायेंगे। यदि राष्ट्रपति का स्थान मृत्यु, त्याग-पत्र, अपदस्थ होने तथा किसी 
अन्य कारण से रिक्त होगा, तो उप-राष्ट्रपति उस समय तक राष्ट्रपति की भाति' 
काम करेंगे जब तक नये राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाय । यदि अनुपस्थिति, 
' ब्वीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपने कर्तव्यपालन में असमर्थ होंगे, 
तो भी जब तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पुनः न संभाले, उप-राष्ट्रपति उनके 
स्थान पर काम करेंगे। इस अवधि में उनको राष्ट्रपति की सब शक्तियों, 
उन्मृक्तियों तथा ऐसी उपलब्धियों, भर््तों और विशेषाधिकारों का, जिन्हें संसद्‌ 
विधि द्वारा निश्चित करे, अधिकार होगा । उप-राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन में भी 
किसा प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अवधि समाप्त हो जाने पर अपने उत्तरा- 
धिकारी के पद-ग्रहण तक वे पदासीन रहेंग । 


निर्वांचन-संबंधी मतभेद्‌-राष्ट्रति या उपनराष्ट्रपति के निर्वाचन से 
उत्पन्न सब विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय कंरेगा ओर 
उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यदि उक्त न्यायारूय, राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति 
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के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगा तो इसके कारण, यथास्थिति राष्ट्रपति या 
उप-राष्ट्रतति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कतव्यों के पालन में विनिश्चय 
की तारीख को या उसके पूर्व किये गये काय अमान्य न हो जायेंगे। 


राष्ट्रपति का निर्वाचन--राष्ट्रपति के निर्वाचन की जिस व्यवस्था का 
बर्णन ऊपर दिया गया है, उसके अनुसार प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसाद का 
निर्वाचन नहीं हुआ था ) संक्रमण-कालीन व्यवस्था के अनुसार उनका चुनाव 
संविधान-सभा द्वारा किया गया था | 

२६ जनवरों सन्‌ १९५० को भारत का नया संविधान देश पर छागू किया 
गया । उसके अनसार भारतीय संसद ओर संघातरित राज्यों की विधान-सभाओं 
का निर्वाचन हुआ | तत्पश्चात्‌ उपरिवर्णित व्यवस्था के अनुसार डा० राजेंद्रप्रसाद 
भारत के सव-प्रभु ता-संपन्‍न गण-राज्य के राष्ट्रपति चुने गये और डा० राधा- 
कृष्णन्‌ उप-राष्ट्रपति । 

राष्ट्रपति के अधिकार--नये संविधान द्वारा राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण 
कानूनी अधिकार दिये गये हैं । हम उन्हें चार भागों में विभक्त कर सकते हैं--- 


(१ ) कार्यपालिका के अधिकार--भारतीय संघ के समस्त शासकीय 
अधिकार रष्ट्रपति को हैं। वे उनका उपभोग या तो स्वय॑ करेंगे या अपने 
अधीनस अधिकारियों द्वारा | श्रधान मंत्री, उनकी मंत्रणा पर अन्य मंत्रियों, 
संघांतरित राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के प्रधान न्याया- 
धीशों तथा अन्य न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। 
वे भारत की रक्षा की सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी तथा केंद्र-शासित 
प्रदेशों के शासन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें प्रति पांचवें सारू संघ और 
संघांतरित राज्यों में टैक्सों के बंटवारे के विषय में सिफारिश करने के लिए एक 
वित्त-आयोग की नियुक्ति का अधिकार है। वे विदेशों में भारत के राजदूत 
नियुक्त करते हैं। भारत में विदेशों के राजदूत उनके पास भेजे जाते हैं। उन्हें 
. भारत की ओर से युद्ध की घोषणा तथा संधि करने का अधिकार है। 


राष्ट्रपति के उपयुक्त शासन-संबंधी अधिकारों का संबंध साधारण काछ से 
है। किंतु नये संविधान में संकट के काछ की भी व्यवस्था की गयी है। मारत 
या उसके किसी भाग में युद्ध, आक्रमण या आंतरिक विछ्ठब का भय होने पर 
. राष्ट्रपति को संक्रट की स्थिति की घोषणा का अधिकार है। ऐसी ही घोषणा वे 
उस समय भी कर सकेंगे जब किसी राज्यपाल या राजप्रमुख की रिपोर्ट पर उन्हें 
यह विश्वास हो ज्ञाय कि संविधान-युक्त शासन का चढाना असंभव है। आर्थिक. 
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संकट की संभावना पर भी राष्ट्रपति को संकट के काल की घोषणा का अधिकार 
है। ऐसी घोषणाओं की अवधि दो मास निर्धारित हुईं है; किंतु यदि इस बीच 
में संसद्‌ की दोनों समाएं उसके संबंध में अनुमतिसूच्रक प्रस्ताव पास करती 
हैं, तो उनकी अवधि छः महीने हो सकती है। संसद के दूसरे अनुमति-सूप्वक 
प्रसावों के आधार पर छः छः महीने करके, यह अवधि अधिक से अधिक 
तीन साल तक बढ़ायी जा सकती है। राष्ट्रपति की दूसरी घोषणा द्वारा, संकट 
काल की घोषणा के निराकरण की व्यवस्था की गयी है । 


संकट के काछ में संविधान द्वारा राष्ट्रपति को ऐसे अधिकार दिये गये हैं कि 
संघात्मक शासन सरबत्तापूर्वक एकात्मक में परिवर्तित हो जाय | ऐसी अवस्था 
में संघीय संसद्‌ संघांतरित राज्यों की सूची के विषयों के भी कानून बना सकेगी 
ओर राष्ट्रपति संघीय विषयों के अतिरिक्त, इन विषयों के शासन की भी व्यवस्था 
करेंगे । वे राज्यपाछों ओर राजप्रमुखों को भी तत्संबंधी आदेश दे सकेंगे जिनका 
पाठन करना उनके छिए अनिवार्य होगा | संकटकाछ की घोषणा के पश्चात्‌ 
दूसरी घोषणा द्वारा वे नागरिकों के मूछ अधिकारों को निर्ूंबित कर सकेंगे । 
फलस्वरूप घोषणा की अवधि तक न तो उनकी गारंटी रह जायगी और न उनके 
संबंध में उच्चतम न्यायालय में अभियोग ही चलाये जा सकेंगे । 


आध्िक संकट की आशंका के कारण संकट की घोषणा के काल में संघ 
की कायपालिका शक्ति इतनी विस्तृत हो जायगी कि वह राज्यों को विचीय 
ओचित्य के सिद्धांतों का निदेश्व दे सकेगी । इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति भी 
आवश्यक और समुचित निदेश दे सकेंगे। किसी ऐसे निदेश के अंतर्गत 
राष्ट्रपति यह प्रबंध कर सकते हैं कि राज्य के कार्यों के संबंध में सेवा करनेवाले 
व्यक्तियों के सब या किन्हीं वर्गों के वेतनों ओर भत्तों में कमी की जाय और 
धन-संबंधी सब विधेयक, सज्यों के विधान-मंडलों या सभाओं में स्वीकृत होने के 
पदचात्‌ , उनके विचार के लिए रक्षित किये जायें। घोषणा की अवधि में, वे संघ 
के कार्यों के संबंध में सेवा करनेवाले व्यक्तियों के सब या किसी वर्ग के बेतनों 
और भत्तों में मी कमी का निदेश दे सकेंगे । उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश भी इस व्यवस्था से मुक्त नहीं हैं । 

(२) विधायिनी शक्ति संबंधी अधिकार--राष्ट्रपति संधीय संसद के 
अंग हैं। वे राज्य-परिषद्‌ ( (०४०) 0 886० ) के बारह सदस्यों को 
मनोनीत करते, संघीय संसद्‌ के अधिवेशन कराते तथा छोक-सभा को विधघदित 
कर सकते हैं। संसद द्वारा खीकृत कोई विधेयक उनकी अनुमति के बिना ऐक्ट 
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नहीं बन सकता। वे प्रस्ताव को संसद्‌ के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते 
हैं। यदि पुनविचार के पश्चात्‌ संसद उस प्रस्ताव को पुनः मौलिक या संशोधित 
रूप में पास करती है, तो राष्ट्रति अनुमति देने से इनकार नहीं कर 
सकते । दोनों सभाओं के मत-भेद में, राष्ट्रपति को उनके संयुक्त अधिवेशन के 
कराने का अधिकार है। वे दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन तथा किसी 
सभा में अपना भाषण दे तथा संदेश भेज सकते हैं। जिन दिनों संसद के 
अधिवेशन न होते हों, वे अध्यादेश ( आर्डनेंस ) जारी कर सकते हैं। 
ये ऑर्डनिंस संसद्‌ की दोनों समाओं के समक्ष उपस्ित की जायेगी और यदि छः 
सप्ताह के मीतर स्वीकृत न हों, तो रद्द समझी जायँंगी । 

(३ ) आधथिक अधिकार--राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संघीय आय-व्ययक संसद्‌ 
के समक्ष उपस्थित करेंग। उनकी सिफारिश के बिना किसी प्रकार के व्यय की 
स्वीकृति न दी जायगी । राष्ट्रपति संघ और संघांतरित राज्यों में आय-ऋर का 
बंटवारा तथा पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार ओर उड़ीसा को जूट के निर्यात- 
कर के बदले सहायक अनुदान दे सकेंगे। उन्हें संविधान के आरंभ के दो साल 
भीतर और तत्पदचात्‌ प्रति पांचवें साल एक बित्त आयोग की नियुक्ति का 
अधिकार है। इन बातों का विवरण पंद्रह परिच्छेद में विचीय व्यवस्था के 
संबंध में दिया जा चुका है। राष्ट्रपति के संकट-काछीन आर्थिक अधिकारों 
का विवरण पूर्व पैरा में दिया गया है । 

(४ ) न्याय संबंधी अधिकार--पूर्वकाढीन गवनर जनरल की भाँति 
राष्ट्रपति को निर्धारित प्रकार के अपराधियों को क्षमा-प्रदान करने का अधिकार 
है। वे उनके दंड को घटा, बिलंबित तथा निरुंबित कर सकते हैं। 
इस प्रकार के अधिकार का प्रयोग वे तीन प्रकार के मामलों में कर 
सकते हैं--( १) उन सब मामलों में जिनमें दंड' अथवा दंडादेश सेना* 
न्यायालय द्वारा दिया गया हो; (२) उन सब मामलों के संबंध में जिनमें 
दंड था दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया 
गया हो जिस विषय तक संघ की कायपालिकाशक्ति का विस्तार हो; और 
( रे ) उन सब मामलों में जिनमें अपराधी को प्राणदंड मिछा हो । उच्चतम 
तथा उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति के अधिकारों 
का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 

राष्ट्रपति के उपरिवर्णित अधिकारों से यह स्पष्ट है कि वे बड़े व्यापक हैं। 
शासन, विधि-निर्माण, न्याय, वित्त आदि सभी विषयों में उनके अधिकार हैं । 
पर क्या वे इन अधिकारों का वास्तविक प्रयोग कर सकते हैं! इस प्रद्न का 
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उत्तर देने के लिए. यह आवश्यक है कि संघीय मंत्रि-परिषद्‌ और उसके साथ 
राष्ट्रपति के संबंध का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय । 


मंत्रि-परिषद्‌ू--नये संविधन द्वारा राष्ट्रति को अपने कामों के करने में 
मंत्रणा ओर सहायता देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रि-परिषद्‌ की 
व्यवस्था की गयी है। प्रधान मंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है, 
पर राजनीतिक दलों की स्थिति के कारण उन्हें, निकट भविष्य में, इस काम में 
अधिक खतंत्रता न होगी। यदि राजनीतिक दछों की संख्या बढ़ी और उनमें 
से एक भी ऐसा न रह गया जिसके साथ संमद्‌ की छोक-सभा के कुछ सदस्यों 
के आधे से अधिक सदस्य हों, तब राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की नियुक्ति में कुछ 
खतंत्रता से काम कर सकेंगे । 

प्रधान मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद्‌ के अन्य मंत्रियों को 
नियुक्त करेंगे । ये तीन प्रकार के हैं। कुछ को कैबीनेट मंत्री कहते हैं, कुछ को 
राज्य मंत्री और कुछ को उप-मंत्री । इनका वेतन क्रमानुसार ३५००, ३००० 
और २००० २० मासिक निर्धारित हुआ है। संविधान में इस आशय का एक 
भी अनुच्छेद नहीं है कि मंत्रियों को संसद का निर्वाचित सदस्य होना चाहिये | 
पर व्यवहार में प्रत्येक मंत्री को संसद्‌ की किसी सभा का सदस्य होना चाहिये। 
यदि ऐसे व्यक्ति मंत्री नियुक्त होंगे जो संसद्‌ के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें, छः 
महीने के भीतर या तो संसद्‌ का सदस्य बनना पड़ेगा या मंत्रि-पद से अछग 
होना पड़ेगा । इसके बिना उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था निष्फल होगी। 
“राष्ट्रपति के प्रसाद पयत मंत्री अपने पद धारण करेंगे |? व्यवहार में इस 
वाक्यांश का अर्थ शान्दिक न होकर कुछ ओर ही होगा। चूँकि संविधान के 
अनुसार मंत्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से छोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है इसलिए! 
राष्ट्रपति ऐसे मंत्रि-परिषद के मंत्रियों को निकालने में अपने को असम पा<बेंगें, 
जिनके साथ छोक-सभा का बहुमत हो | 

नये संविधान द्वारा भारत के लिए उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गयी 
है । इस संबंध के कई खंड संविधान में हैं। “राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का 
संपादन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रि-परिषद्‌ होगी ।?? 
“मंत्रि-परिषद्‌ छोक-सभा के ग्रति सामृहिक रूप से उत्तरदायी होगी |?” इन खंडों 
के कारण भारत में उत्तदायी सरकार का आधार इंगछड, ऑस्ट्रेलिया, केनाडा 
आदि से भिन्न है | इन देशों में उत्तरदायी सरकार का क्रमशः विकास हुआ 
है। वह संविधान की धाराओं पर नहीं, उसके संबंध की प्रथाओं पर अवर्ंबित 

२७० 
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है। भारत की उत्तरदायी सरकार संविधान पर अवलंबित है। इस संबंध में उसने 
कुछ अंश में आयरलेंड की पद्धति को अपनाया है। 


किसी मंत्री द्वारा पद-ग्रहण के पूर्व राष्ट्रपति उससे पद और गोपनीयता की 


शपथे निम्नलिखित शब्दों में लेंगे-- 

ईश्वर की शपथ लेता हैँ 
>पल पा 7: >ज्ू--- कि में 
सत्य-निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ 
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, संघ 
के मंत्री के रूप में अपने कतंव्यों का भ्रद्धापूवंक ओर शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन 
करूँगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना में सब प्रकार के लोगों के 
प्रति संविधान ओर विधि के अनुसार न्याय करूँगा |?” 


गा ,००---. *शवर की शपथ लेता हैँ 
अं हा 
विषय संघ-मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए छाया जायगा अथवा मुझे ज्ञात 
होगा, उसे किसी व्यक्ति था व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़कर जब कि ऐसे 
मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वेहन के छिए ऐसा करना आपेक्षित 
हो, अन्य अवस्था में में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रगठ नहीं 
करूँगा |? 
मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जैसे समय-समय पर, संसद विधि 
द्वारा निर्धारित करेगी । इस व्यवस्था के कारण संसद्‌ के सदस्यों को मंत्रियों के 
कामों की आलोचना करने का अधिक अबसर मिलेगा | 
प्रधान मंत्री का स्थान--नये संविधान में प्रधान मंत्री के स्थान के विषय में 
केबल निम्नलिखित बातों का उलछेंख है--(१) वह मंत्रि-परिषद्‌ का नेता है। फल- 
खरूप भारतीय शासन में उसका वही स्थान है जो इंगलेंड क॑ शासन में वहाँ के 
प्रधान मंत्री का। (२) राष्ट्रपति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधान मंत्रों की सिफारिश 
पर करते हैं। (३) प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य है कि यह संघ के कार्यों के प्रशासन 
संबंधी समस्त विनिश्चयों तथा विधि-निर्माण की समस्त प्रस्थापनाओं की सूचना राष्ट्र- 
पति को दे, संघ के प्रशासन संबंधी तथा विधि-निर्माण की प्रस्थापना संबंधी जो 
सुचना राष्ट्रपति माँगे, उसे दे और किसी ऐसे विषय को, जिस पर मंत्री ने विनिश्य 
“कर दिया हो, पर मंत्रि-परिषद्‌ ने विचार न किया हो, उसे राष्ट्रपति के कहने 
, पर मंत्रिन्परिषद्‌ के सम्मुख विचार के लिए रखे | किंतु इतने ही से प्रधान म॑त्री 
की वास्तविक स्थिति का शान नहीं होता । उत्तरदायी शासन में प्रधान मंत्री का 


प्र 
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स्थान इतना मदत््वपूण होता है कि देश का समस्त शासन-संचारून उस पर निर्भर 
करता है| संसद्‌ के बहुमत से सुरक्षित प्रधान मंत्री ऐसे कार्य कर सकता है 
जिन्हें न तो पूर्वकालीन जमन सम्राट कर सकते थे और आधुनिक संयुक्त-राज्य 
अमरीका के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। भारत के प्रधान मंत्री की स्थिति 
न्यूनाधिक इसी प्रकार की है। वह केवल मंत्रि-परिषद्‌ का निर्माण ही नहीं 
करता वरन्‌ सब मंत्रियों को एक सुत्र में बाँचधकर रखता है और उनमें से किसी 


को त्याग-पतन्र देने के लिए बाध्य कर सकता है। वह चाहे तो अपना त्याग-पत्र 
देकर समस्त मंत्रि-परिषद को अपदस्थ कर सकता है। वह मंत्रि-परिषद के 


अधिवेशनों में सभापति का आसन अभ्रहण करता तथा समस्त शासकीय विभागों 
का साधारण निरीक्षण करता है। मंत्रि-परिषद्‌ के साथ साथ वह संखद्‌ का भी 
नेता है । फल्खरूप देश में प्रचलित विधि में वह आवश्यक परिवर्तन करा 
सकता तथा आवश्यकतानुकूल नयी विधि का निर्माण करा सकता है। बह नये कर 
लगा सकता, मौजूदा करों को रद करा सकता तथा राष्ट्र के पर-राष्ट्र-संबंध एवं 
सैनिक बल का संचालन करता है। सारांश यह कि भारतीय संविधान में प्रधान 
मंत्री का स्थान अति महत्त्वपूर्ण है। संघ की कार्यपालिका शक्ति वास्तव में उसी 
के हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में केवल नाममात्र को । शर्ते केवल इतनी ही 
है कि संसद का बहुमत उसके साथ हो | 


राष्ट्रपति ओर मंत्रि-परिषद्‌ का रंबंध--राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति 
के संबंध में नये संविधान के आलोचकों में मतेक्य का अभाव है। कुछ छोणों 
के मतानुकूछ संविधान-सभा मारतीय राष्ट्रपति को न तो इंगलेंड के राजा के 
समान निबेछ बनाना चाहती थी भौर न संयुक्त-राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की 
अति सबल | वह वास्तव में मध्यवर्ती मार्ग ग्रहण करना चाहती थी । इस 
उद्देश्य की पूर्ति में संमवतः वह सफल न हो सकी | यदि हम उत्तरदायी सरकार 
के संबंध में प्रचलित प्रथाओं तथा भारतीय राजनीतिशों द्वारा की गयी उसकी 
व्याख्याओं पर ध्यान दें तो यह निष्कर्ष अनिवार्य हो जाता है कि भारतीय 
राष्ट्रपति केवछ नाममात्र के शासक हैं । 


संविधान द्वारा केवल यही व्यवस्था की गयी है कि “राष्ट्रपति को अपने 
कृत्यों को संपादन करने में सहायता ओर मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रि-परिषद्‌ 
होगी, जिसका प्रधान प्रधान-मंत्री होगा ।? यह अनुच्छेद भारतीय शासन 
संबंधी सन्‌ १९३५ के ऐक्ट से ज्यों का त्यों उतार लिया गया है। उस ऐक्ट की 
व्याख्या करते समय भारतीय राजनीतिश कहा करते थे कि अपने विशेषाधिकारों 
के अतिरिक्त, मवनेर जनरढू या गवनर अपने सब कामों को मंत्रिमंडल के परामर्श 
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हि 


के अनुसार करेंगे। नये संविधान के उक्त अनुच्छेद का भी यही अर्थ होना 
चाहिये । अतएब राष्ट्रपति अपने समस्त सरकारी काम मंत्रिपरिषद की मंत्रणा और 
सहायता से करेंगे। उनके खतंत्र अधिकारों का सर्वथा अभाव है। यदि किसी 
समय वे अपने संवैधानिक अधिकारों का खतंत्र रूप से उपयोग करेंगे और 
प्रधान-मंत्री एवं मंत्रिपरिषद की मंत्रणा पर ध्यान न देंगे, तो उन्हें मंत्रि-परिषद्‌ 
के पद-त्याग का सामना करना पड़ेगा | बहुत संभव है कि संविधान के उल्लंघन 
के कारण उनके विरुद्ध महाभियोग भी चलाया जाय । 


राष्ट्रति का वास्तविक स्थान बहुत अंश में उनके व्यक्तित्व पर निर्भर 
करेगा। ईंगढेंड के राजा की भांति वे प्रधान मंत्री को सलाह दे' सकते तथा 
सावधान कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति वास्तव में योग्य और प्रभावशाली 
व्यक्ति हुए, तो प्रधान मंत्री के लिए न्यूनाधक यह असंभव होगा किदवे 
राष्ट्रति के परामरश पर ध्यान नदें। पर ये सब बातें गुप्त रूप से ही हो 
सकती हैं, सार्वजनिक तोर पर नहीं। न्यायालयों को यह पूछने का 
अधिकार नहीं है कि मंत्रिपरिषद्‌ ने राष्ट्रपति को मंत्रणा दी या नहीं दी 
और यदि दी तो क्‍या? इसी प्रकार राष्ट्रति को भी यह बतलाने का 
अधिकार नहीं है कि उनमें और मं॑त्रिपरिषद्‌ में अमुक विषय में 
मतभेद है। राज्य के समस्त सरकारी काम उनके नाम पर अवच्य किये 
जायेगे पर ये काम ऐसे होंगे जो मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा 
से किये जायेंगें। यदि कभी राष्ट्रति को यह विदित हो कि वे अमुक 
मंत्रिपरिषद के साथ काम नहीं कर सकते, तो त्यागपत्र देकर वे खर्य 
अल्ग हो सकते हैं, पर लछोक-सभा के बहुमत से सुरक्षित मंत्रिपरिषद को 
तोड़ नहीं सकते। इस परिस्थिति के कारण बहुत संभव है कि भविष्य में योग्य 
व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मेदवार न हों ओर साधारणतया यह स्थान देश 
के ऐसे वयोबृद्ध नेता को दिया जाय जिससे सब राजनीतिक . दलों के छोग 
न्यूनाधिक संतुष्ट हों । 


भारत के प्रथम राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में किसी को संदेह नहीं 
हो सकता । संविधान-सभा के अध्यक्ष होने के नाते, वे संविधान की समस्त 
बारीकियों से मलीभांति परिचित हैं। देश में उनका मान भी किसी अन्य 
नेता से किसी प्रकार कम नहीं है। पर राष्ट्रपति चुने जाने के पश्चात्‌ वे एक 
प्रकार से व्यक्तित्वहीन हो गये हैं। जब कि देश के अन्य नेता अपने सावेजनिक 
भाषणों में राजनीतिक बातों की चर्चा करते हैं, राष्ट्रपति केवछ सांस्कृतिक और 
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सभ्यता की बातों की । प्रथम राष्ट्रपति का यह झुकाव इस बात का परिचायक 
है कि राष्ट्रपति भारत के नाम-मात्र के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हैं | यह बात 
उनके असाधारण परिस्थिति के अधिकारों के विषय में उतनी ही ठीक है 
जितनी साधारण अधिकारों के विषय में । 


भारत में उत्तरदायी सरकार पर दृष्टिपातू--भारत में उत्तरदायी सरकार 
की स्थापना की निम्नलिखित बातें स्मरणीय हैं--(१) राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को 
नियुक्त करेंगे और उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को; (२) मंत्रि-परिषद 
राष्ट्रपति को अपने क्ृत्यों के संपादन में सहायता और मंत्रणा देगी; (३) मंत्रि- 
परिषद सामूहिक रूप से लछोक-सभा के प्रति उत्तरदायी होगी; (४) प्रधानमंत्री 
मंत्रिपरिषद के प्रधान होंगे। उत्त बातों की व्यवस्था संविधान द्वारा की गयी है | 
अतएव भारत की उत्तरदायी सरकार संविधान पर आश्रित है। साथ ही वह 
उन प्रथाओं से स्वथा मुक्त नहीं है जो उत्तरदायी सरकार वाले अन्य देशों में 
पायी जाती हैं । | 


अभ्यास 
१, भारत के शष्ट्रपति के निवाचन की व्यवस्था को समझाकर लिखिये । 
२. राष्ट्रपति के अधिकारों का संक्षिप्त विवरण कछिखिये। क्‍या थे उनका 
डपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं ! 
३. भारत के उप-राष्ट्रपतति पर एक निबंध लिखिये। 
४, मंत्रि-परिषद्‌ के निर्माण के विषय में आप क्‍या जानते हैं ! प्रधान मंत्री 
ओर मंत्रिपरिषद के संबंध की व्याख्या कीजिये | 
७, राष्ट्रपति और मंत्रि-परिषद के संबंध की अलोचनाव्मक व्याख्या कीजिये। 


ड्याभाभलन्पनकाकि सिक्षिएम५०००ाा००ाका 


१९9 
संसद्‌ 

संसदू--नये संविधान द्वारा भारतीय संघ के लिए प्रभुतासंपरन्‍न संसद्‌ की 
व्यवस्था की गयी है जिसके राष्ट्रपति, छोक-सभा ( पर0प56० ०£₹ 76०७७ ) 
और राज्य-परिषद्‌ ( 0०प्राओं] 0 88866 ) नाम के तीन अंग होंगे। 
संसद इन तीनों का सामूहिक नाम होगा। प्रतिवर्ष दो अधिवेशनों की व्यवस्था . 
है। पहले अधिवेशन के अंतिम दिन और दूसरे अधिवेशन के आरंभिक दिन के 
बीच में छः मास से अधिक का अंतर न होना चाहिये। इसके अंतर्गत 
राष्ट्रपति को संसद की दोनों अथवा एक सभा को बुलाने, उसके सन्चावसान 
करने ( /?70708006 ) तथा छोक-सभा को विधटित करने का अधिकार है | 
इस अधिकार का प्रयोग मंत्रि-परिषद्‌ की मंत्रणा के अनुसार ही होगा। 

राज्य-परिषद्‌ की रचना--राज्य-परिषद्‌ के अधिक से अधिक २५० सदस्य 
होंगे, जिनमें से १२ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे और शेष संघांतरित राज्यों से 
निर्धारित पद्धति के अनुसार चुने जायैंगे | अभी तक कुल मिला कर २१७ स्थानों 
की व्यवस्था निम्नलिखित ढंग से की गयी है--आसाम ६, बिहार २१, बंबई १ ७, 
मध्य प्रदेश १२, मद्रास २७, उड़ीसा ९, पंजाब ८, उत्तर-प्रदेश ( संयुक्त-प्रांत ) 
२१, बंगाल १४, हेदराबाद ११, काझ्मीर ४, मध्य भारत ६, मैसूर ६, पटियात्ना 
और पूर्वी पंजाब का रियासती संघ ३, राजस्थान ९, सौराष्ट्र ४, द्रावनकोर-कोचीन 
६ ओर विंध्य प्रदेश ४ | केंद्र-शासित प्रदेशों में से अजमेर और कुर्ग को 
मिछाकर १, भूपाछ को १, विछासपुर और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर १, 
कूच-बिहार को १, दिल्ली को १, कच्छ को १ और मनीपूर और त्रिपुरा को 
मिलाकर १ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है | प्रष्ठ २६५ पर दी गयी 
ताढिका के अ और ब वर्ग के राज्यों के प्रतिनिधि उनकी विधान-सभाओं' 
( 4०878]9079 385४8७४0]68 ) द्वारा अनुपातीय प्रतिनिधित्व कौ 
एकाको हस्तांतरीय मतदान को प्रणाली के अनुसार निर्वाचित होंगे । ग वर्ग के 
राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायँँगे जैसो कि संसद, विधि द्वारा 
विहित करे | उस्मेदवारों के छिए यह आवश्यक है कि वे कम से कम ३० बरस 
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के भारतीय नागरिक हों ओर संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं को रखते तथा 
अयोग्यताओं से मुक्त हों । भारत-सरकार तथा संघांतरित सरकारों के दाभ-प्रद्‌ 
पदों के पदाधिकारी, उपयुक्त न्यायालय द्वारा खराब दिमाग के ठहराये गये 
व्यक्ति, अमोचित दिवालिये, भारतीय नागरिकता को छोड़ कर विदेशी 
नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति और संसद द्वारा सदस्यता के 
लिए अयोग्य ठहराये गये व्यक्ति उसकी दोनों सभाओं की सदस्यता से वंचित 
कर दिये गये हैं | संघीय उप-राष्ट्रपति राज्य-परिषद्‌ के पदेन ( 7०८-0०770० ) 
सभापति होंगे ओर समा अपने सदस्यों में से किसी एक को उप-सभापति 
चुनेगी । सभापति की अनुपस्थिति में अथवा जब वे. राष्ट्रपति के स्थान पर 
काम करते हों, उप-समापति सभापति की हेसियत से काम करेंगे | राज्य-परिषद्‌ 
एक स्थायी सभा होगी, पर संसद द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार, प्रति दूसरे 
वर्ष उसके एक तिहाई सदस्यों का नया निर्वाचन होगा। दरशांश सदस्यों का 
कोरम होगा और यदि कोई सदस्य सभा की आजा के बिना ६० दिन तक 
अनुपस्थित रहेगा तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी। राष्ट्रपति 
ऐसे व्यक्तियों को ही मनोनीत करेंगे जो साहित्य, विशान, कछा ओर समाज-सेवा 
का विशेष या व्यावहारिक ज्ञान रखते हों । 


लोक-सभा की रचना--छोक-सभा के अधिक से अधिक ५०० सदस्य 
होंगे | वे वयस्क मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाय॑ंगे | 
२५ बरस का प्रत्येक भारतीय नागरिक, यदि वह उन अथोग्यताओं से मुक्त हो 
जिनका उल्लेख राज्य-परिषद्‌ की सदस्यता के संबंध में किया गया है, छोक-समभा 
की सदस्यता के लिए उम्मेदवार हो सकेगा । निर्वाचन पांच साछ के लिए होगा, 
पर राष्ट्रपति को इसके पूर्व भी सभा को मंँग करने का अधिकार दिया गया है। 
प्र्येक ७,५०,००० निवासियों के छिए कम से कम एक प्रतिनिधि होगा । 
छोक-सभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी। 
संकट-कालीन घोषणा के काल में राष्ट्रपति एक-एक सार करके छोक-सभा की 
कार्याविधि को बढ़ा सकेंगे, पर संकट काल के अंत के पश्चात्‌ , उसकी बढ़ायी 
हुई अवधि छः महीने से अधिक न होगी । छोक-सभा के कोरम ओर अनुपस्थिति 
संबंधी नियम वे ही हैं, जो राज्य-परिषद के | 

छोक-सभा में अनुसूचित जातियों तथा आंग्ल-मारतीयों के प्रतिनिधित्व की 
विशेष व्यवस्था की गयी है | संविधान का संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार है--- 
लोक-सभा में (क) अनुसूचित जातियों (ख) आसाम के आदिम जातिनक्षेत्रों की 
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अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर अन्य आदिम जातियों, और (ग) आसाम 
के स्वायत्तशासी जिलों की अनूसूचित आदिम जातियों, के लिए स्थान रक्षित कर 
दिये गये हैं। रक्षित स्थानों की संख्या उसी आधार पर निश्चित को जायगी 
जिसके अनुसार उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की संख्या | यदि राष्ट्रपति 
की राय हो कि छोक-सभा में आंग्ल-भारतीय जन-समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त 
नहीं है तो वे उसमें उनके अधिक से अधिक दो प्रतिनिधि नामजद कर सकेगे । 
रक्षित स्थान संविधान के प्रारंभ से दस बरस तक घलेंगे और तत्पश्चात्‌ समाप्त 
हो जायंगे। निर्वाचित रक्षित खथानों के निर्वाचन भी संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली के 
अनुसार होंगे | 


संसद के पदाधिकारी--नये संविधान में राज्य-परिषद्‌ के लिए सभापति 
और उप-सभापति और छोक-समा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, की व्यवस्था 
की गयी है। उपनराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद्‌ के समापति होगे। सभा अपने 
सदस्यों में से किसी एक को उप-समापति चुनेगी । जब जब उप-सभापति का 
स्थान रिक्त होगा तब तब इस पकार का निर्वाचन किया जायगा। यदि्‌ 
उप-सभापति सभा का सदस्य न रह जायगा, तो उसका स्थान रिक्त हो जायगा। 
सभापति के पास अपने हस्ताक्षर में त्याग-पत्र भेजकर वह स्वयं अपने पद से 
अल्ग हो सकता है। यदि परिषद्‌ चौदह दिन के नोटिस के पश्चात्‌ तत्कालीन 
सदस्यों के बहुमत से उसके हटाने का प्रस्ताव करे और छोक-सभा उसे स्वीकार 
कर ले तो भी उसे अपने पद से हटना पड़ेगा । समापति की अनुपस्थिति में, 
अथवा जब वह राष्ट्रपति के स्थान पर काम कर रहा हो, उप-सभापति 
सभापति की भौति काम करेगा। समापति और उपसभापति दोनों की 
अनुपस्थिति में या दोनों के स्थान रिक्त होने पर, सभा अपने किसी अन्य 
सदस्य को स्थानापन्न समापति चुनेगी । सभापति के हटाये जाने के संकल्प पर 
विचार होते समय सभापति ओर उपसभापति के हटाये जाने के संकरप पर 
विचार होते समय उप-सभापति, सभा का सभापतित्व न करेंगे। जब राज्य- 
परिषद्‌ उप-सभापति के हटाये जाने के संकल्प पर विचार कर रही हो, उस 
समय सभापति विचार में भाग के सकेंगे, पर उन्हें वोट देने का अधिकार न 
होगा। सभा के सभापति और उप-सभापति को वही वेतन मिलेगा जो 
संविधान-सभा के सभापति और उप-सभापति को मिल्ता था । 


छोक-सभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और दूससे को उपाध्यक्ष 
जुनेंगी ओर जब जब इनके स्थान रिक्त होंगे, नये निर्वाचन किये जायँगे । स्थान 
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रिक्त होने, त्याग-पत्र; हटाये जाने तथा वेतन की वही व्यवस्था है जो राज्य- 
सभा की। किंतु यदि छोक-सभा अपने अध्यक्ष के हटाये जाने के संकल्प पर 
विचार करेगी, तो अध्यक्ष को उसकी कारवाई में भाग ढेने तथा वोट देने का 
अधिकार होगा | कितु यदि दोनों पक्ष के वोट समान होंगे तो वे वोट न 
सकेंगे । 


संसद्‌ का प्रथम निवोचन--संसद्‌ के निर्वाचन के पूर्व यह आवश्यक 

था कि संक्रमणकाछीन संसद्‌ उसके कानूती आधार की व्यवस्था कर देती और 

राष्ट्रपति निर्वाचन-कमीशन को नियुक्त कर देते। पहली बात रेग्रेंलेटेशन आफ 
पीपुल्स ऐक्ट ( ३७07०8०708000 07 7?60068 20 ) नबर एक के 

द्वारा की गयी। यह १२ अप्रैठ सन्‌ १९५० को संक्रमणकाछीन संसद में 

प्रेषित किया तथा १२ मई को राष्ट्रपति की अनुमति पाकर देश पर छागू कर 

दिया गया था। इसके द्वारा विविध विधान-मंडछों का आकार निर्धारित किया 

गया। तत्पश्रात्‌ निर्वाचन-क्षेत्र निश्चित किये गये। अधिकांश निर्वाचन-क्षेत्र 

ए.क सदस्यीय थे । उनके निर्धारण में तीन बातों का विंशेष ध्यान रखा गया--- 

(१) भौगोलिक दृष्टि से निर्वाचन-क्षेत्रों में तारतम्य हों । (२) यथासंभव 

सत्र निर्वाचन-द्षेत्रों के निर्वाचकों की संख्या समान हो। (३) यथासंभव निर्वाचन- 

क्षेत्र प्रशासनीय इकाइयों के अंतर्गत हों। निर्वाचन की समस्त व्यवस्था रेप्रेंसेटिशन 

आफ पीपुल्स ऐक्ट नंबर २ में की गयी। यह १८ दिसंबर सन्‌ १९५० को 

संसद्‌ में प्रेषित तथा ७ जुलाई सन्‌ १९५१ को राष्ट्रपति की अनुमति पाकर 

देश पर छागू कर दिया गया था। इसके अनुसार राष्ट्रपति को राज्य-परिषद 

और लछोक-सभा तथा राज्यपालछों को संघातरित राज्यों के विधान-मंडलों या 

विधान-सभाओं के निर्वाचनों की घोषणा तथा अम्यर्थियों की योग्यताओं और 
नियोग्यताओं को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। निर्वाचन-संबंधी 
अन्य बातों जैसे प्रिजाइडिग और पोलिंग ऑफीसरों, भ्रष्टाचार, निवाचन-याचिका 
( ॥700007 7?७४४४०० ) आदि बातों की भी इसमें व्यवस्था की गयी थी । 

इन सब कामों के पश्चात्‌ संसद्‌ का निर्वाचन हुआ | 


राजनीतिक दल और निर्बोचन--निर्वाचन के पूर्व खतंत्र मारत-सरकार 
की आलोचना यह कह कर की जाती थी कि वह एक दलीय थी । विरोधी दल 
का अस्तित्व एक प्रकार से नहीं के बराबर था। तिसपर सरकार उत्तरदायी 
थी जो विरोधी दल के अभाव में सफल नहीं हो सकती | अतः भारत-सरकार, 
विरोधी दछ के भय से मुक्त होकर, मनमानी करती थी। देश में खाद्यान्न 
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का संकट था। सरकारी अधिकारियों में से कम से कम कुछ तो अवश्य ही 
भ्रष्ट हो गये थे । कांग्रेस तक में भ्रष्टाचार फेल गया था। गांधी जी के आदर्श 
परित्यक्त कर दिये गये थे। कांग्रेसी सरकारे' क्रमशः पूँजीवाद की ओर झुकती 
जा रही थीं। पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध संतोषप्रद न था। भारत- 
सरकार उधके प्रति दुबंढता दिखला रह्दी थी। अतः पाकिस्तान-निवासी हिंदू 
निरंतर भारत में शरणाथियों की भांति आ रहे थे। मारत का पर-राष्ट्र-संबंध 
भी संतोषप्रद न था। चार बरस के शासन में सरकार ने ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर दी थी कि कोई मी महाशक्ति भारत के साथ न थी। इस परिस्थिति के 
अंत के लिए यह आवश्यक था कि भारत एक दल्लीय' राज्य न रहकर बहुदलीय 
राज्य में परिवर्तित हो जाय और बहुसंख्यक दल के विरोध के लिए प्रभावशाली 
विरोधी दल का अस्तित्व हो। अतः प्रथम निर्वाचन में, कांग्रेस के अतिरिक्त 
समाजवादी दल, कृषक-मजदूर-प्रजा पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, भारतीय जन-प्रथ, 
राम-राज्य परिषद्‌, हिंदू महासभा तथा अनुसूचित जातियों के संघ ने अपने 
अपने उम्मेदवारों को कांग्रेस के उम्मेदवारों के विरोध में खड़ा करके विरोधी 
दल के निर्माण का प्रयत्ष किया था । 


निर्वाचन के धोषणापन्न--निर्वाचन छड़ने के लिए सभी राजनीतिक 
दलों ने अपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित किये। इनमें यह बतलाया 
गया था कि अमृक दर का उद्देश्य कया था और किस.कार्यक्रम को अपनाकर 
वह देश का आर्थिक विकास तथा राजनीतिक उत्थान करना चाहता था। 
कांग्रेस के घोषणापत्र में गांधी जी द्वारा बतलाये गये राष्ट्रीय जीवन के चारित्रिक 
एवं नेतिक आधार के प्रति श्रद्धा दिखलछाते हुए सम्मिलित सहकारी स्वराज्य 
( (00-09०"७४ए० 0077707-श०७।४ ) की स्थापना देश का उद्देश्य 
बतलाया गया था | कांग्रेस का उद्देश्य “भारत में शांतिमय एवं वैध उपायों से 
ऐसे सम्मिल्ति सहकारी स्वराज्य ((00-079०"७8४४ए8 (077707ए9७७/४॥) 
की स्थापना करना है जिसका आधार सब के लिए समान अवसर, समान 
राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक अधिकार हो ओर जिसका लक्ष्य विश्र- 
शांति एव विश्व-बंधुत्व की खापना करना हो”? | देश की आर्थिक उन्मति के 
लिए कांग्रेसी घोषणापत्र में निश्चित योजना के अनुसार काम करना आवश्यक 
बतलाया गया था। “इसलिए कांग्रेस योजना कमीशन के कार्य का स्वागत 
' करती है. और यह समझती है कि उन्नति के लिए सुनियोजित विकास का 
तरीका बहुत जरूरी हैं तथा यह काम जारी रखना चाहिये।” कृषि की 
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उन्नति के लिए, कांग्रेस के मतानुकूछ, जमींदारी, जागोरदारी तथा इसी किस्म 
की अन्य व्यवस्थाओं का अंत, सहकारिता के आधार पर होने वाली कृषि की 
वृद्धि, दुधारू तथा हलछ चलाने वाले पशुओं की रक्षा तथा उनकी नसों में 
सुधार, तथा खेतिहर मजदूरों की दज्षा में सुधार अत्यंत आवश्यक था। उसके 
मत में “राज्य को चाहिये कि वह अनुसंधान को प्रोत्साहन दे ।? सहकारिता 
के आधार पर वह घरेलू उद्योग-धंधों के प्रोत्साहन के पक्ष में थी। बुनियादी 
उद्येग-धंधों के संबंध भें उसका कार्य-क्रम समाजवाद की ओर झुका हुआ था । 
“बहुत असे से कांग्रेस की नीति यह रही है कि बुनियादी उद्योग-धंधों को या 
तो सरकार चलाये या उन पर नियंत्रण रखे” । इस नीति पर चलते हुए भी 
निजी उद्योगों के लिए पर्यात्र क्षेत्र रखा गया था। “इस प्रकार हमारी आ्थिक 
स्थिति में सरकारी उद्योग और निजी उद्योग दोनों रहँगे। परंतु निजी उद्योगों 
के लिए यह आवश्यक होगा कि वे राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों को स्वीकार 
करे” और अपने को उनके अनुकूल बनायें |” कांग्रेस उन वस्तुओं के वितरण 
के लिए. जिनकी कमी थी तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए, 
कंट्रोल छगाना जरूरी समझती थी | आर्थिक प्रगति के साथ साथ वह आर्थिक 
समानता तथा सामाजिक न्याय को स्थापना के काय को जारी रखना चाहती 
थी ओर मजदूरों के रहन-सहन के मानदंड को ऊँचा उठाना तथा उनको 
उत्पादन-शक्ति को बढ़ाना चाहती थी । उसके मतानुकूछ “यह बात ध्यान में 
रखनी आवश्यक है ऊँची उत्पादन-शक्ति के बिना राष्ट्र और मजदूरों के हितों 
को नुकसान पहुँचेगा ।” वह उद्घासितों के बसाये जाने के काम को प्राथमिकता 
देना आवश्यक रूप से जारी रखना चाहती थी। राजनीतिक बातों में बह 
भारत को धमम-निरपेक्ष-राज्य ( 5607!&7 ) बनाये रखने के पक्ष में थी। वह 
अव्प-संख्यकों के उचित अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें विकास का पूर्ण 
अवसर देना चाहती थी। स्त्रियों के विषय में कांग्रेस की राय थी कि उनके 
लिए इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिये कि उन्हें धारा-सभाओं ओर 
सामाजिक कार्यों में सेवा करने का अधिकाधिक अवसर प्राप्त हो सके | संबंधित 
जनवा की इच्छा पर वह भाषा के आधार पर प्रांतों के बनाये जाने के पक्ष में 
थी। परराष्ट्र-संबंध संचालन में कांग्रेस खतंत्र नीति के पक्ष में थी। “पर- 
रष्ट्रनीति के संबंध में भारत अपने राष्ट्रीय हितों एवं विश्वन्शांति के हित 
को देखते हुए खतंत्र नीति अपनाकर चला है और समस्त देशों के साथ मैंत्री 
संबंध स्थापित करने में सफल हुआ है.।। यह नीति सबछ और सक्रिय रही है । 
कभी कभी दूसरों ने हमारी नीति की आलोचना की है केकिन घटनाओं ने 
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इसे सही साबित कर दिखाया है। हमारी यह नीति जो पहले ही सफल हो 
चुकी है अच्छे परिणाम लायेगी ओर हमें उसी पर चलते जाना चाहिये।” 
शांतिमय उपायों द्वारा कांग्रेस भारत में स्थित विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिलाना 
चाहती थी। 


कृषक-मजदूर-प्रजा-पार्टी ऐसे वर्ग विहीन समाज की स्थापना के पक्ष में थी 
जिसमें किसी प्रकार का राजनीतिक, आथिक और सामाजिक शोषण न हो | 
वह सरकार में इस प्रकार परिवर्तन करना चाहती थी कि सरकारी कर्मचारी 
जनता के मालिक के रूप में नहीं, वरन्‌ सहायक ओर सेवक के रूप में काम 
करें। वह भ्रष्टाचार के अंत के पक्ष में थी ओर संयम-आंदोलन द्वारा विदेशी 
वस्तुओं के मुकाबले में खदेशी वस्तुओं के उपयोग के पक्ष में | कृषि की उन्नति 
के संबंध में वह चकबंदी ओर वैज्ञानिक कृषि के पक्ष में थी और उद्योग-घंधों 
की उन्नति के लिए विकेंद्रित उद्योगों के पक्ष में । धन के पुनर्मितरण के संबंध 
में वह यह चाहती थी कि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जाहिछ 
और अकुशर मजदूर की मजदूरी के बीस गुने से अधिक धन न छे सके । 
कांग्रेस की भांति यह पार्टी भी मिश्रित आर्थिक व्यवस्था में, जिसका झुकाव 
विकेद्रीकरण की ओर हो, विश्वास करती थी और निय॑त्रणों को क्रमशः हटाना 
चाहती थी। यह परिगणित जातियों की अवस्था में शीघ्रातिशीघ्र सुधार के पक्ष 
में थी। पाकिस्तान के साथ यह मैत्री संबंध रखना चाहती थी और पर-राष्टर- 
संबंध-संचालन में तवस्थता की नीति के पक्ष में थी । 


समाजवादी दल के घोषणा-पत्र में, कांग्रेस के गत चार बरस के शासन 
की आलोचना के पश्चात्‌ सामाजिक क्रांति की आवश्यकता पर जोर दिया गया 
था। “हम बिना सामाजिक क्रांति के ही प्राप्त होने वाली समृद्धि के बादों के 
विरुद्ध जनता को गंभीर चेतावनी देना चाहते हैं ।? कृषि की उन्नति के छिए 
बिना क्षतिपूति जमींदारी का अंत करके, खेतिहर पल्ठन की सहायता से बेकार 
पड़ी हुईं जमीन को हछ के तले छाकर तथा ३० एकड़ से अधिक भूमि वाले 
परिवारों की भूमि लेकर, वह पॉप्च आदमियों के प्रत्येक कंषक-परिवार को कम 
से कम दस एकड़' भूमि देना चाहती थी। आशिक विष्मता को मिठने के 
लिए वह अधिक से अधिक १०००) रु० और कम से कम १००) रु० मासिक 
आय के पक्ष में थी, कपड़ा, चीनी, छोहा, सीमेंट और बीमें की कंपनियों का 
राष्ट्रीयररण चाहती थी, किसानों के छगान की बोझ को आधा करना चाहती 
थी और बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा तथा रोगियों के लिए डाक्टरों और 
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सस्ती दवाओं का प्रबंध करना चाहती थी। यह सहकारिता द्वारा आ्थिक 
जीवन को ऊपर उठाना, उद्घासितों की समस्या के इल को प्राथमिकता देना 
तथा स्त्रियों ओर अव्प-संख्यकों की अवस्था में सुधार करके उन्हें ऊपर उठाना 
चाहती थी। संक्षेप में उनके मतानुकूल स्त्रियों का जीवन ऐसा होने को था 
“जिसका क्षेत्र अधिक विस्तृत होगा, अवसर अधिक होंगे और जीवन अधिक 
पूर्ण होगा ।? समाजवादी दल भारत के संविधान से असंतुष्ट था। “आर्थिक 
समानता और सामाजिक गतिशीछ्ता का ढाँचा भारत के वर्तमान संविधान के 
ऊपर नहीं खड़ा किया जा सकता । संविधान बहुत से मौलिक युधारों के रास्ते 
में रकावटें हो नहीं डालता, वह महत्त्वपूर्ण प्रइनों पर जनता की इच्छाओं को 
भी प्रतिरत्रिबित नहीं करता ।'' संविधान में राज्य को दिये गये निर्देश संतोष- 
जनक नहीं हैं। उनमें केवल बाह्य रूपरेखा ही दी गयी है और तथ्य को छाड़ 
दिया गया है। पर-राष्ट्र-संबंध संचालन में वह रूसो और अमरीकी गुटों से 
अलग रहना तथा सभी राष्ट्रों ओर. सरकारों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाये 
रखना चाहता था। वह उन राष्ट्रों के आंदोलनों के समर्थन के पक्ष में था जो 
ख्तंत्र नहीं ये । अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ वह इस उद्देश्य से सहयोग करना 
चाहता था कि बे खतंत्रता, समानता और शांति के विश्व का निर्माण करने 
में सहायक हों । 


कम्यूनिस्ट पार्दी, समाजवादी पार्टी की भांति, कांग्रेसी सरकार की 
आलोचना करके उसे हटाने पर जोर देती थी। “कम्यूनिस्ट पार्टी हिंदु 
सतान की जनता को सचेत करती है कि वह कांग्रेसी नेताओं के वादों, 
उनकी घोषणाओं और उनकी पुनर्णिमोग की योजनाओं से कहीं एक 
बार फिर धोखा न खा जाय | जिन्होंने चार बरस तक अपने हर वादे को तोड़ा 
है वह फिर अपने वादों को तोड़ेंगे ।?? कांग्रेसी सरकार के स्थान पर यह जनता 
की छोकशाही सरकार की स्थापना करना चाहती थी! यह सरकार “मजदूरों, 
किसानों, मध्यम वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग ( अर्थोत्‌ पूंजीपति वर्ग का वह 
हिस्सा जो देश के सच्चे उद्योगीकरण और हिंदुस्तान की आजादी ओर स्वाधीनता 
के पक्ष में हो ) का प्रतिनिधित्व करने वाली तमाम पार्टियों, दलों और व्यक्तियों 
की सरकार होगी। यह सरकार ब्रिटिश साम्राज्य से नाता तोड़ेगी, किसानों के 
तमाम ऋण रद कर देगी और बिना मुआविजा दिये जमींदारी ओर रजवाड़ों को 
तमाम जमान और औजार जब्त करके बिना कीमत छिए, जमीन जोततने बाहों 
को देगी। उस पूंजी की सहायता से जिसका राष्ट्रीकरण हो छुका है ओर 
व्यक्तिगत पूजीपतियों की सहायता से यह सरकार भारत में उद्योगों की उन्नति 
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करेगी, मजदूरों को उचित मजदूरी देगी और बेकारी के खिलाफ सरकार और 
पूजीपतियों के खर्च पर सामाजिक बीमे की व्यवस्था करेगी। जनता की छोक- 
शाही सरकार एक राष्ट्रीय फौज बनायेगी जिसका जनता के साथ बहुत निकट 
का संबंध होगा और मोजूदा पुलिस को खत्म कर देगी। अव्प-संख्यकों की रक्षा, 
शोषित और पिछड़े हुए. वर्गों की उन्नति, स्लियों की स्थिति में सुधार, प्राथमिक 
शिक्षा और उद्दातितों के संबंध में, कम्यूनिस्ट पार्टी के, विचार न्यूनाधिक वे ही 
हैं जो समाजवादी दल के । वह पूरी बराबरी ओर पारस्परिक छाम के आधार पर 
सब देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंध स्थापित करेगी और इस बात 
की कोशिश करेगी कि दुनियां की बड़ी ताकतों के बीच में एक शांति-संधि हो, 
एटम बम पर पाबंदी छगायी जाय, तमाम देशों से विदेशी फोजें हृटायी जाय॑ ओर 
हर राष्ट्र को आजाद और स्वाधीन रहने का अधिकार हो !” जनता की छोक- 
शाही सरकार जनता की सत्ता का साधन होगी। वह संयुक्त मोर्चे द्वारा मोजूदा 
शासकों की शक्ति को चकनाचूर करके, उन्हें हटने के लिए. विवश करेगी और 
“देश की अपार प्राकृतिक संपत्ति ओर मनुष्य-बल का पूरी तरह इस्तेमाल करके 
हिंदुस्तान में एक नये जीवन का संचार करेगी ओर हिंदुस्तान को खतंत्र, जन- 
वादी सुली और समृद्धि-शाली देश बनाकर एक समाजवादी समाज के लिए 
रास्ता साफ करेगी--ए.क ऐसे समाज के लिए जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण 
से सर्वथा मुक्त हो |? 
हिंदू महासभा के घोषणापत्र में सर्व-प्रथम भारतीय संविधान को इस प्रकार 
«संशोधित करने का उल्लेख था कि भारत वास्तव में छोकतंत्रात्मक हिंदू-राज्य 
बन जाय । वह भारत से पार्थेक्य की सभी बातों का विरोध करता, केवछ उसको 
ही राज्य ओर उसके अंगों को प्रांत मानता, भाषावर प्रांतों का समर्थन करता 
तथा भारत के नागरिकों को पूर्ण नागरिक अधिकारों की गारंटी के पक्ष में थी । 
वह चाहती थी कि भारत राष्ट्ररंडल से अलग हो जाय और उसकी पर-राष्ट्रननीति 
उसके हित तथा बदले की नीति के आधार पर निर्धारित की जाय। पाकिस्तान 
के संबंध में वह बदले की नीति का समर्थक थी। देश की रक्षा के लिए वह 
१८ से २५ बरस तक के सब नवयुवकों की सैनिक शिक्षा के पक्ष में थी। हिंदू 
' महासभा निजी संपत्ति को पवित्र मानती तथा उसके स्वामित्व और उत्तराधिकार 
'की गारंटी देती थी। देश की आर्थिक उन्नति के छिए वह कृषि में इस प्रकार 
सुधार करना चाहती थी कि प्रति एकड़' और प्रति व्यक्ति उपज बढ़ जाय, 
आधारभूत द्रतकारियां राज्य के नियंत्रण में हों, अमजीवियों के काम सुरक्षित रहें 
और उन्हें पर्यात पारिश्रमिक मिले, घरेढ्ू उद्योग-घंधों को प्रोत्साहम दिया जाय 
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ओर नियंत्रण क्रमशः हटा लिये जाय॑ | हिंदू महासभा उद्घासितों के पुनर्वास 
की प्राथमिकता देती तथा उन छोगों की क्षतिपूर्ति के पक्ष में थी जो पाकिस्तान 
में अपनी संपत्ति खो आये थे। भारत-निवासी अल्प-संख्यकों को वह न्यायपूर्ण 
उचित बर्ताव की गारंटी देती तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के पक्ष में थी । 
वह शिक्षा के नेतिक और धार्मिक आधार में विश्वास करती और सस्कृत की 
शिक्षा को प्रोत्साइन देना चाहती थी । 


रामराज्य-परिषद्‌ के घोषणा-पत्र में 'थम-राज्य' की स्थापना पर जोर दिया 
गया था। “सबको घमरमंपरायग और सदाचारी बनाने का प्रयत्न किया जायगा | 
सब एक ही ईइवर की संतान हैं, इसी आधार पर सब में वास्तविक भ्रात्रता, 
समता और खतंत्रता का भाव छाया जायगा, सभी को छोकिक और पारलौकिक 
उन्नति का पूर्ण अवसर दिया जायगा।” रामराज्य-परिषद सभी वैध उपायों 
से भारत की अखंडता पुनः संपादित करना तथा मारत के संविधान को देश 
के आदश और परंपरा के अनुरूप बनाना चाहती थी। पर-राष्ट्-संबंध 
संचालन में वह चाहती थी कि भारत सभी राष्ट्रों से मैत्री रले, किसी की कूठ- 
नीति का शिकार न बने और विदेशों में भारतीय दूतावास उसकी संस्कृति के 
प्रतीक हों। वह सभी थोग्य नागरिकों को श्र देने के पक्ष में थी और 
आंतरिक शासन में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरबाणारी और मुनाफाखोरी को 
रोकना चाहती थी। वह भारत को एक घमं-निय॑ंत्रित राज्य बनाना चाहती 
था और धर्म विरोधी समी कानूनों जैसे हिंदू कोड बिछ, का विरोध करती थी । 
बह न्याय की शुद्धता, निःशुल्क शिक्षा तथा हिंदी को, रोमन अंकों के 
बिना, राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थी। वह करों के भार को घटाना चाहती 
थी और बिक्रीकर, मृत्युकर, गायों और साइकिलों के कर की विरोधिनी थी । 
आर्थिक जीवन में वह बेकारी का अंत करना, नियंत्रणों को उठाना तथा 
मंहगाई को घटाना चाहती थी। “रम-राज्य में किसानों को सभी प्रकार की 
सुविधाएं दी जायंगी। छूगान की दर निश्चित रहेगी, उसे उपज की रूप में 
भी चुकाने की सुविधा रहेगी ओर बेदखलछी की प्रथा बंद कर दी जायगी। 
दसशुना वसूली की रकम छोटा देने का प्रयत्न होगा । अमिकों के हितों की 
पूर्ण रक्षा की जायगी। उनमें और उद्योगपतियों में परस्पर मेल और सौहाद॑ 
उत्पन्न किया जायगा ?---मुद्रा का प्रचकछन कम करने के लिए! रामराज्य- 
परिषद्‌ वंस्तु-विनिमय की प्रथा को पुनजोंवित करना चाहती थी। वह खाद्य- 
वस्तुओं में मिलावट की विरोधी और आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति 
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घोषित करने की पक्षपाती थी। वह गोवध को अविलंत्न बंद करना, अंत्यज्यों 
को छोकिक और पारलोकिक उन्नति का पूरा अवसर देना, शरणार्थियों की 
सहायता करना ओर पाकिस्तान स्थित अपहृत भारतीय महिलाओं का उद्धार 
करना चाहती थी। वह भारत स्थित विदेशी बस्तियों के शीघ्र ले लेने के 
पक्ष में थी और चाहती थी कि काइ्मीर का कोई भी भाग भारत के हाथ से 
निकलने न पाये । 

भारतीय जन-संघ के घोषणापत्र में हिंदुओं ओर मुसलमानों दोनों की भलाई 
के लिए संयुक्त भारत की स्थापना पर जोर दिया गया था। वह प्रांतीयता, 
भाषावाद, वर्गवाद व जातिवाद के विष से देश को बचाकर विशुद्ध राष्ट्रीयता 
के आधार पर शक्तिशाली भारत का निर्माण करना तथा खूनी क्रांति कराने 
वाली पार्टियों से उसको बचाना चाहता था। वह मारतीय सस्कृति के आधार 
पर देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं के हल के पक्ष में 
था। आधशधिक उन्नति के लिए बह जमीदारी का अंत करके किसानों तथा 
जोतने वालों को खेत का मालिक बनाना, गांवों में उद्योगों का विस्तार करके 
अन्न की कमी ओर बेकारी को दूर करना, सुरक्षा-उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
करना, देशी व्यापार के हित में विदेशी व्यापार का निर्यत्रण करना, गोबघ बंद 
करके गायों की नस्छों को सुधारना, हिंदू कोड ब्रिछ को रद्द करना और 
जल्दी से जढ्दी कंट्रोल तोड़कर अंतप्रोतीय व्यापार के प्रतिबंध को समाप्त करना 
चाहता था। वह निःशुल्क अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के पक्ष में था और 
और राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण को शिक्षा का उद्देश्य समझता था। देश की रक्षा 
के लिए वह रक्षा-संबंधी उद्योगों की शीघ्र स्थापना, विज्ञाल प्रादेशिक सेना का 
संगठन करना तथा राष्ट्र के समस्त युवकों ओर युवतियों को सैनिक शिक्षा देना 
चाहता था। वह हिंदी की राष्ट्रमाषा बनाने के पक्ष में था। भ्रष्टाचार तथा 
धूसखोरी को समाप्त करके देश के नेतिऋ स्तर को ऊँचा उठाना चाहता था| 
पाकिस्तान के संबंध में वह घुटने टेकने की नीति का विरोधी था और भारत के 
सिस्मोर काइ्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से बचाना चाहता था । 


विराट निवोचन--डपरिवर्णित मुख्य तथा कुछ अन्य दलों ने भारत की 
प्रथम संसद्‌ के निवोचन में भाम छिया। निर्वाचन वास्तव में विराट था। 
मतदाताओं की संख्या छगभग १९,५०,००,००० थी | लगभग ६० प्रतिशत 
मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। निर्वाचन के परिणाम-सरूप 
निर्मितःछोक-सभा में विभिन्‍न दलों की स्थिति इस प्रकार थी--कांम्रेस ३६२, समाज- 
 बादी. १२, कृषक-मजदूर-प्रजापा्टी ९, कम्यूनिष्ट पार्टी २३, हिंदू महासभा ४ 
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ओर जनसंघ ३। डाले गये वोटों में से ४४८ प्रतिशत कांग्रेस को मिले, १०९५ 
प्रतिशत समाजवादी दल को, ५८ अतिशत कृषक-मजदूर प्रजापार्टी को, ४४ 
प्रतिशत कम्यूनिस्ट पार्टी को, ४ प्रतिशत जन-संघ को और “९ प्रतिशत हिंदू 
महासभा को । निर्वाचन के नतीजे से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को छोकसभा में 
कुछ सदस्यों के डं शान मिले, पर उसके द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या आधे से मी 
कम थी और समाजवादी दल को २'५ प्रतिशत स्थान, यद्यपि उसके पक्ष में 
१०"५ प्रतिशत वोट पडे थे। 

संसदू का कायो रंभ--राष्ट्रपति को संसद्‌ की दोनों सभाओं अथवा किसी 
एक सभा के अधिवेशन को निर्धारित दिन और स्थान पर कराने का अधिकार 
है। पदासीन होने के पूर्व प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ती है-- 


“मैं** अमुक"' 'जो राज्य-परिषद्‌ ( अथवा छोक-सभा ) का सदस्य 
ईइवर की शपथ लेता हैँ 


निर्वाचित (या नाम-निर्देशि एम 
नि ( या नाम-निदंशित ) हुआ हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिशान करता हूँ 


कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा ओर निष्ठा रखूँगा 
तथा जिस पद को में ग्रहण करनेवाला हूँ, उसके कर्तव्यों का भ्रद्धापूर्वक 
निर्वेहन करूँगा ।?? 

राष्ट्रपति को संसद्‌ की किसी समा' अथवा दोनों सभाओं के संयुक्त अधि- 
वेशन में भाषण देने तथा किसी विचाराधीन विधेयक या किसी अन्य विषय पर 
संदेश भेजने का अधिकार है। किसी अधिवेशन के आरभ में वे दोनों सभाओं 
के संयुक्त अधिवेशन में अपना भाषण देंगे ओर यह बतलायेंगे कि अधिवेशन 
क्यों किया गया है | दोनों सभाएँं इस भाषण पर बिचार करने के लिएः समय 
निर्धारित तथा अन्य कार्यों पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने का उपबंध 
करेगी | दोनों सभाओं के अल्ग-अल्ग तथा संयुक्त अधिवेशन के निर्णय बहुमत 
के आधार पर होंगे। समापति अथवा अध्यक्ष को प्रथमतः वोट देने का 
अधिकार न होगा, किंतु यदि किसी विधेयक पर समान वोट आयँगे तो उन्हें 
निर्णायक वोठ देने का अधिकार होगा । यदि ससद्‌ की किसी सभा के कुछ 
स्थान रिक्त होंगे, तो भी बह अपना काम कर सकेगी। किसी सभा की 
काश्वाई इस आधार पर असंवैधानिक न ठहरायी जायगी कि उसके विचार 
और निणंय में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है;जिसे इस प्रकार का अधिकार 
न था। यदि किसी बात पर विचार करते समय किसी सभा का कोरम 
( 0००"ए४ ) न रह जायगा, तो या तो अधिवेशने स्थगित कर दिया. बायगा 
या जब तक कोरम न हो, तब तक के लिए निर्ूंबित कर दिया जायगा । 

२५ 
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संसद्‌ के सदस्यों के अधिकार--संविधान के उपबंधों तथा संसद की 
प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन संसद के सदस्थों 
को अपने विचारों के प्रगट करने की स्वतंत्रता दी गयी है। उनके विरुद्ध किसी 
प्रकार की कारवाई किसी न्यायालय में इस लिए. न की जा सकेगी कि उन्होंने 
संसद्‌ या उसकी कमेटी में अमुक प्रकार का भाषण तथा अमुक पक्ष में बोट 
दिया है। संसद, विधि द्वारा, समय-समय पर किसी सभा या उसकी कमेटी के 
सदस्यों के अधिकारों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निश्चित करेगी। किंतु 
जब तक इस प्रकार की विधि न बने, तब तक उनके अधिकार और उम्मुक्तियां 
वे ही होंगी जो इंगढेंड की कॉमन-सभा के सदस्यों को प्राप्त हैं। संसद के 
सदस्यों को, उसकी विधि द्वारा निर्धारित वेतन और मचा मिलेगा और जद 
तक वह इस प्रकार की विधि न बनाये, तब तक वही वेतन और भत्ता, जो 
संविधान-सभा के सदस्यों को मिलता था | 


संसद के अधिकार--संसद को संघ और समवतीं सूचियों के समस्त 
विषयों की विधि बनाने का अधिकार है। संघांतरित राज्यों के विधान-मंडल भी 
समवतती विषयों की विधि बना सकते हैं पर इस शर्त पर कि उनकी विधि को 
तत्संबंधी संघीय विधि से असंगत न होना चाहिये। असंगत होने पर संघीय 
विधि ठीक और संघांतरित राज्य की विधि विरोधात्मक अंश तक रद्द समझी 
जायगी । इस व्यवस्था का एक अपवाद भी है। यदि किसी संधांतरित राज्य 
की विधि, शध्टूपति के विचार के लिए रक्षित किये जाने के पश्चात्‌ उनको 
अनुमति प्राप्त कर छेगी, तो संघीय विधि से असंगत होने पर भी, वह उसके 
लिए ठीक समझी जायगी। संसद्‌ को अवशिष्ट बिषयों की भी विधि बनाने 
का अधिकार है। यदि संकट के काछ को घोषणा को जाय, तो घोषणा की 
अवधि तक संसद्‌ को राज्य-सूची के विषयों की भो विधि बनाने का अधिकार 
है। इस व्यवस्था का विशेष विवरण पंद्रहवँ परिच्छेद में विधायिनी शक्ति के 
विभाजन के संबंध में दिया गया है । 


प्रति वर्ष संघ का आय-व्ययक संसद के समक्ष उपस्थित किया जायगा 
और स्वीकृति के पश्चात्‌ ही कार्यरूप में प्ररित किया जायगा। संविधान 
के अनुसार “विधि के अधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित और न 
संगहीत किया जञायगा |? “भारत की संचित निधि से कोई धन विधि की 
' अनुकूलता से तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों भोर रीति से अन्यथा 
विनिंयुक्त. नहीं किया जायगा ।? द 
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संसद को मंत्रि-परिषद के निरीक्षण का अधिकार है। वह उसे अपदस्थ 
तक कर सकती है। संविधान के अनुसार मंत्रि-परिषद अपनी नीति और 
कामों के लिए सामूहिक रूप से लछोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका 
तात्पय यह है. कि यदि छोक-सभा का विश्वास उससे उठ जायगा और वह 
उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देगी, तो मंत्रि-परिषद को या तो 
पदत्याग करना पड़ेगा या छोक-सभा के विधटन के पश्चात्‌ उसके दूसरे निर्वाचन 
द्वारा छोकमत का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा । छोक-सभा के सदस्यों को प्रश्न, 
विरोधात्मक प्रस्ताव, तथा कार्य-स्थगन के प्रस्ताव द्वारा भी कार्यपाल्का की 
नीति ओर कामों की आलोचना का अधिकार दिया गया है। 


यद्यपि संसद्‌ के अधिकार प्रभुतायुक्त हैं तो भी संविधान द्वारा वे कुछ अंश 
में सीमित कर दिये गये हैं। संसद्‌ को संविधान के उल्लंघन का अधिकार 
नहीं हैं। वह उसमें संशोधन कर सकती है, पर जब तक संशोधन न हो 
जाय, तब तक उसका उल्लंघन नहीं कर सकती । यदि संसद्‌ ऐसी विधि 
बनाती है जो संविधान से असंगत है तो उच्चतम न्यायालय को उसकी व्याख्या 
करके उसे असंगत घोषित करने तथा संविधान की रक्षा का अधिकार है। 
संसद्‌ की किसी सभा में उच्चतम तथा उच्च न्यायात्यों के न्यायाधीशों के 
पदाचरण के विषय में तब तक बहस न होगी, जब्च तक वह किसी न्यायाधीश 
को अपदस्थ करने पर विचार न कर रही हो | 


.... विधान-अक्रिया--( 7,९27980 76० 7770060 प्रा ) विधि-निर्माण की 
प्रणाली न्यूनाधिक वही है जो सन्‌ १९३५ के भारतीय शासन संबंधी ऐक्ट सन्‌ 
१९३५ के द्वारा निधोरित की गयी थी। संसद की किसी सभा में धन-संबेधी 
विधेयकों के अतिरिक्त समस्त संघीय, समवर्ती और अवशिष्ट विषयों के विधेयक 
रखे जा सकेंगे । उनके, विधि में परिणत होने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता 
यह है कि वे दोनों सभाओं द्वारा खीकृत हों। यदि संसद्‌ की एक समा 
द्वारा पास किये गये विधेयक को दूसरी समा खीकार नहीं करती, या उसे इस 
प्रकार संशोधित करती है जो पहली सभा को मान्य नहीं है या उपस्थित किये 
जाने के छः माह पश्चात्‌ तक उसे पहली सभा में अपने निर्णय के साथ वापस 
नहीं भेजती, तो राष्ट्रपति को दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन के बुलाने 
का अधिकार है। इसके बहुमत का निर्णय दोनों समाओं का निर्णय समझा 
जायगा | दोनों सभाओं द्वारा अछग अलग अथवा संयुक्त अधिवेशन में 
खीकृत विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए उपस्थित किये 
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जाय॑ंगे। उन्हें अनुमति देने या न देने या विधेयक को अपने संदेश के साथ 
पुनर्विचार के लिए छोटा देने का अधिकार है। यदि पुनर्विचार के पश्चात्‌ 
संसद की दोनों सभाएं उसे मौछिक या संशोधित रूप में पुनः पास करेगी, तो 
राष्ट्रपति अनुमति देने से इनकार न कर सकेंगे । 

संसद की दोनों सभाओं के संबंध के विषय में निम्नलिखित बातें भी 
उल्लेखनीय हैं--( १ ) संसद में लंबित ( ?७70772 ) विधेयक्र सभाओं के 
सत्रावसान के कारण समाप्त न हो जायंगे। (२) राज्य-परिषद में लंबित 
विधेयक्र जिसे छोक-सभा ने पास नहीं किया है, छोक-सभा के विघटन पर समाप्त 
न होगा। (३ ) छोक-सभा में लंबित विधेयक उसके विघटन पर समाप्त समझा 
जायगा। (४) लछोक-सभा द्वारा स्वीकृत विधेयक जो राज्य-परिषद के विचाराधीन 
है, साधारणतया उसके विघटन के पश्चात्‌ समाप्त समझा जायगा । (५ ) संविधान 
के अंतगत संसद की प्रत्येक सभा को अपनी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम 
बनाने का अधिकार है। पर संयुक्त अधिवेशन के प्रक्रिया के नियम राज्य- 
परिषद के सभापति और छोक-सभा के अध्यक्ष के परामश के पश्चात्‌ राष्ट्रपति 
बनावेंगे। (६ ) संयुक्त अधिवेशन में छोक-सभा का अध्यक्ष सभापति का 
आसन भ्रहण करेगा । उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति सभापति बनेगा जो 
यथास्थिति नियमों के अंतर्गत निधौरित किया जाय । 

वित्तीय विधेयक--वित्तीय-विधेयकों की विशेष व्यवस्था की गयी है। 
ये केवल छोक-सभा में ही आरंभ होंगे। यदि कोई वित्तीय-विधेयक लछोक- 
सभा द्वारा स्वीकृत हो गया हो तो वह राज्य-परिषद में उसकी सिफारिश के 
लिए भेजा जायगा | सिफारिश के सहित चौदह दिन में, उस विधेयक को 
लोक-सभा में वापस आ जाना चाहिये। यदि चौदह दिन में मौछिक या 
संशोधित रूप में बह वापस नहीं आता तो वह राज्य-परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत समझा 
जायगा | किंतु यदि राज्य-परिषद, निर्धारित अवधि के भीतर, विधेयक को 
अपनी सिफारिशों के साथ, लोकसभा में वापस कर देगी, तो छोकसभा उस 
पर पुनः विचार करेगी। उसे अधिकार है कि वह राज्य-पश्षिद की सिफारिशों 
को खीकार करे अथवा न करे | याद कोई विधेयक राज्य-परिषद की सिफारिशों . 
के बिना छोक-सभा द्वारा स्वीकृत होगा, तो उसके साथ लोक-सभा के अध्यक्ष 
को अपना प्रमाण-पत्र छगाना पड़ेगा। इस प्रकार वित्तीय विधेयक जब ससद 
की दीनों' सभाओं द्वारा स्वीकृत हो जाय॑ंगे तो बे राष्ट्रपति के पास उनकी 
अनुमति के लिए भेजे जायंगे और उनकी अनुमति प्राप्त करके विधि बन 
जाय॑गे | है | 
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निम्नलिखित विषयों के विधेयक वित्तीय-विधेयक निर्धारित हुए हैं--(१) जो 
किसी कर को छगाते, बढ़ाते, घठाते, बदछते या विनियमित करते हों। (२) 
जो भारत-सरकार द्वारा ऋण लेने या गारंटी देने या भारत-सरकार द्वाय लिये 
गये अथवा ढिये जाने वाले धनसंबंधी उत्तरदायित्वों का संशोधन या विनियमन' 
करते हों। (३ ) जो भारत की संखचित या आकस्मिक निधि की रक्षा तथा 
उसमें धन डाछने या उससे धन निकालने के संबंध में हों। (४ )जो भारत 
की संचित निधि से धन का विनियोग करते हों। (५) जो किसी व्यय को 
भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करते तथा ऐसे व्यय को 
बढ़ाते हों। (६ ) जो उपरिलिखित विषयों के आतनुषगिक विषयों से संबद्ध 
हों। असुक विधेयक धन विषयी है या नहीं, इसके संबंध में छोकसभा के 
अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा । 

संसद के वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित बाते आती हैं--( १ ) 
वार्षिक आयनव्यय का ब्योरा, (२) अनुदान की मांग, (३ ) विनियोग 
विधेयक, ( ४ ) अन्य वित्तीय विधेयक | प्रति वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति संसद के 
सम्मुख वार्षिक आय-व्यय का ब्योरा पेश करावेंगे | व्यय के दो भाग होंगे, 
पहला वह जो संचित निधि पर भारित है और दूसरा वह जो इसके अतिश्क्ति 
है। निम्नलिखित व्यय सचित निधि पर भारित व्यय हैं--( १ ) राष्ट्रपति का 
वेतन, भत्ता और उनके पद संबंधी अन्य खर्च; ( २ ) राज्य-परिषद के समापति 
और उपसभापति तथा छोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन ओर 
भत्ता; ( ३ ) ऐसे ऋण-भार जिनका उत्तरदायित्व भारत-सरकार पर हो; (४) 
उच्चतम न्यायाल्य के न्यायाधीशों को या उनके बारे में दिये जाने वाले वेतन, 
भत्ते और पेंशन; ( ५ ) संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके बारे में 
दी बाने वाली पेंशनें; ( ६ ) भारत के राज्य-क्षेत्र के अंतगत उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीशों की पेंशनें; इसमें पृष्ठ २६५ पर दी गयी तालिका के अ वर्ग के 
उन राज्यों के न्यायाधीशों की भी पेँशनें सम्मिलित हैं जो संविधान के आरंभ में 
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते थे । ( ७ ) भारत के निर्यत्रक- 
महालेखा-परीक्षक ( (077०० 4&एत700" 6७7७7) ) को और 
उनके बारे में दिये जाने वाले वेतन और भत्ते; (८) किसी न्यायात्य या. 
मध्यस्थ न्यायालय के निर्णय के संबंध का व्यय; ( ९ ) अन्य कोई व्यय जो 
संविधान या संसद विधि द्वारा, इस प्रकार का निश्चित करे। व्यय की उक्त 
मर्दें संसद के वोट पर निर्भर न होंगी, पर वह उनके विषय में वादु-विवाद कर 
सकेंगी। व्यय की अन्य मंदे संसद की स्वीकृति पर. निर्भर होंगी। उसे अधिकार 


प [ ३२६ | 


है कि उन्हें स्वीकार करे अथवा अस्वीकार, या उनमें आवश्यक परिवर्त्तन कर 
दे। इस प्रकार संसद अनुदान की माँगों ( ॥0677%748 407 07७7(8 ) 
को स्वीकृत करेगी । उसे उन माँगों की भी स्वीकृति का अधिकार है जिनके 
अनुसार संघ की आय होगी। ये सब विनियोग विधेयक ( 4.970079६00 
आ! ) के अंतर्गत आवेगी। संघ के प्रत्येक विधेयक अथवा अनुदान के 
रिए. राष्ट्रपति की सिफारिश का होना आवश्यक है। 


संसद्‌ की विशेषताएँ--इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि संसद्‌ की कुछ विशेषताओं को बतछा दिया 
जाय। वे इस प्रकार हैं-- 


(१) संसद का निर्वाचन वयरक मताधिकार के आधार पर हुआ है। 
संसार के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले, जिसमें 
इतने अधिक व्यक्तियों को एकदम मताधिकार दिया गया हो । 


(२) संसद सर्व-प्रभुता-संपन्न संथा है। छोक-सभा का स्थान, राज्य-परिषद्‌ 
के स्थान से कुछ उच्चतर समझा गया है। यह बात धन संबंधी विधेयकों और 
मंत्रि-परिषद के उत्तरदायित्व की व्यवस्था से स्पष्ट है | राष्ट्रपति भी संसद 
की सत्ता में अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते । वे उसके द्वारा प्रस्तावों को, 
उसके पास अपने सुझावों के साथ पुनविचार के छिए भेज सकते हैं। पर 
यदि वह उनके सुझावों को नहीं मानती, तो उन्हें उसके द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों 
को अपनी अनुमति देनी पड़ती है। संसद की दोनों सभाएँ उनके द्वारा जारी 
की गयी ऑर्डीनिंसों तथा संकटकालीन घोषणा को रद कर सकती हैं। वे 
महाभियोग के प्रस्तावों को, निर्धारित बहुमत से' खीकार करके, उन्हें अपदस्थ 
तक कर सकती हैं । 


(३) नये संविधान में न्यायालयों द्वारा समीक्षा की व्यवस्था है। संघ- 
संविधानों की यह विशेषता कुछ देशों में पायी जाती है। इसके अनुसार 
उच्चतम न्यायाल्य को संविधान की व्याख्या तथा कानूनों की समीक्षा करके 
उनकी संवेधानिकता के निर्णय का अधिकार है। उच्चतम न्यायारय का 
निर्णय सभी को स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा संविधान 
की अतिक्रमण ( 70]9007४ ) से रक्षा की गयी है । 

(४) नये संविधान द्वारा दोनों समाओं के मतभेद को दूर करने के ढिएं 


उनके संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था हैं। इसमें भारतीय शासन संबंधी सन्‌, 
१९३५ के ऐक्ट का प्रभाव स्पष्ट है। अन्य देशों में इस प्रकार की व्यवस्था 
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नहीं पायी जाती। संयुक्त-राज्य अमरीका में ऐसे मतभेद को दूर करने के 
लिए दोनों सभाओं की कमेटियों के सम्मेलन होते हैं। फलखरूप जो कुछ 
अंतिम निर्णय होता है वह समझोते के आधार पर होता है। भारतीय व्यवस्था 
में समझोते का विशेष स्थान नहीं है । अंतिम निर्णय वोट पर निर्भर करता है 
जिसमें छोकसभा, बहुसंख्यक होने के कारण, अपने मत को राज्य-परिषद पर 
छाद सकती है। उक्त व्यवस्था राज्यपरिषद के अधिक ग्रमावशाली हो जाने 
की आशंका से भी मुक्त नहीं है। यदि किसी समय छोक-सभा के सदस्य 
किसी विचाराधीन विधेयक के पक्ष और विपक्ष में न्‍्यूनाधिक बराबर संख्या में 
हुए, उस समय उपरिवर्णित व्यवस्था के कारण, राज्यपरिषद का निणय ही दोनों 
सभाओं का निर्णय होगा । 


(५) राष्ट्रति को, किंचित काल के लिए, संसद द्वारा खीकृत विधेयकों 
को अपनी अनुमति न देकर, विलंबितं करने का अधिकार है। इस अधिकार 
का उपयोग भी मंत्रि-परिषद्‌ की मंत्रणा पर निर्मेर करता है । छोक-सभा में 
पराजित म॑त्रि-परिषद इस प्रकार की मंत्रणा न दे सकेगा। उत्तरदायी शासन 
की व्यवस्था के कारण, ऐसे मंत्रि-परिषद को ऐसी मंत्रणा देने की आवश्यकता 
ही न पड़ेगी । अतएव बहुत संभव है कि अपने व्यावहारिक रूप में राष्ट्रपति 
का उक्त अधिकार न्यूनाधिक नहीं के बराबर हो जाय । 


(६) प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमता के आधार पर संसद की 
किसी कायवाही की मान्यता पर कोई आपत्ि नहीं की जा सकती । 


कक. 


(७) भारत « के प्रत्येक मंत्री ओर महामान्यवादी ( 407ए008&/० 
6०7०७/७) ) को अधिकार है कि वह संसद्‌ की किसी भी सभा, दोनों सभाओं 
के संयुक्त अधिवेशन तथा संसद्‌ की किसी कमेटी में जिसका वह सदस्य है, 
बोले तथा दूसरे प्रकार की कारवाइयों में माग ले, किंठ केवछ इस कारण उसे 
» मतदान का अधिकार न होगा । 


(८) संसद का कार्य हिंदी या अंगरेजी में किया जाता है। 
यदि कोई सदस्य हिंदी या अंगरेजी में अपनी पर्याध्ष अमिव्यक्ति 
नहीं कर सकता तो राज्य-परिषद के सभापति या छोक-सभा के अध्यक्ष या ऐसे 
रूप में कारय॑ करनेवाले व्यक्तियों की आशा से वे अपनी-अपनी समाओं में 
अपनी मातृ-भाषा में अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जब तक संसद विधि 
द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था न करे, पंद्रह बरस के पश्चात्‌ अंगरेजी का प्रयोग 
ब'द हो जायगा | 
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अभ्यास 
नये संविधान द्वारा राष्ट्रपति ओर उप-राष्ट्रपति के निवाचन की क्‍या 
व्यवस्था की गयी है ? 
राष्ट्रपति के अधिकारों का संक्षिप्त विवरण लिखिये । 
महामियोग का क्या ताप है? संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 
को किस प्रकार अपदर्थ कर सकती है ? 
भारत के मौजूदा राष्टर-पति का नाम लिखिये । उनका निर्वाचन किस 
प्रकार हुआ है ? 
नये संविधान द्वारा राष्ट्रपति और मंत्रि-परिषद्‌ के संबंध पर एक 
लेख लिखिये । 
संसद्‌ का क्‍या तात्पय है? उसकी विशेषताओं का संक्षिप्त 
विवरण लिखिये । 
लोक-सभा ओर राज्य-परिषद्‌ की रचना का संक्षिप्त विवरण लछिखिये | 
संघीय संसद के अधिकारों का संक्षिप्त विवरण लिखिये । 
संसद की विधि-निर्माण प्रणाली का संक्षिप्त विवरण लिखिये । 
धन-संबंधी प्रस्ताव का क्या अर्थ है? भारतीय संसद घन-संबंधी 
प्रस्तावों पर किस प्रकार विचार करती है ? 
नये संविधान द्वारा संसद की दोनों सभाओं के मतसेद को केसे दूर 
किया जा सकता है ? 
संतद्‌ ओर मंत्रि-परिषद के संबंध को आछोचनात्मक व्याख्या कीजिये! 


१८ 


संघीय न्यायपालिका 
उच्चतम न्यायारूय 

संघ-संविधानों में न्यायालयों का स्थान---संघ-संविधान प्रायः लिखित 
और अनमनीय होते हैं और उनमें संविधान द्वारा संघ ओर संघांतरित राज्यों 
में काम का बंठवारा कर दिया जाता है। न्यायालयों का भी विशेष स्थान होता 
है। संघ-संविधान एक इकरारनामे के समान होता है जिसकी धाराओं के 
संबंध में मतभेद का होना स्वाभाविक है। अतएव इकरारनामे की रक्षा तथा 
उसकी व्याख्या के लिए न्यायालयों के विशेष स्थान की व्यवस्था होती है । 
भारत के संघ-संविधान में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गयी है 
जिसका काम संविधान की रक्षा एवं व्याख्या है। संविधान के इन अनुच्छेदों पर 
संयुक्त-राज्य-अमरीका का प्रभाव स्पष्ट है । 


उच्चतम ( 5097७706 ) न्यायालय की रचना--“भारत के उच्चतम 
न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिक से अधिक सात न्यायाधीश 
होंगे ।? संसद को विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। 
उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है । 
नियुक्ति के समय वे उच्चतम या उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों का परामर्श 
लेंगे, जिन्हें वे उचित समझें, पर प्रधान न्यायाधीश के अतिरिक्ति अन्य न्याया- 
धीशों की नियुक्त में प्रधान न्यायाधीश का परामश अवश्य लिया जायगा | इस 
व्यवस्था से स्पष्ट है कि प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशों की नियुक्ति में 
विशेषज्ञों का परामर्श लिया जायगा । पर राष्ट्रपति के लिए, यह अनिवाये नहीं 
कि वे उस परामश के अनुसार ही न्यायाधीशों को नियुक्त करें। नियुक्ति की 
उक्त व्यवस्था भारतीय संविधान की एक विशेष बात है। उसका उद्देश्य 
प्रधानतया यह है कि ऐसे ही व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हों जिन्हें अपने काम 
का यथोचित शान हो । 

न्यायाधीशों की योग्यताएँ--उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त 
होने के लिए कुछ योग्यताएँ निर्धारित कर दी गयी हैं। भारत के नागरिक 
होने के अतिरिक्त, वे इस प्रकार हैं--( १ ) वे व्यक्ति जो किसी उच्च न्‍्यावाल्य 
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या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में मिलाकर कम से कम पांच बरस 
तक न्यायाधीश रह चुके हों । (२ ) वे वकीछ जो किसी उच्च व्यायावुय या 
दो या अधिक उच्च न्यायलय या दो या अधिक उच्च न्यायालयों में मिलाकर कम 
से कम दस बरस तक वकाछ्त कर चुके हों। (३ ) वे व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के 
मतानुकूछ, सुविख्यात कानून जानने वाले हों । नियुक्त न्यायाधीश ६५ बरस की 
अवस्था तक अपने पद पर रह सकते हैं। वे राष्ट्रपति के पास त्यागपत्र भेजकर 
इसके पूर्व भी अछ्ग हो सकते हैं । यदि संसद की प्रत्येक सभा कुछ सदस्यों के 
आधे तथा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अयोग्यता या दुराचार के 
कारण किसी न्यायाधीश के निकालने की प्रार्थना करे, तो राष्ट्रपति अपने आदेश 
द्वारा उसे निकाछ सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश को ५००० रु० मासिक वेतन 
मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को ४००० र० मासिक । इसके अतिरिक्त 
उन्हें बिना किराये का मकान भी मिलता है। 

पदासीन होने के पूर्व प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त 
किसी व्यक्ति के सम्मुख निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ती है-- 

“मैं, 'अमुक**जो भारत के उच्चतम न्यायाव्य का प्रधान 

हु + . इश्वर की शपथ लेता हूँ, 

न्यायाधीश ( न्यायाधीश ) नियुक्त हुआ ० निकाह जान करता हैं 
कि में विधि द्वारा संस्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखू गा, 
तथा मैं सम्यक्‌ प्रकार से और निष्ठापूर्वक तथा अपनी पूर्ण योग्यता, ज्ञान और 
विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना 
पालन करूँगा तथा विधियों की मर्यादा बनाये रखूगा।” 

अधान न्यायाधीश के अधिकार--मुकद्दमों के निर्णय के अतिरिक्त, 
प्रधान न्यायाधीश को कुछ अन्य अधिकार भी दिये गये हैं । उनमें से निम्नलिखित 
उल्लेखनीय हैं। यदि किसो समय उच्चतम न्यायालय का कोरम पूरान होंतो 
प्रधान न्यायाधीश, संबद्ध उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामश से, 
उस न्यायालय के उपयुक्त न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में काम करने की 
लिखित प्रार्थना करेंगे और वह न्यायाधीश अन्य कामों के पूर्व प्रधान न्यायाधीश 
को आशा का पाठन करेगा। उच्चतम या संघीय न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीशों . 
से भी वे इसी प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं। दोनों अवस्थाओं में राष्ट्रपति, 
की अनुमति आवश्यक है। उच्चतम न्यायाल्य के अधिकारी और कर्मचारी, ' 


प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा निर्धारित न्यायाधीश था अधिकारी द्वारा नियुक्त 
होते हैं । 
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तथ्य ( (806 ) का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ या होनेवाला है जो इस 
प्रकार का तथा ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि इस पर उच्चतम न्यायालय 
का मत लेना चाहिये, तो वे उस प्रश्न को उसके विचारार्थ सौपेंगे और वह 
आवश्यक कारवाई के पश्चात्‌; राष्ट्रति के सम्मुख अपनी उचित राय 
रख सकेगा । 


उच्चतम न्यायालय संबंधी अन्य बातें--उच्चतम न्यायारुय से संबद्ध ' 
निम्नलिखित अन्य बातें भी उल्लेखनीय हैं--- 


(१ ) उच्चतम न्यायालय के अधिवेशन दिल्ली या किसी अन्य ऐसे स्थान 
में होते हैं जिन्हें प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रति की अनुमति से निश्चित करें। 
(२) उच्चतम न्यायाल्य अमिलेख ( 4०0070 ) का न्यायाल्य है और उसे 
अपने अवमान करने वालों को दंड देने के सहित ऐसे न्यायारूयों की सब 
शक्तियां प्राप्त हैं । (३ ) संसद को उच्चतम न्यायाक्य के अधिकार-क्षेत्र के 
बढ़ाने का अधिकार है| (४ ) उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का बंधन 
भारत के राज्य-क्षेत्र में स्थित सब न्यायालयों पर है। (५) भारत के राज्यजक्षेत् 
के समस्त असैनिक और न्याय-संबंधी अधिकारी उच्चतम न्यायाठय की सहायता 
से काम करते हैं। (६) संसद द्वारा निर्मित कानूनों के अंतर्गत, राष्ट्रपति के 
अनुमोदन से, उच्चतम न्यायाबूय अपनी काय-पद्धति के नियम बना सकता है। 
( ७ ) ऐसे मुकदमों की सुनवायी, जिनका संबंध किसी महत्त्वपूर्ण कानूनी 
प्रश्न से हो या जो राष्ट्रपति द्वारा परामश के छिए उसके अधीन किये गये हों, 
कम से कम पांच न्यायाधीश करेंगे। (८ ) उच्चतम न्यायारूय के सब निर्णय 
खुली अदाख्त में दिये जाते हैं। निर्णय बहुमत के आधार पर किये जाते हैं । 
( ९ ) उच्चतम न्यायालय को जनता के मूल अधिकारों तथा संविधान की रक्षा का 
अधिकार है। (१०) कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप 
में पद धारण कर चुका है, भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय 
अथवा अधिकारी के सम्मुख वकालत नहीं कर सकता | 


उपसंहार--उच्चतम न्यायालय की उक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि भारत 
के नये संविधान में उसका स्थान बहुत दी महत्त्वपूर्ण है। संविधान-निर्माताओं ने 
उसे अधिक से अधिक योग्य तथा खतंत्र बनाने का प्रयक्ष किया है। उसके. 
निर्णयों की अवद्देलना नहीं की जा सकती । वह अपने अवमान करने वालों को 
दूंड॒ दे सकता है। संसद से विधि द्वारा निदेश, आदेश था रेख, जिनके अंतर्गत 
बंदी प्र्यक्षीकरण, ( 30०७8 (१०7७४ ), परमादेश ( /४७70%7778 ); 
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प्रतिषेष ( 07/0007007 ), अधिकार-पृच्छा ( 0४० ए७77७60 ), उम्रेषण 
(७ ०70४07७४ ) के लेख भी सम्मिलित हैं, के अधिकारों को पाकर बह 
इनका प्रयोग कर रहा है तथा कर सकेगा। उच्चतम न्‍्यायाल्य के उच्त 
अधिकारों का होना अनिवाये है। संघ-संविधान योग्य, निष्पक्ष, खतंत्र और 
निर्भय न्यायालयों के बिना सफल नहीं हो सकता। 


अभ्यास 


4. संघ संविधानों में न्यायपालिका के स्थान पर एक निबंध लिखिये । 


२, उच्चतम न्‍्यायारूय के न्यायाधीशों सें किन-किन योग्यताओं का होना 
आवश्यक है ! उन्हें किस प्रकार नियुक्त किया जाता है ! 

३, रचना के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय की अन्य महत्वपूर्ण बातों को 
समझाकर लिखिये । 

४, उच्चतम न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को आलोचनात्मक व्याख्या 
कीजिये । 


७, संघीय कार्यपालिका, संसद और स्यायपालिका में क्या संबंध है ? 


वकमका०ममरलपिम हि पीसयपान्‍न्‍माकबपाकमत 
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संघांतरित राज्यों का शासन 
कार्यपालिका, विधान-मंडछ ओर न्यायपालिका 
(१) का्य-पालिका 


भारतीय संघ के अंग--प्रत्येक संघ-राज्य दो या अधिक राज्यों के मेल 
से बनता है। भारत भी राज्यों का संघ है। संविधान द्वारा वे चार भागों में 
विभाजित किये गये हैं। पहले भाग में उन राज्यों की गणना है जो सन्‌ १९५० 
ई० के पूर्व प्रांत कहे जाते थे; जैसे आसाम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, 
उड़ीसा, पंजाब, मध्य-प्रदेश और उत्तर-प्रदेश । दूसरे भाग में उन राज्यों की 
गणना है जो पहले भारतीय रियासतों के नाम से प्रसिद्ध थे। इनमें से बड़ी 
रियासतें, जैसे जम्मू ओर काश्मीर, हैदराबाद और मेसूर खतंत्र संघांतरित 
इकाइयों के रूप में खीकार कर छी गयी हैं और दूसरी रियासतों को मिलाकर 
संघ बनाये गये हैं। संघांतरित रियासती संघों के नाम राजस्थान, मध्यमारत, 
पटियाला तथा पूर्वी पंजाब का रियासती संघ, सौराष्ट्र, द्रावनकोर-कोचीन, तथा 
विंध्य प्रदेश हैं। तीसरे भाग में उन राज्यों की गणना है जो पहले चीफ 
कमिश्षरों के प्रांत थे। इनकी संख्या इस समय दस है। इनमें कुछ रियासतें भी 
सम्मिलित हैं। इनके नाम इस प्रकार हँँ--पंथ-पिपछोदा सहित अजमेर, भूपाछ, 
बिलासपुर, कुगं, कूच-बिहार, दिली, हिमाचछ प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। 
चोथे भाग में अंडमांस और नीकोबार द्वीप-समभूहों की गणना है, पर इन्हें 
राज्य की उपाधि नहीं मिली है। प्रथम दो भागों के संघांतरित राज्यों का 
शासन कुछ अंतरों के अतिरिक्त, न्यूनाधिक एक ही प्रकार का है। अतएव 
हम पहले प्रथम वर्ग के राज्यों के शासन का विवरण देकर, यह बतलायेंगे 
कि दूसरे वर्ग के राज्यों का शासन उनसे ' किन बातों में भिन्‍न है । 


राज्यपाल ( गवर्नेर )--प्रथम वर्ग के प्रत्येक संघांतरित राज्य के लिए 
एक राज्यपाल ( गवनर ) की व्यवस्था है। राज्य की समस्त शासकीय सत्ता 
उसमें निहित है और वह उसका प्रयोग या तो खये| करता है या अपने 
'अधीनस्थ अधिकारियों के ढ्वारा। राज्यपाछ की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति 


प 
ई 
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को है। इस अधिकार का प्रयोग वे मंत्रि-परिषद की सहायता और मंचत्रणा से 
करेंगे। राज्यपार तभी तक अपने पद पर रह सकेगा जब तक राष्ट्रपति चाहें 
या वह खब॑ ही त्यागपत्र देकर अछग न हो जाय । इन दोनों शर्तों के अंतगत 
राज्यपाल का कार्यकाल साधारणतया पांच बरस निश्चित किया गया है। इस 
अवधि के पश्चात्‌ भी वह उस समय तक अपने पद पर रहेगा, जब तक उसके 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति न हो जाय । कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं 
है तथा जिसकी अवस्था ३५ बरस से कम है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए. 
उपयुक्त न समझा जायगा | राज्यपाल न तो राज्य के विधान-मंडर की किसी 
सभा का सदस्य होगा ओर न अपने कार्यकाल में किसी अन्य छाभ-प्रद स्थान को 
अहण कर सकेगा । उसे पालमेंट द्वारा निर्धारित वेतन और मचा तथा रहने को 
बिना किराये का सरकारी निवास-स्थान मिलेगा। पार्मेंट के निर्णय के पूर्व 
राज्यपाछ को संविधान द्वारा निर्धारित ५५००) र० मासिक वेतन मिलेगा । 
उसका वेतन, भत्ता तथा विशेषाधिकार उसके कार्य-कालछ में घटाये न जायेंगे । 
किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए यह आवश्यक नहीं कि घह उसका 
निवासी हो | व्यवहार में अमी तक साधारणतया दूसरे राज्यों के प्रभावशाली 
व्यक्ति ही राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इस पद्धति के अंतस्तलू में संभवतः यह 
भावना हे कि दूसरे राज्यों के निवासी अधिक निष्पक्षता के साथ अपने उत्तर- 
दायित्वों का वहन करेंगे । 


पदासीन होने के पूर्व राज्यपाल को अपने पद की निम्नलिखित शपथ लेनी 
पड़ेगी “मैं ******* अमुक' ******* ईश्वर की शपथ लेता हूँ या सत्यनिष्ठा 
से प्रतिशन करता हूँ कि में श्रद्धापूषंक (राज्य का नाम ) के राज्यपाल 
का कार्यपात्न ( अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निवेहन ) करूँगा तथा अपनी 
पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, ओर प्रतिरक्षण करूँगा 


और मैं ( राज्य का नाम ) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा” 


मंत्रि-परिषदू--राज्यपाल को अपने काय-संपादन में मंत्रणा और सहायता 
देने के रहिए, मुख्य-मंत्री के नेतृत्व में एक म॑त्रि-परिषद्‌ की व्यवस्था है। 
मुख्य मंत्री को राज्यपाछ नियुक्त करेंगे और मुख्य मंत्री की मंत्रणा से अन्य 
मंत्रियों को भी | मुख्य-मंत्री की नियुक्ति में राज्यपार को अपने विवेक के प्रयोग 
की अधिक गुंजाइश न होगी । उत्तरदायी शासन के आदश के कारण उसे उसी 
व्यक्ति को मुख्य मंत्री नियुक्त करना पड़ेगा, जो प्रांतीय विधान-समा के बहु-संख्यक 
'दल का नेता हो। अन्य मंत्री भी साधारणतया प्रांतीय विधान-मंडल के सदस्य 
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होंगे । बाहरी व्यक्ति मंत्री नियुक्त हो सकेंगे, किंतु इस शर्ते पर कि यदि छ; 
महीने के भीतर वे प्रांतीय विधान-मंडछ के सदस्य नहीं हो जाते, तो उन्हें 
मंत्रि-पद से हटना पड़ेगा । पदासीन होने के पूर्व मुख्य-मंत्री तथा अन्य मंत्रियों 
को अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेना पड़ेगी। मंत्रि-मंडल सामूहिक 
रूप से अपने कामों के लिए विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होगा । मंत्रियों को 
विधान-मंडल द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा, किंतु जब तक वह निर्धारित न 
किया जाय, वे' उसी वेतन के अधिकारी होंगे, जो नये संविधान के लागू होने 
के पूर्व उन्हें मिक्ता था। राज्यपालों को कुछ विवेक के भी अधिकार हैं। 
उनका निर्धारण वे अपने विवेक के अनुसार करेंगे | इन कामों में राज्यपाल के 
लिए मंत्रि-परिषद्‌ की सहायता और मंत्रणा से काम करना आवश्यक न होगा। 
किसी विषय में, मंत्रि-परिषद्‌ ने राज्यपाल को परामर्श दिया या नहीं और 
यदि दिया तो क्‍या (--इस विषय में किसी न्यायालय को जांप्व करने का 
अधिकार न होगा । 


राज्यपाल ( गबनेर ) के अधिकार--नये संविधान द्वारा राज्यपाल को 
अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार दिये गये हैं। हम उन्हें तीन भागों में विभक्त कर 
सकते हैं-- 


(१ ) कायपाढिक्रा संबंधी अधिकार--राज्य के सर्वोच्च शासकीय 
अप्विकार राज्य-पाल को हैं। राज-सूची के समस्त विषयों पर उसका अधिकार 
है। समवर्ती सूची पर भी उसका अधिकार है पर राष्ट्रपति के अधीन रहकर | 
राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी काय उसके नाम पर किये जायैँंगे | बह 
ही मुख्य मंत्रो को नियुक्त करेगा और उसकी मंत्रणा के अनुसार अन्य मंत्रियों 
को । महाधिवक्ता ( एडवोकेट जनरछ ) की नियुक्ति का अधिकार भी उसी को 
है। इस अधिकारी में उन सन्न योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवश्यक समझी गयी हैं। यदि राज्यपाल को 
किसी समय यह विदित हो कि राज्य पर संकट आनेवाछा है, तो वह उसकी 
धूचना राष्ट्रपति को देगा और यदि वे उसकी सचना के आधार पर संकट के 


'काछ को घोषणा कर देंगे, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के आदेशानुसार काम 
' करना पड़ेगा । वह अपने शासकीय अधिकारों का प्रयोग या तो म॑त्रि-परिषद्‌ 
की मंत्रणा के अनुसार करेगा या अपने विवेक के अनुसार। उसे अपने विवेक 


के अनुसार ही, यह निश्चित करने का अधिकार है कि कौन से काम वह मंत्रि- 
परिषद्‌ की संत्रणा से करे और कौन से अपने विवेक के अनुसार | 
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विधि-निमोण संबंधी अधिकार--राज्यपाल, राष्ट्रति की भाँति अपने 
अपने विधान-मंडलों के अंग हैं। जिन राज्यों के विधान-मँंडलों में दो खभाएँ 
हैं वहाँ उसे विधान-परिषद्‌ ( लेजिस्लेटिब कोंसिछ ) के कुछ सदस्यों को मनो- 
नीत करने का अधिकार हैं। वह ही विधान-मंडल के अधिवेशनों को कराता 
तथा विधान-सभा ( 4.6.22)8]8076 4858०7709 ) को विधेटित कर सकता 
है। विधान-मेंडल द्वारा खीकृत कोई भी विधेयक उसकी अनुमति के बिना 
कानूम नहीं बन सकता । उसे अनुमति देने, न देंने या विधेयक को रा पति के 
आज्ञा के लिए रिजर्व करने का अधिकार है। वह उसे बिधान-मंडर के पास 
पुनविचार के लिए भी भेत्र सकता है। किंतु यदि पुनर्विचार के पश्चात्‌ विधान- 
मंडल उस विधेयक को पुनः मौलिक या संझोधित रूपे में पास करता है तो 
पघह अपनी अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता, पर उच्च न्यायालय के 
अधिकारों पर कुप्रभाव डालनेवाले विधेयकों को राष्ट्रपति की आशा के लिए रिजव॑ 
कर सकता है। जिन दिनों विधान-मंडरू के अधिवेशन न होते हों, वह अध्या- 
देश ( ऑर्डनिंसे ) जारी कर सकता है। ये विधाम-मंडछ के अधिवेशन के 
आरंभ के पश्चात्‌ अधिक से अधिक छः सप्ताह तक छागू रहेंगे । इस अबधि 
के पूर्व भी वे स्वयं राज्यपाल द्वारा वापस लिये जा सकते हैं या विधान-मंडल था 
सभा के प्रस्ताव द्वारा रद किये जा सकते हैं। राज्यपाल ऐसे विषयों की ऑर्डी- 
नेंसें न जारी करेगा, जिनके संबंध के प्रस्ताव वह राष्ट्रपति की भाज्ञा के छिए! 
रिजर्व करता । राज्यपाक को विधान-सभा अथवा विधान-मंडल की दोनों या 
एक सभा में अपना भाषण देने का अधिकार है। वह विचाराधीन किसी 
विधेयक के विषय में अपना संदेश मेज सकेगा और संबद्ध सभा यथासुविधा 
शीघ्रता से उस पर विचार करेगी। प्रय्ेक अधिवेशन के आरंभ में वह अपना भाषण, 
देगा जिस पर विचार करने के लिए पूर्वबर्तिता देने का उपबंध किया जायगा । 
आर्थिक अधिकार--प्रति वर्ष राज्यपाछ, राज्य की आय-व्यय का लेखा, 
विधान-मंडल ओर जहाँ केवछ एक ही सभा हो, विधान-सभा के समक्ष पेश- 
करावेंगे । विधान-मंडल या सभा किसी ऐसी माँग को स्वीकार न करेगी जो 
राज्यपाक के नाम पर न हो। वित्तीय विधेयक केवछ विधान-समभा में ही 
आरंम होंगे। अमुक विधेयक वित्तीय हे अथवा नहीं, इस संबंव में अध्यक्ष , 
का प्रमाणपत्र सर्वमान्य होगा । विधान-मंडक अथवा सभा द्वारा स्वीकृत 
वित्तीय विधेयक भी राज्यपाछ की अनुमति के दिए उनके समक्ष उपस्थित 
किये जाय॑गे | 
न्याय संबंधी अधिक्रार--राज्यपाछ को कुछ न्याय संबंधी अधिकार भी 
श्र । 


[ ३३८ ] 


दिये गये हैं । जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उसके 
संबंध में किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध-दोष किसी व्यक्ति 
के दंड की क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार करने की अथवा दंडादेश का 
निलंबन, परिहार या रूुघुकरण की शक्ति राज्यपाल को दी गयी है । 
अधिकारों का सीमा--राज्यपा७ के अधिकार असीमिति नहीं वरन्‌ 
सीमित हैं । उसका संबंध केवल उन्हीं विषयों से है, जिनका उल्लेख राज्य-सूची 
में है। इनके संबंध में भी वह साधारणतया मंत्रि-परिषद्‌ की मंत्रणा और 
सहायता से काम करेगा। यदि वह किसी काम को अपने विवेक के अनुसार 
करेगा, तो उसके संबंध में या तो बह राष्ट्रपति के अधीन हो जायगा, या ऐसी 
परिस्थिति को उत्पन्न करेगा कि मंत्रि-परिषद्‌ त्याग-पत्र की धमकी देकर उससे 
अपनी मंत्रणा के अनुसार काम करावेगा । अतएव व्यवहार में वह साधारण 
काछ में राज्य का संवैधानिक शासक-मात्र होगा और संकट के काहछ में राष्ट्र 
पति के अधीन राज्य के अधिकारी के समान । 


राज्यपाल और मंत्रि-परिषद्‌ का संबंध--राज्यपा और मंत्रि-परिषद्‌ 
के सेंबेध के विषय में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं--(१) राज्यपाल मुख्य 
मंत्री और उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे । (२) राज्यपाल 
. अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपभोग मं॑त्रि-परिषद्‌ की सहायता ओर म॑त्रणा ' 
से करेंगे । अपने विवेक के अधिकारों के अतिरिक्त वे अन्य कामों को म॑त्रि- 
परिषद्‌ के परामर्श के अनुसार करेंगे। (३) अपने विवेक के कामों के 
अतिरिक्त सरकारी कामों के लिए, राज्यपाल, काम के बंटवारे के नियम बनादेंगें। 
(४) प्रत्येक मुख्य-मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य-कार्यों के प्रशासन संबंधी 
भंन्रि-परिषद्‌ के समस्त विनिश्चयों तथा विधान के छिए प्रस्थापनाओं की सूचना 
राज्यपाल को दे, प्रशासन संबंधी जिन विनिश्चयों तथा विधान-संबंधी जिन 
प्रधापनाओं की सूचना राज्यपाल माँगे, उसको दे, तथा जिस विषय पर केवल 
एक मंत्री ने विनिश्चय किया हो उसे राज्युपाल के कहने से समस्त मंत्रि-परिषद्‌ के 
पविचाराधीन करे । 
राष्ट्रति ओर राज्यपाल का संबंध--राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध 
'की निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैँ--(१) राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार 
राष्ट्रपति को है । इस काम को वे अपनी मंत्रिपरिषद्‌ के परामश से करेंगे। 
- (२) कुछ विषय ऐसे हैं जिनके संबंध के स्वीकृत विधेयक राष्ट्रपति के विचार के 
ढिए, रक्षित किये जायेंगे और उनकी अनुमति प्रास करने के पच्चात्‌ ही विधि 
घन सकेंगे; जैसे राज्य' द्वारा किसी संपचि का अधिकृत किया जाना; समवर्ती 
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विषयों के ऐसे स्तरीकृत विधेयक जो संसद द्वारा निर्मित पूर्वकाढीन विधियों से 
असंगत हों। (३) यदि राज्यपाछ को किसी समय यह विदित हो कि संवि- 
धान युक्त शासन का चलाना असंभव है, तो वह इस बात की सूचना राष्ट्रपति 
को देगा | ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह घोषणा द्वारा 
राज्यपाल के सब अधिकारों को अपने हाथ में कर लें। (४) किसी आकस्मिकता 
में, जिसकी संविधान द्वारा व्यवस्था न हो, अपने कृत्यों के निर्वेहन के लिए, 
राज्यपाल जैसा उचित समझें, उपबंध कर सकेंगे | 


(२ ) विधान-मंडल 

राज्यों के विधान-मंडल--नये संविधान में छः राज्यों, पंजाब, उत्तर- 
प्रदेश, बिहार, बंगाल, बंबई और मद्रास के लिए विधान-मंडलों की व्यवस्था है 
और शेष के छिए केवछ विधान-सभा की । सभाओं के नाम विधान-परिषद्‌ 
( ॥,०27890ए76 00एालओं ) और विधान-समा ( ,628907७ 
488९777]9 ) हैं। संसद को, विधान-परिषदों के तोड़ने तथा नयी विधान- 
परिषदों की व्यवस्था करने का अधिकार है। ऐसी कारंवाई वह तभी करेगा, 
जब राज्य की विधान-सभा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई और कुल सदस्यों के 
आधे से अधिक बहुमत से तत्संबंधी विधेयक पास करे। इस प्रकार की व्यवस्था 
संविधान में संशोधन न समझी जायगी । 


विधान-सभा का संगठन--विधान-समा प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा वयरुक 
मताधिकार के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होगी। 
प्रत्येक ७५००० जनसंख्या के लिए एक से अधिक प्रतिनिधि नु, होगा । अधिक 
से अधिक सदस्यों की संख्या ५०० निर्धारित हुई है और कम से कम ६० । 
कार्य-काल पाँच बरस है, पर वह इसके पूर्व भंग की जा सकती है। संकट के 
काल में उसका कार्यकाल एक एक बरस करके बढ़ाया जा सकता है, पर संकट 
के काछ की घोषणा के अंत के पश्चात्‌ छः मह्दीने से अधिक नहीं। सभा अपने 
ही सदस्यों में से एक को अध्यक्ष ओर दूसरे को उपाध्यक्ष चुनेगी। ये अधिकारी 
तभी तक अपने पद पर रह सकेंगे जब तक सभा के सदस्य बने रहें। त्यागन्यत्न 
देकर वे अपने पद से इट सकते हैं। सभा स्वयं कुछ सदस्यों के आधे से 
अधिक मतों द्वारा उन्हें अपदस्थ कर सकती है। अध्यक्ष के स्थान के रिक्त 
दोने पर उपाध्यक्ष उसके स्थान पर काम करेगा। अध्यक्ष भोर उपाध्यक्ष दोनों 
को राज्य की विधान-सभा अथवा मंडल द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा | 

विधान-परिषद्‌' (,०४४४9०४ए०७ 00प४०)) का संगठन--विधान- 
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परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या सभा के सदस्यों की एक चौथाई निश्चित की गयी 
है पर वह ४० से कम ने होगी । उसका संगठन इस प्रकार किया जायगा-... 

( १ ) एक तिहाई सदस्य म्युनिसिपलछ बो्डों, जिला बो्डों तथा संसद ( पार्मेंड ) 

द्वाग निर्धारित अन्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्बाचित होंगे। (२) 

लगभग १/१२ भाग, विश्व-विद्याल्यों के तीन बरस पुराने स्वातकों या संसद 

दाश निर्धारित समान योग्यता वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होंगे। 

( ३ ) रूगभग १/१२ भाग ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होंगे जो माध्यमिक! 
( 86००४०७/'9 ) था उनसे बड़े स्कूलों में कम से कम तीन बरस से काम कर 

रहे हों । ( ४ ) एक तिहाई सदस्य राज्य की विधान-सभा ऐसे व्यक्तियों में से 

निर्बांचित करेगी जो उसके सदस्य न हों। (५ ) शेष संदस्थ राज्यपाल द्वारा 

मनोनीत किये जायेंगे। 


विधान-परिषद्‌ एक स्थायी संस्था होगी। पर प्रत्येक दूसरे बरस, उसके एक 
तिहाई सदस्यों का एक नया निर्वाचन होगा। सभा अपने ही सदस्यों में से 
एक को सभापति और दूसरे को उप-सभाषति निर्वाचित करेगी। वेतन, त्याग- 
पत्र तथा अपदस्थ होने की व्यवस्था विधान-परिषद्‌ के संबंध में वही हे जो 
विधान-समा के संबंध में । 


संगठन संबंधी अन्य बातें--विधान-सभा के निर्वाचन में वोट देने के 
लिए. निम्मलिखित , योग्यताओं का होना आवश्यक समझा गया है--(१) 
भारतीय नागरिक तथा राज्य का निवासी होना । ( २ ) मानसिक दृष्टि से ठीक 
होना, अ्रात्‌ किसी उपयुक्त न्यायालय द्वारा वह खराब दिमाग का न घोषित 
किया गया हो। ( ३ ) किसी ऐसे अपराध के लिए दंडित न होना जिसके 
व रण बह वोट देने के अविकार से वंचित कर दिया गया हो। ( ४ ) निर्वाचन 
सर्वधी दुरशाचरण का अपराधी न होना। ( ९ ) निर्वाचकों की सूची में उसके 
नाम की होना। (६३) कम से कर्म २१ बरस की आयु का हीना | सदस्ता 
के लिए भी यह आवश्यक है कि बंह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो और विंधोरन- 
सभा के लिए कम से कम २५ ओर विधान॑-परिषद्‌ क़े लिए कम से कंम ३० 
बरंत का हो। उसे निम्नलिखित निर्योग्यताओं से भी भुक्त होना चाहिये | ( १ ) 


. . मारते-सरकार या राज्य की सरकार में छाभग्रद पदों के अधिकारी, जप तंकवे 


राज्य के कानूत द्वारा मुक्त न कर दिये गये हों । ( २ ) वे मनुष्य जिन्हें उपयुक्त . 
. स्थायांब्य ने खराब दिमाग का ठहराया हो | (३ ) वे दिवांलिएं' जो अपना 
', डेगेतान व करे पाये हों। (४ ) वें व्यक्ति जो भारत की नांगरिकता की छोड़कर ह 
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स्वतः दूसरे देशों के नागरिक बन गये हों। (५ ) जो संसद द्वारा निर्मित क्रिंझो 
नियम द्वारा अयेग्य ठहयाये गये हों । 
कोई भी व्यक्ति एक ही समय दो ब्धान-मंडलों का सदस्य नहीं हो सकता । 
यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्यता का अधिकारी नहीं है, विधान-मंडछ का 
कारवाई में भाग लेगा तथा मत-दान करेगा, तो उससे प्रतिदिन ५००) २० के 
हिसाब से जुर्माना लिया जायगा । यदि विधान्र-मंडक की किसी सभा का कोई + 
सदस्य, सभा की आज्ञा के ब्रिना, ६० दिन तक लमातार अनुपस्थित रहेगा, तो 
श्रमा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेग़ी। विधान- मंडल के सदस्यों का 
मंडल द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा। विधान-मंडल में दिये गये माषणों के 
कारण किसी मी न्याव्राल्य में उनके विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप ने लगाया 
आयगा | 
अल्पसंख्यकों का अतिनिधित्व-«राज्यों की विधान-सभा के सदस्प 
झाधारणतया जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित होंगे, पर कुछ अब्प-संव्यकों के 
किए स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित 
जातियों ( (१७४०४ ) और अनुसूचित जन-जातियों ( ॥ए09७ ) के हिए 
उनकी जन-संखज्या के आधार पर स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं; पर उनका 
निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन के आधार पर होगा। आंग्छ-भारतीयों की भी विशेष 
क्यवस्था की गयी है । भ्रदि क्रिसी राज्य के राज्यपाल को ग्रह विदित हो कि आसंट 
भारतीयों को यथेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह जितने उचित समझे 
उतने इस वर्ग के व्यक्ति, विधान-सभा में नांमज़द कर सकेगा । 
विधान-संडछों का प्रथम निबवोचन--संसद के निर्वाचन के संबंध से 
हम रेग्रेसेंटेशल आफ पोगुल्स ऐक्ट नंबर १ और नंत्रर २ का उल्लेख कर चुद 
हैं. । वे संघातरित राज्यों पर भी छायू किये गये और उनके अंतगत निर्वाचन-स्षेच। 
' का निर्माण तथा निर्बाचत्र की समस्त व्यवथा की गयो। संधांवरित राज्यों के 
निर्वाचन संसद की भाँति, दलबंदी के आधार पर छड़े गग्ने । मुख्य दल वें, ही थे 
जिनका विवरण संसद के निर्वाचन के संबंध सें दिया गया है। संसद की छोक- 
स्रम्रा तथा संघांतरित राज्यों की विधान-सभाओं के लिए मतदान एक ही दिस 
और एक ही स्थान पर हुआ था पर विमिस्त संघांतंरित झज्मों के निर्वाचन को 
सारीखें अछगःअछग थीं। निर्वाचन के परिणाप्त-स्वरूप प्रा) सभी सज्ों सें कांग्रेस 
के सदस्य बहुमत में पहुँचे | केवल मद्रास में उनकी संख्या आने से कम मी | 
वहाँ पर भी दूसरे दढ्ों के मेल् के कारण कांग्रेस का बहुमत ह्याप्रित हो गया है । 
बेफ ( पटियाढ्वा और पूर्वी पंजाब का सिल्ातती, संत्र ) में स्री कांग्रेस के सदस्य 
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अल्प संख्या में निर्वाचित हुए थे | फलस्वरूप वहाँ की शासन-व्यवस्था ठीक-ठीक 
न चछ सकी । अतः उसका शासन राष्ट्रपति ने अपने अधीन कर लिया है। 
विधान-सभाओं के निर्वाचन के पश्चात्‌ विधान-परिषदों के निर्वाचन हुए। 
निर्वाचन का फल यहाँ भी विधान-सभाओं का सा रहा | इस प्रकार नये 
संविधान के अंतर्गत विधान-मंडलों का निर्वाचन हो गया । | 

विधान-मंडछ का कारययोरंभ--राज्यपाछ को विधान-मंडछ की दोनों 
सभाओं अथवा केवछ विधान-सभा के अधिवेशन को निर्धारित दिन और स्थान 
पर बुलाने का अधिकार है | पदासीन होने के पूर्व प्रत्येक सदस्य को निम्नलिखित 
शपथ लेनी पड़ती है--- 

#मँ*"*०*अमुक'***** जो विधान-सभा (या विधान-परिषद्‌ ) के हिए 

दंशि ँ ईश्वर की शपथ लेता 

सदस्य निर्वाचित ( तथा नाम निर्देशित ) हुआ हूँ सत्य-निछा से प्रतिश करता पा 
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा 
तथा जिस पद को मैं अहण करने वाल्य हूँ उसके कतंब्यों का श्रद्धापूर्वक 
निर्वहन करूँगा |?” 

राज्यपाल को विधानमंडछ की किसी सभा अथवा दोनों सभाओं के संयुक्त 
अधिवेशन में भाषण देने का अधिकार है। अतएव प्रत्येक अधिवेशन के 
आरंभ में विधान-सभा और जहाँ दो सभाएं हों, वहाँ दोनों सभाओं के संयुक्त 
अधिवेशन में, वे अपना भाषण देंगे और उसमें यह बतलायेंगे कि अधिवेशन 
क्यों कराया गया है। विधान-समभा या दोनों सभाएँ इस भाषण पर विचार करने 
के लिए समय निर्धारित तथा अन्य काम पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने 
का उपबंध करेंगी। तत्पश्चात्‌ राज्यों के विधान-मंडल अपने-अपने काम में 
लग जायेंगे | 


' विधान-मंडल के अधिकार--संविधान के अनुसार प्रतिवर्ष विधान-मंड़ 
के दो अधिवेशनों का होना आवश्यक है, अर्थात्‌ एक अधिवेशन के अंतिम 
दिन और आगामी अधिवेशन के आरंभिक दिन के बीच में ६ महीने से अधिक 
का अंतर न होना चाहिये | राज्यपाल को एक था दोनों सभाओं के अधिवेशनों 
को बुछाने, उनके धन्नावसान ( ?707087७ ) करने, तथा विधान-समा कों 
विघटित करने का अधिकार है। विधान-मंडल को राज्य-सूची के समस्त विषयों 
को विधियाँ बनाने का अधिकार है| वह समवतती (00707 7७7४) विषयों की 
भी विधियाँ बना सकेगा, पर इस शत्र' पर कि साधारणतया इन विषयों की संघधीम 
दिवियाँ उच्चतर और राज्यों की विधियाँ विरोधात्मक अंश तक रद समझी जायंगी। 
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राज्य की मंत्रि-परिषद्‌ अपनी नीति ओर कामों के लिए विधान-सभा के प्रति 

उत्तरदायी है। विधान-सभा का कोई सदस्य मंत्रियों से प्रभु पूछ सकता, शासकों 
के कामों पर तक-बवितक के लिए अधिवेशन को स्थगित करा सकता तथा 
अविश्वास के प्रस्ताव को पास करके मंत्रि-परिषद्‌ को अपदस्थ करा सकता है । 
विधान-मंडल को बजट पास करने का भी अधिकार है। इस संबंध में हमें यह 
स्मरण रखना चाहिये कि विधान-परिषद्‌ के अधिकार विधान-सभा की अपेक्षा 
कम हैं। वित्तीय विधेयक विधान-सभा में ही आरंभ होते हैं और यदि 
विधान-परिषद्‌ उन्हें स्वीकार न करे, तो भी १४ दिन के पश्चात्‌ वे दोनों 
सभाओं द्वारा स्वीकृत समझे जाते हैं । 


विधान-मंडलों की सीमाएँ---राज्यों के विधान-मंडल पूर्णतया प्रभुता-संपत्न 
नहीं हैं| वे केवछ राज्य-सूची के विषयों की विधियोँ बना सकते हैं। समवतीं 
विषयों पर भी उनका अधिकार है, पर इस शर्त पर कि उनकी विधि संघीय 
विधि से असंगत न हो ओर यदि असंगत हों तो विरोधात्मक अंश तक रद 
समझी जाय । संकट के काछ की घोषणा पर, संसद को राज्य-ज्षियों की भी 
विधि बनाने का अधिकार है। राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा स्वीकृत विधेयकों 
को अनुमति न देकर, पहले तो राज्यपाल उन्हें विल॑त्रित कर सकते हैं और 
यदि वे राष्ट्रपति की आज्ञा के छिए रिजर्व किये गये हों, तो वे भी उन्हें रद कर 
सकते हैं। इस प्रकार कार्य-विभाजन तथा राज्यपा और राष्ट्रपति के अधिकारों 
के कारण राज्य के विधान-मंडलों के अधिकार सीमाबद्ध हैं । 


विधि-नि्मोण की प्रक्रिया--विधान-मंडडल साधारणतया दो तरह की 
, विधियों बनाता है--(अ) साधारण-विधियाँ---इनके विधेयक किसी भी सभा सें 
प्रेषित किये जा सकते हैं। यदि कोई विधेयक विधान-सभा द्वारा स्वीकृत होने के 
पश्चात्‌ ५ विधान-परिषद्‌ के विचाराधीन किया जाता है और वह इसे अस्वीकार 
करती या तीन मद्दीने तक उसकी स्तबीकृति की सूचना नहीं देती या उसे इस 
प्रकार संशोधित करती है जो विधान-सभा को मान्य नहीं है, तो विधान-सभा 
उसके मौलिक या संशोधित रूप पर पुनः विचार करके तथा उसे पुनः स्वीकार 
करके, विधान-परिषद्‌ के पास भेजेगी। यदि इस बार भी विधान-परिषद्‌ उसे 
अखीकार करेगी तो विधान-समा द्वारा स्वीकृत विधेयक दोनों सभाओों द्वारा 
खीकृत समझा जायगा और राज्यपाछ के पास उसकी अनुमति के लिए भेज 
दिया जायगा। राज्यपाल को अधिकार है कि अनुमति दे या न देया उसे 
पुनर्विचार के लिए छोटा दे या राष्ट्रपति की आज्ञा' के लिए; रिजर्व कर दे | 
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यदि विधेयक राज्यपाल के सुझाव के साथ पुनर्विचार के छिए' भेजा ज़ाता है और 
विधान-मंडल उसे मौलिक अथवा संशोधित रूप में पुनः ख्ीकार करता है, व्रो 
राज्यपाल अनुमति देने से इनकार न करेंगे, पर ऐसे बिधेयकों को जिनका 
उच्च न्यायालय के अधिकारों पर कुप्रभाव पड़ता हो, बे राष्ट्रपति की आशा के 
ढिए. रिजर्व कर देंगे । 

विधान-मंडल की दोनों सभाओं के संबंध के विषय में निम्नलिखित बातें भी 
स्मरणीय हैं--( १ ) किसी राज्य के विधान-मंडल में छंबित विधेयक उसकी एक 
सभा या दोनों सभाओं के सत्रावसान के कारण समाप्त न हो जायेँगे । (२) किसी 
राज्य की विधान-परिषद में लंबित विधेयक, जिसे विधान-सभा ने खीकार नहीं 
किया है, विधान-सभा के विघटन पर समाप्त न हो जायगा । (३) कोई विधेयक 
जो किसी राज्य की विधान-सभा में लंबित है अथवा जो विधान-सभा द्वारा 
स्वीकृत होकर विधान-परिषद में लंबित है, विधान-सभा के विघटन पर समाप्त 
समझा जायगा। (४) संघातरित' राज्यों में, दोनों सभाओं में मतभेद होने 
पर, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। विपरीत इसके विधान-परिषद के 
दबने की व्यवस्था की गयी है । 

'( व) वित्तीय विधेयकों की प्रक्रिया--वित्तीय विधेयकों की प्रक्रिया इससे 
कुछ भिन्न है। निम्नलिखित विषयों के विधेयक वित्तीय निर्धारित हुए हैं-- 

(१) जो किसी कर को छगाते, हटाते, बदछते था विनियमित करते हों। 
(२) जो राज्य द्वारा ऋण लेने या गारंटी देने या राज्य द्वारा लिये गये अथवा 
लिये जाने वाले धन-संबंधी उत्तरदायित्वों के नियमों को संशोधित या विनियमित 
करते हों। (३) जो राज्य की संचित या आकस्मिक निधि की रक्षा तथा उसमें 
घन डालते था उससे घन निकालने के संबंध में हों। (४) जो राज्य की संचित ह 
निधि ( (0780!व॥०व फएप्ात ) से घन ठेने से संबद्ध हों। (५) जो 
किसी व्यय को राज्य की निधि पर भारित ( 00॥878०व ) घोषित करते हो, | 
या इस प्रकार के व्यय को बढ़ाते हों । (६) जो उपरिलिखित विषयों के आनुषंगिक 
विषयों से संबद्ध हों | ' 

उक्त प्रकार के वित्तीय विधेयक केवक विधान-सभा में ही आरंभ होंगे और 
उसको स्वीकृति के पश्चात्‌ विधाय-परिषद्‌ में मेज़े जायंगे । यदि विधान-परिषद्‌ , 
' औदह दिन के. भीतर सौछिक अथवा संशोधित विधेयक को विधान-सभा को 
वापस न करेगी, ज्ञो बह दोनों क्षमाओं, द्वारा स्वीकृत समझा जायगा। ग्रह 
दिघान-परिषद्‌ उसे इस प्रकार संशोधित करती है ज़ो विश्वार के पश्चात्‌ विधात्त- 
सभा को माय न हो, तो भी विधेयक दोनों सभाओं द्वारा स्वाकृत समझा जायता | 
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विधान-सभा द्वारा स्वीकृत वित्तीय विधेयकों को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए 
नहीं छोटा सकते । अमुक विधेयक वित्तीय है अथवा नहीं, इस संबंध में 
अध्यक्ष का निणेय अंतिम होगा | 

राज्यों के विधान-मंडछ के विशन्नीय अधिकारों में निम्नलिखित बातें आती 
हैं-(१) वाधिक आय-व्यय का ब्योरा; (२) अनुदान की माँग; (३) विनियोग 
विधेयक; (४) अन्य वित्तीय विधेयक | प्रति बित्तीय वर्ष राज्यपाल विधान-सभा 
के सम्मुख वार्षिक आय-ब्यय का ब्योरा पेश करावेंगे । व्यय के दो भाग होंगे, 
पहला वह जो राज्य की संत्रित निधि पर आरित है ओर दूसरा बह जो इसके 
अलिरिक्त है | निम्नलिखित व्यय संचित निश्चि पर भारित व्यय है--(१) राज्यपाल 
की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके पद से संबद्ध अन्य व्यय ; (२) विधान- 
सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान-परिषद के सभापति और डफ्समभापत्रि 
के वेतव और भत्ते । (३) ऐसे ऋण का भार जिसका उच्चरदायित्र राज्य की 
सरकार पर हो | (४) किसी उच्च न्यायादुय के न्यायाधीशों को या उनके बारे में 
दिये जाने वाले वेतत, भले और पंशन्रें। (५) किसी न्वायाल्य या मध्यस्थ 
स्थायालय के निर्णय के संबंध का व्यय । (६) संविधान या राज्य के विधान-मंडल 
द्वारा जो व्यय इस प्रकार का घोषित किया ज्ञाय | 

व्यय की उक्त स्दें विधानसभा के बोट पर त्िभर न होंगी प्र वह इसके 
विष में बाद-विवाद कर सकेगी । व्यय की अल्य मर्दे विधान-सभा के बोट पर 
वि र हैं। उसे अधिकार है कि वह. उन्हें खीकार करे अथवा अखीकार, या 
उन्हें अपने इृच्छानुकूछ संशोधित कर दे। इस प्रकार राज्य का विधात्त-मंडल 
अनुदान की प्राँगों को स्वीकार करेगा | उसे उत्न मांगों की भी स्वीकृति का 
अधिकार है जिसके अनुसार राज्य की आय होगी। वे संब विनियोग विधेयक 
€ 479770704४५7 97॥ ) के अंतर्गत आवेंगी। राज्य के प्रत्येक वित्तीय 
विधेयक अथवा अनुदान के लिए राज्यपाछ की सिफारिश का होना 
आवश्यक है । 

मंत्रिपरिषद और विधान-मंडढ का संबंध--मंत्रि-परिषद और 
विधान-मंड़ल के परस्पर संबंध के विषय में निम्नलिखित बातें स्मरणीय हैं--- 
( १ ) मंत्रि-परिषद के सब सदस्यों के लिए यह आव्रबयक है कि वे विधान-मंडल 
के सदस्य हों। बाइरी व्यक्ति भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, पर विधान- 
मंडल के सदस्य हुए. बिना छः महीने से अधिक बे मंत्रि-परिषद के सदस्य नहीं 
रह सकते | ( २ ) मंत्रि-परिषंद सामूहिक रूप से अपनी नीति ओर कामों के 
' लिए विधान-सभा के प्रात उत्तरदायी है। अविश्वास के प्रसाव को पारित 
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करके विधान-सभा मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर सकती है। (३ ) यदि म॑त्रि- 

परिषद की कार्यावधि विधान-सभा के वोट पर निर्भर करती है तो विधान-सभा 

का कार्यकाल भी मंत्रि-परिषद की इच्छा पर निर्भर करता है। अधिकार के 
दुरुपयोग पर वह राज्यपाल को यह परामर्श दे सकती है कि छोकमत के 
निर्धारण के लिए विधान-सभा का नया निर्वाचन कराया जाय | इस व्यवस्था के 
कारण विधान-सभा अपने अधिकारों का उपयोग समझन-बूक्ष कर करेगी, 
मंत्रि-परिषद को केवल परेशान करने के रिए नहीं | ( ४ ) मंत्रि-परिषद केवल 
कार्य-पालिका संबंधी कामों में ही नहीं, वरन्‌ विधि-निर्माण के कामों में मी विधान- 
सभा का नेतृत्व करेगी। इंगलेंड की भांति, कोई भी ग़ेर-सरकारी विधेयक, विधान- 
सभा द्वार तब तक खीक्षत न हो सकेगा जब तक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति 
से उसे मंत्रि-परिषद्‌ का सहयोग ग्राप्त न हो । 

विधान-संडलू संबंधी अन्य बार्तें--उपरिबर्णित बातों के अतिरिक्त 
राज्य के विधान-मंडलों की निम्नलिखित अन्य बातें उल्लेखनीय हैं-. 

( १ ) विधान-सभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया यया 
है। इतने अधिक छोगों को यकायक मताधिकार देना लोकतंत्रात्मक 
संसार के इतिहास में एक अद्वितीय बात है | 

(२ ) राज्यों के विधान-मंडरू राज्य-सुची के संबंध में प्रभुता-संपन्‍्न हैं| पर 
उनके अधिकार असीमित नहीं हैं। संवैधानिक शासन की असफ्ता में 
अथवा संकट के काल की घोषणा में, संसद राज्य-सूची के विषयों की भी 
विधियां बना सकती है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को भी 
राज्यों द्वारा निर्मित विधियों की समीक्षा करके उनकी संवैधानिकता के 
विषय में निर्णय देने का अधिकार है| 

( ३े ) दोनों सभाओं के मतभेद में राज्यों में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं 
है । विपरीत इसके एक बार संशोधन द्वारा विलंबित करने के पश्चात्‌ , 
यदि विधान-परिषद और विधान-समा में एकमत का अभाव होगा तो 
विधान-परिषद को दबना पड़ेगा । 

( ४ ) राज्यपाल को राष्ट्रपति की भाँति, विधान-मंडल द्वारा स्वीकृत विधेयकों को 
विलंबित' करने का अधिकार है। वे इस अधिकार का प्रयोग साधारणतया 
मंत्रि-परिषद की मंत्रणा से करेंगे। अपने विवेक के अधिकारों का प्रयोग 
करते समय उन्हें मंत्रि-परिषद की मंत्रणा के अनुसार काम करना आवश्यक 
न होगा | ह । 


[ ३४० | 


(५ ) प्रकिया में किसी प्रकार की अनियमता के कारण विधान-मंडल की किसी 
कारवाई की मान्यता पर कोई अपत्ति नहीं हो सकती । 

(६ ) राज्य के प्रत्येक मंत्री तथा महाधिवक्ता को अधिकार है कि वह विधान- 
मंडल की किसी भी सभा, दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन तथा 
विधान-मंडल की किसी कमेटी में जिसका वह सदस्य है बोले, तथा 
दूसरे प्रकार की कारवाइयों में भाग के, किंतु केवल इस व्यवस्था के 
कारण ही उसे मतदान का अधिकार न होगा | 

(७ ) राज्य के विधान-मंडरू में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के 
न्यायाधीशों के पदाचरण के विषय में किसी प्रकार का वादविवाद नहीं 

क्‍ हो सकता | 

(८ ) विधान-मंडछ का कारये राज्य की भाषा या भाषाओं या हिंदी या अंगरेजी 
में किया जायगा । यदि कोई सदस्य उपयुक्त भाषाओं में से किसी में 
अपनी पर्यात अभिव्यक्ति नहीं कर सकता तो बिधान-सभा के अध्यक्ष यथा 
विधान-परिषद्‌ के सभापति या इनके रूप में काये करने वाले व्यक्ति की 
अनुश से वद्द अपनी मातृ-माषा में बोल सकेगा । जब तक विधि द्वारा 
विधान-मंडल कोई दूसरी व्यवस्था न करे, पंद्रह बरस के पश्चात्‌ अंगरेजी 
का प्रयोग बंद हो जायगा । 


( ३ ) उच न्यायालय--- 


उच्च न्यायाढूय--( जि27 (0परा/5 )--भारत के नये संविधान में 
प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। यह अपने राज्य का 
सर्वश्रेष्ठ न्यायालय द्ोगा । उसमें एक मुख्य न्यायाधीश ओर अन्य न्यायाधीश 
होंगे । हनकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। वे ही अपने आदेश द्वारा 
समय-समय पर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या को निश्चित करेंगे | न्यायाधीशों 
की नियुक्ति में राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा राज्यपाल का 
परामश्न ढेंगे ओर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों 
की नियुक्ति में, मुख्य न्यायाधीश का | न्यायाधीश ६० बरस की अवस्था तक 
अपने पद पर रहते हैं। वे राष्ट्रपति के पास त्यागपन्न भेज कर अपने पद से अछग 
हो सकते हैं। राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा उन्हें उसी प्रकार निकारू सकते हैं 
जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को । मुख्य न्यायाधीश को ४०००) 
र० और अन्य न्यायाधीशों को ३०००) २० मासिक वेतन मिलेगा। वे विधि द्वारा 
निर्धारित भत्ते, छुट्टी वया पेंशन के मी अधिकारी दोंगे। किसी न्यायाधीश के 
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« कार्ग-काल में ये इस प्रकार न बदले जायँँगे कि उसे . हानि पहुंचे । पदासीन 
होने के पूर्व प्रत्येक क्यायाधीश कों राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी 
व्यक्ति के सम्मुख, अपने पद की उसी प्रकार शपथ लेनी पड़ेगी। इसका उल्लेख 
उच्चतम न्यायाव्य के संबंध में किय्रा गया है। 


न्यायाधीशों की योग्यताएँ--किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
नियुक्त होने के लिए कुछ योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं । भारत के नागरिक 
होने के अतिरिक्त वे इस प्रकार हैँ--- 

( १) भारत के राज्य-क्षेत्र में कम से कम दस बरस तक किसी न्यायिक 
€ ठप्रता०ंआ ) पद पर रहे हुए व्यक्ति; 

(२ ) किसी राज्य के उच्च न्यायालय अथवा इसी प्रकार के दो था अधिक 
न्यायालयों में मिछा कर दस बरस तक वकालत करनेवाले बकीछ । 

भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामश से राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश को, दूसरे उच्च न्यायालय में बदछ सकते हैं। बदली की अवधि 
में न्यायाधीश अपने वेतन के अतिरिक्त उस भत्ते आदि का भी अधिकारी 
ट्ोगा जिसे राष्ट्रति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करें। राष्ट्रपति की पूर्व 
अनुमति से किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि 
वह अपने या किसी अन्य उच्च न्यायाल्य के भूतपूर्व न्यायाधीश से न्यायाधीश 
की भाँति काम करने की प्रार्थता करे । बदि वह काम करने के लिए तैयार 
हो जाय, तो काम की अवधि में उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ता मिलेगा । 
उसे न्यायाधीश के सब अधिकार प्राप्त होंगे, पर वह न्यायालय का न्यायाधीश 
न समझा जायगा । अवकाशजणहोत न्यायाधीश बकाछत करने के अधिकार से भी 
वंचित कर दिये गये हैं । 


उच्च न्यायालय के अधिकार--( १ ) उच्च न्यायालयों का मौलिक 
अधिकार-दक्षेत्र है और अपरीछों के चुनने का भी अषिकार-क्षेत्र | साधारणत॒या उन्च 
त्यायाबयों में अपीरे ही सुनी जाती हैं । ये अपी्े फोजदारी और दीवानी द्वोनों 
प्रकार के अमभियोगों की द्वोती हैं। उच्च-न्यायाब्य के नि्णत्र के ब्रिरुद्ध उच्चतम 
न्यायालय में अप्ीक् की जा ब्रकतो, है। आज् कछ किसी के मुकदमे की अपीछ 
उच्चतम ह्यायलय में बब तक नड्टीं दो सकती जब तक वह २००००) छ० ग्रा 
अप्रिक-की न हो | | 

( ३ ) नागरिकों के म्रूछ अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायाहषयों को 
विश्विक् मकर के देख ( ७४३४४ ) बारी करने का अषिकार दिया गग्मा है। . 


[ इ४९ |] 


(३) यदि किसी समय उच्च न्यायालय को यह संतोष हो जाय कि 
उसके अधीनस्थ न्यायालय के विचाराधीन मामले का संबंध संविधान की व्याख्यी 
से है, तो वह उस मामले को अपने विधाराधीन कर सकेगा | 

(४ ) प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर प्रत्वेक 
स्थायालथ के निरीक्षण का अधिकार है। इस उद्देश्य से वह ऐसे 
न्यायालयों से विषवरणी ( +७[०0०% ) माँग सकेगा, उनकी कारबाई के विनियमन 
के देतु नियम बना सकेगा और उनके पदाधिकारियों द्वारा रखी ज्ञानें वाली 
पुस्तकों का रूप निधोरित कर सकेगा। 

(५) उच्च न्‍्यायारय के पदाधिकारियों और कर्मचारियरियों की नियुक्ति का 
अधिकार मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश या 
अधिकारी को है । 

(६) भारतीय संसद को किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अधिक 
विस्तृत करने तथा घटाने का अधिकार है। 


अधोनस्थ न्यायालय--उच्च न्यायालय के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में अनेक 
अधीमस्थ न्यायालयों की व्यवस्था है। इनमें से जिला न्यायालय विशेषतया 
उल्लेखनीय हैं। किसी राज्य के जिला-न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय 
के परामर्श से, राज्यपाल करेंगे। उनकी पदोन्नति भी इसी प्रकार निर्धारित 
होगी । किसी ऐसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए ज्ञो संघ अथवा राज्य की सेवा 
में नहीं लगा है, यह आबश्यक है कि वह सात बरस का अनुभवी वकील हो 
तथा राज्य के उच्च न्यायालय ने उसकी सिफारिश की हो। बिला-न्‍्यायाधीश से 
नीचे दर्ज के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ छोक-सेवा / पब्लिक सर्विस ) कमीशन 
और उच्च न्यायारुय के परामशं से राज्यपाल द्वारा की जायंगी | उच्च न्यायछय को 
उनके निरीक्षण का अधिकार है | 

(४) अन्य राज्यों की शासन-व्यवस्था 

अन्य राक्‍्यों फी शासल-वयवस्था--ऊपर जिन संघांतरित राज्यों की 
शासन-व्यवस्था का विवरण है, वे नये संविधान के छागू होने के पूर्व, प्रांतों के 
नाम से प्रसिद्ध थे। इनके अतिरिक्त मारतीय संघ के ओर भी अंग हैं । उनमें 
से कुछ भारतीय रियासंतें हैं, कुछ भारतीय रियासतों के संघ और कुछ केंद्र 
द्वारा शासित प्रदेश | 

संघांतरित भारतीय रियाठतों तथा उनके संघों की शासम-व्यवस्था न्यूंनाधिक 


वैसी दी है जिसका विवरण ऊपर दिया गया है । महत्वपूर्ण अंतरइस प्रकार हैं... 
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(१) इनके सर्वोच्च शासकीय अधिकारी को राज्यपाल के खान पर 
र जप्रझुख कहा जायगा। हेदराबाद के निजाम तथा काइमीर और मैयूर के 
नरेश, राष्ट्रपति की अनुमति से अपनी-अपनी रियासतों के राजप्रमुख होंगे और 
रियासती संघों के राजप्रमुख वे व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कर हिये 
गये हों। राजप्रमुख को राज्य की संचित निधि से उतना भत्ता तथा व्यय 
संबंधी धन मिलेगा, जो राष्ट्रपति अपने साधारण अथवा विशेष आदेशों द्वारा 
निश्चित करें | 

(२ ) इनमें से प्रत्येक के लिए एक विधान-सभा की व्यवस्था है। पर 
मैसूर के लिए. दो सभाओं के विधान-मंडल की व्यवस्था की गयी है । 

(३) प्रत्येक राज्य के लिए एक मंत्रि-परिषद की व्यवस्था है । पर मध्य 
भारत में आदिम जातियों के कल्याण ( -णं०9! ए०५० ) के लिए एक 
मंत्री अवश्य होगा, जो अपने काम के अतिरिक्त परिंगणित तथा पिछड़ी हुई 
जातियों के भी कल्याण की देखभाछ करेगा । 

(४) इन राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राजप्रमुख के 
परामश् से राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा, संविधान द्वारा निर्धारित 
बेतन नहीं । ४ 
केंद्रीय शासित प्रदेशों का शासनाधिकार राष्ट्रति को है। ये इस कार्य का 
संपादन चीफ कमिश्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ( उप-राज्यपाल ) था पड़ोसी राज्य की 
सरकार द्वारा करेंगे। पड़ोसी राज्य को यह काम तब तक न दिया जायगा, 
जत्र तक उसकी सरकार का परामर्श तथा शासित प्रदेश के निवासियों की 
इच्छा का ज्ञान न प्राप्त कर लिया जाय । संसद को विधि द्वारा, इनमें से किसी 
के लिए परामशंदाताओं तथा मंत्रियों की परिषद्‌ और पूर्णतया या आंशिक 
रूप में निर्वाचित विधान-समा की व्यवस्था करने का अधिकार है। वह इनके 
लिए उच्च न्यायालय की भी व्यवस्था कर सकती है तथा इनमें स्थापित 
न्यायालयों का दर्जा उच्च न्यायाव्य के दर्जे के समान घोषित कर सकती है । 


अभ्यास 


3. राज्यों की कायपालिका के विभिन्‍न अंगों के नास लिखिये। उनका 
परस्पर क्या संबंध है ? 
९. राज्यपाक् को नियुक्ति के ढंग तथा उसके अधिकारों का सक्षिप्त 
. विवरण छिखिये । ह 


डे 


१०, 
१. 


थे 
3२, 
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मंत्रिपरिषद के निर्माण के ढंग तथा विधान-सभा के साथ उसके सबंध 
की आछोचनात्मक व्याख्या कीजिये । 


, राज्यपाल ओर मंत्रि-परिषद के संबंध पर प्रकाश डालिये | क्या राज्यपाक 
के लिए यह अनिवार्य है कि मंत्रि-परिषद को मंत्रणा के अनुसार ही 


काम करें ? ' 


, विधान-मंडल की सदस्यता के छिए किन किन योग्यताओं का होना 


आवश्यक है ? कोन से व्यक्ति सदस्यता के अधिकार से वंचित हैं | 


, राज्य के विधान-मंडर के अधिकारों का संक्षिप्त विबरण लिखिये । 
, विधान-मंडऊ की दोनों सभाओं के संगठन तथा परस्पर संबंध की 


व्याख्या कीजिये । 


, राज्य के विधान-मंडल द्वारा विधि-निर्माण की प्रकिया की आलोचना 


कीजिये | 


, वित्तोय विधेयकों का क्या अर्थ है? विधान-संडल उन पर किस प्रकार 


विचार करता है ? 

उच्च न्यायालय के संगठन ओर अधिकारों का संक्षिप्त विवरण खिखिये । 
संकट के काल में राज्यों की संबेधानिक स्थिति में कौन कोन से परिवर्तन 
हो जाते हैं ? 

रियासती इकाइयों और संघों को शासन-व्यवस्था का विवरण लिखिये । 
राज्यों के विधान-मंडछों में दूसरी सभा की आवश्यकता पर एक निर्बंध 
लिखिये । 


परमभाकाभण्सावलयोकी हम डनाल»५+भातमकान 


२७ 
नये संविधान की अन्य बातें 


(१) अनुसूचित जातियों और क्षेत्रों की व्यवस्था--नये संविधान हारा 
अनुसूचित जातियों और क्षेत्रों के शासन की विशेष व्यवस्था की गयी है। वे 
दो भागों में विभक्त हैं-- पहला आसाम और दूसरा पृष्ठ २६५ की ताढिका के 
अ और ब वर्ग के अन्य राज्य । राष्ट्रपति को अनुशूचित जातियों और क्षेत्रों के 
निर्धारण का अधिकार है । बे राज्य के किसी भी भाग को अनुसूचित क्षेत्र घोषित 
कर सकते तथा उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं । राज्य की कार्यपालिका- 
शक्ति का विस्तार अनुषूचित क्षेत्रों तक होगा। किंतु इस संबंध में वह केंद्र की 
कार्यपाढिका के आदेशानुसार काम करेगी । प्रति वर्ष अथवा जब कभी रष्ट्रपति 
इस ग्रकार की आशा दे, राज्यपाल या राजप्रमुख को ऐसे क्षेत्रों के शासन की 
रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजनी पड़ेगी | 

संविधान में किसी बात के होते हुए भी शज्यपाछ या राजप्रमुख की अपनी 
घोषणा द्वारा यह सूचित करने का अधिकार है कि संसद या विधान-“मंडल द्वारा 
खीकुत कोई भी विधि या उसका अंश या तो अनूसूचित क्षेत्रों पर छागू न होगा 
था किये गये परिवर्तनों के अनुसार छागू होगा। राज्यपाल या राजप्रमुख को 

। उनकी शांति और सुशासन के लिए: विनियम ( +९४2०)७४०7४४ ) बनाने का 
अधिकार है। इस प्रकार के विनियम तुरंत ही राष्ट्रपति को प्रेषित किये जादँगे 
ओर जब तक उनकी अनुमति न मिल जाय, तब तक उनका कोई प्रभाव न 
होगा | बिनियम बनाने के लिए आदिम-जाति-मंत्रणा-परिषद्‌ (७७) 44ए7- 
8079 (००७८) का परामर्श अनिवार्य कर दिया गया है। 

आदिम क्षेत्नों की उन्‍नति और कल्याण के लिए, संबद्ध राज्यों भें 
आदिम जाति-मंत्रणा-परिषद्‌ की व्यवस्था है। जिन राज्यों में आदिम 
क्षेत्र नहीं हैं, पर आदिम ज्ञातियाँ हैं, उनमें भी यदि राष्ट्रपति चाह तो 
आदिम-जाति-मंत्रणा-परिषद की व्यवस्था कर सकते हैं । इनके सदश्यों की संख्या 
अधिक से अधिक बीस होगी जिनमें से यथासंभव ७५ प्रतिशत्‌ राज्य के विधान- 
मंडल के अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि होंगे। विधान-मंडर में इतने 
प्रतिनिधियों के न होने पर अन्य प्रतिनिधियों की व्यवस्था है। परिषद के 

. सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति के दंग, सभापति की नियुक्ति, परिषद की 
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कार्य-विधि आदि के नियमों के बनाने का अधिकार राज्यपाल को है | उक्त 
व्यवस्था के अतिरिक्त संसद की लोक-सभा तथा राज्यों की विधान-सभाओं में 
अनुसूचित जातियों के स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। बिहार, मध्य-प्रदेश और 
उड़ीसा के मंत्रि-परिपदो में अनुसूचित जातियों की उन्नति के छिए. एक अलग 
मंत्री की व्यवस्था है। यदि भारतीय संघ, इन जातियों की उन्नति की कोई 
योजना बनायेगा, तो उसकी पूर्ति-के लिए वह राज्यों की आर्थिक सहायता की 
व्यवस्था करेगा 

आसाम के आदिम क्षेत्रों तथा ज्ञातियों के लिए. अछग ब्यवस्था की गयी 
है। इसका कारण उनकी पए्रथक संस्कृति है। क्षेत्र खय॑ दो भागों में विभाजित 
किये गये हैं। ( १ ) स्वायत्तशसी जिले ओर (२) अन्य प्रदेश | प्रथम के 
अंतर्गत संयुक्त खासी-जयंतीया, गारो, छुसाई, नगा, उत्तरो कछार और मिकिर 
की पहाडियां आती हैं ओर दूसरे के अंतर्गत उत्तरी-पूवीं सीमात का इलाका 
तथा नगा का आदिम-द्षेत्र । 


खायत शासी जिलों की सीमा के निर्धारण का अधिकार राज्यपाल को है । 
वह इनकी सीमा को बढ़ा-घबदा सकता तथा नये जिलों को बना सकता है। 
इस प्रकार के प्रत्येक जिले के लिए एक जिल्ा-परिषद की व्यवस्था है, जिसके: 
सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक २४ होगी ओर इनमें से तीन चौथाई 
वयस्क सताधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगे। राज्यपाल को जिला और 
प्रादेशिक परिषदों के निर्वाचल के नियम बनाने का अधिकार है। किसी 
खायत शासी जिले में, कई आदिम जातियों के अस्तित्व में, वह तदनुकूछ प्रदेशों 
में बाँट दिया जायगा और प्रत्येक के लिए एक प्रथक प्रादेशिक परिषद्‌ बनायी 
जायगी । इन परिषदों को निर्धारित भूमि के अतिरिक्त भूमि, रक्षित बन न होने 
वाले किसी बन, नहर और जलूधारा के उपयोग, गॉव और शहरों की व्यवस्था, 
खास्थ्य, खच्छता, पुलिस, मुखियों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार, संपत्ति का 
दाय भाग, विवाह, सामाजिक रूदियों आदि की विधियां बनाने का अधिकार 
है, पर इस प्रकार की कोई भी विधि, राज्यपाल की अनुमति के बिना, प्रभावी 
ने होगो। जिला और प्रादेशिक परिषदों को भूमि और मकान, व्यवसाथ और 
पेशा, जानवर, सवारी और नौका, किसी बाजार में त्रिकने के लिए. वस्तुओं 
के प्रवेश तथा नावों से जाने वाले व्यक्तियों और सामान, पाठ्शाराओं, औषधा- 
ल्यों, और सड़कों के बनाये रखने के किए, कर छगाने का अधिकार है | 
जिला परिषद जिले में ऐसे लोगों की साहकारी और व्यापार के विनियमन और 
' नियंत्रण के विनियम बना सक्रेगी, जो उनमें निवास करने वाली आदिम जातियाँ 

श्र ' 
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से भिन्न हैं। राज्यपाल, न्याय के संबंध में, जिला और प्रादेशिक परिषदों दो 
तथा उनके द्वारा स्थापित अन्य संस्थाओं को भारतीय दंड-विधान के अंतर्मत 
न्याय करने का अधिकार दे सकता है | 

आसाम के दूसरे प्रकार के जिले अहुत पिछड़े हुए हैं। इस छिए कुछ 
दिनों तक बे केद्रीय शासन में रखे गये है। राज्यपाछ् उनका शासन राष्ट्रपति 
के एजेंट के रूप में, उनके आदेशानुकूछ करेगे। इस संबंध में उनके लिए 
मंत्रिपरिषद की मंत्रणा लेने की आवश्यकता नहीं है | 

आंग्ल-भारतीयों ( एंग्लो-इंडियनों ) के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था 
की गयी है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह विदित हो कि इस वर्ग के छोमों 
को लछोक-सभा में यथेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं मिछा है तो वे इसके दो प्रतिनिधियों 
को मनोनीत कर सकेंगे | इसी प्रकार राज्यपाल या राजप्रमुख भी ऐसी ही 
परिस्थिति में आवश्यकतानुकूल इसके प्रतिनिधियों को राज्य की विधान-सभाओं 
में मनोनीत कर सकेंगे | संविधान के आरंभ के प्रथम दो बरसों में सघ की 
रेल, बहि:शुल्क ६ ०7५७60778 ), डाक तथा वार संबंधी नोकरियों में उनकी 
भर्ती उसी आधार पर होगी जिस पर १९ अगस्त सन्‌ १९४७ को । पर उसके 
पश्चात्‌ प्रति दूसरे बरस उनके ररक्षित स्थान १० प्रतिशत्‌ के हिसाब से कम 
होते जायेंगे ओर दस बरस' के पश्चात्‌ एक भी स्थान सुरक्षित न रखा जायगा। 
उनको शिक्षा के छिए संघ और राज्य की सरकारें संविधान लागू होने के प्रथम 
तीन बरस तक वही अनुदान देंगी जो सन्‌ १९४७-४८ में दिया गया था, पर 
प्रति तीसरे बरस यह अनुदान १० प्रतिशत के हिसाब से कम कर दिया जायगा 
ओर दस बरस के पश्चात्‌ उनके साथ किसी प्रकार की विशेष रियायत नकी 
जायगी । 
| (२) संघ और राज्यों के छोक-सेवा ( एप्र0॥0 867008 ) 
आयोग--योग्य और निष्पक्ष सरकारी कर्मचारियों के बिना कोई भी सरकार 
पफले नहीं हो सकती | लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता और भी अधिक होती 
है | अतएव नये संविधान में संघ और राज्यों दोनों के लिए. छोक-सेवा आयथोगों 
की व्यवस्था है। दो या अधिक राज्यों को मिठकर एक ही आयोग से काम 
लेने का अधिकार दिया गया है। संघ और राज्यों के आयोग के प्रधान , तथा 
उनके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ऋमानुगेत राष्ट्रपति ओर राज्यपाल था 
गरगपझुख को है और संयुक्त आयोगों के प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति का 
अधिकार राष्ट्रपति को । इनका कार्य-कालू छः बरस निर्धारित हुआ है । वे इसके 
पूर्व लागपत्र देकर अपने पद से अछ्ग हो सकते हैं और .दुराचरण के ल्ि 


| 
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राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय को जाच के पश्चात्‌ , उन्हें अपदस्थ कर सकते हें । 
अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ संघीय छोकसेवा कमीशन का प्रधान न तो 

संघ-सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जायगा और न राज्यों की 
सरकार के। पर संध-आयोग के सदस्य और राज्य-आयोगों के प्रधान 
और सदस्य, अन्य लोक-सेवा आयोगों के प्रधान और सदस्यों के पद 
पर नियुक्त हो सकेगे। ६० बरस की अवस्था में शज्य-आयोगों के प्रधान 
और सदस्यों को ओर ६५ बरस की अवस्था में संघ-आयोग के प्रधान 
ओर सदस्यों को अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा | छोकसेवा आयोगों के निम्नलिखित 
कर्तव्य निर्धारित हुए हैं“-( अ ) संघ ओर राज्यों के सार्वजनिक कर्मचारियों 
की नियुक्ति के संत्रंध में परीक्षाओं का संचालन ; (२) प्रति वर्ष राष्ट्रपति या 
राज्यपाल के पास अपने काम की रिपोर्ट भेजना । यह रिपोर्ट संबंधित विधान- 
मंडल में पेश की ज्ञाती है। (३ ) राष्ट्रपति और राज्यपाल को कर्मचारियों को 
भर्ती, उनकी पदोन्नति और बदली, अनुशासन, क्षतिपूर्ति आदि के संबंध में 
परामश देना । उक्त अधिकारियों के लिए. कमीशनों का परामर्श हेना आवश्यक 
कर दिया गया है । 

नये संविधान द्वारा सरकारी अधिकारी घार भागों में विभक्त किये गये हैं । 
(१) सैनिक अधिकारी, (२) भारतीय सिविर सर्विस के सदस्य, (३) 
अखिल भारतीय सर्विस के सदस्य, ( ४ ) राज्यों की सिविल सर्विस के सदस्य । 
सैनिक, सिविछ्त सर्विस और अखिल भारतीय नौकरी के अधिकारी तब तक 
अपने पद पर रहेंगे, जब तक राष्ट्रपति चाहें। इसी प्रकार राज्य की सिविल 
सर्विस के सदस्य तथा राज्यों के अधीन काम करने वाले अधिकारी राज्यपाल या 
राजप्रमुख के इच्छानुकूछ अपने पद पर रहेंगे। यह व्यवस्था उन छोगों पर छागू 
न होगी, जो किसी इकरार्नामे के द्वारा निर्धारित काछ के लिए नियुक्त किये ' 
गये हों। यदि इस प्रकार के सरकारी नोकर दुराचरण के अतिरिक्त, नियत 
अवधि के पूर्व अपने पद से निकाले जाँयगे, तो उन्हें क्षतिपूर्ति दी जायगी। 
सरकारी नौकर उस अधिकारी से निम्नतर अधिकारी द्वारा न निकाले जायँगे, 
जिसने उनकी नियुक्ति की है। अपने बचाव में सफाई देने के पश्चात्‌ ही 
उनके विद्द्ध इस प्रकार की कारवाई की जाती है | 
(३ ) तिवोचन कमीशन--नये संविधान द्वारा भारत की छगभग आधो 

जनसंख्या को मताधिकार दिया गया है। संसार के किसी अन्य देश्ष में, 
एक दम से मतदाताओं को संख्या इतनी अधिक नहीं बढ़ायी गयी' है 

जितनी भारत में अतएवं नये संविधान में एक निर्वाचन-कमीशन (7]600707 
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(००ागांधआं०07 ) की व्यवस्था की गयी है | इसमें मुख्य निर्वाचन कमिश्नर 
( एफ क]6००ांता 00ण्रांबछां०06७० ) के अतिरिक्त इतने 
निर्वाचन कमिश्षर होंगे, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे | निर्वाचन 
कमीशन के परामश से, राष्ट्रपति को आवश्यतानुकूल प्रादेशिक कमिश्नरो की 
नियुक्ति का अधिकार है। मुख्य-निर्वाचन कमिश्नर के अपदस्थ करने की वही 
व्यवस्था है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की । निर्वाचन कमिश्षर और 
प्रादेशिक कमिक्षर, सुख्य निर्वाचन कमिश्नर की सिफारिश पर ही निकाले जा 
सकेंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजप्रमुख, निर्वाचन के संबंध में, अपने इतने 
कमचारियों को निर्वाचन कमिक्षर या प्रादेशिक कमिक्षरों को देंगे जितने की, वे 
प्राथना करे'। निर्वाचन कमीशन का काम है निर्वाचकों की सूची तैयार कराना 
तथा संसद, राज्य के विधान-मंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों को 
कराना। इनका निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण उसी के अधीन है। समस्त 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक ही सूची होगी, और केवल धर्म, मूल 
वंश, जाति अथवा छिंग भेद के कारण कोई भो व्यक्ति इसमें नाम छिखाने के 
अधिकार से वंचित न किया जायगा । संविधानांतर्गंत संसद को समय-समय पर, 
कानून द्वारा निर्वाचकों की सूची तैयार कराने, निर्वाचन-क्षेत्रों के परि- 
सीमित करने, तथा निर्वाचन संबधी अन्य बातों के निश्चित करने का अधिकार 
है । उसका परिसीमन ( ॥0७॥7768607 ) संबंधी निर्णय सर्वमान्य होगा | 
राज्यों के विधान-मंडलों को इस संबंध में कुछ अधिकार दिये गये हैं। अपने 
राज्य के निर्वाचन के संबंध में वे उन बातों के कानून बनायेंगे जिनकी व्यवस्था 
संसद के कानूनों द्वारा न की गयी हो। यदि संसद या विधान-संडछ के किसी 
निर्बाचन के संबंध में मतभेद होगा तो निर्वाचन-याचिका ( ॥70660७ 
?०0४607 ) के पहचात्‌ उसका निर्णय उस अधिकारी द्वारा किया जायगा 
जिसकी उपयुक्त विधान*मंडल द्वारा व्यवस्था की जाय | 
( ४) राजभाषा--मारत के निवासी रूगभग २१५ ब्रिमिन्‍्न भाषाएँ 
बोलते हैं| इनमें से कुछ उच्चकोटि की हैं, और कुछ का सुसपन्‍न साहित्य 
भी है,। भाषाओं की विभिन्‍नता के कारण, एक राज्य के निवासी दूसरे के 
निवासियों की बातचीत समझने से असमर्थ हैं। शिक्षित समाज में अंगरेजी का 
प्रचार है और बहुत दिनों तक बह सरकारी भाषा के पद पर रही है। , उसके 
ही प्रयोग के कारण भारत के विभिन्‍न भागों के निवासी एक मंच पर एकत्रित 
“होकर राष्ट्रीय उत्थान की समस्याओं पर विचार कर सके । पर खतंत्र भारत क्‍ 
अंगरेज्ी को राजमाषा बनाने में असमर्थ था। संविधान में; देवनागरी छिपि में 
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हिंदी, भारत की राजभाषा मानी गयी है ओर सरकारी कामों के लिए प्रयोग 
होनवाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ( अर्थात्‌ रोमन अंक ) 
निर्धारित हुआ है| इस सामान्य व्यवस्था के होते हुए भी १५ बरस तक सरकारी 
कामों में अंगरेजी का प्रयोग पूर्वत्रत्‌ होता रहेगा । इस काछ के भीतर राष्ट्रपति 
को अंगरेजो भाषा के अतिरिक्त, हिंदी भाषा और देवनागरी अंकों के प्रयोग की 
अनुमति देने का अधिकार है। पर इसके पद्चचात्‌ अंगरेजी भाषा और रोमन 
अँको का प्रयोग, संसद की विधि के बिना न हो सकेगा | संघांतरित राज्यों के 
विधान-मंडल को अपने अपने राज्यों की भाषाएँ निर्धारित करने का अधिकार 
है, पर जब तक वे इसका निश्चय न करें, अंगरेजी का प्रयोग होता रहेगा | 
संघआर राज्यों का परस्पर संबंध अँगरेजी भाषा के द्वारा होगा पर हिंदी के प्रयोग 
के लिए उन्हें परस्पर समझोता करने का अधिकार है। अंगरेजी उच्चतम तथा 
उच्च न्यायालयों की भी भाषा निर्धारित हुई है और यह निश्चित कर दिया गया 
है कि कद्रीय तथा राज्यों के विधान-मंडलों के सत्र प्रस्ताव, कानून नियम, 
उपनियम आदि अंगरेजो भाषा में होंगे। यदि किसी राज्य का विधान-मंडल 
अंगरेजी के खान पर किसी अन्य भाषा को अपनायेगा तो राज्यपाल द्वारा प्रमा- 
शित उसका अंगरेजी अनुवाद, सरकारी कामों के छिए प्रामाणिक समझा जायगा | 


संविधान के छागू होने के पांच और दस बरस पद्चा/( राष्ट्र ,ति को एक 
भाषा-क्मीशन की नियुक्ति का अध्रिकार दिया गया है। इसमें असमिया, 
उड़िया, उद, कन्‍नड, काश्मोरी, गुजराती, तामीछ, तेलग, पंजाबी, बंगला, 
मराठी, मल्याल्म, संस्कृत, - हिंदी के प्रतिनिधि होंगे। देश को वैज्ञानिक, 
शरद्योगिक, व सांस्कृतिक उन्नति तथा अहिंदी प्रदेशों की उचित मांगों पर 
ध्यान रखते हुए कमीशन इस बात की सिफारिश करेगा कि किस प्रकार हिंदी 
के प्रयोग की वृद्धि हो और किन कार्मों में अंगरेजी भाषा ओर रोमन अंकों के 
स्थान पर हिंदी भाषा ओर देवनागरी अंकों का प्रयोग किया जाय। कमीशन 
की रिपोर्ट संसद की एक कमेटी के विचाराधीन की जायगी, जिसके ३० सदस्य ' 
होंगे, २० लोकसभा के, और १० राज्य-परिषद्‌ के | राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य 
नही कि वे इन सिफारिशों को मानें, पर उन्हें इनके पूर्णरूपेण अथवा अंशतः 
माने जाने की आशा देने का अधिकार है। 


अभ्यास 


, 3. लोक-सेवा कमीशन का क्‍या अथ है? संघीय छोक-सेवा-कमीशन के 
संगठन और कामों का संक्षिप्त विवरण लिखिये । 
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ये रविधान में अनुसूचित जातियों और आंग्ल-भारतीयों के संबंध में 


क्या विशेष व्यवस्था की गयी है. १ 
निबचन कप्तीशन के संगठन और कामों का संक्षिप्त विवरण लिखिये | 
संशिधान से राज-भाषा के सबंध की धाराओं का साशंक्ष समझा कर 


(लिखिये। 


२१५ 
जिले का शासन 


भारतीय जिले---शासन की दृष्टि से समस्त भारत जिलों में विभाजित 
किया गया है । पर उनकी आबादी और क्षेत्रफल का कोई सामान्य नियम नहीं 
है। कुछ जिलों का क्षेत्रफल दूसरे जिलों की अपेक्षा अत्यधिक है। आबादी 
में भी इसी प्रकार को विभिन्‍नता पायी जाती है। मारत के सबसे बड़े जिले का 
नाम विजगापइम है | इसका क्षेत्रफल १७,००० वर्ग मील से अधिक है और 
बन-संख्या ३०,०००,०० व्यक्तियों से अधिक । जिलों का औसत क्षेत्रफल 
लगमग ४,००० वर्गमीठ है ओर किसी जिले का क्षेत्रफल १,५०० वर्गमील से 
कम नहीं है। अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर-प्रदेश में जिलों की संख्या अधिक 
है। अतएव अन्य प्रांतों के जिछों को देखते हुए उनका क्षेत्रफल भी कम है | 
कुछ जिलो की बस्ती बहुत घनी है ओर कुछ की बहुत कम | 

कलक्टर या जिलाधीश--कुछ राज्यों में जिले के सर्वोच्च अधिकारी 
को कलक्टर कहते हैं और कुछ में डिप्टी-कमिश्षर। वह अपने जिले में 
सरकार का प्रतिनिधि-खरूप होता है। साधारणतया अश्विल मारतीय सर्विस के 
सदस्य ही जिलाघीश के पद पर नियुक्त किये जाते हैं। कितु कभी कभी राज्यों 
की सिविल सबिस के अनुभवी पदाधिकारी भी बढ़ते बढ़ते जिलछाध।श बना दिये 
जाते हैं | जिले के शासन में कलक्टर के अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार होते हैं। 
उन्हें हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं--- 


(१ ) मालगुजारी-संबंधो अधिकार--जिले की माल्गुजारी का वसूछ 
करना कलक्टर का काम है। यह उसके नाम से ही विदित है। वह 
अपने जिले की भूमि ओर हिसाब संबंधों सारे कागजों की रक्षा करता है । 
जिले का खजाना भी उसी के अधीन होता है। यद्यपि उसे माछगुजारी घटाने या 
बढ़ाने का अधिकार नहीं होता तो भी भूकंप, महामारी या अकाछ ऐसी 
आकरिमिक विपत्तियों के काल में, वह राज्य की सरकार से मालंगुलारी घटने 
की सिफारिश कर सकता है ओर साधारणतया उसकी सिफारिश मान ली जाती 
है। मारुगुजारी के संबंध में उसे छोटे-छोटे किसानों और बड़े' बड़े 
जमींदारों के संपर्क में आना पड़ता है। उसे प्रतिवर्ष छगभग छः महीने 
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अपने जिले का दोरा करना पड़ता है जिसके कारण उसे जिछे के पायः सभी 
हिस्सों की जानकारी रहती है | इसी लिए तो कहा जाता है कि कलक्टर अपने 
जिले में सरकार की आँख, कान और मुँह का काम करता है । 

( २ ) शासन-संबंधी अधिकार--जिले के शासन की देखभाछ करने का 
अधिकार कलक्टर को दिया गया है। जिले के निवासी शांतिपूर्वक रहें, उन्हें 
किसी प्रकार की आशंका न हो, लोग नियम-विरुद्ध आचरण न करें और यदि 
करें तो गिरफ्तार कर लिये जाय, इन सब बातों की देखभाल करना कलक्टर का 
काम है | इन कामों को सफखव्तापूर्वक करने के लिए वह जिले की पुलिस का 
निरीक्षण करता है और आवश्यकतानुसार उससे काम ले सकता है। अन्य 
सरकारी विभागों के उच्च अधिकारियों के कार्यालय प्रायः जिले में होते हूँ । 
वे कलक्टर के अधीन तो नहीं होते, किंतु अपने अपने विभागों की सूचना 
कलक्टर को देते रहते हैं ओर इस प्रकार उसके काम में सहायता पहुँचाते 
रहते हैं। कलक्टर जिले की प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं का प्रधान 
होता हे। वह अकाल के दिनों में तकाबी ऋण को बाँटता है ओर उन छोगों 
की जायदाद की देख-माछ करता है जो अव्पवयर्क हैं और जिनका कोई 
' संरक्षक नहीं है। यदि जिले पर किसी प्रकार का संकट आ पढ़ता है, तो 
उसको सूचना कलक्टर को दी जाती है और राज्य की सरकार के निरीक्षण 
में वह उसे मरसक दूर करने की कोशिश करता है | 

( ३ ) न्याय-संबंधी अधिकार-कलक्टर को न्याय-संबंधी भी कुछ 
अधिकार दिये गये हैं। वह प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रे- होता है और इस 
हैसियत से वह दो वर्ष के कारावास और १००० रुपये जुर्माने की सजा दे 
सकता है। वह अपने अधीन डिप्टी-कल्क्टरों के निर्णय की अपीढें सुनता 
और आवश्यकतानुसार उनक्रे निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है। कलक्टर के 
न्‍्याय-संबंधी अधिकार अनुचित हैं। नागरिकों की स्वाधीनता की रक्षा के लिए 
यह आवश्यक है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी अधिकार अलग 
अञा व्यक्तियों के अधीन हों । नये संविधान के निदेशक तत्त्वों में एक अनु- 
च्छेद इस आशय का है और क्रमशः उसके अनुसार कार्यपालिका और न््याय- 
पालिका दक्तियों का प्रथक्वरण किया जा रहा है। 

(४) निरीक्षण-संबंधी अधिकार---जिडछे के शासन के निरीक्षण का अधिकार 
कलक्टर को दिया गया है। सरकारी विभागों के जिले में रहने वाले 
अनेक कर्मचारी जैसे सिविल सर्जन, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पुछिस सुपरिंटेंडेंट, 
जेलर आदि अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं था नहीं, यह देखना कलक्टर का 
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काम है। वह स्थानीय स्वशासन की संस्थाओ का भी निरीक्षण कश्ता है । 
जिला बोर्ड ओर छोटी नगरपालिक्राएँ साधारणातया उसो के अधीन होती हैं। 
नगरधालिकाओं का संबंध कमिश्नर से हाता है किंतु उनमें भी कलक्टर के 
निरीक्षण संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं । 

साधारणतया कलक्टर अपने जिले के प्रधान नगर में ही रहा करता है। 
वहीं उसके तथा जिले के अन्य कमंचारियों के कार्यालय होते हैं। परंतु जाड़े 
में वह अपने जिले का दोरा करता है और इस प्रकार जिले की जनता के 
संपव में आता और वहाँ की परिस्थिति की ज्ञानकारी हासिल करता है। 

(५) अधिकारों की सीमा--उपयुक्त विवरण से हमें यह न समझना चाहिये 
कि कलक्टर अपने जिले का निरंकुश शासक है। मारूगुजारी के मामलों में वह 
कमिश्नर के अधीन है और न्याय-संबंधी अधिकारों में उसके निर्णय के प्रतिकूल 
जिले के न्यायाधीश ( ॥)380770 |प026 ) की गदालत में अपील की जा 
सकती है। हर साल उसे अपने जिले की उन्नति और सुव्यवस्था का विवरण 
ऊंचे पदाधिकारियों के पास भेजना पडता है। इस विवरण भें बह अपने जिले 
की उन्नति केसे होगी, इस बात का भो संकेत करता है। 

जिले के शासन में कलक्टर का महत्वपू७ स्थान होता है, इसमें संदेह 
नहीं, लेफिन उसका वास्तविक प्रभाव बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व पर निर्भर 
करता है। वह जनता के साथ संपर्क रखता है और साथ ही उच्च अधिकारियों 
के साथ भी । उनता के साथ सहानुभूति का बर्ताव करके वह उसे बहुत ऊँचे 
'उठा सकता है और उच्च अधिकारियों पर प्रभाव डाछ कर वह उसकी भलाई 
के अनेक काम कर सकता है। कत॑व्य-परायग करक्टरों को अपने काम से 
छुट्टी बहुत कम मिलती है। असाधारण परिस्थितियों में उसे न दिन का ध्यान 
रहता है आर न रात का। ध्यान रहता है केवछ कर्तव्य-पालन का | छनता के 
साथ सहानुभूति रखने वाले कलकटरों को छोग हमेशा याद करते हैं और 
सरकार के अस्तित्व के अज्ञान में, वे उन्हें ही सरकार समझते रहते हैं।... 

डिप्टी-कलक्टर और अवेतनिक मैजिस्ट्रेट---कल्क्टर की सहायता के 
लिए प्रत्यक जिले में आवश्यकतानुसार डिप्टी-कलक्टर और अवैतनिक मजिस्ट्रेट 
होते हैं। प्रयेक जिछा कई सब्रडिबीजनों में विभक्त होता है जिनमें से हरेक साधा- 
रणतया एक डिप्टी-कलछक्टर के अधीन होता है। डिप्टी-कलक्टर छोग, माली मामले 
में कल्बंटर की सहायता करते हैं। उसके आदेशानुसार उन्हें शांति और व्यवस्था 
का प्रबंध करना पडता है। वे अनेक फोजंदारी और माछ के मुकदमों का भी 
निर्णय करते हैं। अवै्तानक मैजिस्ट्रेट प्रथम, द्वितीय और तृवीय अशणियों के होते 
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हैं। ये साधारणतथा छोटे-छोटे मुकदमों का फैसला करते हैं | अवैतनिक मेजिस्ट्रेटों 
की वजह से सरकार का न्याय संबंधी काम कुछ हल्का हो जाता है | 

कलक्टर के सहकारी अफसर--प्रत्येक जिले में कलक्टर की सहायता 
के लिए अन्य विभागो के भी कुछ ऊँचे पदाधिकारी रहते हैं। बे अपने-अपने 
विभाग के अधीन होते हैं, कलक्टर के अघान नहीं | परंतु कलक्टर को अपने 
जिले में उनके द्वारा किये गये कामों के निरीक्षण का अधिकार होता है। इनमें 
से निम्नलिखित अधिकारी ध्यान देने योग्य हैं-- 

(अ) सिविल सर्जन--प्रत्येक बड़े जिले में एक सरकारी कस्पताल होता है, 
जहाँ पर मुफ्त चिकित्सा की जाती है | बड़े जिले सें यह अस्पताल साधारण- 
तया सिविल सजनों के अधीन होता है। उसकी सहायता के लिए' कई और 
डाक्टर भी होते हैं| सिविछ सर्जन साधारणतया अखिल भारतीय सर्विस 
का ( 0॥] शत 86"ए706 ) सदस्य होता है। सरकारी अस्पताल के 
अतिरिक्त जिले में नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों, सार्वजनिक संस्थाओं और 
परोपकारी व्यक्तियों द्वारा खोले गये अनेक घर्माथ औषधालय तथा अस्पताल 
होते हैं । । 

( ब ) पुछिस सुपर्रिटेडेंट--प्रत्येक जिले में एक पुलिस सुपरिय्डेंट होता 
है। उसका काम जिले की शाति और व्यवस्था और लोगों की जान-माल की 
रक्षा करना होता है। उसकी सहायता के लिए एक शहर कोतवाल, अनेक 
थानेदार और बहुत से सिपाही होते हैं। शहर की पुछिस दो तरह की होती 
है ।--( १) साधारण पुलिस और ( २ ) खुफिया पुलिस | खुफिया पुछिस के 
सिपाही छिपे-छिपे अपराधियों का पता छगाते हैं। रेलवे पुलिस की पृथक 
व्यवस्था है। 

(स ) जेलर--प्रत्येक जिले में एक जेल होता है। वहाँ पर अपराधी 
रखे जाते हैं | जेल का प्रबंध जेलर के अधीन होता है | जेल में वे ही अपराधी 
रखे जाते हैं जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंड मिला हो। कैदियों 
के खास्थ्य आदि की जिम्मेदारी जेर पर हाती है और कलक्टर पर भा। 
जेल में केंदयों को योग्यतानुसार काम करना पढ़ता है'। कमी-कर्मी दंड देने 
के छिए' उनसे कठोर या ऐसा काम डिया जाता है जिसका उन्हें अभ्यास न 
हो। जेछों में रखने का उद्देश्य यह है कि अपराधी का सुधांर हो जाय | 
भारतीय जेलों की अवस्था अभी तक इस प्रकार की नहीं है | 

शासन संबंधी जिले के भाग--शासन-सुमीते के छिए प्रत्येक बिल्ा 
कई तहसीकछों में बैँटा होता है । तहसाल के संबसे बड़े' अफसर को तहसीलदार 
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कहते हैं। वह किसानों से मारगुजारी बसूछ तथा उनके छोटे-छोटे अभिय्रोगों 
का फैसला करता है। तहसीलदार का मुख्य काम माल्युजारी इकट्ठा करके 
उसे सरकारी खजाने में जमा करना है। प्रत्येक तहसील कई थानों में विभक्त 
की गयी है। थाने के सबसे बड़े अधिकारी को थानेदार कहते हैं। अपने 
हलके की शांति ओर व्यवस्था की रक्षा करना थानेदार का मुख्य कर्तव्य है | 
यह नियम-उल्लंघन संबंधी शिकायतों को लिखता ओर उनकी आवश्यक जाँच 
करके, अभियुक्तों का चालान आदि करता है। रात में गाँवों की रक्षा के लिए! 
चोकीदारों का प्रबंध है। प्रायः प्रत्येक बड़े गॉव में एक चोकीदार होता है। 
कई छोटे-छोटे गाँवों को मिलाकर एक चोकीदार का प्रबंध किया जाता है | 


कमिश्नरिया--राज्य और जिले के बीच में शासन संबंधी एक हिस्सा 
ओर होता है जिसे कमिश्नरी कहते हैं.। मद्रास राज्य को छोडकर, पूर्वकालीन 
ब्रिटिश भारत के अन्य सभी राज्य कमिश्नरियों में विभक्त किये गये हैं। प्रत्येक 
कमिश्नरी में कई जिले होते हैं। कमिश्नरियों के क्षेत्रफल, जनसंख्या और 
जिलों की संख्या आदि के विषय में कोई सामान्य नियम नहीं है | 

कमिब्नरी के सर्वोच्च अधिकारी को कमिश्नर कहते हैं। आरंभ में उसके 
न्याय, पुलिस ओर माल संबंधी अनेक महत्वपूर्ण अधिकार थे, किंतु क्रमशः 
उसका स्थान गिरता गया है और उसके अधिकार कम होते गये हैं। आजकल 
उसका मुख्य काम माछ्युजारी और तत्संबंधी अन्य बातों की देखभाल करना 
है। माल्युजारी संबंधी कलक्टर के निणेयों की अपी्ें कमिश्नर की अदालत 
में होती हैं । यद्यपि भूमि-व्यवस्था के सबंध में उसे केवछ परामश देने का 
ही अधिकार है, तो भी वह किंचित काल के लिए.,, माल्युजारी की उगादी 
स्थगित कर सकता है और विशेष अवसरों पर किसानो को छूट भी दे सकता 
है। राज्य के नियमों के अतगंत्‌ वह किसानों और जमींदारों को ऋण दे सकता 
है। कोंट आफ वार्डूस के संबंध में कमिइनर के महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं । 
स्थानीय स्रशासन की देखभाल भी कमिश्नर का एक महत्वपूर्ण अधिकार है | 

कमिश्नर के'पद के विषय में भारतीय छोकमत बहुत दिनों से यह ऋहता 
आया है कि कमिइनर का पद व्यर्थ है और उसे तोड़ देना चाहिये। मद्रास 
राज्य की भाँति, जहाँ पर न तो कमिइनरियों हैं ओर न कमिश्नर, अन्य राज्यों 
का भी काम चछ सकता है। कमिइनर के निरीक्षण के अधिकारों को कलक्टर 
को दे देना चाहिये और माली अधिकारों को बोर्ड आफ रेवेन्यू कों। खतंत्र 
भारत को सरकार छोकमत के अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर रही है | उत्तर 
प्रदेश में कमिश्नरों की संख्या घटाकर भाधी कर दी गयी है । 
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३. कलवदर के अधिकारों को समझाकर लिखिये । 

२. कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रथक्रण के संबंध में आपके 
क्या विचार हैं ? 

३. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये-.... 
कपिश्षर, सिविल सर्जन, जेलर और तहसीलदार । 


२२ 
स्थानीय-खशासन 


प्राकृधन--केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें एवं कुछ सरकारी कमचारी ही 
किसी देश का शासन सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। भारत ऐसे बड़े देश 
के लिए ऐसा होना ओर भी कठिन है। कंपनी के शासनकार में सरकारी 
नीति का झकाव केंद्रीकरण की ओर था और इसलिए शासन के अधिकांश 
अधिकार सरकारी कर्मचारियों को दे दिये गये थे। परंतु कुछ ही दिनों के 
पश्चात्‌ इस कुनीति के दुष्परिणाम दृष्टियोचर होने छगो और क्रमशः स्थानीय 
खशासन की स्थापना की गयी | 

स्थानीय स्वशासन का अर्थ है किसी स्थान के नागरिकों के वे अधिकार 
जिनके कारण वे"अपने नगर, जिछा अथवा गाँव की कुछ विशेष बातों का 
प्रबंध खवयं ही करते हैं। इन अधिकारों पर अमर करने के छिए भारत में 
म्युनिसिपल्टियों, जिला बोड, ग्राम-पंचायतें, इंप्रबवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट टस्ठ आदि 
संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं। नागरिक के जीवन में इन संस्थाओं का स्थान 
बड़े महत्त्व का होता है। केंद्रीय या प्रांतीय सरकारोंसे उसका संपर्क साल में एक 
या दो बार होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से यह भी नहीं जानता कि उनकी नीति 
का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। परंतु स्थानीय स्वशासन की 
संस्थाओं से उनका नित्यप्रति का संबंध है और उनकी नीति का उनके जीवन 
पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी वह प्रत्यक्ष रूप से देखता और समझता है। 
यही कारण है कि युदुष ओर अमरीका के निवासी स्थानीय खशासन में बड़ी 
दिलचस्पी लेते हैं। स्थानीय ख़शासन ने भी उनके जीवन को पूर्णतया बदछ 
दिया है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं है। न तो यहाँ 
पर अब तक वास्तविक स्थानीय ख्शासन ही स्थापित हुआ है और न जनता 
में उसके प्रति दिलचस्पी ही है। यहाँ के योग्य पुरुष स्थानीय खशासन की 
संस्थाओं में माग केना फजीहत की बात समझते हैं और जनता गरीबी और 
अशदिक्षा के कारण, तीन था चार साल में एक बार भी वोट देना भार-स्वरूप * 
समझतो है। आशा की जाती है कि राष्ट्रीय उत्थान एबे स्थानीय खशासन 
के अधिकारों की बृद्धि के साथ-साथ जनता की यह उदासीनता दूर हो ज्ाथगी 
और इस देश की भी स्थानीय खद्यासन की संस्थाएँ नागरिकों की वही सेवा 
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कर सकेंगी जो अमरीका और युरुष की स्थानीय खशासन की संस्थाएँ 
करतो है । 

स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता--स्थानीय स्वशासन की स्थापना के 
तीन मुख्य कारण हैँ-- 

( १ ) केंद्रीय सरकार का भार घटाना--मनुष्य का जीवन दिन पर दिन 
अधिकाधिक जटिल होता जाता है और उसके साथ-साथ राज्य का कार्य भी 
बढता जाता है। २० वीं शताब्दी में राष्ट्रमूलक राज्यों की परस्पर प्रतिस्पर्धा 
और दूँजीपतियो के शोषण के कारण, राज्य को ऐसे काय करने पड रहे हैं 
जिनको १९ वीं शताब्दी के छोग ध्यान में भी छा सकते थे | केंद्रीय सरकार 
के भार घटाने की आवश्यकता हमेशा से रही है ओर विशेष रूप से २०वीं 
शताब्दी में है। अतएव स्थानीय स्॒शासन की संस्थाओं की स्थापना आवश्यक 
होती है । 

(२ ) जनता को व्यावहारिक राजनीति की शिक्षा देना--स्थानीय स्व- 
शासन की स्थापना का दूसरा कारण जनता को व्यावहारिक राजनीति की 
शिक्षा देना है। फ्रांस की राज्य-क्रांति के पश्चात्‌ संसार के अनेक देशों में 
लोकतंत्र की स्थापना हुईं है। लोकतंत्र की सफ़छता जनता को व्यावहारिक 
राजनीतिक कुशलता पर निर्मर होती है। स्थानीय खशासन की संस्थाओं से 
जनता को इस प्रकार की व्यावद्दारिक राजनीति की शिक्षा मिलती है। यही 
कारण है कि स्थानीय खशासन की संस्थाएं छोकतंत्र की सफलछता की मूछ 
कही जाती हैं। कायरूप में भी साधारणतया लोकतंत्र उन देशों में असफल 
होता है जहाँ स्थानीय सुशासन की संस्थाओं के रूप में उसका बीजारोपण 
नहीं किया जाता | 


( ३ ) प्रत्येक स्थान की विशेष समस्याओं का होना--स्थानीय खशासन 
की स्थापना का तीसरा कारण है प्रत्येक स्थान की विशेष समस्याओं का होना। 
तीथैं-खआानों की समस्याएँ व्यापारिक नगरों की समस्याओं से और ऐविहासिक 
नगरों की समस्याएँ ओऔद्योगिक नगरों की समस्याओं से मिन्‍न होती हैं। 
बंद्रगाहों और आंतरिक नगरों की समस्याएँ भी एक दूसरे से भिन्‍न होती 
हैं। इन समस्याओं को जितना इन नगरों के निवासी समझते हैं उतना 
ब्राहरवाले नहीं | वे ही उनको संतोषपू्वेक कम मूल्य में हल कर सकते हैं। 
अतएव प्रत्येक नगर की विशेष समस्याओं के होने और उन समस्याओं को 
योग्यतापूर्वक कम मूल्य पर हल करने के लिए सानीय खशासन का होना 
_ आवश्यक है | 


रन 
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भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास--कुछ छोगों का कहना है 
कि भारत में स्थानीय खशासन की खापना ब्रिटिश शासन-कालछ से ही आरंभ 
हुई हैं। यह बात ठीक नहीं है। छगमग २३०० बरस पूर्व घंद्रगु मौ्य के 
शासन-काल में स्कनीय स्शासन उन्नत अवस्था में था। पायलिपुत्र के विषय 
में मे।खनीज ने इस प्रकार लिखा है--राजधानी के प्रबंध के लिए ३० 
सद्स्थों की एक सभा है जो ६ समान कमेटियों में विभक्त होकर नगर का 
सारा काम-काज देखती है, एक कमेटी शिव्प-कला का प्रत्ंंघ करती है ; 
दूसरी विदेशियों की देखभाल करती है ; तीसरी जन्म-मरण को गणना करती 
हैं, चोथी व्यापार-संबंधी बातों को देखती है; पॉचवीं देश की बनी वस्तुओं 
के क्रय का प्रतंध करती दे और छठी बिकी वस्तुओ का कर वसूल करती है | 
ग्राम-प्रतंध भी सुब्यवस्थित है ।?? मध्यकाल में स्थानीय स्वशासन की, विशेषकर 
ग्राम-पंचायतों की, यही अवस्था रही। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन-काल में 
भारत के प्राचीन स्थानीय खशासन का अंत हुआ। उत्तरदायित्व-रहित 
अधिकारों के कारण कंपनी ने भारत के उद्योग-घंधों को ही नहीं, वरन्‌ उन 
आम-पंचायतो को भी समाप्त किया जो अनेक शताब्दियों से चली आ रही 
थीं ओर जिनमें जनता को व्यावहारिक राजनीति की शिक्षा मिलती थी | 
 अतएव भारत में खामीय खशासन के छोप होने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व 
कंपनी की केंद्रीकरण की नीति पर ही है। 
” . केंद्रीकरण के कुपरिणाम शीघ्र ही दृष्टियोचर होने छगे और सरकार को 
अकेंद्रीकोण का सहारा लेना पड़ा । कछकता, बंबई और मद्रास में सच्हवीं 
शताब्दी से ही खानीय खशासन स्थापित होने की चर्चा हो रही थी और 
कुछ सफल प्रयत्न भी किये गये थे | सन्‌ १८४२ के बंगाल के दसवें ऐश्ट के 
अनुमार अन्य नगरों में भी स्थानीय खशासन स्थापित करने की व्यवस्था की 
गयी | परिणाम-सखरूप कुछ शहरों में नगरपालिकाएँ ( म्युनिसिपिल्टियाँ ) बनीं; 
परंतु प्रत्यक्ष करों ( ॥9)7780 75०४ ) के कारण वे असफछ सिद्ध हुई" 
सन्‌ १८५० में पुराने ऐक्ट को रद करके एक नया ऐक्ट बनाया गया । उसके 
अनुसार नगरपालिकाओं को चुंगी आदि अप्रत्यक्ष कर छूगराने का अधिकार 
मिला । इस ऐक्ट के कारण उत्तरी पश्चिमी प्रांत ( आजकल उत्तर-प्रदेश ) और 
बंबई प्रांत में अनेक नथी मगरपालिकाएँ बनीं | क्‍ 
सन्‌ १८६३ में सेना तथा खास्थ्य संबंधी शाही कमीशन की सिफारिशों 
के अनुसार नगरपालिकाओं के खास्थ्य विषयी अधिकार बढ़ाये गये | सन्‌ १८८७० 
में छोड मेयो ने आर्थिक. अकैंद्रीकरण की. नीति के, कारण खथानीय खशासत के 
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बढ़ाने पर भी जोर दिया । अतएव सभी प्रांतों में नगरपालि काओं के अधिकार 
बढ़े | उनके सदस्यों का चुनाव होने छगा और उनकी संख्या एवं उपयोगिता 
बढ़ी । सन्‌ १८८२ में छॉड रिपन ने स्थानीय खशासन के बढ़ाने पर और भी 
जोर दिया। उनके विधार में स्थानीय खशासन की स्थापना केबल शासन में 
सुभीते के ही रहिए आवश्यक न थी, बरन्‌ जनता को व्यावहारिक राजनीति की 
शिक्षा देने के छिए भी जरूरी थी। इसलिए उन्होंने निर्वाचित सदस्यों के 
आधिक्य पर जोर दिया ओर यह स्पष्ट किया कि सरकारी निरीक्षण बाहर से 
होना चाहिये, भीतर से नहीं । सन्‌ १९१८ में भारतमंत्री और गवर्नर जनरढ 
ने स्थानीय शासन संबंधी एक नया प्रस्ताव प्रकाशित किया | उसमें निर्वाचित 
सदस्यों ओर निर्वाचकों की संख्या बढ़ाने, नगरपालिकाओं के गैर-सरकारी 
सभापतियों के होने, उनके आर्थिक अधिकारों के बढ़ाने, स्थानीय खशासन 
के नये विभाग के स्थापित करने ओर आम-पंचायतों के स्थापित करने पर ओर 
दिया गया था। सन्‌ १९१९ में भारतीय शासन में सुधार किये गये। अन्न 
स्थानीय खशासन हस्तांतरित विषय हो गया और उसका शासन उत्तरदायी, 
मंत्रियों द्वारा होने लगा। सन्‌ १९३५ के भारतीय शासन संबंधी ऐक्ट द्वारा 
हस्तांतरित और संरक्षित विषयों का भेद मिद्य दिया गया | फछ-स्वरूप स्थानीय 
खशासन प्रांतीय विषय हो गया | आजकल वह संधांतरित राज्यों की सरकार * 
के अधीन है | 

.. स्थानीय खशासन की संस्थाओं का वर्गीकरण--भारत की ख्ानीम 
सशासन की संस्थाओं को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली बे' 
जिनका संबंध शहरों से है ओर दूसरी बे जिनका संबंध देहातों से है। 
कॉरपोरेशन, म्युनिसिपिल्थी, पोर्ट ट्रस्ट, इंप्रूवमेंट द्रस्ट आदि शहरों से संबंध 
रखने वाली स्थानीय ख़शासन की सस्थाएँ हैं और बिर्ा बोर्ड ओर आम-पंचायतें 
देहातों से संबंध रखने वाली | 

* भारत की शहरातू जन-संख्या--पाश्चात्य देशों और अमरीका के देखते 
हुए, भारत में शहरों और बड़े-बड़े नगरों में रहने वारों की संख्या बहुत' कम 
है। सन्‌ १९४१ की जनगणना के अनुसार १३ प्रतिशत और १९५१ की 
जनग्रणना के अनुसार १५ प्रतिशत्‌ छोग शहरों में रहते थे। इंगलैंड और 
बेस के ८० प्रतिशत्‌ , संयुक्त-राज्य अमरीका के ५६२ प्रतिशत्‌ , कैनाडा के ' 
+३"७ प्रतिशत्‌ , उत्तरी आयरलेंड के ५०८ प्रतिशत्‌ और फ्रांस के ४९ अतिदशत्‌ 
' छोग शहरों में रहते हैं | लेकिन भारत की शहरातू जन-संख्या उत्तरात्तर बढ़ती 
जाती है। इस बृद्धि के मुख्य कारण हैं (भ) आवागमन के साधनों की सुविधा 


| 
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( ३ ) अपराध और अपराधियों की समस्या--देहातों की अपेक्षा शहरों में 
अपराध अधिक होते हैं | कुछ अपराध तो केवछ धन के लिए किये जाते हैं और 
कुछ पाशविक बृत्तियों को तृत्त करने के छिए.। धनसंबंधी अपराधों के लिए 
शहरों की परिस्थिति विशेष रूप से अनुकूछ होतो है । थोड़े से स्थान में अति 
अधिक संपत्ति एकत्रित रहती है और थघोरी के मार छिपाने और बेचने के 
साधनों की कमी नहीं होती । अतएव शहरों में कुछ लोगों का पेशा ही चोरी 
करना और जेब कतरना हो जाता है। पाशाविक वृत्ति के तृप्त करनेवाले 
अपराध गुप्त रीति से किये जाते हैं । इन अपराधों के कारण शहरों में पुलिस का 
भी जोर अधिक होता है। बहुतेरे चोरी और बदमाशी के मामले पकड़ हछिये 
जाते हैं फिर भी अनेक अपराध ऐसे रह जाते हैं जिनकी खबर पुलिस तक नहीं 
पहुँचती और अनेक ऐसे जिनका पता छगाने में घुलिस को सफलता नहीं 
मिलती | ह 

(४ ) किरायेदारों की ब्ृद्धि और मकान-मालिकों की कमी--साधारणतया 
सब शहरों के और विशेष रूप से औद्योगिक शहरों के बहुत से निवासी अमजीवी 
होते हैं । उनके पास इतनी संपत्ति नहीं होती कि वे निजी मकान बनवा सकें | 
अतणएव वे किराये के मकानों में ही अपना निर्वाह करते हैं। व्यापारियों को 
अपनी दूकानें साधारणतया किराये पर लेनी पड़ती हैं । कचहरी, दफ्तरों, 
कॉलेजों और स्कूलों आदि में काम करनेवाले लोग भी आम तौर से कियये के 
मकानों में रहते हैं। अतएव शहरों में देहातों की अपेक्षा मकान-मालिक कम होते 
हैं। किरायेदारों की अधिकता के कारण शहरों के निवासियों में सामूहिक जीवन 
का अभाव होता है। बड़े-बड़े शहरों में यहाँ तक देखा गया है कि निकट के 
पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानते और यदि जानते मी हैं तो परस्पर बात- ' 
चीत नहीं करते । निजी मकान के कारण मनुष्य एक स्थान में बंध सा जाता 
है। वह उस स्थान की उन्नति करने का प्रयक्ष करता है। पर किरायेदारों में 
यह बात नहीं होती । अतएव मकान-माढिकों की संख्या को चढ़ाकर, शहरों 
के सामूहिक जीवन का उभारना शहरों की जटिल समस्या है | 


(५ ) इलचल मचानेवालों का अस्तित्व--शहरों में हमेशा किसी न 
किसी प्रकार को हलचछ मची रहती है। कभी मजदूरों और मीछ-मालिकों का 
झगड़ा होता है और कमी सांप्रदायिक | कभी जलूस निकलते हैं, कमी राज- 
नीतिक हलचल होती है और कभी सामाजिक । नाना प्रकार के मनुष्यों के 
कारण, शहरों में इछचछ के कारण भी खतः विद्यमान रहते हैं | इलचल मचाने- 
चाहे इन कारणों की सहायता से राई का पर्वत बनाते हैं. और शहरों के शांति- 
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मय जीवन में खलबलो पेदा करते हैं। शहरों में इड़तालें अधिक होती हैं। 
कभी राजनीतिक अथवा सामाजिक कारणों से सारा बाजार बंद हो जाता है; 
कभी मजदूर लोग अपना वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताछ करते' हैं, कभी इक्के 
और ताँगेवाले, कभी मेइतर छोग और कभी स्कूछों और कॉलेजों के विद्यार्थी 
लोग । इन हडतालों और उपद्रवों के कारण शहरों के शांतिमय जीवन में अशांति 
उत्पन्न होती है। इस अशांति का रोकना शहरों की एक कठिन समस्या है । 

शहरों से संबंध रखनेवाली स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ-- 
भारतीय स्थानीय स्वशासन की मौजूदा हालत में शहरों से संबंध रखनेवाढी 
चार प्रकार की स्थानीय सशासन की संस्थाएं पायी जाती हैं--(१) कॉरपोरेशन, 
(२) उ्युनिसिपिल्ठी, (३) पोर्ट टस्ट और (४) इंप्रबेंट ट्रस्ट । 

कॉरपो रेशंस---कलरूकत्ता, बंबई ओर मद्रास की म्युनिसिपल संस्थाओं को 
कॉरपोरेशन कहा जाता है। इनका श्रीगणेश सन्‌ १६८७ में हुआ था। 
सन्‌ १८६० तक इनका संगठन प्रायः एकसा रहा। किंतु १८६१ में प्रांतों को 
पुनः अपने कानून बनाने का अधिकार मिछा और तब से प्रत्येक प्रेसोडेंसी 
नगर का अलग-अलग विकास होने छगा | सन्‌ १९२० से स्थानोय खशासन 
इस्तांतरित' विधष्रय हो गया। इसके कारण कॉरपोरेशनों पर प्रांतीय विधान 
सभाओं का अधिकार बढ़ा और उनके संगठन और अधिकारों में समय-समय पर 
आवश्यकतानुकूल परिवर्तन किये गये । 

इस समय कलकपता कॉर्पोरेशन के सदस्यों की संस्था ९८ है। इनमें से 
९३ को कौंसिलर कहते हैं और ५ को एब्डरमैन | एल्डरमैन को कॉसिलर 
निर्वाचित करते हैं। कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। इसका प्रति- 
वर्ष निर्वाचन किया जाता है। कॉरपोरेशन के प्रशासन की देखभाल करने के 
लिए! एक इक्जीक्यूटिव ऑफीसर होता है। कॉरपोरेशन का कार्यात््य इसी के 
अधीन होता है ओर यह ही उसके सुप्रबंध के लिए कॉरपोरेशन के प्रति 
उत्तरदायी होता है। इसे अपने काम की विशेष जानकारी होती है। अतः 
कॉरपोरेशन के निर्वाचित सदस्थ अथवा उसका मेयर इसके काम में विशेष हस्त- 
क्षेप नहीं करते। 

बंबई कॉरपोरेशन के सदस्यों की संख्या १०६ है। इनमें ८० जनता द्वारा 
निर्वाचित होते हैं, १६ को बंबई-सरकार मनोनीत करती है और शेष १० 
सदस्य अन्य सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचन में प्रत्येक ऐसे वयस्क नाग- 
रिक को बोद देसे का अधिकार हे जो निर्धारित निर्योग्यताओं से मुक्त हो। 
कॉरपोरेशन के सदस्य खयं मेयर को छुनते हैं |“ कलकत्तें की माँति इसका . 
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निर्वाचन भी एक ही बरस के लिए होता है। खतंत्रता के पूर्व प्रचलित प्रथा 
के अनुसार मेयर, बारी-बारी से हिंदू, मुसलमान, पारसी और युरोपीय जातियों 
का होता था। आज्ञकलर यह प्रथा परित्यक्त कर दी गयी है। बंबई के 
इवजीक्यूटिव ऑफीसर को, स्युनिसिपछ कमिश्नर कहते हैं। हसकी नियुक्ति तीन 
बरस के लिए की जाती है । 

मद्रास कॉरेपोरेशन के सदस्यों की संख्या ६५ है। इनमें से ५९ सदस्य 
जनता द्वारा चुने जाते हैं, १ को मद्रास की सुरुकार मनोनीत करती है और 
शेष पाँच सदस्यों को अन्य सदस्य कोआप्ट करते हैं। कोआप्ड किये गये 
सदस्यों में साधारणतया एक महिला होती है। कॉरपोरेशन के सदस्य स्वये अपने 
मैयर को छुनते हैं । बंबई की भांति मद्रास के इक्जीक्यूटिव ऑफीसर को भी 
म्युनिसिपल कमिइनर कहते हैं। इसकी स्थिति न्‍्यूनाधिक उसी प्रकार की है 
जैसी बंबई के म्युनिसिपछ कमिइनर की। 

नगरपालिकाएँ--कॉरपोरेशनों के अतिरिक्त भारत में छगमग ८५० नगर- 
वालिकाएँ हैं ओर उनमें छगभग चार करोड़ निवासी रहते हैं । नगरपालिकाओं 
के निवासियों का अनुपात विभिन्‍न राज्यों में अल्ग-अछग है| साधारणतया यह 
कहा जा सकता है कि जिन राज्यों में दस्तकारियों का अधिक विकास हुआ है, 
उनमें नगरपालिकाओं के निवासियों की संख्या दूसरे प्रांतों की अपेक्षा अधिक 
है। बंबई राज्य के लगभग २५ प्रतिशत निवासी नगरपालिकाओं में रहते हैं. 
ओर आसाम के केवछ २४६ प्रतिशत। शोष राज्यों में उनकी संख्या ४से ९ 
प्रतिशत्‌ तक है। राज्यों की सरकारें किसी प्रदेश को नगरपालिका घोषित कर 
सकती हैं, किसी नगरपालिका को शहर घोषित कर सकती हैं और किसी 
नगरपालिका के क्षेत्रकठ और अधिकार-द्षेत्र को बढ़ा-घटा सकती हैं । उत्तर-प्रदेश 
में आजकल ११७ नगरपाकिकाएँ हैं। बंबई राज्य की रूगभग २५ नगरपाहि- 
काओं को म्युनिसिपछ बरो ( .3070फ0£70 ) कहते हैं। * 

स्युनिसिपछ बोडें--प्रत्येक नभरपालिका की देखभाछ के लिए एक 
कमेटी है, जिसे म्युनिसिपछ बोड कहते हैं। इसका संगठन विभिन्‍न राज्यों में 
उनके द्वारा स्त्रीकृत ऐक्टों के अनुसार होता है। उक्त ऐक्ट विभिन्‍न राज्यों में 
विभिन्न कालों में स्वीकृत हुए हैं। उत्तर-प्रदेश का मूल ऐक्ट सन्‌ १९१६ में पास 
हुआ था । समय-समय पर उसमें आवश्यक संशोधन किये गये, पर सबसे महत्त्व- 
पूर्ण संशोधन १९४८ और १९४९ में हुए हैं। इनके कारण नगरपाछिकाओं के' 
संगठन में ऋतिकारी परिवर्तन हो गये हैं। नगरपालिकाओं का मवीन निर्वाचन . 


इसी संशोषित ऐक्ट के अनुसार हुआ है । 
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विगत म्युनिसिपल बोडों का संगठन पुरानी पद्धति के अनुसार सांप्रदायिक 
निर्वाचन-प्रणाठी के अनुसार हुआ था। उनके सदस्यों की संख्या अधिक से 
अधिक ४० थी। अतएव बोड़े के सदस्य अपनी जनता का प्रतिनिधित्व मली- 
भाति न करते थे। वयस्क मताधिकार के अभाव में वे थोड़े से निर्वाचकों द्वारा 
चुने गये थे। बोड के सदस्यों ने खवयं अपने प्रधान को चुना था। भूतकाछ में 
यह व्यवस्था असंतोषप्रद पायी गयी थी। अतः सन्‌ १९४८ और १९४९ के 
संशोधनों के द्वारा इन दोषों को दूर करके नगरपालिकाओं के संगठन की नयी 
व्यवस्था की गयी । अब इनके तीन प्रकार के सदस्य निर्धारित किये गये हैं--- 

( १ ) प्रधान | 

(२ ) निर्वाचित सदस्य, जिनकी संख्या राज्य की सरकार द्वारा निर्धारित, 
कम से कम २० और अधिक से अधिक ८० है। 

(३ ) वे सदस्य जो उक्त सदस्यों द्वारा कोऑप्ट ( ००७४ ) किये जाय॑। 

सभापति का निर्वाचन, उन्हीं मतदाताओं द्वारा किया जाता है जो नगर- 
पालिका के निर्वाचित सदस्यों को चुनते हैं। कोऑप्ट किये गये सदस्यों की संख्या 
कम से कम चार और अधिक से अधिक आठ निर्धारित की गयी है | इन सदस्यों 
में से आधे उन विशेष द्वितों के प्रतिनिधि होंगे जिन्हें साधारण निर्वाचन में स्थान 
न मिला हो और आधी महिलछाएँ होंगी | कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, रूखनऊ 
और आगरा को आठ सदस्यों को कोऑप्ट करने का अधिकार दिया गया है। 
सन्‌ १९५३ से इन नगरों' के लिए प्रशासन के राज्यपाल के अध्यादेश के अनुसार 
प्रशासक नियुक्त किये गये हैं। इस असाधारण कारवाई का उद्देश्य इन नगरों 
में कॉरपोरेशन स्थापित क (ने का विचार है। 


स्थुनिसिपछ निवोचन--निर्वाचन के लिए प्रत्येक नगरपालिका हल्कों 
( छ७7:08 ) में विभाजित की जाती है और प्रत्येक से जन-संख्या के आधार 
पर एक या अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। सन्‌ १९४८ के संशोधन के 
अनुसार प्रत्येक हल्के से कम से कम तीन ओर अधिक से अधिक सात सदस्य 
चुने जायँगे । ये तीन भागों में विभाजित होगे---( १ ) साधारण सदस्य, ( २ ) 
मुसलमान सदस्य और (३ ) परिगणित जातियों के सदस्य । मुसव्मानों और. 
परिगणित जातियों के लिए. उनकी जन-सख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित कर 
दिये गये हैं। किंतु उनका निर्वाचन सांप्रदायिक प्रणाली से न होकर संयुक्त 
निर्वाचन-प्रणाली के अनुसार किया गया है। नये संशोधन द्वारा किया गया यह. 
परिवर्तन एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है । 


प्रत्येक हल्के की एक निर्वाचक नामावलली (80०0०7७ छा) होती है... 
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जिसमें उन सब छोगों के नाम होते हैं जो उस ज्षेत्र में रहते तथा निर्वाचन में 
भाग लेने के अधिकारी हों। यदि किसी व्यक्ति का नाम इस नामावली में नहीं 
होता तो वह वोट देने के अधिकार से व॑चित कर दिया जाता हैं। नाप लिखाने 
के लिए यह आवश्यक है कि वह कम से कम २१ बरस का हो, गत छः भाह 
से साधारणतया उस क्षेत्र में रहता हो और उन अयोग्यताओं से मुक्त हो जिनका 
उल्लेख ऐक्ट में किया गया है। उक्त अयोग्यताएँ इस प्रकार हैं-- 

(१) भारत का नागरिक न होना | ( २) इक्कीस बरस से कम अवस्था का 
होना। (३) ऐसा व्यक्ति जिसे उपयुक्त न्यायालय ने विक्वृत-मस्तिष्क ठहराया 
हो। (४) अमोचित दिवालिया | (५) वह व्यक्ति जिसने नगरपालिका के 
करों को न खुकाया हो। (६) वह व्यक्ति जिसे अनैतिक आचरण के लिए एक 
बरस से अधिक कारावास या कालेपानी का दंड मिला हो या जिससे सदाचरण 
के लिए' मुचलके लिये गये हों | 

उक्त येग्यताओं तथा अयोग्यताओं से यह स्पष्ट है कि नमरपालिकाओं के 
निर्वाचन में अब ज्री-पुरुष के आधार पर किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं 
किया जाता | 

निर्वाचक नामावली में जिस व्यक्ति का नाम हो वह नगरपालिका के 
निर्वाचन में उम्मेदवार हो सकता है। किंतु उसे निम्नलिखित अयोग्यताओं से 
मुक्त होना चाहिये--- 

(१) निकाछा गया ऐसा सरकारी अधिकारी जो पुनः सरकारी नौकरी के 
अधिकार से बंचित कर दिया गया हो | (२) ऐसा वकीछ जो उपयुक्त अधिकारी 
द्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया हो। (३) ऐसा व्यक्ति 
जो नगरपाडिका के अधीन किसी छाभप्रद पद पर हो । (४) ऐसा व्यक्ति जो 
रुप्तरूप से नगरपालिका के ठेकों में साझा करने के लिए., सदस्यता से वंचित 
कर दिया गया हो, निकाले जाने के तीन बरस बाद तक उम्मेदवार नहीं हो 
सकता। (५, वे व्यक्ति जो केंद्रीय अथवा राज्य की सरकारों की नौकरी में हों, 
या सरकारी बकील हों या अवैतनिक मैजिस्ट्रेट या मुंसिफ़ या सहायक कलक्टर 
हों । (६) ऐसा व्यक्ति जिसने म्युनिसिपलछ टैक्स न अदा किया हो, या जिसे कुष्ठ 
का रोग हो या जो अमोजचित दिवाक्षिया हो। (७) ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेजी 
अथवा राज्य की किसी भी भाषा को म जानता हो | सभापति के पद के उम्मेद- 
बारों को कम से कम ३० बरस का होना चाहिये | 

साधारणतः प्रति चौथे बर्ष नगरपालिका का नया चुनाव होता है। उन 
दिनों शहर में बड़ी इसूचक मच जाती है। नियत दिन तक उम्मेदबारों के 
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निर्वाचन के आवेदन-पत्र ( 'ण०07780707 [09[007/8 ) पेश किये जाते 
हैं। निश्चित दिन उनकी जाँच होती है ओतेर जो आवेदन-पत्र नियमानुकूछ 
नहीं होते वे रद कर॑ दिये जाते हैं। इसी बीच भिन्न-भिन्न उस्मेदवार और 
उनके सहायक मतदाताओं के पास बोद लेने के छिए जाते हैं। चुनाव के 
दिन शहर में बड़ी धूम होती है। प्रत्येक उम्मेदवार के इक्के, तांगे, गाडी, 
मोटर आदि वोठरों को उस खान पर ले जाने के लिए घूमा करते हैं जहाँ 
बोट पड़ते हैं। वोटर अपना मत देकर अपने घर लछोट आते हैं। उस दिन 
निश्चित समय के पश्चात्‌ एक भी वोट नहीं पड सकता । कुछ समय बाद वोट 
गिने जाते हैं ओर जिन उसम्मेदवारों के अधिक बो् आते हैं वे उस क्षेत्र के 
प्रतिनिधि घोषित कर दिये जाते हैं । 

चुनाव में कुछ छोग ऐसे कामों को करते हैं. जिनके कारण बोटर स्वतंत्रता- 
पूर्वक अपना वोट नहीं दे सकते। कुछ लोग वोटरों को धमकाते हैं, घूस देते 
हैं, रूपया देकर बोट मोल छेते हैं, दावत आदि देकर उन पर अपना 
प्रभाव जमाते हैं या जाली वोट डालते हैं। कुछ छोग ईश्वरीय कोप की 
धमकी देते हैं ओर कुछ जाति, संप्रदाय, धर्म आदि के नाभ पर बोट 
माँगते हैं। ऐसा करना नियम-विरुद्ध है। प्रत्येक बोगर को अधिकार है कि 
वह इस प्रकार की बातों की सूचना निर्वाचन-न्यायाछय ( 77]600070 
पृण५ं0५४७। ) या जहाँ निर्वाचन-न्यायाव्य न हो, वहाँ कलक्टर के पास भेज- 
कर चुनाव रद कराने का प्राथना-पत्र भेजे। प्रार्थना-पत्र के साथ कुछ जमानत 
भी जमा करनी पडती है। यदि प्रार्थना-पत्र ठीक निकला तो जमानत ,का 
रुपया वापस मिल जाता है और यदि गलत, तो वह या तो जब्त कर लिया या 
दूसरे पक्ष को दे दिया ज्ञाता है। इस प्रकार के प्रार्थना-पत्रों को निर्वाचन-फल की 
घोषणा के पश्चात्‌ ३० दिन के भीतर आ जाना चाहिये। पराजित उसम्मेदवार 
भी इसी प्रकार के प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं | सभापति के निर्वाचन के विरुद्ध 
उक्त प्रकार के प्रार्थना-पत्र राज्य की सरकार के पास भेजे जायँंगे। उनमें कमें 
से कम दस निर्वाचकों के हस्ताक्षर होने चाहिये। प्रार्थना-पत्र की प्राति के 
. परश्नात्‌ निर्वाचन न्यायालय यह निश्चित करता है कि निर्वाचन नियमानुकूल था 
या नहीं । तब यदि आवश्यकता हुई तो निर्णयानुसार दुसरा निर्वाचन किया 
जाता है था दूसरे उम्मेदवार के निर्वाचित होने की घोषणा कर दी जाती है'। 

नगरपालिका की कार्य-प्रणाढी--चुनाव के पदन्‍चात्‌ निर्चिचत दिन नगर- 
.मैंडली ( प्र0०ं0७] 50७7व ) का प्रथम अधिवेशन होता हैं।, इससे 
कमेटियाँ बनायी जाती हैँ। इनकी संख्या विभिन्‍न नगरपाणिकाओं में. भिन्न 
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भिन्‍न होती हैं। नगर-मंडली ही कमेटियों के प्रधान को नियुक्त करती है। 
नगर-मंडली के सदस्य ही कमेटियों के सदस्य होते हैं, पर आवश्यकतानुसार 
चाहरी व्यक्ति भी कोआप्ट किये जा सकते हैं । कमेटियों नगर-शासन के विभिन्‍न 
कामों को देखती हैं | नगर-मंडली की सहायता के छिए' इक्जीक्यूटिव अफसर, 
इंजीनियर, मंत्री, हेल्थ-अफसर आदि अनेक वैतनिक कर्मचारी होते हैं। नगर- 
पालिका की कमेटियाँ, प्रधान, स्थायी अधिकारी आदि सब मिलकर नगरपालिका 
के शासन की देख-रेख करते हैं। 

अधान ओर बोडे का संबंध--ख्ानीय स्वशासन के नये सुधारों के. 
पूर्व नगरपालिका का प्रधान, बोर्ड द्वारा चुना जाता था। उन दिनों प्रधान ओर 
बोड में, मतभेद के कारण, प्राय: तनातनी रहती थी। कभी-कभी बोर्ड अधि- 
श्वास के प्रस्ताव को पास करके प्रधान को अपदस्थ करने का प्रयज्ष करता 
या और कुछ प्रधान इतने पर भी पदत्याग न करते थे । अतएयव नगरपाहिका 
के सदस्थ और उसके कर्मचारी जनता की सेवा न करके आपसी झंझठटों में 
फंसे रहते थे। नये सुधारों द्वारा इस परिस्थिति में कुछ परिवर्तन कर दिये गये 
हैं। नगरपालिका को अब भी प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के पास 
करने का अधिकार है। उसकी सूचना राज्य की सरकार के पास भेजी 
जायगी | प्रधान को भी राज्य की सरकार के पास अपने दृष्टिकोण को लिखमे 
का अधिकार है। वह उसे बोर्ड को भंग्र करके दूसरे बोर्ड के चुनाव का 


परामर्श दे सकता है। दोनों पर विचार करके, राज्य की सरकार या ता प्रधान 
को व्याग-पन्र देने का आदेश देगी, या बोर्ड के भंग करने का | यदि पहला 


आदेश हुआ, वो प्रधान को तीन दिन के अंदर निकालना पड़ेगा | यदि दूसरा, 
तो विघटित बोर्ड का नया चुनाव होता है। यदि नया बोर्ड भी प्रधान के विरुद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव पास करेगा तो प्रधान को निकलना पड़ेगा। इस 
व्यवस्था के कारण प्रधान और बोर्ड दोनों अपने अपने कामों में गे रहेंगे 
“ओर अविश्वास के प्रस्ताव का निर्णय परोक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा 
किग्रा जायगा | 

नंगरपाछिका के पदाधिकारी--प्रधान के अतिरिक्त प्रत्येक नगरपाछिका 
के कुछ अन्य पदाधिकारी भी होते हैं। थे सब्र बोर्ड की ओर से वेतन पाते 
हैं। भुख्य पदाधिकारी इक्जीक्यूटिव ऑफोसर, हेल्थ ऑफीसर, म्युनिसिपल 
इज्जीनियर, वाटर बक्से सुपरिंटेंडेंट और सेक्रेटरी हैं। इन सब पदाधिकारियों 
को बोड़ नियुक्त करता है, परंतु राज्य की सरकार ने इनकी योग्यताएँ निर्धारित 
कर दी हैं | इन उच्च पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक बार्ड के अधाम सैकड़ों 
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अन्य कमेचारी होते हैं, जिनको या तो बोडे नियुक्त करता है, था चेयरमैन 
या इक्जीक्यूटिव ऑफीसर | कहा जाता है कि इन पदाधिकारियों की नियुक्ति 
में बोडे के मेंबर कभी-कभी अपने अपने स्वार्थ का परिचय देते हैं जिसकी 
वजह से उनमें परस्पर दवेष हो जाता है और म्युनिसिपछ कमचारी, सदस्यों 
के परस्पर द्ेष के कारण, बिना कारण निकाछ दिये जाते हैं। कम वेतन के 
कारण बहुतेरे घूस लेने छगते हैं, जिससे जनता की सेवा न करके वे उस पर 
अत्याचार करने लगते हैं। म्युनिसिपल नोकरों की हालत सुधारे बिना, म्युनि- 
सिपलू शासन का उनन्‍नतिशीछ होना असंभव है । 

म्युनिसिपल कर्मेटियॉ--स्युनिसिपल बोर्ड अपना सारा काम स्वयं नहीं कर 
सकता । अतएव वह अपने काम को विभिन्न कमेटियों में बॉट देता है । इनमें 
से मुख्य कमेटियाँ निम्नलिखित हैं--अथ कमेटी, वाटरवक्स कमेटी, स्वास्थ्य 
कमेटी, शिक्षा कमेटी, सड़क कमेटी इत्यादि | इस कमेटियों का चुनाव बोड 
स्वय॑ करता है। इनके चुनाव में भी काफी चहल-पहल होती है। सभी सदस्य 
महत्वपूर्ण कमेटियों के चेयरमैन ( सभापति ) बनना चाहते हैं। ये कमेटियों 
कुछ काम स्वयं कर लेती हैं, परंतु साधारणतया बोर्ड की अनुमति के बिना 
इनके किसी निर्णय पर कार्रवाई नहीं की जा शकती। कमेटियों के सदस्य 
. साधारणतया बोड्ड के सदस्य होते हैं, पर कभी कभी बाहरी व्यक्ति भी इनके 
सदस्य चुन लिये जाते हैं । यदि कमेटियों के सदस्य अच्छे व्यक्ति हों और 
यदि उनमे बाहर के योग्य व्यक्ति भी कोआप्ट कर लिये जायें, तो ये कमेटियाँ 
म्युनिसिपलछ शासन में बार्ड की बहुत कुछ मदद कर सकती हैं । 

म्युनिसिपल बो्े के अधिकार--राज्य की सरकार और कमिद्नर के 
अधिकारों के अतिरिक्त, म्युनितिपल-क्षेत्र का शासनाधिकार म्थुनिसिपल बोड्ड 
को होता है | जनता के ज्ञीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाना बोर्ड का 
कर्तव्य है। अतएव उसे अनेक अधिकार दिये गये हैं। वह टैक्स लगाता है, 
स्थुनिसिपलछ पदाधिकारियों को नियुक्त करता और निकाछता है और टैक्स द्वारा 
बसूछ की गयी रकम को आवश्यकतानुसार खे करता है। वह खाने-पीने की 
वस्पुओं का निरीक्षण करता है ओर सड़ी और गंदी वस्तुओं के बेचने वां को 
दंड दे सकता है। वह खतरनाक मकानों को गिरा सकता है और उन लोगों 
की दंड दे सकता है, जो नियम-विरुद्ध मकान बनवाते हैं या बेकायदा 
म्युनिसिपलछ' भूमि पर अपना अधिकार जमाते हैं। म्युनिसिपछ शासन में बोर्ड का 
स्थान सर्वोच्च होता है। ,कमेडियों, चेयरमेन और म्युनिसपल पदाधिकारियों के 
निर्णयों का अंतिम निर्णय बोड में दी होता।है 
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इंभ्रवमेंट टृस्ट--झहरों से संबंध रखने बाली स्थानीय स्वशासन की 
तोसरी संस्था को इंप्रूवमेंट टृस्ट कहते हैं। ये संस्थाएँ भारतीय शहरों की 
अवस्था सुधारने और उनके बढ़ाने के उद्देश्य से बनायी गयी हैं। अधिकांश 
भारतीय शहर, त्रिना किसी नकशे के बस गये हैं। उनकी सडके पतली ओर 
गंदी होती हैं, मकान तितर-बितर होते हैं, और शहरों के कुछ हिस्से तो ऐसे 
होते हैं जहाँ न तो धूप जाती है और न रोशनी । दरतकारियों की उन्नति ओर 
शहरों के प्रछोभनों के कारण उनकी आबादी नित्य-प्रति बढ़ती जाती है जिसकी 
वजह से बीमारियों के फैलने और स्वास्थ्य के ब्रिगहने का डर हमेशा बना 
रहता है। ओद्योगिक नगरों की मजदूर-आबादी तो साधारणतया ऐसे घरों में 
अपना जोवन व्यतीत करती हैं, जो मनुष्यों के रहने योग्य नहीं कहे ज्ञा सकते | 
अधिक आबादी और कम मकानों के कारण मकानों का किराया भी 
अत्यधिक होता है। इसकी वजह से छोटे-छोटे घरों में उचित संख्या से अधिक 
मनुष्य रहते हैं । 


घड़े शहरों की ऊपर छिखी हुई हालत के कारण यह आवदयक है कि 
उनके गंदे हिस्से साफ किये जायें, उनके फैलाब की समुचित व्यवस्था की ज्ञाय 
और उनकी घनी आबादी के लिए नयी नस्तियोँ बसायी ज्ायेँ। भारत के 
प्रमुख बड़े नगरों में इन्हीं उद्देश्यों से इंप्रवमेंट ट्रस्ट स्थापित किये गये हैं | 
कलकता इंप्रवमेंट ट्रस्ट के, जो सन्‌ १९१२ में स्थापित हुआ था, निम्नलिखित 
उद्देश्य हैं---घनी बस्तियों की आबादी को कम करने के लिए' नयी बस्तियों का 
बंसाना, नयी सड़कों का बनाना और पुरानी सड़कों का बदलना, हवाखाने के 
लिए. ओर मकानों को अधिक हवादार बनाने के लिए खुली जगहों का प्रबंध 
करना, पुराने मकानों को तोड़ना और नये मकानों का बनाना, गरीज्ों और 
मजदूरों के रहने के लिए, उपयुक्त मकान बनाना इत्यादि । ट्रस्ट का इंतजाम एक 
समिति को सौंपा गया है जिसके, सभापति के अतिरिक्त, ग्यारह सदस्य हैं। 
सभापति द्रस्ट का नौकर है और उसे अपना सारा समय ट्रस्ट के कामों की 
देखभाल में त्रिताना पड़ता है। कलछकते के अतिरिक्त बंबई, कानपुर, 
इलहाबाद, छललनऊ, बनारत, दिल्ली आदि बड़े' नगरों में भी ईंप्रवमेंट टूस्ट 
स्थापित किये गये हैं। सन्‌ १९५३ से कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और 
घमारस के इंपरवर्मेंट ट्रस्ट राज्यपाल के अध्यादेश के अनुसार नियुक्त पशासकों के 
अधीन कर दिये गये हैं । 

इंगूबमेंट टूस्टों के कुछ सदस्यों को सरकार मनोनीव करती है, कुछ 
प्युनितिपक बोर्ड की ओर से आते हैं. और कुछ व्यापारिक संखाओं के द्वारा 
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चुने जाते हैं। द्रस्टों की आमदनी के निम्नलिखित साधन हैं--बिकी हुईं जमीन 
का दाम, सरकारी सहायता ओर ऋण । उनके खर्चे की मर्दे निम्नलिखित 
हैं---नयी सड़कों के बनाने के लिए मकान और जमीन का खरीदना, नयी सड़कों, 
गदे' नाछों आदि का बनाना; ऋण का ब्याज देना और ऋण का चुकाना | 

इंग्रवमेंट ट्रस्टों की वजह से भारत के कुछ बडे शहरों की हालत सुधरने 
लगी है । नयी बस्तियाँ नक्शे के अनुसार बसायी जाती हैं, जिसके कारण वे 
देखने में आकषक और निवात्तियों के छिए, स्वास्थ्य-बर्द्धक होती हैं । मजदूरों 
और गरीबों के रहने का भी कुछ प्रबंध किया गया है, परंतु वह संतोषप्रद नहीं 
है। कहा जाता है कि इंप्रूवमेंठ ट्रस्टों के मकानों का किराया बहुत ज्यादा होता 
हैं। वे अपनी जमीन को बहुत ज्यादा दाम पर बेचते हैं, जिससे गरीबों की 
जायदादें छिन तो जाती हैं पर वे नयी ज्ञायदादों का मूल्य नहीं दे पाते। 
इंप्रवमेंट ट्रस्टों की नीति के कारण शहरों के अधिकांश मकान पूँजीपतियों के 
हाथ में होते जाते हैं, जिसके कारण किरायेदारों की संख्या बढ़ती जाती है और 
मकान-मालिकों की सख्या घटती जाती है । 

पोर्ट उस्ट--शहरों से संबंध रखनेवाली स्थानीय खवशासन की चोथी 
संस्था को पोर्ट दृस्ट कहते हैं। ये केवल बंदरगाहों में ही स्थापित किये गये 
हैं। भारत के प्रमुख पोर्ट दृस्ट कलकत्ता, बंबई और मद्रास, में हैं। कलकत्ता 
पोर्ट 2स्ट के कुछ सदस्य व्यापारिक संस्थाओं द्वारा घुने जाते हैं, कुछ कॉरपोरेशन 
द्वारा और कुछ को सरकार मनोनीत करती है । बंबई पोर्ट ट्रस्ट के सदस्य भी 
इसी प्रकार चने जाते हैं और अन्य पोर्ट ट्स्टों की भी प्रायः यही व्यवस्था है । 
पोट द्ुस्टों में मनोनीत सदस्यों की संख्या कॉरपोरेशनों और नगरपालिकाओं की 
अपेक्षा कहीं अधिक होती है। पोर्ट द्र॒स्टों के शासन ओर प्रबंध में स्थानीय 
खशासन की अन्य संस्थाओं की अपेक्षा सरकारी निरीक्षण और हस्तक्षेप अधिक 
होता है। टस्टों की आय के प्रमुख साधन जहाजी कर, गोदाम का किराया और 
माल की रूदाई और उतराई के टैक्स हैं। वे अपने काम के लिए ऋण भी 
ले सकते हैं। इन दस्टों के सदस्यों को कुछ भा मिलता है। 

देहातों से संबंध रखनेवाढी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं-- 
भारत के छगमग ८५ प्रतिशत निवासी अमी तक देहातों में रहते हैं। स्थानीय 
खशासन से वास्तविक छाम तभी पहुँच सकता है जत्र देहाती जनसंख्या को 
.. स्थानीय खशासन की संस्थाओं के द्वारा व्यावह्वारिक राजनीति की शिक्षा दी 

, जाय । हमारे देश में देहातों से संबंध रखने वाली स्थानीय खजासन की | 

संस्थाएं, शहरों की अपेक्षा देर में स्थापित हुई हैं। विभिन्‍न राज्यों में उनके 
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नाम अछग-अछग हैं| उत्तर प्रदेश में ऐसी दो मुख्य संस्थाओं के नाम जिल्य 
बोर्ड और ग्राम-पंचायत हैं | 

जिला बोर्डों का संगठन--समस्त भारत में जिला बोड्डों की संख्या 
लगभग २१० है। विभिन्‍न राज्यों में उनके नाम अलग-अडग हैं। बंगाल, 
उड़ीसा और मद्रास में उनको यूनियन कमेटी कहा जाता है और मध्य-प्रदेश 
में जन-पद-समभा | जिला बोडों को स्थापित करने का अधिकार राज्य की 
सरकार को है। उत्तर-अदेश में जिला बोर्ड का मूल ऐक्ट सन्‌ १९२२ में खीकृत 
हुआ था। समय-समय पर उसमें आवश्यक संशोधन किये गये हैं जिनके कारण 
बोड़ों का संगठन अधिक लोकतंत्रात्मक हो गया है, उनके अधिकार बढ़ाये गये 
हैं ओर उनके सदस्यों की संख्या इतनी अधिक कर दी गयी है कि वे जनता 
का भछी-भांति प्रतिनिधित्व कर सकें | 

उत्तर प्रदेश में आजकछ ५१ जिले हैं और उममें से प्रत्येक के लिए एक 
जिल्य मंडली ( बोर्ड ) की व्यवस्था है। इसके अधिकांश सदस्य जनता द्वारा 
चुने जाते हैं। इन सदस्यों की संख्या कम से कम ३० और अधिक से अधिक 
८० निर्धारित की गयी है। प्रत्येक जिला-मंडली का एक प्रधान होता है और 
इसे भी मतदाता ही घुनते हैं। नगरपालिकाओं की भांति प्रत्येक जिछा-मंडली 
को कुछ बाहरी व्यक्तियों को भी अपना सदस्य बनाने का अधिकार है। ऐसे 
सदस्यों की संख्या बोर्ड के कुछ सदस्यों की संख्या के दशशांश से अधिक नहीं 
हो सकती । यह व्यवस्था उन वर्गों के लिए क्री गयी है जिनके प्रतिनिधि 


खुनाव द्वारा बोड में न पहुँच सके हों। जिला-मंडली और उसके प्रधान. के 
परम्पर संबंध के विषय में वही व्यवस्था है, जो नगरपालिकाओं के संबंध में 
बतलायी गयी है | चनाव का ढंग भी उसी प्रकार का है। दोनों की कार्यप्रणाली 
में भी विशेष अंतर नहीं है। किंठु सन्‌ १९४८ में, जिछा-बोर के ऐक्ट में 
किये गये संशोधनों के कारण, उसकी कमेटियों की संख्या और संगठन में 
महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये हैं । उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं -- 

( १ ) शिक्षा-कमेटी-- प्रत्येक लिछा बोर्ड में एक शिक्षा-कमेटों होती है | 
नये संशोधनों के पूर्व डिप्टी-इंसपेक्टर और जहां डिप्टी-इंसपेक्टर न हो वहां 
का सब-डिप्टी-इंसपेक्टर, इस कमेटी का मंत्री होता था। कमेटी जिला बो््ड 
की शिक्षा-संबंधा सभी बातों की देखभाल करती थी | किंतु अब शिक्षा-कमेटो 
अन्य कमेटियों के समान हो गयी है। डिप्टी-इंसपेक्टर या सब-डिप्टी-इंसपेक्टर 
भर इसके मंत्री नहीं होते | वे केवछ शिक्षा का निरीक्षण करते हैं | 

६ २१) कॉर्यपालिका कमेटी-सन्‌ १९४८ के संशोधनों द्वारा प्रत्येक जिछा- ५ 
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बोर्ड के लिए. एक कार्यपालिका कमेटी की व्यवस्था है | प्रधान, उपप्रधान, बोर्ड 
द्वारा निर्वाचित उसके तीन प्रतिनिधि तथा विभिन्न कमेटिशें के सभापति इस 
कमेंटी के सदस्य होते हैं। इस कमेंटी का काम जिला-बोर्ड के निर्णयों को 
कार्यरूप में परिणत करना है । ु 
( ३ ) तहसील-कमेटी--जिला-बोड को अपने काम में सहायता देने के 
लिए. तहसील-कमेटियों की व्यवस्था है । प्रत्येक तहसीछ द्वारा चने गये बोर्ड के 
सदस्य, उस तहसील की कमेटी के सदस्य होते हैं । हर 
इन कमेटियों के अतिरिक्त जिला-बोर्ड की अन्य कमेटियाँ पूर्वबत्‌ बनी हुई 
हैं। उनका चुनाव बोड द्वारा होता है, पर प्रत्येक कमेटी में कुछ बाहरी व्यक्ति 
भी ल्यिं जा सकते हैं । जिला-बोर्ड अपना सारा काम कमेटियों, प्रधान 
तथा स्थायी अधिकारियों द्वारा करता है। वह खय॑ अधिकारियों को नियुक्त 
करता है, पर कुछ अधिकारियों की योग्यताएँ राज्य द्वारा निर्धारित कर दी गयी 
हैं। जिला-बोड का प्रति माह एक अधिवेशन होता है। किंतु प्रधान या बोर्ड 
दे सदस्यों को विशेष अधिवेशन कराने का अधिकार है। बिल्या-बोर्ड के 


अपने क्षेत्र में न्‍्यूनाधिक वे ही अधिकार होते हैं जो नगरपालिकाओं के नगर में । 
ग्राम-पंचायतें--जिछा ब्रोडों के अतिरिक्त उत्तर-प्रदेश में ग्राम-पंचायतों 


के स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है। इनका काम होता है छोटे छोटे 
मामछों का निर्णय करना तथा गांव की खास्थ्य संबंधी तथा अन्य सार्वजनिक 
बातों की व्यवस्था करना । सन्‌ १९४७ के थुघारों के पूर्व बिहे के कलक्टर 
पृंचों और सरपंचों को नियुक्त करते थे ओर वहदी उनको निकाल भी सकते ये | 
दुराचरण, कतंव्य-पालन न करने; अथवा किसी अन्य उपयुक्त कारण के ढिए 
कलक्टर किसी पंचायत को भंग तक कर सकते थे । 

आ्रम-पंचायतें २५ रुपये तक के दीवानी मुकदमों का निर्णय कर सकती थीं | 
के मामूली मार-पीठ या दस रुपये तक को चोरी या दस रुपये तक के नुकसान या . 
जान-बुझ कर अपमान करने वाले फौजदारी मुकदमों का भी. फैसछा कर सकती 
थीं। जानबूक्ष कर ज्ञानवरों के पकड़ने ओर खास्थ्य-संबंधी बातों पर ध्यान न देने 
के कारण जो मुकदमें होते हैं, उनका निर्णय भी आम-पंचायतें करती थीं। उन्हें 
फौजदारी के मामलों में दस रुपये, मवेशियों के मामलों में पाँच रुपये ओर 
खास्थ्य-संबंधी मामलों में एक रुपया तक जुर्माना करने का अधिकार था| 

प्राम-पचायतें उन सुकदमों को न कर सकती थीं जिनका संबंध सरकारी 
कर्मचारियों या ऐसे व्यक्तियों से था जिनसे अच्छे आचरण के लिए मुचछके 
ढिये गये थे । पंचायतों को कारावास के दंड. देने का अधिकार नहीं था । 
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पंचायतों की आमदनी के तीन मुख्य साधन थे-... ( १ ) मुकदमा करने 
की फीस, ( २ ) जुर्माने की रकम, और ( ३ ) सरकारी सहायता । पंचायत 
अपनी सारी आमदनी गाँव की शिक्षा और स्वास्थ्य-संबंधी कामों में खर्च करती 
थीं। कभी कमी अपनी आमदनी से, क्षति पहुँचाये गये मनुष्य को, वे कुछ 
हरजाना भो देती थीं | 

आम-पंचायतों के अधिकार बहुत थोड़े थे। उनके संगठन का ढंग भी 
दोषपूर्ण था। आवश्यकता इस बात की थी कि गॉबबाले पंचायतों की उप- , 
योगिता को समझते ओर उनके कामों में दिलचस्पी लेते। इसके लिए. यह 
जरूरी था कि पंचायतों का'चुनाव होता और उनके अधिकार घढ़ाये जाते | 

पंचायत राज ऐक्ट, १९४७--अगस्त सन्‌ १९४६ से हमारे राज्य की 
कांग्रेसी सरकार, गॉव हुकूमत के एक नये बिछ पर विचार कर रही थी। सन्न्‌ 
१९४७ में वह बिछ पास होकर ऐक्ट बन गया है और उसीके अनुसार 
क्रमशः गाँवों का शासन संगठित किया जा रहा है | ऐक्ट का उद्देश्य गाँवों 
में शासन की संस्थाएँ स्थापित करके उनकी हुकूमत का अच्छा प्रबंध करना 
है। उसके अनुसार गॉँव की पंचायतों के टैक्स-संबंधी अधिकार बढ़ाये गये हैं. 
और उन्हें अपनी आय और व्यय के स्वय॑ प्रबंध करने का अधिकार दिया 
गया है | वे अब उपनियम बना सकती हैं और देहातों के स्कूल ओर दवाखाने 
उनके अधीन कर दिये गये हैं। देहातों की रक्षा करनेवाले वालंटियरों का 
दर भी उनके अधीन है। अदालती पंचायतों द्वारा वे फोजदारी और दीवानी 
मामछों का फेैसछा कर सकती हैं। ऐक्ट का मंशा देहाती जीवन को इस 
प्रकार उठाना है कि देहात के निवासी सरकारी सहायता पर अत्यधिक निर्भर 
हुए बिना, अपनी अवस्था को अपने निम्नी बल पर परस्पर सहयोग द्वारा 
सुधार सके। 

इस ऐक्ट के अनुसार राज्य की सरकार प्रत्येक ऐसे गाँव के लिए, जिसकी ' 
जन-संख्या २००० से अधिक नहीं है, गॉँव-सभा स्थापित कर सकती है। वह 
एक से अधिक पास पास वाले गाँवों को मिछा कर भी एक गाँव सभा स्थापित 
कर सकती है किंतु इनकी कुछ जनसंख्या १००० से अधिक न होनी चाहिये । 
गाँव का अत्येक वयस्क व्यक्ति सभा की सदस्यता का अधिकारी है। सभा एक 
च्िरिकालीन संस्था है और गाँव की हुकूमत की सभी बातों पर उत्षका पूर्ण अधिकार 
है। समा को अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति और सरपंच चुनने 
का अधिकार दिया गया है। इस समिति का नाम गांव-पंचायत रखा आया है | 
हसके सदस्यों की संख्या कम से कं ३० और अधिक से अधिक ९१ निश्चित 
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की गयी है। गाँव के शासन की सब्र बातें इस सभा के अधीन हैं। इसे सड़कों 
की सफाई, मरम्मत और रोशनी का अधिकार दिया गया है। यही जन्‍्म- 
मरभ का लेखा रखती, शिक्षा तथा खेती का प्रबंध करती, दीवानी भर फौजदारी 
न्याय की व्यवस्था करती और अदालती पंचायतों के काम करने वाले 
व्यक्तियों को चुनती है। एक से अधिक गाँव की पंचायतों की संयुक्त कमेटियों 
की भी व्यवस्था की गयी है। “येह कमेटी उन कामों की देखभाल करेगी जिनका 
सबंध कमेटी में सम्मिल्ति सब गाँवों से होगा” । गाँव के भुकदमों का निर्णय 
करने के लिए अदालती पंचायतों की व्यवस्था की गयी है। ये फौजंदारी और 
दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों का फेसला कर सकती हैं। इनके अधिकार 
परिमित रखे गये हैं। यदि किसी अवसर पर हाकिम-परगना को यह विदित 
हो कि कोई विचाराधीन मुकदमा पेचीदा है या अदालती पंचायत के योग्य 
नहीं है तो इसका निर्णय या तो वह स्वय॑ करता है या उसे किसी दूसरी 
अदालत में निणय के लिए भेज देता है। इन अदाल्ती पंचायतों के सामने 
बकीलों के जाने की मनाही है और इनके निर्णयों के कार्यान्वित करने की 
समुचित व्यवस्था की गथी है | 

इस ऐक्ट के कारण गाँव की पंचायतों के अधिकांश दोष दूर कर दिये 
गये हैं | ऐक्ट के अनुसार नयी पंचायतें मी बन गयी हैं। आशा की जाती है 
कि निकट भविष्य में ये पंचायत देहाती जनता को व्यावहारिक राजनीति तथा 
स्वावलंबन की छिक्षा देने में सफल होंगी | 

स्थानीय स्वशासन ओर राज्य की सरकार का स॑बंध--सख्ांनीय 
सथासन और केंद्रीय शासन के संबंध के विषय में दो आदश प्रचलित हैं, एक 
क्रांस और जापान का और दूसरा इंगलेंड और अमरीका का। फ्रांस और 
जापान का केंद्रीय निरीक्षण एक ही केंद्र से होता है ओर इंगछेंड में केंद्रीय 
सरकार के कई घिभाग स्थानीय खशासमन का निरीक्षण करते हैं। केंद्रीय 
निरीक्षण की आवश्यकता पर मतभेद का होना असंभव है। केंद्रीय शरकार 
शासन-संबंधी बातों से अधिक परिचित होती है और स्थानीय प्रेम को उपयुक्त 
सीमा के अंदर रखती है। मतभेद है केवछ इस घात पर, कि केंद्रीय निरीक्षण 
और हस्तक्षेप किस सीमा तक हो १ यदि स्थानीय स्वेशासन की संस्थाओं का 
वॉस्तविक उपयोग होना है तो केंद्रीय निरीक्षण और हस्तक्षेप निर्धारित सीमा के 
भीतर होना चाहिये। अधिक और अनुचित ऊैंद्रीय हस्तक्षेप ओर निरीक्षण के 
कारण स्थानीय खशासन के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पड़ती है । 

. मारत में सन्‌ १९१९ के पश्चात्‌ स्थानीय खशासंन, प्रात्रीय सश्कार के 
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अधीन हो गया या। इस साछ, द्वैध शासन-प्रणाली के अनुसार स्थानीय खशासन 
हस्तांतरित विषय ठहराया गया था और इसलिए उसके निरीक्षण का अधिकार 
विधान-मंडछ के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को मिला था| नये संविधान के 
अनुसार, स्थानीय खशासन की संस्थाएँ राज्य की सरकार के अधीन हैं ओर 
उसके निरीक्षण में अपना सारा कामकाज करती हैं। 

राज्य की सरकारें, स्थानीय खशासन की देखभाल दो तरह से करती हैं, 
(१ ) नियम बनाकर और (२ ) प्रशासन-संबधी बातों का निरीक्षण करके | 
विविध राज्यों के स्थानीय सख्शासन से संबंध रखने वाली संस्थाओं के ऐक्ट्ल 
( जैसे म्थुनिसिपिल्टीज्‌ ऐक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स ऐक्ट्स, आदि ) उन्हीं की 
विधान-सभाओं या मंडलों द्वारा पास किये गये हैं । इनमें संशोधन एवं परिवर्तन 
करने का अधिकार भी राज्य के विधान-मंडलों को है। इन्हीं ऐक्ट्स के 
अनुसार स्थानीय खशासन की संस्थाएँ सगठित की जाती हैं और उनके 
अधिकार ओर कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं। ऐक्टों का उल्लंघन करके 
स्थानीय “खशासन की संस्थाएँ कुछ भी नहीं कर सकतीं | यदि स्थानोय 
खशासन के अधिकार>«क्षेत्र बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, 
तो आवश्यक परिवर्तन राज्य के विधानमंडलों के ऐक्टों द्वारा ही किये जाते हैं । 

नियम-निर्माण-संबंधी उपर्युक्त अधिकारों के अतिरिक्त, राज्य की सरकारें 
स्थानीय खशासन की संध्थाओ के प्रशासन का भी निरीक्षण करती हैं। इस 
काम में कमिश्नरों, ( जिन प्रांतों में कमिश्नरियाँ हैं) और कलक्टरों से उनको 
पड़ी सहायता मिलती है। उत्तर-प्रदेश में भ्युनिमिषक्त संस्थाओं से संबंध 
रखने वाले कमिद्नरों और कलक्टरों के निम्नलिखित अधिकार है 

कमिदनर के अधिकार--( १ ) अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत स्यित 
नगर॒पाहिकाओं के शासन का निरीक्षण करना, उनसे आवश्यक रिपोर्ट माँगना 
ओर उन पर उचित कार्रवाई करना । यदि उनकी कार्रवाई और क्तंव्य-पालन 
के संबंध में कुछ परामश देना हो, तो उसे लिखकर उनके पास भेजना | (२) 
किस्गी ऐसी कारंबाई का रोकना जो सार्वजनिक भकर्ताई के विरुद्ध हो; जैसे वे 
काम जिनसे जनता के खास्थ्य, जान-माछ और अमन-चैन पर बाघा पड़ने की 
आशंका हो । (३ ) नगरपालिकाओं से संबंध रखने वाऊे सारे पत्र-व्यवहार 
को राज्य की सरकार के पास भेजना। (४ ) प्रत्येक भगरपालिका बजरिये 
कलक्टर के अपने वार्षिक आय-व्यय का ब्योरा कमिश्नर के पास मेंजती है। 
कमिइनर को अधिकार है कि वह नगरपालिकाओं की वार्षिक बचत की 
सीमा निर्धारित करे। 
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इन अधिकारों के अतिरिक्त कमिश्नर उन सभ्च अधिकारों का भी प्रयोग करते 
हैं, जो उनको राज्य की सरकारें प्रदान करें | उपयुक्त अधिकारों का संबंध केवल 
बड़ी नगरपालिकाओं से है। छोटी नगरपालिकाओं के विषय में कमिइनरों के 
अधिकार इनसे कहीं अधिक हैं| 
कलक्टर के अधिकार--( १ ) जिले में स्थित नगरपालिकाओं के निरीक्षण 
के संबंध में, कलक्टर के वे द्दी अधिकार हैं जो कमिश्नर के । (२ ) निर्धारित 
परिस्थिति के कारण कलक्टर किसी पास किये गये प्रस्ताव का अमल रोक 
' सकते हैं, पर उनके ऑडर की अपील कमिश्नर से की जा सकती है। (३ ) 
' यदि बोर्ड अपने कतंव्यों का पाउन न करता हो तो असाधारण परिस्थितियों में 
कलक्टर बोडे के कर्तव्यों का पाठन खययं कर सकते हैं | ( ४ ) नगरपालिकाओं 
का, कमिश्नर और राज्य की सरकार का पत्र-व्यवहार बजरिये कलक्टर के 
होता है। ( ५ ) जिन नगरपालिकाओं की आबादी ५०,००० से कम है उनके 
प्रशासन की रिपोर्ट का पर्यायछोचन कलक्टर करता ओर अपने पर्यायछोचन 
की सूचना कमिइनर को देता है । 

, कमिक्षरों और कलकक्‍्टरों के अतिरिक्त राज्य की सरकारें बजरिये स्थानीय 
खशासन के मंत्री के थानीय स्वशासन की संस्थाओं का निरीक्षण करती हैं । वे 
किसी प्रदेश को नगरपालिका घोषित कर सकती हैं, किसी नगरपालिका को शहर 
घोषित कर सकती हैं और इन संस्थाओं के अधिकार-क्षेत्र और सीमा में 
परिवर्तन कर सकती हैं। ठीक काम न होने पर वे नगरपादिकाओं को तोड़ 
सकती और उनके शासन का उचित प्रत्नंध कर सकती हैं। नगरपाहिकाओं 
के आवश्यक कार्यों का खर्च राज्य की सरकार के निरीक्षण में होता है। राज्य 
की सरकारें नगरपालिकाओं से किसी रिपोर्ट को माँग सकती हैं और उन्हें 
किसी काम के करने का आदेश दे सकती हैं। उच्च म्युनिसिपलछ्त पदाधिकारियों 
की योग्यताएँ राज्य की सरकारों द्वारा निर्धारित की गयी हैं ओर कुछ पदा- 
धिकारियों की नियुक्ति के लिए उनकी अनुमति आवश्यक होंती है। राज्य को 
सरकार नगरपालिकाओं के ऋण लेने के अधिकार को नियंत्रित करती हैं और 
उनकी आर्थिक अवस्था की देखरेख करती हैं । 

प्रांतीय सरकारों के उपयुक्त निराक्षण के अतिरिक्त, नगरपालिकाओं की 
कारबाई पर न्यायालयों का भी अधिकार है। प्रत्येक नगरपालिका एक 
कॉरपोरेशन (30097 0077907७/७ ) होती है ओर न्यायालयों के सम्मुख 

कॉरपोरेशन की वही स्थिति होती है जो किसी व्यक्ति की । यदि नगरपालिकाएँ 
अपने अपने करततैव्यों का पालन नहीं करतीं, वदि वे कोई काम ऐक्ट के विदद्ध 
२५. ; ' सह. ६3 
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करती हैं, था किसी काम के करने में अपनी निर्धारित सीमा का उल्लंघन 
करती हैं; तो न्यायालयों को अधिकार है कि आवश्यक रिपोर्ट आने पर, वे 
उनके कामों की जाँच करें और नियम-विरुद्ध कामों को गैर-कानूनी घोषित 
करें। न्यायालयों के अधिकार के संबंध में अभी तक भारत में उचित मात्रा 
में कारवाई नहीं हो रही है । 

संगठन संबंधी कुछ आवश्यक बातें--खतंत्रता के परचात्‌ स्थानीय 
स्वशासन की संस्थाओं के संगठन में जो परिवर्तन किये गये हैं, उनसे उनके 
बहुत से दोष दूर हो गये हैं। फिर भी संगठन संबंधी कछ ऐसी बातें है जिन 
पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय 
हें--(१) भारत के बहुत से छोगों को यह संदेह है कि वयस्क मताधिकार के 
आधार पर संगठित स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ अपने कर्तव्यों के पालन में 
असफल सिद्ध होंगी । कुछ गॉव-सभाओं और पंचायतों का अनुभव इस संदेह 
को पुष्ट करता है। सरकार ने भी उनके कामों के निरीक्षण के लिए. निरीक्षक 
नियुक्त किये हैं। यदि गाँव-सभाएँ अथवा पंचायतें अपने काम्तों को ठीक 
तरह से न करेंगी तो निरीक्षक उनके कामों को हस्तक्षेप कर सकेंगे। फलस्वरूप 
गाँव की व्यवस्था में निरीक्षकों का प्रभाव आवश्यकता से अधिक हो जायगा | 

(२) म्युनिसिपलछ और जिला बोड़ों और उनके अ्रधानों के नये संबंध के 
विषय में यह आशंका निर्भूल नहीं कि राज्य की सरकार का हस्तक्षेप इन 
स॑स्थाओं के नित्यप्रति के कामों तक विस्तृत हो जायगा। नयी व्यवस्था के कारण 
राज्य की सरकार ने अपने हाथ में एक ऐसा अधिकार ले छिया है जिसके 
कारण बोडे और प्रधान दोनों उसकी मुट्ठी में रहेंगे । स्थानीय खशासन के 
उद्देश्य की दृष्टि से यह व्यवस्था संतोषप्रद नहीं प्रतीत होती | 

(३) स्थानीय खशासन की संस्थाओं के निर्वाचन, कभी कभी राजनीतिक 
दलबंदियों के आधार पर होते हैं। यह बात कुछ अनुचित सी है। स्थानीय 
खशासन का काम ऐसा है जिसके संबंध में मतभेद का होना असंभव है। 
अतएब उनका निर्वाचन दलूबंदियों के आधार पर न होना चाहिये । 

(४) स्थानीय खशासन के कर्मचारी-खानीय खशासन की सफलता 
नहुत कुछ उसके पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर निर्भर होती है। मात 
में इनकी खिति भी संतोषग्रद नहीं है। नगरपालिकाओं और जिला बोड़ों के 
ऊंची श्रेणीवाके पदाधिकारी भी सदस्यों को खुश करने की कोशिश में को 
रहते हैं।. नीची भ्रेणीवाले कमचारियों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं। 
म्युनिसिप्र्त कर्मचारी मेंबरों की; गुटबंदी में शरीक होते. हैं और इस प्रक्तार क्‍ 


जो 
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अपनी स्थिति को बिगाड़ते हैं। बहुत से कर्मचारी धुंस लेने और जनता 
के सच्चे सेवक न होकर उसको सताने लगते हैं। इस स्थिति को सुधारने के 
लिए' निम्नलिखित बातें आबश्यक प्रतीत होती हैं--- 

(क) म्थुनिसिपल और जिला बोर्ड केवल नीति को ही निर्धारित करें और 
शासन से उनका विशेष संबंध न रहे । इस परिवर्तन से म्युनेसिपल और 
बिला बो्डों के कमंचारी अपने काम में संल्म रहेँगे और मेंबरों की खुशामद 
और गुटबंदी से उनका विशेष संबंध न रहेगा । 

(ख) म्युनिसिपल और जिला बोर्डों के कर्मचारियों का कार्यकाल निर्धारित 
कर दिया जाय और उनका वेतन, भत्ता, तरक्की, आदि नियमानुकूल हो। इस 
परिवर्तन के कारण म्युनिसिषठ और जिलछा बोर्डों के कर्मचारी निर्भीक होकर 
अपने कामों को करेंगे और उन्हें किसी की खुशी था नाखुशी की परवा 
न रहेगी । 

(ग) अधिकांश म्युनिसिपंड और खिछा बो्डों के कर्मचारियों की भत्तीं 
प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाय | इस परिवर्तन के कारण स्थानीय 
खशासन की संस्थाओं को एक तो योग्य कर्मचारी मिल्वेंगे और दूसरे मेंबरों का 
उनकी नियुक्ति में विशेष हाथ न रहेगा | 

(घ) म्युनिसिपछ और जिछा बोर्डों के उच्च पदाधिकारी, एक संस्था से 
दूसरी संस्था के बदले जा सकें। इस परिवर्तन के कारण इन पदाधिकारियों 
की नौकरी बनी रहेगी, बोर्ड से अनचाहा आदमी निकल जायगा ओर राज्य 
की सरकार का काम भी, अपीछों के न होने के कारण, कुछ कम हो जायगा | 

(ड) यदि म्युनिसिपछ कमचारी कर्तव्य-पालन से मुँह मोड़ें, या अनैतिक 
दंग से काम करें, तो उनको तत्सबंधी नियमानुकूछ दंड मिले । ऐसे अपराधों 
के कारण निकाले गये कर्मचारी, अन्य स्थानीय खशासन की संस्थाओं की 
नौकरी से निर्धारित काल के ढिए बंचित कर दिये जायें। 

(५) राज्य की सरकार का निरीक्षण--स्थानीय स्वशासन की सफलता 
के लिए यह भी आवश्यक है कि राज्य की सरकारें उनके कामों का वास्तविक 
निरीक्षण करें और 'उनको अनावश्यक इस्तक्षेप से मुक्त रखें। राज्य की सरकार 
के निरीक्षण की मौजूदा परिस्थिति संतोषप्रद नहीं है। अधिकांश कमिश्षर 
म्युनिसिपल शासन की देखरेख में दिछूचस्पी नहीं केते। उनके दफ्तर का 
एक कर्मचारी ही म्युनिसिपछ रिपोर्टों का पर्यायलोचन क्रिया करता है ओर 
साधारणतया उसी पर्यायल्ोचन पर कमिश्नर के हस्ताक्षर हो जाते हैं। कभी-कभी . 
'. बश्षरिये कमिश्नर प्र-ब्यवहार होने में आवश्यकता से अधिक विलंब होता है। 
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अपनी रिपोर्टों में कमिश्नर म्युनिसिपलत प्रधानों को आवश्यक परामर्श नहीं देते 
और पब्लिक को भी बोर्डों की दुबंछताओं का पता नहीं चलता | अतः म्युनिसिपल् 
शासन उतना उनन्‍नतिशील नहीं हो पाता जितना उसको होना चाहिये | 
इस परिस्थिति का अंत करने के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय स्वशासन 
की देखरेख के लिए; कुछ निरीक्षक ( इंसपेक्टर्स ) नियुक्त किये जायँ और बे 
नगरपालिकाओं ओर जिला बोर्डों के शासन का निरीक्षण करें और उन्हें शासन- 
संबंधी आवश्यक परामश दें। इंसपेक्टरों को कमिश्नरों के कुछ अधिकार 
मिलने चाहियें। ऐशा करने में किसी विशेष कठिनाई की संभावना नहीं है | 
मितव्ययता के लिए बहुत दिनों से कमिश्नरों के पद के तोड़ने की बातचीत 
हो रही है। असाधारण परिस्थितियों में म्युनिसिपछ और जिला बो्ों के शासन 
में कलक्टर के वे ही अधिकार हों जो आजकल कमिश्नर के हैं । स्थानीय 
स्वशासन के मंत्री की सहायता के लिए एक स्थानीय स्वशासन-समिति स्थापित 
की जाय | स्थानीय सखशासन का मंत्री इसका समापति हो | समिति के कुछ 
सदस्यों को स्थानीय स्वशासन का मंत्री मनोनीत करे और कुछ निर्धारित दर्ज 
की नगरपालिकाओं और बिलों बोडों के सभापतियों द्वारा चुने जाये । यह 
बोर्ड स्थानीय सशासन के निरीक्षण के सिद्धांतों को निर्धारित करे, बोर्डों को 
परामश आदि देकर सहायता करे और आवश्यकता पड़ने पर म्थुनिसिपल 
नौकरों को एक स्थान से दूसरे स्थान को बदल सके। आशा है कि प्रांतीय 
निरीक्षण की उपयुक्त व्यवस्था के कारण स्थानीय स्वशासन का बासविक निरीक्षण 
होगा और वह अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो जायगा । 

स्थानीय संस्थाओं के काम--स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ तरह-तरह 
के काम करती हैं। उन सबका अलग-अछग हाल लिखने के ढिए' बहुत 
ज्यादा जगह की जरूरत है। अतएव सुविधा के छिए हम उनका वर्णन निम्म- 
लिखित घार समूहों में करेंगे-- 

( १ ) सार्वजनिक स्वास्थ्य के काम ; 

( २) सार्वजनिक सुभीते के काम , 

( ३ ) सार्वजनिक रक्षा के काम ; और 

(४ ) सार्वजनिक शिक्षा के काम । ' 

खानीय संस्थाओं के कामों का यह सामूहिक वितरण सिद्धांत एवं व्यवहार 
में बिल्कुछ दोषरहित नहीं है | इन संस्थाओं के कुछ काम ऐसे हैं. जो एक से | 
अधिक समूहों में सम्मिलित किये जा सकते हैं। परंतु सुभीते के लिए उपयुक्त .' 
सामृंदिक वितरण अनुचित नहीं प्रतीत होता क्‍ ६: $ 
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सावेजनिक स्वास्थ्य के काम--सार्वजनिक खास्थ्य का सुधारना खानीय 
खशासन की संख्थाओं, विशेषकर नगरपालिकाओं का, एक महत्वपूर्ण काम 
है| इसके लिए वे तीन प्रकार के काम करती हैं--- 

(१) वे काम जो बीमारियों को आने से रोकें । न 

(२) वे काम जो बीमारियों को अच्छा करें | 

(३ ) वे काम जिनसे खास्थ्य संबंधी बातों का प्रचार हो | 

वे काम जो बीमारियों को आने से रोकें--स्थानीय खशासन की संस्याएँ 
बहुत से ऐसे काम करती हैं जो बीमारियों को आने से रोकें। वे अपने 
अधिकार-क्षेत्र की सफाई का प्रबंध करतो हैं और उसका कूड़ा-क्कंट किसी 
दूर खान को छे जाती हैं। वे पीने के लिए शुद्ध पानी का प्रबंध करती हैं | 
वे इस प्रकार के नाले ओर नालियाँ बनवाती हैं कि गंदा पानी किसी जगह 
एकत्रित न रहे, वरनू बहकर सड़क के नीचे बहनेवाले नांछों में चछा जाय | 
वे गंदे' थानों को साफ कराती हैं और नागरिकों की हृवाखोरी आदि के ढिए 
पार्क और खेलने के भेदानों का प्रबंध करती हैं। छोगों को अच्छे मकान देने 
के लिए वे कहीं-कद्दीं पर अपने मकान बनबाती और उनको किराये पर 
उठाती हैं। चेचक, प्लेग आदि बीमारियों को रोकने के लिए वे इनके टीकों 
का प्रबंध करती हैं और इस बात की कोशिश करती हैं कि छोगों के मकान 
हवादार हाँ और उनमें पर्यात्त प्रकाश और धूप पहुँच सके | वे नदियों को 
गंदगी से बचाती और मुर्दों के जलाने और गाड़ने का प्रबंध करती हैं। वे 
खाने-पीने की चीजों का निरीक्षण करती हैं ओर उन छोगों को दंड देती हैं 
जो सड़ी-गली वस्तुओं को बेच कर अपना मछठा करते और दूसरों को ह्वानि 
पहुँचाते हैं। इनके अतिरिक्त वे खाध्य्य संबैधी बहुत,से नियम बनाती हैं जिनके 
अनुसार काम करने से छोगों का खास्थ्य सुधर सकता है । 

वें काम जो बीमारियों को अच्छा करें--इन कामों के अतिरिक्त स्थानीय 
खशासम' की संख्ाएँ बहुत से ऐसे काम करतो हैं, जो बीमार छोगों की 
बीमारियों को दुर करें | वें खये अपने अस्पताल खोछती और अन्य साव॑जनिक 
अस्पतालों को आर्थिक सद्दायता देती हैं। नवजात शिशु और उसकी माता 
की देखभाछ के लिए में लेडी-डाक्टरों और नसों का प्रबंध करती हैं। महामारी 
के दिनों में वे जगह-जगह पर छोटे-छोटे दवाखानों का प्रबंध करती हैं जिनमें 
' छोगों को मुफ्त दवा दी जाती है' और इस प्रकार महामारी का प्रकोप थोड़ा- 
बहुत घट जाता है। शहरों की अपेक्षा देहाती खानीय संखाओं को इस काम. 
में भ्रधिक कठिनाइयों का सामना करनों पड़ता है | देहात के कुछ निवासी 
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श्स हद तक पुरानी छकीर के फकीर होते हैं कि चाहे वे मौत के मुँह में 
क्यों न चले जायें, पर डाक्टरी दवा खाने के लिए तैयार नहीं होते । बहुत 
से छोग तो अस्पताछ तक जाने से मुँह मोडते हैं। परदे की वजह से शहरों 
और देहातों दोनों में, मर्दों की अपेक्षा औरतों का स्वास्थ्य अधिक गिरा हुआ 
होता है। 

खास्थ्य संबंधी बातों का प्रचार--अपने अधिकार -प्षेत्र के निवासियों के 
स्वास्थ्य-सुधार के लिए. खानीय खशासन की संथाएं स्वास्थ्य संबंधी बातों का 
प्रचार करती हैं। वे स्वास्थ्य संबंधी उपदेशों का प्रबंध करती हैं ओर चित्रपट 
के जरिये छोगों को बीमारी के कारणों का सप्रक सिखाती हैं। छोगों को दंड 
देकर वें इस बात की कोशिश करती हैं कि उनमें स्रास्थ्य और सफाई की 
आदतें आ जायें। वे लोग जो सडकों पर गंदगी करते हैं या ऐसे कामों को 
करते हैं जिनका सर्वसाधारण के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पडता है, दंडनीय समझे 
जाते हैं। इस प्रकार जनता को खास्थ्यसंबंधी बातों की शिक्षा देकर और 
यदि लोग उस विक्षा के अनुसार न चलें, तो उनको दंड देकर, स्थानीय 
खशासन की संस्थाएँ सावजनिक स्वास्थ्य के सुधारने का प्रयक्ष करती हं। 

सास्थ्य संबंधी बातों की देखभाक के छिए प्रत्येक बड़ी स्थानीय 
खद्यासन की संखा में, एक हेल्‍थ आफीसर ( 6४]. 0866४ ) होता 
है। उत्तरप्रदेश में, जब तक, राज्य सरकार की दूसरी आज्ञा न हो, प्रत्येक 
ऐसी नगरपालिका को, जिसकी वार्षिक आय ५० १००० रुपये है, एक देल्य 
ऑफ्ोसर रखना पड़ता है। यह पदाधिकारी साधारणतया राज्य की सर्विस 
का सदस्य होता है और उसकी नियुक्ति, वेतन और नौकरी की' शर्तों के 
लिए राज्य की सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। बोर्ड अपने हेल्थ 
ऑफीसर को निकाल नहीं सकता, पर यदि बह स-कारण राज्य की सरकार से 
किसी हेल्‍थ आफीसर के बदलने की प्रार्थना करता है तो साधारणतथा उसकी 
प्रार्थना स्वीकार कर छी जाती है। देलथ आफीसर की सशायता के छिए 
प्र्येक बड़े शहर में कई सैनीटैरी इंसपेक्टर्स ( +॥7(87'ए ॥78]00000758 ), 
बहुत से जमादार और सैकड़ों अन्य क्मचारी होते हैं । 

स्वास्थ्य संबंधी कामों में, सुधार--खास्थ्य संबंधी उपयुक्त व्यवसा के 
होते हुए भी हमारे देश के निवासियों का स्वास्थ्य साधारणतया खराब रहता 
है और शहरों में यह खराबी कभी-कभी विकराक रूप धारण करती है। 
लास्थ्य के सुधारने के लिए प्रथम आवश्यक बात यह है कि छोगों फी गरीबी 
पूर की जाग | इस विषय में खानीय सशासन कौ  संस्माएँ अभि सहावता 
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पहुँचाने में असमर्थ हैं। फिर भी वे व्यापार करके नित्य-प्रति की बहुत सी 
आवश्यकताएँ कम दामों में पूरी कर सकती हैं। सामाजिक कुप्रथाओं का 
मिटाना खास्थ्य-सुधार की दूसरी आवश्यक बात है। खानीय संखाएँ प्रत्यक्ष 
रूप से इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकतीं | इनके दूर करने में केंद्रीय 
ओर राज्य की सरकारें भी कुछ हिचकिघाहट के साथ काम करती हैं। शारदा 
ऐक्ट के बनने पर भी प्रतिवर्ष सहरों बाल-विवाह होते जाते हैं। पर परोक्ष 
रीति से, इनकी बुराश्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करके, वे इनके 
मिटाने में काफी सहायता पहुँचा सकती हैं । स्वास्थ्य-सुधार की तीसरी आवश्यक 
बात स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का प्रचार है। इस विषय में खानीय खशासन की 
संर्थाएँ कुछ काम करती तो हैं, पर समस्या की महत्ता को देखते हुए उनके काम 
पर्याप्त नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है, कि बच्चों, जवानों और बूढों, मर्दों 
ओर औरतों सबको खास्थ्य की बातों से परिचित किया जाय । जब्र तक स्थानीय 

खशासन की संस्थाएँ निरंतर स्वास्थ्य संबंधी बातों का प्रचार न करेंगी और नगर 
के शिक्षित छोग प्रचार-काय में इन संख्ाओं की सहायता न करेंगे, तब तक ने 
तो प्रचार-काय का ही सहुपयोग होगा और न सार्वजनिक स्वास्थ्य दी सुधरेगा । 

सास्थ्य-सुधार की चोंभी आवश्यक बात उन कामों का विस्तार करना 
है जो बीमारियों को आने से रोकते हैं। अभी तक सब शहरों में श॒द्ध पानी 
तक का प्रबंध नहीं है। अनेक जगहों में पानी के नर नालियों के ऊपर से 
निकलते हैं। शहर की सफाई का समुचित प्रबंध नहीं होता | बहुत से शहर 
ऐसे हैं जहाँ घनी बस्तियों में खुली नगहों का अभाव है | सड़ी गछी वस्तुएं भी 
बिका करती हैं। भ्युनिसिपछ कर्मचारी घूस लेकर ऐसी चीजों फो बाजारों में 
बिकने देते हैं। कभी कभी दुकानदार भी म्युनिसिपछ कर्मचारी को आते देख- 
कर सड़ी-गली चीजों को छिपा देते हैं और निरीक्षप के लिए. केवल ताजी 
और भष्छी चीर्जे दिखलाते हैं। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ताजा और अच्छा 
दूध नहीं मिलता । इन कामों का विस्तार बढ़ाकर भारत की खानीय खशासन को 
'संस्थाएँ खास्थ्य-सुधार में बहुत कुछ सहायता पहुँचा सकती हैं। खास्थ्य- 
सुधार की पाँचवीं आवश्यक बात उन कामों का विस्तार करना है जो बीमारियों 
को अच्छा करने के लिए. किये जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि भारतीय शहरों 
में प्रति सहख मृत्युओं की संख्या क्रमशः घटती जाती है। पर युरोपीय देशों, 
अमरीका और जापान को देखते हुए अभी तक स्थिति संतोषजनक नहीं है | 
नगरपालिकाओं और जिलछा-बो्डों को अधिक अस्पतालों और ओषधाल्यों का 
प्रबंध करना धाहिये और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उनमें चिकित्सा 
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विधिपूर्वक और ध्यानपूर्वक की जाय । खास्थ्य-सुधार की छठी आवश्यक बात 
जनता छारा किये जानेवाले हानिकारक कामों का रोकना है | शहरों की 
सड़कों में छोटे-छोटे बच्चे अच्छील गाने गाते हुए पाये जाते हैं | उनमें से 
बहुत से सिगरेट पीते हैं और कमी-कभी चरस और गाँजे की भी दम लगाते 
हैं। बहुत सी र्रियाँ अफीम खिलाकर, नब-जात शिश्ञुओं को सुछा देती हैं और 
तब धर का कामकाज देखती हैं | बहुतेरी शिक्षित और मध्यम श्रेणी की स्तियाँ घर 
की सफाई नौकरों पर छोड़कर खयं इधर-उधर घूमने में अपना समय नष्ट करती 
हैं। शायद यह कहना भी अनुचित न होगा कि गरीत देहातियों के मकान 
उनके मकानों की अपेक्षा अधिक साफ और सुब्यवस्थित रहते हैं और उनकी 
अपेक्षा वे अधिक ख़च्छ बर्तनों में भोजन करते और पानी पीते हैं। बहुत से 
लोग शराब आदि मादक वस्तुओं का प्रयोग करके अपने खास्थ्य को बिगाड़ 
देते हैं। खानीय खशासन की संस्थाएँ ऐसे हानिकारक कामों को रोक सकती 
हैं और उन अनैतिक कामों को भी जिनके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य के बिगड़ने 
की आशंका रद्दती है। 

स्वास्थ्य-सुधार संबंधी ऊपर लिखी हुईं बातों से स्पष्ट हो जाता है कि 
साव॑जनिक खास्थ्य का सुधारना स्थानीय खशासन की संस्थाओं की एक गुरुतर 
समस्या है। वे इस समस्या के हछ करने की कोशिश कर रही हैं। परंतु 
उनका काम अभी तक संतोषग्रद नहीं है। इस विषय में उन्हें अपने कार्यक्षेत्र 
को, अधिक विस्तृत करना चाहिये | केंद्रीय तथा राज्य की सरकारों को भी, 
इन कामों में उनकी आवश्यक सहायता करनी चाहिये | संकुचित अधिकारों 
की वजह से स्वास्थ्य-संबंधी अनेक ऐसे काम हैं जिनको स्थानीय संस्थाएं खब् 
नहीं कर सकतीं; पर राज्य की और केंद्रीय सरकारों की सहायता से कर सकती 
हैं। म्युनिसिपल सदस्यों, शिक्षित छोगों और जनता का सहयोग भी सास्थ्य-सुधार 
के लिए आवश्यक है। यदि केंद्रीय और राज्य की सरकारें : भ्युनिसिपलत संस्थाएं, 
ग्युनिसिपछ सदस्य और शिक्षित छोग मिलकर स्वास्थ्य-सुधार की कोशिश करे तो 
हमारे देश के निवासियों का खास्थ्य सुधर कर अन्य सभ्य देशों का सा हो 
सकता है | 

सावेजनिक सुभीते के काम--नागरिक के जीवन को सुखमय बनाने के 
छिए; नगरपालिकाएं सैकड़ों सार्वजनिक सुभीते के काम करती हैं। उनमें से 
निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--- 

(अ ) सड़कों का बनाना और उनकी रक्षा करमा--सार्वजनिक मुभीते के. 
दिए चोड़ी और भ्रच्छी सड़कों का होना आवश्यक है। चौड़ी सड़कों के 


|! 
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कारण मकान दवादार हो जाते हैं और उनमें पर्यात मात्रा में घाम और प्रकाश 
पहुँचता है । भारत के कुछ शहरों में चौड़ी सड़कें हैं और वे अच्छी अवस्था में 
रखी जाती हैं। परंतु अधिकांश सड़कें पतली हैं। उनमें सैकड़ों गड़ढे होते हैं 
ओऔर बरसात में कुछ सड़के इस कदर कीचड़ से ढक जाती हैं कि आना जाना 
तक मुश्किल हो जाता है। पेदल यात्रियों के चलने के ढछिए कुछ सड़कों में 
किनारे किनारे पटरियाँ बनायी गयी हैं पर उनको यात्री लोग बहुत कम इस्तेमाल 
करते हैं। साधारणतया उनमें या तो खोंचेबाले बैठते हैं या दुकानदार छोग 
अपनी कुसियाँ और खाली पेटियाँ रखते हैं। बड़े शहरों को छोड़कर सड़कों के 
सजाने का प्रयक्ञष बहुत कम किया जाता है। पार्कों का अमाव है। सड़कों में 
पेशाबखानों की बहुत सख्त जरूरत है। उनकी अनुपस्थिति में निकट की 
कोई पतली गली पेशाबखाना बना ली जाती है । अधिकांश सड़के ऐसे मसाले 
की बनायी जाती हैं कि एक बरस के अंदर ही उनमें मरम्मत की आवश्यकता 
प्रतीत होने लगती है और दो तीन बरसों में वे अगणित गड़दों से भर जाती हैं। 
कुछ शहरों में अब ऐसफेल्ट और अलक्तरे की सड़कें बनायी जाने छगी हैं । 
सड़कों पर सायादार वृक्षों का अभाव है। कहीं कहीं पर सड़कों के नाम के 
साइन बोर्ड भी नहीं पाये जाते । 

( व ) सवारी का प्रबंध--सार्वजनिक सुविधा के लिए नगरपालिकाएं, 
तरह तरह की सवारियों का प्रबंध करती हैं। शहरों का क्षेत्रफल इतना अधिक 
और उनके विभिन्‍न हिस्सों का संबंध इतना घनिष्ट, होता है कि सवारियों के बिना 
लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। भारत में अभी तक सवारियों का प्रबंध 
पाइचात्य देशों का सा नहीं है। कुछ शहरों में द्रामकारों का प्रबंध जरूर हे 
पर ये साधारणतया प्राश्वेट कंपनियों की हैं; नगरपालिकाओं की नहीं। 
कहीं कहीं पर म्युनिसिपछ बस-सर्विस लायी गयी है। कहा जाता है कि 
सवारियों के उपर्युक्त प्रबंध से नगरपालिकाओं को कुछ धादा होता है। 
अतएव सवारियों का प्रबंध ज्यादातर प्राश्वेट छोगों के द्वाथ में है । नगरपालिकाएँ 
इन सवारियों को लाइसेंस देती हैं, उनपर नंबर डालती है और वे अच्छी 
अवस्था में रहेँ इस बात की देखभाल करती रहती हैं। 

(स ) बाजार आदि का प्रबंध--सार्वजनिक सुविधा के छिए शहरों और 
देहांतों में बाजारों आदि का होना बहुत जरूरी है। पाश्चात्म' देशों की 
नगरपालिकाओं ने अपने बाजार स्थापित किये हैं। बे पास पड़ोस के गांवों से 
अपना सामान छाकर उनमें बेंचती और इस प्रकार नागरिकों को ताजा - 
सामान देती और स्वयं कुछ फायदा डठाती हैं.। कुछ नगरपालिकाएँ सार्वजनिक ' हि 
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इस्तेमाल के लिए. टेलीफून का प्रबंध करती हैं और कुछ में जनता के 
मनबहलाव के लिए आमोद-प्रमोद के साधनों का प्रबंध रहता है। भारत की 
स्थानीय संस्थाएँ इन बातों में भी पाश्चात्य देशों से बहुत पीछे हैं । कुछ शहरों ' 
में नगरपालिकाओं ने अपने बाजार जरूर खोले हैं, पर ये बाजार पाश्चाद 
बाजारों से मिन्‍न हैं। म्थुनिसिपिल्टियाँ केवल टीन की छायी हुई एक इमारत 
खड़ी कर देती हैं, जिनमें दूकानदार छोग किशये पर जगह लेकर अपना सामान 
बेचते हैं। अच्छा ताजा सामान छाने और उसे बेचने में न॑गरपालिकाओं का कुछ 
भी हाथ नहीं होता । म्युनिसिपक्त टेलीफून-सर्विस का भारतीय स्थानीय संस्थाओं 
में कहीं भी इंतजाम नहीं है। बहुत से शहरों में साव॑जनिक हां का अभाव 
है| अतएव आमोद-प्रमोद के साधनों के प्रबंध की आशा करना ब्यर्थ है । 

( द ) पानी, बिजली, नालियों आदि का प्रबंध--सा्वजनिक सुविधा के 
लिए, पानी, बिजली, नालियों आदि की भी आवश्यकता होती है | पर्यात मात्रा 
में खच्छ पानी की आवश्यकता पर हम सावैजनिक खास्थ्य के सब॑ध में कुछ 
लिख चुके हैं। पानी केवल स्वास्थ्य के लिए ही जरूरी नहीं है। यदि वह 
अशुद्ध ओर यथेष्ट मात्रा में नहीं मिलता तो छोगों को बहुत-सी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। अच्छे से अच्छे मकानों को भी, पानी की कमी के 
कारण, बहुत कम छोग किराये पर छेते हैं। यही हाल बिजली और गैस का 
भी है। इनके जरिये से सड़कों, सार्वज्ञनिक इमारतों आदि में रोशनी का प्रबंध 
किया जाता है और प्राइवेट घरों में मी। ठीक नालियों और नाडों से भी छोगों 
को नित्यप्रति के जीवन में बड़ा सुभीता होता है। भारत की कुछ स्थानीय 
संस्थाएं इन सब बातों का प्रबंध करती हैं, परंतु उनका प्रबंध अभी तक संतोषप्रद्‌ 
नहीं है। उत्तर-प्रदेश में केवछ कुछ शहरों में पानी के कल का प्रबंध है ओर 
४८ शहरों में बिजली का। बढ़े शहरों के अतिरिक्त जमीन के नीचे के नालों 
का प्रबंध बहुत कम शहरों में किया गया है | 

भिखमंगों ओर जानवरों का प्रबंध--भारत में गरीबों की देखभाल का 
अभी तक उपयुक्त प्रबंध नहीं है। अतएवं बहुत से मिखम॑ंगे सड़कों और 
गलियों में घूमा करते हैं। यात्रियों को कभी-कभी इनसे असुषिधा होती ह्ै। 
तीरय-स्थानों में इनकी संख्या इतनी अधिक्र है कि कभी-कभी सड़क पर खड़े 
होकर बात करना भी असंभव हो जाता है | बहुत से शहरों में सांड निहद्र होकर 
इधर-उधर धूमा करते है, और कुछ में बंदरों की वजह से मिवासियों को काफी 
तकलीफें होती हैं। कहीं-कहीं पर कुत्तों की भरमार होती है। नगरपालिकाएँ 
लोगों फो इन बानपरों से बचाने का कुछ प्रबंध करती हैं। मे कुतों को 
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पकड़वाती हैं और बैदरों को पकड़वाकर दूर स्थानों को भेजने का 
प्रबंध करती हैं। पर उनका यह काम भी संतोषप्रद नहीं है। जानवरों के 
विषय में लोगों के धामिक चलन कभी-कभी उनके कामों में अनावश्यक बाधा 
पहुँचाते हैं । 

सा्वेजनिक सुभीते के कामों में सुधार--सार्वजनिक सुविधा संबंधी 
उपथुक्त कामों के विधरण से हमें यह शात होता है कि सार्वजनिक सुभीते के 
कामों में भी भारतीय स्थानीय खशासन की संस्थाएं पाश्चात्य देशों और 
अमरीका से बहुत पीछे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनका कार्य-क्षेत्र 
अधिक विस्तृत किया जाय। उन्हें घोड़ी सड़कें अच्छे मसाझे की बनवानी 
चाहिये, जिससे जनता को आने-जाने में सुभीता हो और व्यय भी अधिक न 
हो। घोड़ी सड़कों में यात्रियों के पैदल चलने के लिए, पटरियों का प्रत्नंध 
दोना चाहिये और म्युनिसिपक्ष संस्थाओं को इस बात की कोशिश करनी 
चाहिये कि इन पटरियों का ठीक-ठीक इस्तेमाल हो । यात्रियों के आराम 
के लिए कहीं-कहीं पार्कों का होना जरूरी है । सायादार ब्ृक्षों और पेशाब- 
खानों का भी होना आवश्यक है। नगरपालिकाओं को सवारी का भी प्रबंध 
करना चाहिये। जिन शहरों में आजकर द्वाम-कार हैं, उनमें से ज्यादातर 
ऐसे हैं जिनमें दरम-कार का मुनाफा किसी प्राइवेट कंपनी को मिलता है, 
नगरपालिका को नहीं । यदि द्राम-कार, बिजलीधर और वाटर-वक्स खर्य 
नगरपालिकाओं के हो बाय तो छोगों को सुमीता हो और नगरपालिकाओं की भी 
आमदनी किसी हद तक बढ़ जाय | म्युनिसिपल बाजारों में कुछ दुकान नगरपालि- 
काओं की होनी चाहिये। इन दुकानों के जरिये से नगरपालिकाएँ परोक्ष रीति से 
बाजार के भाव को ते और छोगों के इस्तेमाल के लिए अच्छी वस्तुओं का प्रबंध 
कर सकती हैं। नगरपाकिकाओं को गरीबों के भरण-पोषण ओर मालिकरहित 
जानवरों का भी प्रबंध करना चाहिये। व्यक्तिगत विवेकरहित दान की अपेक्षा 
यह कहीं अच्छा है कि नगरपालिकाओं को निर्धारित हेसियत के छोगों पर कर 
लगा कर गरीबों की देखभाल का अधिकार दिया जाय । भिखारी छोग यात्रियों 
को केवंछ परेशान ही नहीं करते, वें स्वयं बीमारियों के शिकार होते है ओर 
चारों ओर धृम्त कर उनका प्रचार करते हैं। संभव है कि इन सब कामों को 
करने के लिए. नगरपाछिकाओं के पास समुचित घन न हो। पर म्युनिसिपलछ 
व्यापार, राज्य की सहायता और जनता की दानशीलता' से किसी' हृद तक 
धन की फंमी पूरी की जा सकती है और इस प्रकार नागरिकों का जीबन अधिक 
सुखमन भनाया जा सकता दे | ; । 
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सावेजनिक रक्षा के काम--नागरिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, 
पाश्चात्य देशों और अमरीका की स्थानीय संस्थाएं, सार्वजनिक रक्षा के कामों 
का प्रबंध करती हैं। इंगलेंड और अमरीका में स्थानीय पुलिस की व्यवस्था है | 
भारत की परिस्थिति इससे भिन्न है । यहाँ की पुलिस पर स्थानीय संस्थाओं का 
लेशमात्र भी अधिकार नहीं है। स्थानीय संस्थाओं के नियमों को कार्यान्वित 
करने में पुलिस सहायता अवश्य करती है पर उसकी सहायता ऐसे दर्ज की नहीं 
होती कि म्युनिसिपछ नियम भल्वी-माति कार्यरूप में परिणत किये जा सके | प्रत्येक 
बड़े चौराहे पर खड़े होकर, पुलिसमैन यातायात का संचालन करते हैं और 
उन छोगों का चाछान करते हैं जो रात में बिना रोशनी के चढते हैं या बिनकी 
सवारियों का ठीक-ठीक नंबर या छाइसेंस नहीं होता। प्रत्येक शहर में कुछ 
ऐसे मैजिस्ट्रेट होते हैं जो म्युनिसिपल मुकदमों का फैसछा करते हैं। सार्वजनिक 
रक्षा के लिए म्यनिसपिल्टियाँ, कमजोर और खतरनाक मकानों को गिराती हैं, 
सड़कों पर मल्मा इकट्ठा नहीं होने देतीं और उन कामों और पेशों का नियंत्रण 
करती हैं, जिनका सार्वजनिक रक्षा पर कुप्रभाव पड़ता हो। यदि सड़क के 
किनारे कहीं पर गड़ढा होता है, था उसपर मरमा इकट्ठा होता है, तो 
सावंजनिक रक्षा के लिए म्युनिसिपिलिथियों ऐसे स्थानों पर रात में छाछ रोशनी 
का प्रबंध करती हैं। कह्दीं-कहीं पर गड़ढों के चारों तरफ घह्मारदीवारी का प्रबंध 
किया जाता है। प्रत्येक बड़े शहर में आग बुझाने के इंजन का प्रबंध होता 
है। शहरों में बिजली, सिगरेट आदि के प्रयोग के कारण हमेशा आग ल्मने के 
साधन उपस्थित रहते हैं। ऐसे अवसरों पर आग बुझाने का इंजन, अग्नि. के 
कोप को वश में करके, सावंजनिक रक्षा करता है| रात्त में सड़कों की रोशनी 
की बजह से भी कुछ अंश में छोगों के प्राण और धन की रक्षा होती है | 

साबवेजनिक रक्षा के कामों में सुधार--सार्वजनिक खास्थ्य और सुभीते 
कामों की तरह, भारतीय स्थानीय संस्थाओं के सार्वजनिक रक्षा के काम भी 
संतोषप्रद नहीं हैं। उनको संतोषप्रद बनाने के छिए सबसे जरूरी बात यह है कि 
श्युनिसिपिल्टियों को कुछ पुलिस संबंधी अधिकार दिये जायें। इसमें संदेह नहीं 
कि साधारणतया पुलिस का काम भारतीय दंड-विधान की धाराओं को कार्यरूप 
में परिणत करके देश की शांति और छुव्यवस्था की रक्षा करना होता है । सूंकि 
समस्त देश का दंड-विधान एक ही है, इसछिए' पुलिस पर केंद्रीय अथवा राज्य 
के अधिकार होने की दलील बिल्कुछ नि नहीं है। पर पुलिस के अधिकांश 
काम स्थानीय होते हैं। अतएव स्थानीय अधिकार की दलील भी सारहित - 
नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस पर स्थानीय संश्याओं का क्‍ 
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जोर हो ओर उसकी मौजूदा योग्यता भी कायम रहे। यह तभी हो सकता है 
जब पुलिस स्थानीय संस्थाओं के अधीन कर दी जञाय और उस पर केंद्रीय अथवा 
राज्य की सरकार का कड़ा निरीक्षण होता रहे। पुलिस के अतिरिक्त भारतीय 
स्थानीय संस्थाओं को सार्वजनिक रक्षा के कामों का विस्तार करना चाहिये । 
आग बुझाने वाले इंजनों का प्रत्येक शहर में होना परमावश्यक है । मारतीय 
नगरपालिकाएँ अभी तक उन लोगों की सहायता नहीं करतीं जो आकसििकऋ 
कारणों से आधथिक आपपत्तियों के शिकार बन जाते हैं । पाश्चात्य देशों और 
अमरीका में म्युनिसिपल बीमें का प्रबंध है। भारत में भी आकस्मिक आर्थिक 
आपत्तियों के कम करने का इसी प्रकार का कुछ प्रबंध होना चाहिये । 


सावेजनिक शिक्षा के काम--सर्व साधारण को शिक्षित बनाना 
स्थानीय संस्थाओं का एक आवश्यक कार्य है। भारत में इस काम की भी 
अवस्था संतोषप्रद नहीं है। इंगलेंड, फ्रांस, जर्मनी, अमरीका और जापान में 
शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पढ़-ल्खि न सकता हो। भारत में शिक्षित 
लोगों की संख्या बहुत कम है । 

भारत में शिक्षा-प्रचार का उत्तरदायित्व राज्य की सरकार और स्थानीय 
सखशासन की संस्थाओं पर है| राज्य की सरकारों ने कुछ सरकारी स्कूछ, कॉलेज 
और विश्व-विद्याल्य खोछ रखे हैं और कुछ प्राश्वेट शिक्षाल्यों की वे आर्थिक 
सहायता करती हैं। स्थानीय खशासन की संस्थाओं ने भी प्राइमरी और 
सेक्डरी शिक्षा के लिए अनेक शिक्षाल््य खोले हैं। कुछ भ्युनिसिपिल्थियों ने 
अंगरेजी की शिक्षा के लिए हाईस्कूल स्थापित किये हैं । 

प्राइमरी और सेकंडरी स्कूलों के अतिरिक्त, स्थानीय खशासन की संस्थाएँ 
कैई अन्य तरीकों से भी शिक्षा-प्रचार की व्यवस्था करती हैं| कुछ नगरपालिकाएं 
पुसकालयों और अजायबघरों को स्थापित करती या इस प्रकार की प्राइवेट 
संस्थाओों की आथिक सहायता करती हैं। कहीं पर उद्योग-धंधों की शिक्षा का 
प्रबंध किया गया है और कहीं पर गश्ती पुस्तकालयों का। कहीं पर पुरुषों 
ओर स्लरियों की मी शिक्षा का प्रबंध है। कुछ नगरपालिकाएँ दरिजनों की शिक्षा , 
के लिए छात्रवृत्तियाँ देती हैं और कुछ चित्रपट के जरिये से शिक्षा-प्रचार का 
प्रयक्ष करती हैं | 

सावेजनिक शिक्षा के कामों में सुधार--शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था 
के होते हुए भी सार्वजनिक शिक्षा की अवस्था शोचनीय है। आवश्यकता इस , 
बाते की है कि स्थानीय खशासन की संस्थाओं का कार्य-क्षेत्र अधिक 
. बस्तृत किया जाय | स्थानीय संस्थाओं को प्रत्येक क्री और पुरुष, बालक और . '' 
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बालिका को शिक्षित बनाने की कोशिश करनी चाहिये। उन्हें उद्योग-धंधों के 
स्कूलों को स्थापित करके, विद्यार्थियों को इस थोग्य बनाना चाहिये कि वे पद 
लिख कर किसी काम में लग जायें। उन्हें पुस्तकाल्यों और अजायबषरों को 
खोलकर जनता में विद्या-प्रचार का प्रयत्न करना चाहिये। उन्हें उच्च शिक्षा की 
भी आर्थिक सहायता करनी चाहिये | इन सब कामों के लिए धन की आवश्य- 
कता है | कुछ लोगों का ख्याल है कि अपने कामों को अधिक विस्तृत करने 
के लिए म्युनिसिपिलिटियों के पास पर्या्र घन नहीं है। उनका यह कथन बहुत 
कुछ ठीक है किंतु राज्य की सहायता और धनी पुरुषों की दानशील्ता की 
वजह से, धन की कमी बहुत कुछ पूरी हो सकती है और अवैतनिक 
कार्यकर्ताओं की सहायता से सार्वजनिक शिक्षा की बहुत कुछ उन्नति 
हो सकती है | 

जिला बोड़ों के काम--नगरपालिकाओं कौ भाँति जिला बोर्डों का भी 
उद्देश्य नागरिकों के जीबन को अधिक से अधिक सुखी बनाना है। देहातों 
से अधिक संबंधित होने के कारण उनके कामों में ऐसे कामों की प्रधानता 
होती है, जो देहातों में संबंधित हों । हमें उन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित 
कर सकते हैं--. 

(१) यातायात के साधनों की सुविधा--जिछा बोर्ड का प्रधान कार्य 
यातायात के साधनों की व्यवस्था करना है| इस उद्देश्य से वह नयी सड़कों 
को बनवाता तथा पुरानी की मरम्मत करके उन्हें ठीक हालत में रखता है। 
नाछों को पार करने के लिए वह पुलों को बनवाता, सवारियों का प्रबंध करता 
है-। यात्रियों की सुविधा के लिए कहीं-कहीं वह सवारियों का प्रबंध करता, 
सड़कों,के किनारे पेड़ छगवाता तथा कुएँ खोदबाता है। जिला-बोर्ड तालाओं 
का भी ग्रबंध करता है। इन कामों से निला-बोर्ड के निवासियों को एक स्थान 
से दूसरे स्थान को जाने में बढ़ी सुविधा मिलती है। 

(२) खास्थ्य और सफाई के काम--जिला-बोर्ड के बहुत से काम खास्थ्य- 
सुधार के देत किये जाते हैं। इस उद्देश्य से वह देहातों की सफाई का प्रबंध 
करता हे। वह स्थान-स्थान पर मनुष्यों के इलाज के लिए. औषधाल्य खोलता 
तथा पश्चचिकित्सा का प्रबंध करता है। प्लेंग, दैजा, चेचक आदि संक्रामक 
बीमारियों के रोकने के देतु वह इनके टीके छावाने का प्रबंध करता है। वह 
पीने के लिए जगह-जगह क्ुएँ खोदवाता तथा उनकी सफाई की व्यवस्था करता 
है। सार्वजनिक स्ास्थ्य-सुधार के लिए वह अखाड़ों तथा स्वास्थ्य-संबंधी भाषभों 
, का प्रबंध करता है | 
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( ३ ) सावंजनिक सुभीते के काम--जिला-बोर्ड सार्वजनिक सुभीते के 
अनेक काम करता है। देहातियों की नित्यप्रति की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए वह अनेक स्थानों पर बाजार खुलवाता तथा मेलों का प्रबंध करता है। 
उन्हें नयी-नयी वस्तुएँ दिखलाने के लिए. कृषि तथा दस्तकारी की प्रदर्शनियों का 
प्रबंध किया जाता है | बहुत से छोग अपने जानवरों को लापरवाही से छोड़ देते 
हैं। उनसे दुसरों के खेतों को नुकसान पहुँचता है। ऐसे जानवरों को बंद करने 
के लिए मवेशीखानों का प्रबंध किया जाता है। यदि उन जानवरों के माह्षिक 
ठीक समय पर, जुर्माना देकर उनको नहीं छुडाते, तो वे नीलाम कर दिये जाते 
हैं । इस डर के कारण लोग अपने जानवरों को बॉधकर रखते हैं । 

(४ ) शिक्षा के काम--जिला-बो्ड बालक और बालिकाओं में शिक्षा- 
प्रचार के देतु अनेक स्कूठ खोलता तथा वहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक 
शिक्षा का प्रबंध करता दै। वह दूसरों द्वारा संस्थापित स्कूठों को आर्थिक 
सहायता देता तथा विचित्र वस्तुओं के संग्रहालयों को खोलता है। बिला-बोर्ड 
का यह काम बड़े महत्व का दै। खतंत्र होने के पद्चात्‌ नित्य प्रति इस पर 
अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। शिक्षा-प्रचार के देतु जिला-बो्ड द्वारा 
पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित किये जाते हैं । 

(५ ) छोकसेवा के कार्य--इन कामों के अतिरिक्त जिला-बोर्ड छोक- 
सेवा के अनेक काम करता है। कमी-कभी देहाती जनता पर अनायास 
ही देवी विपत्तियां आ पड़ती हैं। बाद के कारण लददलहाते खेत बह 
जाते हैं ओर अकाल के दिों में देहाती जनता भूखों मरने“ लगती है। 
ऐसे संकट के काल में जिला बोड जनता की सहायता के लिए छोकसेवा के 
अनेक काम करता है। वह दुखियों की सद्दायता के लिए दातव्य-क्षेत्र स्थापित 
करता तथा पुनस्संस्थापन में जनता की सहायता करता है । 

स्थानीय कामों से संबंध रखने वाढी कुछ आवश्यक बातें-- 
स्थानीय बो्डों के काम के विषय में निम्नलिखित आवश्यक बातें विशेषतया 
ध्यान देने योग्य हैं--- + 

(अ ) स्थानीय बोर्डों के काय-क्षेत्र का बढाना--स्थानीय खशथ्यासन, की 
सफलता के लिए प्रथम आवश्यक बात यह है कि स्थानीय बोर्डों का कायक्षेत्र 
अधिक विस्तृत किया जाय | इसमें संदेह नहीं, कि आजकल राज्य की सरकारें 
जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में हैं। पर इस आधार पर स्थानीय 
खशासन के अधिकारों को संकुचित रखना ठीक नहीं। सरकार धादे किसी 

तरह की क्यों न हो, स्थानीय खशासन की वास्तविक उपयोगिता के लिए बह, 
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आवश्यक है कि उसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाय और उसे अपने कामों के करने 
में अधिक से अधिक खतंत्रता हो। स्थानीय संथाओं 'को अपनी पुलिस रखने 
का अधिकार मिलना चाहिये। उन्हें गरीबों की देखभाल करने, ग्युनिसिपल बीमा 
का प्रबंध करने, म्युनिसिपलछ व्यापार को बढ़ाने आदि का अधिकार मिलना 
चाहिये। भ्युनिसपछ संस्थाओं को इंप्रबमेंट दृस्ट और पोर्ट ट्रस्ट के भी कुछ 
अधिकारों का मिलना जरूरी है। यदि इंप्रमेंठ ध्र्ट तोड़ दिये जायें और उनके 
अधिकार म्युनिसिपल संस्थाओं को दे दिये जायें, तो संभव है कि खर्च भी कम 
हो और जनता को भी अधिक सुभीता हो । 

( ब ) मौजूदा कार्य-क्षेत्र में अधिक सावधानी की आवश्यकता-- स्थानीय 
स्वशासन की सफछता के लिए दूसरी आवश्यक बात यह है कि मौजूदा कार्यक्षेत्र 
में स्थानीय संस्थाएँ अधिक सावधानी से काम करें | इसमें संदेह नहीं कि म्युनि- 
सिपल असावधानी के उत्तरदायित्व का भार पहुत कुछ उसके संकुचित अधिकारों 
पर डाछा जा सकता है । पर इस बहाने, सारी असावधानी का कलंक, स्थानीय 
खशासन की संस्थाएँ अपने ऊपर से नहीं हटा सकतीं । उनके कमचारियों को 
सार्थरहित होकर, निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिये और उनके सदस्यों को, 
जनता के हित को सर्वोच्च समझ कर नैतिक ढंग से काम करना चाहिये | 
संकुचित अधिकारों के यथासंभव सफल प्रयोग से ही हम अधिक अधिकारों के 
अधिकारी बन सकते हैं | नैतिक ढंग से काम करके हम उच्च अधिकारियों 
और जनता को यह दिखला सकते हैं कि हम अधिक अधिकारों के योग्य हैं। 

( से ),पंतीय और केंद्रीय सरकारों की सहांयता--स्थानीय खशासन की 
सफलता के लिए तीसरी आवश्यक बात राज्य की और केंद्रीय सर कारों की 
आवश्यक सहायता है। ये सरकारें स्थानीय संस्थाओं की सहायता दो तरह पे 
कर सकती हैं--(१) ऐसे नियमों को बना कर, जिनका स्थानीय संस्थाओं को 
अधिकार नहीं है, पर जिन पर उनकी सफलता कुछ अंश में निभर करती है। 
देश में बहुत-सी सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित हैं। उनके कारण नागरिक जीवन 
सुखमय नहीं बन पाता । केंद्रीय और राज्य की सरकारों को उनके दुर करने के 
लिए नियम बनाना चाहिये और उनको यथासंभव कड़ाई से कार्यरूप में परिणत 
करना चाहिये | यदि संभव हो तो अनिवाय॑ शिक्षा की तरह म्युनिसिपल संस्थाओं 
को इनके भी रोकने का अधिकार मिलना चाहिये । (२) म्युनितिपलछ संस्थाओं 
से उन कामों को लेकर, जो वास्तव में उनके कद्दे जा सकते हैं, पर जिनको 
आजकल राज्य की सरकारें कर रही हैं। आम-सुधार का सारा काम स्थानीय क्‍ 
संस्थाओं को सौंपा जा सकता है | द 
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( द ) खानीय कामों में अधिक से अधिक आजादी,«पर कडा निरीक्षण--- 
स्थानीय स्वशासन की सफलता के लिए चोथी आवश्यक बात यह है कि स्थानोया 
, संस्थाओं को अपने कामों में अधिक से अधिक आजादी हो, पर उनके कामों 
का कड़ा निरीक्षण होता रहे । भीतरी बातों में हस्तक्षेप होने से, प्रायः सभी 
प्रकार की संस्थाएं कुछ अंश में अपने को उत्तरदायित्व से मुक्त समझने लगतीं 
हैं। इस मनोद्ृत्ति का उनके कार्य-संचाछन के ढंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 
यदि काम की सारी जिम्मेदारी उन पर छोड़ दी जाय और निर्धारित एवं आक- 
स्मिक निरीक्षण का उन्हें भय रहे, तो यह असंभव नहीं कि वे अपने कामों को 
अधिक सावधानी से करें और स्थानीय स्वशासन पहले की अपेक्षा अधिक 
सफल हो | यदि राज्यों की सरकारें, हस्तक्षेप की पुरानी नीति का परित्याग 
करके, इस सिद्धांत के अनुसार काम करें तो यह आशा निमूल नहीं कि स्थानीय 
शासन की संस्थाएं पहले की अपेक्षा अधिक सफल हो सकती हैं । 

( य्‌ ) स्थानीय संस्थाओं की आय्िक सहायता--स्थानीय स्वशासन की 
सफलता के लिए पॉचवीं आवश्यक बात उनकी आर्थिक स्थिति का सुधारना है | 
इस विषय का विस्तारपृर्व॑क विचार आगे किया जायगा । यहाँ पर केवल इतना' 
ही जान लेना चाहिये कि स्थानीय संस्थाओं की मितव्ययता, म्युनिसिपल व्यापार, 
अवैतनिक कार्य-कर्ताओं ओर सर्वसाधारण की दानशीछता के कारण, इन 
संस्थाओं की आमदनी बढ़ सकती है। राज्य की सरकार को भी यथाशक्ति 
इनकी सहायता करनी घाहियें। उसकी सहायता के बल पर स्थानीय संस्थाएँ 
नये-नयें कामों को करके, सर्वसाधारण के जीवन को सुखमय बनावेंगी और 
अपने काम में आजकल की अपेक्षा अधिक सफल होंगी । 

म्युनिसिपछ राजरव की कुछ विशेषताएँ--अपने कामों के करने के 
लिए. स्थानीय संस्थाओं को घन की आवश्यकता होती है। बिना धन के वे कुछ 
भी नहीं कर सकती । शायद यह कहना भी अनुचित न होगा कि अपने धन 
के अनुसार ही स्थानीय संस्थाएँ जनता को मलाई के काम कर सकती हैं । 
आवश्यक घन को ये संस्थाएँ कई साधनों से एकत्रित करती हैं। उनका विचार 
आगे किया जञायगा | यहाँ पर म्युनिसिपल आमदनी ओर खर्च की कुछ विशेष- 
, ताओों पर प्रकाश डाला ज्ञाता है । 

...प्रिमित साधन--म्युनित्िपछ आमदनी के साधन परिमित होते हैं। केंद्रीय 

सरकार की परिस्थिति इससे मिन्‍न होती है। वह किसी तरह के टैक्स छगा सकती 

है। नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों को यह अधिकार नहीं हाता | ऐक्ड के 
अंतर्गत दी हुई मदों पर दी टैक्स छगाकर वे आवश्यक घन को एकत्रित करती हैं। , 


२६: 
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परिमित अधिकार--परिमित साधनों के साथ-साथ म्युनिसिपलछ संस्थाओं के 
घन संबंधी'अधिकार भी परिमित होते हैं। अपनी आध्िक नोति के लिए प्रथम 
तो वे जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं और फिर राज्य की सरकार के प्रति। 
आथिक बातों में शायद राज्य की सरकारों का हस्तक्षेप आवश्यकता से अधिक 
होता है। नये म्युनिसिपछ टैक्सों के विषय में राज्य की सरकार की अनुमति 
आवश्यक होती है । राज्य की सरकार की स्वीकृति के बिना नगरपालिकाएँ ऋण 
भी नहीं ले सकतीं | 


निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति--भ्युनिसिपछ टैक्स निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए, वसूल किये जाते हैं। केंद्रीय टैक्सों का भी यही हाल है, परंतु कभी-कभी 
केंद्रीय आमदनी से ऐसे खर्च किये जाते हैं जो आकस्मिक होते हैं ओर जिनसे 
सर्वसाधारण को लाभ नहीं पहुँचता । कभी-कभी दो या अधिक देशों में लड़ाई 
छिड' जाती है। ऐसे अवसरों पर छडाई का सारा खर्च केंद्रीय सरकार को बर- 
दाइत करना पडता है| छडाइयो' से सर्वताधारण को फायदा भी नहीं पहुँचता। 
'म्युनिसिपछ खर्च इस प्रकार का नहीं हो सकता। स्थानीय संस्थाओं का 
आकस्मिक खंचे भी सर्वताधारण की भलाई के लिए किया जाता है। नागरिक 
जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाना स्थुनिसिपछ्त खत का मुख्य 
उद्देश्य है । 
स्थानीय खे--ग्युनिसिपल संस्थाओ का सारा खर्च स्थानीय आवश्यक- 
ताओ'" की पूर्ति के लिए किया जाता है । किसी नगरपालिका या जिला बोर्ड को 
यह अधिकार नहीं होता कि बह अपनी आमदनो से दूसरे शहरो' की उन्नति 
करे केंद्रीय सरकार के खर्च में मी साधारणतया यही बात पायी जाती है। पर 
कभी-कभी केंद्रीय तरकार की आमदनी से, विशेषकर जब कि देश पराधीन हे, 
दूसरे देशो' के छोगों को फायदा पहुँचता है। म्थुनितिपल संस्थाओं का खर्च इस 
प्रकार का नहीं हो सकता | ' 
स्थानीय खर्च की उत्तरोत्तर वृद्धि -म्युनिसिपलछ संस्थाओं का खर्च उत्तरो- 
पर बढ़ता जाता है | पाश्चात्य देशों में इस दृद्धि की दर भारत की अपेक्षा कहीं 
अधिक है'। इस बढ़े हुए खभ्वे के कारण स्थानीय संस्थाओं के कामों की भी 
इंद्धि हुई है, पर खर्च के देखते हुए यह बृद्धि पर्याप्त नहीं है। क्‍ 
आमधती के साधन--म्युनिसिप्ठ आमदनी के कई साधन हैं। केंद्रीय 
 श्वुकार की अधिकांश आमदनी टैक्सों से होती है। कहीं-कहीं केंद्रीय सरकार, 
.' रैंके, डाकखाने आदि का प्रबंध करती हैं और उनसे उनको कुछ छाम होता है. :.. 
.", दस आसदनी के अपयांत होने पर, केंद्रीय सरकार ऋण कऊेकर अपनी आमदनी , 


[ ४०१ ] 


को पूरा करती है। स्थानीय संस्थाएँ टैक्स, स्युनिसिपल व्यापार, ऋण आदि के 
अतिरिक्त राज्य की सहायता पर भी निर्भर होती हैं। म्युनिसिपल व्यापार से 
पाश्चात्य देशो, विशेषकर जमनी की नगरपालिकाओ', को अच्छी आमदनी 
द्ोती है। भारत की स्थानीय संस्थाओं को इस विषय में जमेनी का अनुकरण 
करना चाहिये । 

स्युनिसिपछ खचे--खानीय संखराओं का धन उन कामों के करने 
में खर्चे होता है जिनका विस्तारपूर्वक विवरण हम ऊपर लिख चुके हैं। सन्‌ 
१९४०-४४ में उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं का खर्च इस प्रकार था--- 


नल 7०७८: 20७७७॥७॥४७॥७/७॥/॥//एएछएएशभभशशशााणााााााा बल नी वन निलललललीब 
न स्वास्थ्य और छुभीता ९९, ६१, ३२७ रुपये 
सार्वजनिक शिक्षा २६, २६, ८६९ 
सार्वजनिक रक्षा २०, ३०, ८६९ 
आम इंतजाम और जमा करने का ख्चे आदि २०, ८८, ०८४ 
अन्य खर्चे २०, ९९, ५०० 
जनता १, ९७, ०९, ३६० ५ 










इसके भतिरिक्तः नगरपालिकाओं ने छामग ६, ०२, ७१४ रुपये ऋण के 
व्याज चुकाने में खर्चे किये ये। आजकल यह खब पहले की अपेक्षा कई गुना 
अधिक है । 

म्युनिसिपलछ खर्च की आछोचना--म्युनिसिपछ खर्च-संबंधी निम्नलिखित 
बातें विशेषरूप से ध्यान देने योग्य हैं--- 

( भर ) आम इंतजाम और जमा करने का खे--इस मद में भारत की 
नगरपालिकाओं का खर्च एक ही अनुपात में नहीं होता । उच्तर-प्रदेश की 
नगरापलछिकाएँ इस संबंध में ११.५१ प्रतिशत्‌ खर्च करती हैं । बंतई कॉरपोरेशन 
इस मद में लगंभंग ८ प्रतिशत्‌ खर्च करता है और मद्रास कॉरपोरेशन छगमग 
१२ गप्रतिशत्‌ | जर्मनी के नगर इस मद में छगमग १७ प्रतिशत्‌ ख्चे करते हैं 
और इंगलेड के नगरों का खर्च इसी अनुपात के आसपास होता है। 
भारतीय नगरपाछिक्राओं का इस मद का इतना अधिक खग्ब उच्च पदाधिकारियों 
के वेतन और भत्ते की बजह से होता है। यदि इन कर्मचारियों का वेतन | 
घंटाया जाय और बची हुईं रकम से कम वेतन वाके कर्मचारियों का वेतन 
बंदाया जाय तो संभव दै कि स्थुनिसिपछ कर्मचारी अधिक थोग्यता से काम, करे क्‍ 

“और खर्च में भी कुछ कमी हो। भारत ऐसा गरीब देश, डच्च अधिकारियों की 
ः, इतना,अधिक. वेतन नहीं दे सकता, जितना वे आजकल इस देश में पारदहे है।... 
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( ब ) सार्वजनिक स्वास्थ्य के काम--अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा 
अंश भारतीय म्युनिसिपिल्टियां सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुभीते के कामों में 
खर्चे करतो हैं। उत्तर प्रदेश में इस मद का खर्च सारे खर्च का लगभग ५० 
प्रतिशत्‌ है। मद्रास कॉरेपोरेशन इस विषय में छगभग ४० प्रतिशत्‌ खर्च 
करता है और बंबई कॉरपोरेशन लगभग ३५ प्रतिशत्‌। सार्वजनिक स्वास्थ्य 
ओर भलाई के कामों में जर्मनी की म्युनिसिपिल्टियोँ ४७.२ प्रतिशत खर्च 
करती हैं। इतना अधिक खर्च होने पर भी भारतीय जनता का स्वास्थ्य 
संतोषप्रद नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि इस खर्च में मितव्यता की 
आवश्यकता है। 

( स ) सार्वजनिक शिक्षा--भारतीय नगरपारिकाएँ अपनी आमदनी का 
बहुत कम हिस्सा सार्वजनिक शिक्षा में खर्च करती हैं। इस मद का खर्च 
विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। बंबई कॉरेपोरेशन को छोड़ कर बंच्रई राज्य 
में इस मद में २१ प्रतिशत्‌ खर्च होता है, मध्य-प्रदेश में १७ प्रतिशत और 
उत्तर-प्रदेश में १३.५८ प्रातशत्‌ । यही कारण है कि भारत में पढ़े-लिखे छोगों 
की संख्या इतनी कम है । 

म्युनिसिपल खर्चे संबंधी उपयुक्त विवेचना से हमें यह शात होता है कि 
भारतीय नगरपालिकाएँ कुछ कामों में फिजूछलर्ची करती हैं और कुछ में कंजूमी । 
साव॑जनिक स्वास्थ्य और साधारण शासन के कामों में मितव्ययता की 
आवश्यकता है और सावजनिक शिक्षा के कामों में अधिक खर्च की आवशद्य- 
कता । पर इतने ही हेर-फेर से स्थानीय संखाओं के काम संतोषप्रद नहीं हो 
संकते । इसके लिए अधिक आमदनी की आवश्यकता है। खर्च में मितव्यता 
करके और आमदनी को बढ़ा कर द्वी भारतीय स्थानीय स्वशासन की संत्याएँ 
अपने कर्तव्यपालन में सफल हो सकती हैं । 

स्थानीय संस्थाओं की आमद्नी--भारत में स्थानीय संस्थाओं की 
आमदनी के चार मुख्य साधन हँ---( १ ) म्युनिसिपलछ टैक्स और फीस, (२) 
म्थुनिसिपल व्यापार का मुनाफा, (३) सरकारी सहायता, (४) म्युनिसिपकत ऋण | 

म्युनिसिपछ टैक्स और फीस*-ख्ानीय सशासन की संस्थाओं को ,अपने 
अधिकार>क्षेत्र में कई तरह के टैक्स छगाने का अधिकार दिया गया है। ये 
टैक्स दो प्रकार के होते ईं--प्रत्यक्ष टैक्स जैसे मकान का टैक्स, पानी का टैक्स 
आदि और अगप्रल्क्ष टैक्स जैसे चुंगी आदि | उत्तर प्रदेश में सन्‌ १९४०-४१ 
. में नगरपालिकाओं द्वारा लगाये गये टेक्सों और उनकी आमदनी का पता हमें 


॥ 


नीचे दी गयी तालिका से चलता है ;--- 
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टैक्स रुपयों में आमदनी 
चुंगी ४२,४९,६१० 
मकान और जमीन का टैक्स १२,४५,९४१ 
जानवर और सवारी का टैक्स ३,१६,३७७ 
रोजगार संबंधी टेक्स १,८५,९९५ 
सड़क और नाव का टैक्स ७,४७,४८१ 
पानी का टैक्स २१,१३,४६२ 
| सफाई आदि का टैक्स १,१८,६३५ 
हैसियत और मकान का टेक्स १,२०, ३८७ 
यात्रियों का टेक्‍्स २,७९,६१३ 
विविध टैक्स ५४,१०,२८९ 


उपयुक्त तालिका से हमें यह विदित द्वोता है, कि म्युनिसिपछ टेक्सों की 
आमदनी का रुगभग है छुंगी से वसूछ किया जाता है। चू'कि यहं टेक्‍्स खाने- 
पीने की चीजों पर भी लगता है इसलिए इसको वजह से गरीबों को, तकछीफ 
होती है। उत्तर-प्रदेश की नगरपालिकाओं ने १९४०-४१ में प्रत्येक मनुष्य से 
५ रु० ११ आना ६ पाई टैक्स के रूप में वसूछ किया था। पाश्चात्य देशों में 
यह औसत भारत की अपेक्षा कहीं अधिक है, पर भारत की ओसत आमदनी 
को देखते हुए, यह भौसत भी अत्यधिक प्रतीत होता है। 


स्थुनिसिपल व्यापार का मुनाफा--भारतीय स्थानीय संस्थाओं की आमदनी 
का दूमरा साधन म्युनिसिपल व्यापास का मुनाफा है। पाश्चात्य देशों, विशेष कर 
जर्मनी में, नगरपालिकाओं को व्यापार से बड़ा छाम द्वोता है। भारत में 
अभी तक म्युनिसिपल व्यापार उन्‍नत अवस्था में नहीं है । कुछ नगरपालिकाओं 
ने अपने बाजार खोल रखे हैं और कुछ पानी का प्रबंध करती हैं। कहीं-कहीं 
मजदूरों के रहने के छिए मकान बनवाये गये हैं और कुछ में म्युनित्तिपल 
बस-सर्विस का प्रबंध है। इन छोट्ी-मोटी बातों को छोड़कर म्युनिसिपल व्यापार 
का सारा क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों और व्यक्तियों के हाथ में हैं। फलस्वरूप 
नगरपालिकाओं की आमदनी इस मद से उतनी नहीं होती जितनी, अन्यथा हो ' 
सकती, है। भारतीय नगरपालिकाएं म्युनिसिपल् व्यापार के जरिये अपनी 
आमदनी को बहुत कुछ बढ़ा.सकती हैं। . पी 


मु 
3 | जी 
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सरकारी सहायता--भारतीय स्थानीय संस्थाओं की आमदनी का तीसरा 
साधन सरकारी सहायता है। प्राश्चात्य देशों में सरकारी सहायता से नगर- 
पालिकाओं की अच्छी आमदनी होती है। जर्मनी में म्युनिसिपछ आमदनी का 
आभग २९.६ प्रतिशत्‌ केंद्रीय सरकार से मिलता है। इसके अतिरिक्त उपाग 
राज्यों की स्थानीय सरकारें भी नगरपालिकाओं की आधिक सहायता करती हैं। 
इंगलेंड में म्युनिसिपठ आमदनी का लगभग २० प्रतिशत्‌ केंद्रीय सरकार से 
मिल्ता है। भारत में सरकारी सहायता न तो पर्यास रूप से मिलती है और ने 
वह किसी सिद्धांत के अनुसार दी जाती है। 

म्युनिसिपछ ऋण--म्युनिसिपल आमदनी का चौथा साधन म्युनिसिपल ऋण 
है | भारत की अधिकांश नगरपालिकाएं ऋण के भार से दबी हुई हैं। कहीं- 
कहीं पर तो यह ऋण पाश्चात्य देशों की अपेक्षा भी ज्यादा है। ऋण साधारण- 
तया ऐसे कामों के लिए लिया जाता है जिन्हें नगरपालिकाएं अपनी सालाना 
आमदनी से नहीं कर सकतीं | 

ऋण लेने के पूर्व निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति आवश्यक होती है--- 


(१) ऋण के लिए राज्य की सरकार के पास प्राथना-पत्र॒मेश्नना । (२) 
प्रार्थना-पत्र में कर्ज की रकम, जमानत, सूद की दर, ऋण की मियाद आदि का 
उल्लेख होना चाहिये | (३) राज्य की सरकार द्वारा प्रार्थेना-पत्र की जाँच। 
यदि वह नियमानुकूछ होता है और ऋण की मियाद निर्धारित काछ से अधिक 
नहीं होती, तो वह दरख्वास्त मंजूर होती है। अन्यथा राज्य की सरकार उसे 
नार्मजूर कर सकती है। (४) राज्य की सरकार की मंजूरी के बिना स्थानीय 
संस्थाएं ऋण नहीं छे सकतीं । स्थानीय संस्थाओं का ऋण सरकारी होता है 
भौर गैर सरकारी मी । 

म्युनिसिप्ठ आमदनी की कुछ आवश्यक बातें--म्युनिसिपल आमदनी 
की निम्नलिखित बातें विशेषतया ध्यान देने योग्य हैं... 

(अ) म्युनिसिपत्ठ टैक्सों में परिवर्तन की आावश्यकता--स्थानीय संस्थाओं 
के टैक्सों में परिवर्तन की गुंजाइश है । टैक्सों को साधारणतया उन छोगों पर 
पर लगाना चाहिये जो उन्हें दे सकें और जिनसे पर्यात आमदनी भी हो। 
अत्यक्ष करों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष कर अधिक अच्छे समझे जाते हैं। इस सिद्धांत , 
के विचार से छुंगी के विषय में यह जरूरी मालूम होता है कि वह ऐसी चीजों 
सै उठ की जाय जिनको गरीब लोग इस्तेमाछ करते हैं। अनान, तरकारी, वृष, , 

शी भादि की चुंगी व्यवहार में अनुचित और तिद्धांत में दोषयुक्त है। इनको... 
! शीत ही उठा देता चाहिये। आमदनी की कमी पूर्सि के किए शान-शौकत “ 
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पालिकाएँ पाक बनवाती हैं और कहीं पर गंदा नाछा। कहीं पर वे' पानी के 
_ठ का प्रबंध करती हैं और कहीं पर बिजडी का। कहीं पर वे नये बाजार 
बनवाती हैं। इन कामों की वजह से आसपास की जायदाद का भूल्य कभी 
कभी दूने-तिगुने से भी अधिक हो जाता है । ग्युनिसिपल संस्थाओं को चाहिये 
कि ऐसी जायदादों पर अधिक टैक्स छगावें और इस प्रकार बढ़ी हुई कीमत का 
कुछ हिस्सा स्वयं लें। यही बर्ताव उन इमारतों के साथ भी होना चाहिये जो 
शहर के स्वास्थ्यव्धक भागों में स्थित हैं पर जिनमें शायद ही कभी कोई रहता 
है। ऐसी इमारतों पर नगरपालिकाओं को इतना अधिक टैक्स छूगाना चाहिये 
कि अंत में या तो वे उचित किराये पर उठायी जायें या बेंच दी बायँ। उपर्युक्त 
दोनों टेक्सों से म्युनिसिपल आभदनी कुछ हृद तक बढ़ सकती है। 


स्थानीय स्वशासन के अति हमारा कर्तव्य--भारतीय स्थानीय 
स्वशासन युरुप और अमरीका के देखते हुए बहुत पीछे है। हमारा कत्तंव्य है. 
कि हम उसको उन्नतिशील बनावें। नगरपालिकाओं और जिलाबोडों के 
निर्वाचन में बहुत से छोग वोट देने नहीं जाते। यह टीक नहीं । भारत के 
प्रत्येक मताधिकारी का कर्तव्य है कि वह निर्वाचन में बोट देने अवश्य जाय। 
इसके अतिरिक्त, योग्य मनुष्यों को सदस्य बनने के लिए तैयार रहना चाहिये। 
इसमें संदेह नहीं कि भारतीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अधिकार 
चहुत परिमित हैं तो भी हमें इनका उपयोग करना चाहिये। योग्य पुरुषों को 
यह कह कर अछ्ग न हो जाना चाहिये कि अमुक संस्थाओं की सदस्यता 
फंजीहत की बात है। सदस्य होने पर उन्हें अपने कतंव्य से विलय भीन 
होना चाहिये। बहुत से छोग नगरपालिकाओं या जिलाबोड्डों के सदस्य इस लिए 
बनते हैं कि उनकी कुछ आमदनी हो जाय । एंसा करना अनुचित है। प्रत्येक 
नागरिक का कर्तव्य है कि बह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की अपेक्षा, नगर की 
भलाई को उच्चतर समझे । 
किसी शहर अथवा गाँव के निवास्तियों को केवछ बोट ही देकर स्थानीय 
खशासन को संस्थाओं से पीछा न छुड़ाना चाहिये | उन्हें नित्यप्रति क जीवन 
में इन संस्थाओं से सहयोग करना चाहिये। नगरपाछिका चाहे कितनी ही बड़ी 
ओऔर उसके कर्मचारी चाहे कितने ही योग्य क्यों न हों, जनता के निश्यप्रति 
के सहयोग के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकती | यदि हम ही अपने मकान 
को साफ न रखेंगे, अपने मकान का कूड़ा-करकट सड़क पर फेकेंगे, ब्रीमार ' 
' होने पर दवा लेने न जायेंगे और म्युनिसिपछ कर्मचारियों को धृस देकर अपना... 
. काम निकालेंगे तो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं अपने उद्देश्य की पूर्ति में ' 


[ ४०९ | 


सर्वथा असफल रहेंगी। हमारी सरकार को भी चाहिये कि वह स्थानीय स्वशासन 
की संस्थाओं के अधिकार बढ़ावे, जिससे योग्य व्यक्ति उनकी ओर आक्ृष्ट हों । 
स्थानीय खशासन की सफलता पर भारत का भविष्य बहुत कुछ निर्भर है 
यहाँ की पायी हुईं शिक्षा के आधार पर ही हमारी राष्ट्रीय और राजकीय संस्थाएं 
सफल अथवा असफल होंगी। अतएव भारत के प्रत्येक नागरिक का कतंव्य है 
कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से अधिक से अधिक शिक्षा अहण करे ओर 
उस शिक्षा के आधार पर अपने आचरण को ऐसा बनावे जिससे भारत का 
राष्ट्रीय उत्थान हो और संसार के अन्य देशों में वह वहीं स्थान पा सके जो 
उसका भूतकाल में था । 
अभ्यास 
१, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं किन कारणों से स्थापित की जाती हैं? 
२. भारत सें स्थानीय स्वशासन के थिकास पर एक निबंध लिखिये । 
३. कॉरपोरेशन का क्‍या अर्थ हैं? कलकत्ता, बंबई' और मद्रास के कॉर- 
पोरेशनों के विषय सें आप क्या जानते हैं ? 
» ४७, शहरों की जन-संख्या किन कारणों से बढ़ती है ! शहरों की मुख्य 
समस्याओं पर प्रकाश डालिये । 
७, उत्तर-प्रदेश की नगरपालिकाओं ओर जिका-बोडों के नवीन संगठन 
की आलोचना कीजिये । 
६. स्ुनिसिपक्त कार्य-प्रणाली के विषय सें आप क्या जानते हैं 
७, इंप्रवमेंट ट्रस्ट किन उद्देश्यों से बनाये गये हैं ? उनकी सफछता के 
संबंध सें अपना मत लिखिये । 
<, स्थानीय स्वशासन और राज्य की सरकार के संबंध की आलोचना 
कीजिये । 
५, स्थानीय कर्मचारियों को किस प्रकार अधिक अच्छा बनाया जा सकता है 
4०, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्तर-प्रदेश की नगरपालिकाएं कोन 
कौन कास करती हैं ? 
१4, जिला-बोर्डों के काम का संक्षिप्त विवरण छिखिये । 
३२, स्थानीय स्वशासन के कामों की आलोचनाव्मक व्याख्या कीजिये । 
१३. म्थुनित्िपढ़ आमदनी के मौजूदा साधनों पर प्रकाश डाछिये । उसे 
किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ? के 
१४. म्युनिश्तिपछ खर्च की आकोचनात्मक व्याख्या कीजिये | 


१७, स्थातीय स्वश्ासन के प्रति हमारा क्या कतेव्य है ? 
मु 5. 
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स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 
(१ ) आंतरिक शासन 

आकथन-- १५ अगस्त सन्‌ १९४७ को, भारत ख्तंत्र हुआ था। उस 
दिन से २६ जनवरी सन्‌ १९५० तक, उसका शासन डोमीनियन संविधान के 
अनुसार होता रहा और तलपश्चात्‌ छोकतंत्रात्मक गणराज्य के संविधान के 
अनुसार हो रहा है। पिछले छः वर्षों में देश को मर्यंकर कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा है। उनमें से कुछ आज भी बनी हुई हैं। यद्यपि यह 
कहना कठिन है कि स्वतंत्र भारत की सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने 
में पूर्णरूपेण सफल हुई है, पर इतना कहने में किसी को संकोच नहीं हो 
पकता कि उसने इनके दूर करने का यथाशक्ति प्रयक्ष किया है । 


डोसीनियन की स्थापना के पूर्व भारतीय परिस्थिति--भारतीय डोमी- 
नियन की खापना के , पूर्व, यूरोपीय महासमर के प्रभावों के कारण, संसार के 
थन्य देशों की भाँति, भारत की भी परिस्थिति चिंताजनक थी | भोजन तथा 
वत्य का अभाव था, शिक्षा की कमी थी और रोगियों के छिए. औषधियों तक 
न मिलतो थीं। मुद्रा-बाहुल्य के कारण, बस्तुओं का मूल्य अत्यधिक बढ़ गया 
था। चोर-बाजार गरम था, और मुनाफाखोरों की बन आयी थी। अमजीवियों 
की कमी थी और जो थे, वे ऐसे छोगों के प्रभाव भें थे, जो उत्पादन-बृद्धि 
द्वारा, देश का हित-साधन न करके, उन्हें अरेणी-संघप की ओर छे जाने का 
प्रवत्न॑ कर रहे थे | सांग्रदायिक वैमनस्थ के कारण हिंदुओं और मुसलमानों में 
फूट का अस्तित्व था और उनके कुत्सित कार्यों को मानवता घिक्कार रही 
थी। सरकारी नोकर तक अधःपतन से मुक्त न ये। उनमें से कुछ सांप्रदायिक 
पक्षपात की ओर झुके हुए थे और कुछ आर्थिक छोम की ओर। मानसक क्‍ 
दासत्व राजनीतक दासत्व की अपेक्षा कई गुना अधिक था और उसका 
अस्तित्व उत शिक्षित समुदाय में भी था जिसके अधिकांश व्यक्ति राजनीतिक 
खतंत्रता का राग अछापते तथा भनन्‍्य सब बातों में राष्ट्रीय उन्नति के लिए 
सयलशीछ थे | यह थी देश को आंतरिक स्थिति, जब ब्रिटिश सरकार ने, . 
.'मारत॑ का शासन भारतीयों के दवा में देने का निश्रय किया |. 
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स्वतंत्रता के कारण ज्ञटिल्तर परिस्थिति--१५ अगस्त सन्‌ १९४७ को 
श्ेंखला-मुक्त नवीन भारत" का उदय हुआ और भारतीय परिस्थिति पहले 
की अपेक्षा अधिक जटिल्तर हो गयी | खतंत्रता के बदले भारत को अंग-विच्छेद 
सख्ीकार करना पड़ा। मुस्लिम लीग तथा उसके नेताओं की निरंतर माँग, 
ब्रिटिश सरकार की “भेद और शासन” की नीति, तथा कांग्रेसी नेताओं की 
उत्सुकता के कारण, उस भारत में दो खतंत्र डोमीनियन बनीं जिसकी राज- 
नीतिक एकता स्थापित करने का ब्रिटिश सरकार को गौरव था । भारत अखंड 
न रहकर खंडित हो गया और उसकी उस मौलिक एकता की इतिश्री हो गयी 
जो वैदिक कार से उस समय तक अकाअ्य तथा सर्वमान्य थी और जो देश की 
भौगालिक रखना के अतिरिक्त उसके सांस्कृतिक जीवन तथा उसकी इच्छाओं 
ओर आकांक्षाओं का मूर्तिमान स्वरूप थी। ब्रिटिश सरकार ने देश को छोड़ते- 
छोड़ते परिस्थिति को जटिव्तर बनाने वाली एक बात और कर डाढी | भारतोय 
रियासतें, जो समस्त ब्रिटिश काल में, व्यावद्दारिक दृष्टि से, भारत-सरकार के 
अधीन थीं, उन सब बंघनों से मुक्त कर दी गयीं जो संधियों, सनदों, संबंधों 
तथा घलनों पर आधारित थे प्रभ्ु-सचा हटा छी गयी और इस प्रकार भारतीय 
नरेशों तथा नवाबों को यह समझने का अवसर प्रिल्ा कि वे नव-निर्मित भारत- 
सरकार से सर्वथा खतंत्र थे और ख़तंत्र शासकों की भांति उससे व्यवहार कर 
सकते थे । 

अतरोष्ट्रीय परिस्थिति--यह थी देश की आंतरिक परिस्थिति, जब 
भारतीथों ने देश का शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया | पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति 
इससे भी अधिक भयानक थी। १५ अगस्त सन्‌ १९४७ तक समस्त भारत 
का पर-राष्ट्र-संद्रंध अ्रिटिश सरकार के अधीम था |, खतंत्र डोमीनियनों के बनने 
पर बह भारतीयों के हाथ में आ गया। युरुप के द्वितीय मद्दासमर का अंत 
तो लगभग दो बरस पूर्व हो चुका था, पर युद्ध का वातावरण अब भी शेष था 
और विज्ञयी राष्ट्र अपनी शक्ति-व्ृद्धि तथा स्वाथै-साधन में लिप्त थे। वें दो 
प्रधान गुद्दो में विभक्त थे जिनमें से एक सोवियट रूस को अपना नेता मानवा, 
भा और दूसरा इंगढैंड और अमरीका को। संधार के विभिन्न देझों में भारतीयों 
के साथ दुव्यंवहार हो रदह्दा था और किसी देश में भारत का कोई ऐसा 
राजदूत अथवा प्रतिनिधि न था जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समझता तथा उसके ' 
अनुकूल काम करता हो । पाकिस्तान की नव-निर्मित्र दोमीनियन के कारण ' 
. अंतर्राष्ट्रीय परिस्िति और भी अधिक जटिल दो गयी थी। धर्म के नाम्र एई 
बूवीं और पश्चिमी पंजाब में अनेक हिंदू और सुसछ्मान इताइत हो रहे से |. 
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इसके कारण शरणार्थियों को विकट समस्या नवनिर्भित डोमीनियन के सम्मुख 
थी। देश के बैंटबारे के कारण, मतभेद की अनेक बातें सामने आ गयी थीं 
और बहुतों के आने की आशका थी। अतएव अंतर्राष्ट्रीय परिस्िति भी 
काफी जटिल थी |! 

डोमीनियन तथा आंतीय सरकांसें का निर्माण--देश की उपयुक्त 
आंतरिक परिस्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में डोमीनियन सरकार का निर्माण 
हुआ। संविधान-सभा के हाथ में प्रभु-सत्ता का हस्तांतरण हुआ और उसने 
नेताओं द्वारा आमंत्रित छॉडई माउंचैटन को गवनेर जनरल के पद पर नियुक्त 
करना खौकार किया । डोमीनियन मंत्रिमंडल की घोषणा की गयी । 

धंतीय सरकारों का भी निर्माण हुआ। १५ अगस्त के पूर्व ही प्रांतीय 
गवर्नरों ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। उस दिन मद्रास, बंबई और आसाम के 
गवनरों को अपने पद पर बने रहने का निमंत्रण दिया गया और उन्होंने उस 
निमंत्रण को स्वीकार कर लिया । अन्य प्रांतों के लिए. नये गवर्नर नियुक्त हुए। 

डोमीनियन सरकार की शासन-नीति--सत्ता-हस्तांतरण के अवसर पर 
डा० राजेद्रपसाद ने, जो संविधान-सभा के सभापति थे, खतंत्र भारत की शासन- 
नीति पर कुछ प्रकाश डाछा। आंतरिक शासन में अल्प-संख्यकों को धर्म, 
संस्कृति और भाषा की खतंत्रता का आश्वासन देने के पश्चात्‌ , उन्होंने खतंत्र 
भारत के आंतरिक काय-क्रम पर कुछ प्रकाश डाछा | “समी छोगों को हम यह 
आइवासन देना चाहते हैं कि हमारी यह अथक कोशिश होगी कि देश से 
गरीबी और दीनता, भूख और बीमारी दूर हो जाय, मनुष्य और मनुष्य के बीच 
में भेदभाव उठ जाय, कोई मनुष्य दूसरे का शोषण न करे और सबके छिए. 
सुंदर और समुचित जीवन बिताने का साधन जुटा दिया जाय |?” पं० जवाहर- . 
छाल नेहरू के विचार इस संबंध में निम्नलिखित थे--“हमारा ध्येय है भारत के 
जन-साधारण, किसान और मजदूर को खाघीनता और सुयोग देना; भज्ञान, 
बीमारी और गरीबी के विरुद्ध लड़ना और उनको मिदाना; समृद्ध, संपन्न और 
पगतिशील जन-तंत्न का निर्माण करना; ऐसी राजनीति क, सामाजिक और आर्थिक 
“यवेस्था बनाना, जिससे देश के प्रत्येक नर-नारी को समुचित अधिकार और 
जीवन के धूर्ण विकास का अवसर मिल्ल सके |” सरदार वल्लभभाई पटेल के 
शब्दों में खतंत्र भारत की सरकार का उद्देश्य इस प्रकार था--' “हमें इस बात 
आ प्रत्नंध करना है कि देश में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को एक ही दर्जा 
मिले; मजदूरों को अपनी मेहनत के फ़छ का पूरा हिस्सा मिले और जो छाखों 
किसान अपना छहू-पर्साना एक कर देते हैं, उन्हें उसका पूरा फल मिडे और 
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भारत-सरकार देश के दर श्री और पुरुष को खाना; कपड़ा, रहने की जगह 
और शिक्षा देने के अपने कर्तव्य को अच्छी तरह पूरा करै।” आचाय कपलानी के 
विचार भी न्यूनाधिक इसी प्रकार के थे--“आज हमारा शत्रु बाहर नहीं, बह्कि 
भीतर ही है। हमारे वास्तविक शत्रु भुखमरी, नि्धनता, अख्वास्थ्य, अज्ञान, दुर्भावना, 
मूलंता और सांप्रदायिक उत्तेजना के कारण फेली हुईं हिंसा और अव्यवस्था की 
भावना है। इन शन्रुओं के विरुद्ध हमें अपनी सारी शक्ति केंद्रित करनी पड़ेगी |” 

डोसीनियन सरकार की पर-राष्ट्रनीति--सत्ता हस्तांतरण के अवसर 
तथा उसके पश्चात्‌ डोमिनियन सरकार की पर-राष्ट्रनीति पर भी कुछ प्रकाश 
डाछा गया था। इस संबंध में ड।० राजेंद्र प्रसाद के बिचार इस प्रकार थे--.. 
दुनियाँ के सभी देशों को हम यह आश्वासन दिल्यना चाहते हैं कि हम अपनी 
परंपरा के अनुसार सबके साथ मित्रता का बर्ताव रखना चाहते हैं | किसी से 
हमारा द्वेंष नहीं है। हमें किसी के साथ धात नहीं करना है और हम उम्मीद 
करते हैं कि कोई हमारे साथ भी ऐसा न करेगा । हमारी एक ही आशा और 
अमिलाषा है कि हम सबके लिए खतंत्रता और मानव-बाति में शांति और सुख 
स्थापित करने में मददगार हो सके |?” सरदार पटेल के विचारानुकूछ खतंत्र मारत 
का पहला कर्तव्य यह था कि “भीतरी ओर बाहरी खतरों से वह अपनी अच्छी 
तरह रक्षा करे |? डोमीनियन सरकार, उपनिवेशों में स्थित भारतीयों की दशा 
सुधारना चाहती थी ओर एशियाई राष्ट्रों को संगठित करने के पक्ष में थी। 
पाकिस्तान में छूटे हुए भारतीयों की भी उसे चिंता थी। देश के विभाजन 
से भारत के अनेक राष्ट्रवादी नेता दुखी ये | खंडित देश की खतंत्रता का आनंद 
वे उसी प्रकार मना रहे थे जिस प्रकार एक घायल सिपाही युद्ध में विजय का 
आनंद मनाता है। सीमा पार के भाइयों की याद उन्हें सदा सतातो थी। उन्हें. 
आशा थी कि दोनों का पुनमिलन हो जायगा, किंतु जब तक यह न हो वे उन्हें 
पाकिस्तान में ही रहने का परामश देते थे। डा० राजेंद्र प्रसाद के विचार इस 
संबंध में इस प्रकार थे--'ऐसे छोगों को जो बँटवारे से दुखी हैं और पाकिस्तान 
में रह गये हैं, हम अपनी शुभ-कामना भेजते हैं। उनको घबड़ाना नहीं चाहिये; 
अपने घर-बार धर्म और संस्कृति को बचाये रखना चाहिये तथा हिम्मत और 
सहिष्णुता से काम लेना चाहिये ।| उनके इस संबंध में भय करने का कोई कारण 
नहीं कि उनके साथ ठीक ओर न्यायपुर्ण व्यवहार न होगा और उनकी रक्षान 
होगी। ज्ञो आदवासन दिया गया है उसको मान केमा चाहिये और आज जहाँ 
पर बे रहते हैं, वहीं अपनी बफादारी ओर सच्चाई से अपनी मुनासिब जगह उन्हें 
हासिक्त करनी चाहिये ।”” क्‍ सा 
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डोसीनियन सरकार का आंतरिक शासन; देश का बँटवारा--देश 
का बँटवारा डामीनियन सरकार की सर्वप्रथम समस्या थी । संसार के इतिहास 
में किसी अन्य ऐसे उदाहरण का मिलना कठिन है जब कि इतने बड़े' देश का 
बैंटवारा इतने कम समय में किया गया हो। छोड माउंय्बैटेन के विचारानुकूछ, 
जब विभाजन का तिद्धांत स्वीकृत हो चुका था, तो शीघ्रतिशीघ्र उसे कार्यान्वितत 
करना ही उचित था। अतएव वे इस काम में एकाग्र-चित्तता से छग गये | 
विभाजन-संबंधी समितियों ने भी उन्हीं की भाँति तत्परता और लगन से काम 
किया | इसका तथा दोनों नव-निर्मिच डोमीनियनों के परस्पर सहयोग का प्रभाव 
यह हुआ कि विभाजन-संबंधी समस्त काम इतने कम समय में संपन्न हो गया, 
जिसका ब्रिटिश सरकार तक को अनुमान न था। सरदार वल्लभभाई पटेल के 
विचार इस संबंध में इस प्रकार थे--'मुझे निश्चय है कि जब इस कठिन और 
चिंतापूर्ण स्थिति का इतिहास लिखा जायगा जिसमें से हम गुज्रे हैं, तो विभाजन 
को संयुक्त प्रयास ओर कार्य-संपादन की योग्यता का एक चमत्कार समझा 
जायगा ।? 
शांति और व्यवस्था की स्थापना--भारतीय डोमीनियम की. दूसरी 
महत्वपूर्ण समस्या शांति और व्यवस्था की रक्षा की समस्या थी। देश के 
बंटवारे तथा सांप्रदायिकता-जनित उन्माद के कारण सीमा-प्रांत, सिंध, , पर्चिमी 
और पूर्वी पंजाब तथा दिल्ली के प्रांतों में रक्तपात, नर-संहार, लूद्मार ओर 
आगजनी के जो भर्यकर कांड हुए उनका स्मरण करके आज भी रोंगदें खड़े हो 
जाते हैं | पेशाचिकता का नम्म तांडब हुआ | चलती हुईं रेख्गाड़ियों से यात्री 
नीचे फेंके गये, स्रियाँ भगायी गयीं और सइस्रों निदौफ व्यक्ति हताहत हुए. । 
पाकिस्तान में होनेवाले अ्याचारों का विवरण सुनकर, जिसे शरणायी सजछ 
नेत्रों से सुनाते थे, छोगों के हृदय में बदछा लेने को भावना का उदय होता ' 
था | इस प्रकार डोमीनियन सरकार की शांति और व्यवस्था की रक्षा की समस्या 
एक कठिन समस्या थीं। तिस पर संयुक्त प्रांतोय हिंद-सभा ने कांग्रेसी शासन 
की सांप्रदायिक नीति के कारण, सक्रिय आंदोलन आरंभ किया और कुछ ही 
दिनों पश्चात्‌ एक ऐसे मुस्लिम-एंग्लो-इंडियन पद्धयंत्र का पता चला जिसका 
उद्देश्य सरकार का ध्वंस करना था। डामीनियन सरकार ने अपूर्य हृढ़ता के 
सोथ इस परिस्थिति का सामना किया । भारत और पाकिस्तान की संरकारों 
ने मिंछकर शांति संबंधी कई अपीर्ले मिकालीं और भारतीय नेताओं ने मी 
, ईस प्रकार की अपीरे कीं। गांधीनी ने तो इस संबंध में आमरण अत तंके 
आरंभ किये। सरकार की ओर से सैनिक कार्रवाई भी की गयी और ने छोंग ; 
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गिरफ्तार कर लिये गये जो शांति और व्यवस्था संबंध्री अपराधों के दोषी थे | 
कुछ सरकारी नौकरों को, जिनके विषय में सांप्रदायिक पक्षपात्‌ की -शिकायतें 
आयी, कड़ो चेतावनी दी गयी | फलखरूप शांति ओर व्यवस्था की वह समस्या 
जो १५ अगस्त सन्‌ १९४७ को बंड़ी जटिल प्रतीत होती थी, क्रमशः हल हो 
गयी और भारतीय डोमीनियन और तत्श्वात्‌ स्वतंत्र भारत के हिंदू और 
मुसलमान निवासी उसी प्रकार रहने छूगे, जिस प्रकार वे देश के बंय्वारे के 
पूर्व रहते थे । 
शरणार्थियों की समस्या--डोमीनियन सरकार की तीसरी समस्या झर- 
तार्थियों की समस्या थी | संसार के इतिहास में किसी अन्य ऐसे उदाहरण का 
मिलना कठिन है जिसमें इतनी अधिक जन-संख्या का विनिमय हुआ हो। 
बैंटवारे के पूर्व हीं सांप्रदायिक वैमनस्थ ने देश को अपने पंजे में जकड़ लिया 
था । फलस्वरूप जिन क्षेत्रों में मुसल्मान बहुसंख्यक थे, वहाँ के हिंदू अपने को 
सुरक्षित न समझते थे और जिन क्षेत्रों में हिंदू बहुसंख्यक थे, वहाँ के मुसल्मानों 
की भावना इसी प्रकार की थी। अतएब पाकिस्तान की .हिंदू जनता, भारत 
की ओर आने लगी और भारतीय डोमीनियन में, पूर्वी पंजाब की मुस्लिम जनता 
पाकिस्तान की ओर जाने छगी | कुछ लोग अपनी चल संपत्ति को लेकर पैदल 
अथवा बैलगांडयों में चले और कुछ के निष्क्रमण का प्रबंध सरकार को करना 
पड़ा । स्पेशल रेल्गाड़ियाँ वढायी गयीं, मोटरों का प्रबंध हुआ और हवाई जहाज 
तक प्रयुक्त हुए | छगभग ६० छाख शरणार्थी इन दिनों पाकिस्तान से भारत को 
आये, जिनमें ३५ छाख के निष्कमण में सरकार ने सहायता पहुँचायी | कार्लां- 
तर में पूरी पाकिस्तान की सांप्रदायिक नीति के कारण छंगभग ९ छाख दारणार्थी 
भारत में ओर आये | 
.. इसमें संदेह नहीं कि शरणार्थियों के निष्कंमण की समस्या कठिन थी किंतु 
इससे भी अधिक कठिन समस्या उनके बसाने तथा उनकी जीविका के प्रबंध की 
थी । इस कठिन काम को करने के लिए ऑंद्रीय मंत्रि-परिषद में पुनवास-मंत्री 
_ की नियुक्ति हुईं। अनेक॑ शरणार्थी पूर्वी पंजाब और दिल्ली के श्रांतों में बसाये 
गये और कुछ बंबई और संयुक्त-प्रांत में | भारतीय रियासतों ने भी उन्हें अपनी 


रियासतों में बसने की सुन्धा दी । उनके भोजन और वस्त्र तथा उनके बच्चों की . 


निःशक्क शिक्षा का प्रबंध किया गया.। आरंभ में भारत-सरकार की नीति का... 


मूलमंत्र, सब उपलब्ध साधनों द्वारा, शरणार्थियों की सहायता करना थां। 


उनके लिये' शारणार्थी-शिविर खोले गये। काछांतर में भारत-सरकार की उक्त .. 


.. नीक्ि में परिवर्तन हुआ। अब वह झरणायियों को अपने पैरों पर छाड़ा 


| 


न्‍्ज 
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चाहती थी। फलस्वरूप शरणाथी-शिविर क्रमशः तोड' दिये गये और शरणार्थियों 
के रहने क्रे लिए. बड़े शहरों के निकट उपनिवेश-नगर बसाथे गये | शरणार्थी- 
कृषकों को खेती के छिए भूमि दी गयी और बहुतों को काम-काज आरंभ 
करने के लिए ऋण दिया गया। शरणार्थियों को काम-काज की शिक्षा 
देने के लिए कामकाजी शिक्षा-केंद्र खाले गये, हरिजनों की सहायता की 
व्यवस्था की गयी, बालक-बालिकाओ की शिक्षा का प्रबंध किया गया और बेकार 
लोगों को काम-काज दिल्लने के लिए सरकारी कार्यालय खोले गये | इस प्रकार 
शरणाथियों की वह समस्या, जो सन्‌ १९४७ में बड़ी कठिन प्रतीत होती थी, 
आज एक प्रकार से इल हो गयी सी प्रतीत हो रही है । 

खाद्याश् समस्या--डोमीनियन सरकार की चौथी समस्या खाद्यान्न की 
समस्या थी। देश के विभाजन के कारण भारतीय यूनियन को पूर्व कालीन 
भारत की ७७"७% जन-सख्या पर ७३१% भूमि मिछी थी। देश का वह 
भाग, जिसमें सिंचाई का प्रतंध उच्च कोटि का था और जिसकी उपज 
आवश्यकता से अधिक थी, पाकिस्तान में चछा गया था। फूल स्वरूप भारत 
में खाद्यान की कमी थी, इसकी पूर्ति के लिए सरकार ने विदेशों से अन्न 
मेंगवाया ओर इस बात का भी प्रयत्ञ किया दि देश ख्यान्न में स्वपर्थाप्त हो 
जाय | उसने ऊसरों को हल तले छाते का प्रयक्ष किया, नहरों को बनवा तथा 
पाताल कुँओं को खोदवा कर सिंचाई का प्रबंध किया, रासायनिक खादों के लिए 
फेक्टरियाँ खोलीं और किसानों को अच्छे बीज दिये। वह कृषि में वैज्ञानिक 
आविष्कारों के प्रयोग के लिए प्रयक्षशील रही। सब लोगों तक अन्न पहुँचाने 
के लिए, उसने शहरों में राशन आरंभ किया और कृषि एवं जानवरों के विषय 
में वेशानिक अन्वेषण कराये। इन सब प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप खाद्यान्न की 
स्थिति सुधार करके राशन का अंत' कर दिया गया है और विदेशों से जो अन्न 
मंगाया था, उसमें कमी हो गयी है। आशा की जाती है कि मिकट मविष्य में 
खाद्यान्न की दृष्ठि से भारत सपर्याप्त हो जायगा | 

दस्तकारियों की अबस्था--डोमीनियन सरकार की पाँचवीं समस्या 
दश्तकारियों के, संबंध में थी। देश के विभाजन का कुप्रभाव भारतीय दस्त कारियों 
पर भी पड़ा। कई दरकारियों के. केंद्र भारतीय प्रदेश में आये, पर उनके छिए 
कच्चे माल देने वाले प्रदेश पाकिस्तान में .चके गये | श्रमज्ीवियों की भी कमी 
थी। जो कुछ थे उनकी अवस्था संतोषप्रद न थी और वे इृड्डताछ आदि के द्वारा 
ख़ार्थसाधन में छिप्त'यें। ग्रातायात के उपयुक्त साधनों का अभाव था। 
आवश्यकबातों के लिए उनको माँग इतनी अधिक थी कि दसऊारियों के अन्य 
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लिए न तो कच्चा माछ ठीक समय पर मिछ सकता था और न बनी हुईं वस्तुओं 
की बिक्की को यथोचित व्यवस्था थी। पूँजी की भी कमी थी। इन बातों के कारण, 
खतत्र होने के समय, भारतोय दस्तकारियों की अवस्था आशातीत न थी । 

स्‍्वतत्र भारत की सरकार ने, दस्तकारियों की अबस्था सुधारने का यथाशक्ति 
प्रथक्ष किया। कच्चे माल की प्राप्ति के छिए दूसरे देशों से, विशेषतया पाकिस्तान 
से, व्यापारिक संधियाँ की गयीं। अ्रमजीवबियों की दशा सुधारने के लिए. सरकार 
ने कई ऐक्ट पास किये। इन सबसें इस बात का ध्यान रखा गया कि मजदूर 
छोटी-छोटी बातों में हड़ताल का सहारा न पकड़ें । यातायात के साधनों की 
सुविधा, दस्तकारियों को दी गयी। विकास की दृष्टि से सरकार ने दस्तकारियों 
को तीन भागों में विभक्त किया । पहले वश में वे दस्तकारियाँ हैं जिनका एका- 
घिकार केंद्रीय सरकार को है। दूसरे वग में वे दस्तकारियोँ हैं जो आधार 
( 2880 ) दस्तकारियोँ कही जाता हैं, जसे छोहे, कोयले, जहाज बनाने 
आदि की दस्तकारियाँ। इनके भावी विकास का उत्तरदायित्व, भारत-सरकार 
ने अपने ऊपर लिया है। तीसरे वर्ग में वे दस्तकारियाँ हैं जिनका सरकार 
नियमन और नियंत्रण करती है। दस्तकारियों के द्रुत विकास के लिए, सरकार 
ने विदेशी पूँजी की आवश्यकता को स्वीकार किया है, पर सावधानी के साथ 
आवश्यक नियंत्रण के अंतर्गत । 

दस्तकारियों की दृष्टि से, भारत की गणना, संसार के प्रमुख दस देशों में की 
जाती है। कुछ दस्तकारियाँतों बड़े पैमानेकी हैं ओर उनकी अवस्था भी संतोषग्रद 
है। कुछ को संरक्षण द्वारा, सरकार ऊपर उठा रही है। #ित॒ देश के साधनों 
ओऔर जनसंख्या को देखते हुए. दस्तकारियों की अवस्था संतोषप्रद नहीं कही 
जा सकती । भारत के लगमग २४, श्रमजीवी ही बड़े पेमाने की दस्तकारियों 
में काम कर रहे हैं। आधारभूत दस्तकारियों में भारत आज मी विदेशों पर 
निर्भर है। किंतु यदि सरकार की नीति इसी प्रकार की बनी रही और उसके 
साथ जनता और अ्रमजीबी सहयोग करते रहे तो यह आशा निमूंछ नहीं कि 
निकठ भविष्य में भारत दस्तकारियों में भी खपर्यात हो जायगा | 

रियासतों की समस्या--खतंत्र भारत की छठी समस्या का संबंध 
भारतीय रियासतों से था। ब्रिटिश शासन-काल में भारत में छगभग ५६४ 
रियासतें थीं, जो संधियों, सनदों, संबंधों ओर प्रथाओं के अनुसार ब्रिटिश 
प्रशु सता कि अंतर्गत थीं। ३ जूत सन्‌ १९४७ की घोषणा ( जिसके 
अनुसार ब्रिटिश प्रधु-सत्ा हटा ली गयी ) का अर्थ विविध रियासतों में मिन 


' भिन्‍न छगाया गया । द्रावनकोर, हैदराबाद, भृंपाल ओर ग्वालियर ने सर्वफ्राकत 
| 4१७ 
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खतंत्र होने के पक्ष में अपने विचार प्रगट किये, किंतु कालातर में उनका 
अम दूर हो गया और हैदराबाद के अतिरिक्त, वे सब निर्धारित शर्तों के 
अनुसार भारतीय यूनियन में सम्मिल्ति हो गयीं। जूनागढ़ ने भौगोलिक 
अनिवायताओं की अवहेलना करके, पाकिस्तान से मिलना चाहा। किंतु 
भारतीय डोमीनियन ने इसे स्वीकार न किया | इस संबंध मे उसका सिद्धांत 
जनानुमति के अनुसार, अंतिम निर्णय के पक्ष में था। काछांतर में जनमत- 
संग्रह किया गया और निर्णय भारतीय युनियन के साथ मिलने के पक्ष में 
हुआ । काइ््मीर का मामछा संयुक्त-राष्ट्रसंघ के विचाराधीन है और हेदराबाद 
की रियासत पुलिस कारंवाई के पश्चात्‌ भारतीय यूनियन में मिल गयी है । 

५६४ भारतीय रियासतों में अधिकांश बहुत छोटी थीं । भारत के संघात्मक 
संविधान में उनका खतंत्र इकाइयों के रूप में सम्मिलित होना असंभव था | 
देशी-राज्य-प्रजा-सम्मेलन ने हुधियाना के अधिवेशन में इस संबंध में अपने 
'विचार इस प्रकार प्रगठ किये थे--“भविष्य के संघ-राज्य में थे ही रियासत 
या उनके संघ खतंत्र इकाइयों के रूप में सम्मिल्ति हो सकेंगे जिनको जनसख्या 
कम से कम २० छाख ओर आय ५० लाख रुपये सालाना होगी! जो रियासतें 
इस शर्त को पूरा न कर सकेगी, उन्हें पड़ोस के ध्रांव में मिछा लिया जायगा ।” 
उदयपुर के अधिवेशन में यह बात दोहरायी गयी और जनता की सामाजिक 
और आर्थिक उन्नति, सम्मिलित होने का मुख्य आधार समझी गयी। | 

भारत-सरकार ने रियासतों के प्रति न्‍्यूनाधिक इसी नीति को अपनाया । 
५ जुलाई सन्‌ १९४७ को, सरदार वह्लम भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती 
विभाग की स्थापना हुईं । अपने उस समय के एक वक्तव्य में, रियासतों के संबंध 
में, उन्होंने निम्नलिखित विचार प्रगठ किये--“यह देश और इसकी संस्थाएँ 
उस जनता का गव॑पूर्व उत्तराधिकार है जो यहाँ बसती हैं। यह केवल संयोग 
की बात है कि हम से कुछ छोग रियासतों में रहते हैं और कुछ ब्रिटिश भारत 
में। पर सभी समान रूप से इसकी संस्कृति और प्रत्नतियो के अधिकारी 
हैं *** अतः मेरा सुझाव है कि हमारे लिए यह अधिक अच्छा होगा कि 
हम सब साथ मिल बैठकर मित्रों की भाँति नियमादि बनावें न कि विदेशियों 
की भाँति संधियों करें। में अपने मित्रों--भारतीय राज्यों के शासकों और 
जनता--को आमंत्रित करता हूँ कि वे मैत्री ओर सहयोग की इस भावना से 
प्रेरित होकर . संविधान-समभा में आयें ओर मिछ बैठकर उसके कार्यों में भाग 

।"**"* "मैं आशा ' करता हूँ कि भारतीय रियासतें यह समझ डेंगी 
कि, जनहित के ,लिए. सहयोग न करने का विंकलप ऐसी अराजकता और 
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अव्यवश्था है, जो छोटे बड़े सभी को विनाश की ओर खींच ले जायगी”? | 
रियासती विभाग ने रियासतों से अपीछ की कि वे प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करके 
भारतीय संध में सम्मिलित हो जायें। आरंभ में तीन ही विषय पर-राष्ट्र-नीति, 
रक्षा और यातायात के साधन--संघ को समर्पित किये जाने को थे | रियासतों 
ने उपयुक्त उत्तर दिया। जनवरी सन्‌ १९४८ में, सरदार पटेल ने यह घोषणा 
की कि हेदराबाद भौर जूनागढ़ के अतिरिक्त अन्य सभी रियासतें जिनकी 
सीमाएँ भारत की सीमा से छगी थीं, भारत से संबद्ध हो गयी हैं। वर्ष का 
अंत होते-होते उक्त दोनों रियासतें भी, जैसा ऊपर बतढाया जा चुका है, 
भारतीय संघ में सम्मिलित हो गयीं। देश के विभाजन के पश्चात्‌, संघ को 
समर्पित विषयों में, परिबरतेन की आवश्यकता प्रतोत होने छगी। नवप्राप्त 
खतंत्रता की रक्षा के लिए, यह आवश्यक था कि भारतीय संघ, दीलाढाछा न 
होकर दृद हो। अतः रियासतों के साथ नये समझौते हुए। इनके द्वारा 
सघ के संबंध में रियासतों की स्थिति वैसो ही हो गयी, जैसी पूर्वकाछीन 
ब्रियिश भारतीय प्रांतों की । । 

संघ में सम्मिलित होने के पश्चात्‌ , रियासतों की संख्या कम करने का 
काम आरंभ हुआ। यह तीन तरीकों से पूरा किया गया । ( १ ) कुछ रियासतों 
: का छगे हुए प्रांतों में विछ्यन कर दिया गया। (२ ) कुछ रियासतों के रियासती 
संघ बनाये गये । ये संघांतरित इकाइयों के रूप में भारतीय यूनियन में प्रविष्ट 
हुए। (१) कुछ रियासतें चीफ कमिश्षरों के प्रांतो की भांति, केंद्र के अधीन 
कर दी गयीं। इनके अतिरिक्त तीन रियासते, जो पहले से ही बहुत बड़ी 
थीं--हैदरात्राद, मैसूर ओर जम्मू और काइमीर--खतंत्र इकाइयों की भाँति 
भारतीय संघ का अंग मानी गयीं | 

रियासतों के उक्त एकीकरण एवं विछयन का प्रभाव उनके नरेशों तथा 
प्रजा दोनों पर पड़ा है। नरेशों के आनुवंशिक शासकीय अधिकारों तथा 
उनकी निरंकुशता का अंत हो गया है। कुछ नरेश ( हैदराबाद और मैसूर के ) 
शटष्टपति की अनुमति से, अपने राज्यों के राजप्रमुख मान छिये गये हैं। जम्मू 
और काइ्मार क, नरेश को, राष्ट्रपति ने “सदरे रियासत” स्वीकार कर लिया 
है | रयासती संघो के राजप्रमुखों की नियुक्ति उसी प्रकार होती है बिस प्रकार 
राज्यपालों की। उनकी संवेधानिक स्थिति भी राज्यपालों की सी है। वे अपने 
अपने राज्यों के संवैधानिक सर्वोच्च अधिकारी हैं, निरंकुश शासक नहीं।' 
रियासतों का शासन, संविधान के अंतर्गत, छोकतंत्राव्यक उत्तरदायी सरकार 
के सिद्धांतों के अनुसार हो रहा है। वहाँ पर उसी प्रकार की; मंत्रिपरिषद 
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काम कर रही हैं जिस प्रकार की अ वर्ग के राज्यों में। रियासती सेनाओं का 
भी, आावश्यक परिवर्तनों के पश्चात्‌ , भारतीय सेना में विछयन हो गया है | 
राजनीतिक एकीकरण और बिल्यन का प्रभाव रियासतों की आर्थिक खिति 
प्र भी पड़ा है। कहना अनुचित न होगा कि उनका भारतीय संघ के साथ 
आर्थिक एकीकरण हो गया है। भारतीय रियासतों को इस बात की शिकायत 
थी कि भारत-सरकार की आयात-कर, रेलबे आदि की आय इस प्रकार की थी 
जिसका कुछ अंश उन्हें भी मिलना चाहिये। अतः आशिक संबंधों की जाँच 
के लिए भारत-सरकार ने २२ अक्टूबर सन्‌ १९४८ को श्रीटी० क्रष्णमाचारी की 
अध्यक्षता में इंडियन स्टेट्स फाइनेसेज इनक्वायरी कमेटी ( [70क्‍87 808608 
प्पा)97068 770 ०77 (४079778/०8 ) की नियुक्ति की। उसकी निम्न- 
लिखित सिफारिश उच्लेखनीय है--रियासतों का संघ के साथ आर्थिक एकीकरण 
होना चाहिये। यह बात संविधान में निहित है। अतः संघ-सरकार को 
रियासतों के प्रति उन्हीं क्तेव्यों का पालन तथा अधिकारों का उपयोग करना 
चाहिये जिनका प्रांतों के प्रति। प्रांतों की ही भांति उसे रियासतों में अपने 
ही कार्यपालिका-संगठनों द्वारा काम करना चाहिये तथा समानता के आधार 
पर उन्हें आर्थिक सहायता देनी चाहिये। संघ को, प्रांतों के साथ समानता 
के आधार पर रियासतों को अपनी सेबाओं का छाम पहुँचाना चाहिये और 
उन्हें संघीय करों के भाग, सहायक अनुदान तथा दूसरी प्रकार की आर्थिक 
एवं विशेषज्ञों की सहायता देनी चाहिये। इस आधारभूत सिद्धांत के आधार 
पर कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि रियासतों को आयात-कर छगाने 
का अधिकार न होना चाहिये; वहाँ पर आय-कर उसी दर से छगना चाहिये 
जिस दर से प्रांतों में; रेल, डाकखाने, मुद्रा, टकक्‍्साछ, ऑडिट भौर बऑरॉडकास्टिंग 
पर रियासती सरकारों का आधिप्रत्य न होना चाहिये; जिन रियासतों को इनके 
कारण आर्थिक क्षति पहुँची हो उन्हें आथिक सहायता देनी घाहिये। भारत- 
सरकार ने कमेठी की उक्त सिफारिशों को मानकर भारतीय रियासतों का संघ 


' के साथ आर्थिक एकीकरण कर दिया है । 


कब. अेंडनकले 


है. 


एकीकरण एवं विल्यन के पूर्व नरेशों को अपने निजी व्यय की समस्त रकम 
रियासती कोष से मिछती थी । कुछ रियासतें तो ऐसी थीं जिनमें राजा और 
राज्य की आय में विशेष अंतर न था। अपने सुख-भोग के छिए नरेश रियासती 
कोष से आवश्यकतानुकूल घन ले ल्या करते थे। विल्यन के पूर्व इस बात पर 


भी विचार किय्रा गया। नरेशों के छिए, निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, 


एक रक्रम निश्चित कर दी गंयी है जो उन्हें प्रतिवर्ष मिद्ती रदेगी। जिन 
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रियासदों की वार्षिक आय एक छाख रुपया या इससे कम है उन्हें आप का 
१५ प्रतिशत भाग प्रिवीपर्स! के रूप में दिया गया है, एक लाख से पांच छाख 
रुपया आय वाली रियासतों के नरेशों को १० प्रतिशत और पांच छाख से 
दस' छाख रुपया आय वाली रियासतों के नरेशों को ७३ प्रतिशत । किसी नरेश 
को १० दस लाख रुपया सालाना से अधिक न मिलेगा, किंतु हैदराबाद, 
बड़ौदा, मैसूर, जयपुर, द्राबनकोर, बीकानेर, पटियाला, जोधपुर तथा इंदौर के 
नरेशों को विशेष व्यवस्था के अनुसार अधिक धन-राशि मिलेगी। नरेशों की 
निजी संपत्ति के विषय में भी विशिष्ट नियम बनाये गये हैं पर वे अभी तक 
कार्यान्वित नहीं हो पाये हैं। कुछ लोग नरेशों की उपरिबर्णित प्रिवीपर्स के 
विरोधी हैं। भारत सरकार अभी तक अपने पूर्व निश्चय पर इृढ़ है। किंतु यदा- 
कदा इस बात पर जोर दिया जाने छगा है कि नरेश स्वतः अपनी “प्रिवीपस” में 
कमी कर दे । े 

विरोधी दल की समस्या--भारत के डोमोनियन संविधान में उत्तरदायी 
सरकार की व्यवस्था थी ओर ग्रणतंत्रात्मक संविधान में भी उसी प्रकार की 
भरकार की व्यवस्था की गयी है। उत्तरदायी सरकार की सफलता के दिए 
राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। बहुसंख्यक दछ सरकारी दल हो जाता 
है और अल्पसंख्यक दल विरोधी दछ। अव्पसख्यक दर सरकारी कामों की 
आलोचना करता तथा उसे अपने कामों में सतक रखता है। इंगरलेंड में तो 
विरोधी दल के नेता को सरकारी वेतन मिलता है। विरोधी दछ के अमाव या 
उसकी अतिदय दु्ेलता में. सरकारी दछ मनमानी करने छूगता है | भारत की 
दशा आजकल न्यूनाधिक इसी प्रकार की है। स्वतंत्र भारत में विरोधी दलों का 
असित्व ही नहीं है। भारतीय संसद में कंग्रिस का अकाय्य बहुमत है और 
य्रपि देश में कांग्रेस पार्टी के विरोधियों की संख्या कम नहीं है, तो भी संगठित 
विपक्षी दल की अनुपस्थिति में, उनके बोट विपक्षी अभ्यर्थियों में केंद्रित नहीं 
किये जा सकते । देश की उक्त अवस्था उत्तरदायी सरकार के अनुकूछ नहीं है | 
किंतु स्थिति निराशाजनक भी नहीं है। सरकार की गरूतियों के कारण विरोधी 
दल को प्रोत्ताइन मिलता है। भारत की मौजूदा सरकार ऐसी गलतियों से 
मुक्त नहीं है। अतः यह आशा निमूृंल नहीं कि निकद भविष्य में भारत में. 
एक प्रभावशाली विरोधी दल बन जायगा | 

काँग्रेस की स्थिति में परिवतेल--स्वतंत्रता के पश्चात्‌ कांग्रेस की खिंति 
में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये हैं। सच १९४७ के पूर्व वह समस्त देश की, 
प्रतिनिधि-संस्था थी और कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा. आता, था 
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स्वतंत्रता के पश्चात्‌ उसमें कई विच्छेद हुए। पहले समाजवादी उससे बाहर 
हो गये और तत्पश्चात्‌ मद्रास ओर उत्तर प्रदेश के कुछ कांग्रेसी सदस्य सरकारी 
बेंचों से अलग बैठने छगे । बंगाल में डा० प्रफुछ घोष की अध्यक्षता में 'कषक- 
प्रजा-मजदूर पार्टी! का जन्म हुआ और 2९५० में, कांग्रेस के अध्यक्ष के 
निर्वाचन के पश्चात्‌ आचारय॑ कृपछानी ने लोकतंत्रात्मक मोर्चा? 
( 7207700800 #7076 ) नाम के एक नये दर का निर्माण किया, जो 
गांधीबाद आदशों को काथ्रूप में परिणत करना चाहता था । इन बिच्छेदों के 
कारण काग्रेस समस्त राष्ट्र को प्रतिनिधि-संस्था न रहकर एक दल की प्रतिनिधि- 
संस्था दो गयी है । 
सरकार और राजनीतिक दल में कया संबंध होना चाहिये, यह भी ख्तंत्र 
भारत की एक महत्वपूर्ण समस्‍या है। सन्‌ १९४७ में आचार्य क्ृपछानी ने 
अध्यक्ष-पद से त्याग-पत्र देकर, देश का ध्यान इस समस्‍या की ओर प्रभावशाली 
ढंग से आक्ृष्ट किया था। उनके मतानुकूल यह खेद की बात थी कि कांग्रेस 
कार्यपालिका और केंद्रीय सरकार दोनों एक ही प्रकार के मतों को प्रगट करती 
थीं। उनके सम्मुख एक प्रश्न यह भी था कि कांग्रेस उस समय तक छरकार को 
अपना सक्रिय सहयोग कैसे दे सकती थी, जब तक उसके अध्यक्ष को उन सब 
महत्वपूर्ण प्रइनों से अवगत न कराया जाय, जो राष्ट्र के सम्मुख थे | उन्हें इस 
प्रइन का संतोषजनक उत्तर न मिछा । फलस्वरूप वे कांग्रेस के अध्यक्ष के पद 
से अल्ग हो गये । सन्‌ १९५० में यह समस्या पुनः देश के सम्मुख आयी । 
श्री पुरुषोत्तमदास टंडन का अध्यक्ष चुना जाना, कांग्रेस के अनुदार पक्ष की 
विजय थी | अतएव पं० जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस काय-समिति में सम्मिलित 
होने में आनाकानी की। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी सरकार की नीति का 
कांग्रेस कार्य-समिति तथा कांग्रेस के खुले अधिवेशन द्वारा उपर्थन करवा डिया 
ओर तब बहुत समझाने-बुझाने के पश्चात्‌ काग्रेंस कार समिति में सम्मिलित 
हुए । काछांतर में बाबू पुस्षोच्ममदास टंडन को भां अध्यक्ष पद से हटना 
पडा और पं० जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। इस प्रकार 
एक ही व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस का अध्यक्ष होने लगा। यह 
व्यवस्था कब तक चलेगी यह बंवछाना कठिन है। किंतु देश के बहुत से 
नेता इसके अनुकूल नहीं हैं। 
कांग्रेस के भविष्य की समस्या भी देश के सम्मुख है। उसका ध्येय. भारत 
,,४की स्वतंत्र बनाना था। कुछ छोगों का.विचार था कि इस ध्येय की प्राप्ति के 
.पुक्षात्‌ कामेंस को ,विधदित कर देना चाहिये था। गांधीजी उसे छोक-सेबक- 
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मंडल में परिवर्तित कर देना चाहते थे। किंतु अन्य कांग्रेसवादी इस मत के 
नथे। कांग्रेस के रचनात्मक काय-क्रम की पूर्ति के लिए वे उसे एक ठोस 
संस्था में परिवर्तित कर देना चाहते थे। कालांतर में दूसरे पक्ष बालों की 
विजय हुईं | कांग्रेस राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था न रह कर एक गज॑नीतिक दल 
में परिवर्तित हो गयी । उसमें कई बार विच्छेद हुए और संभवतः मविष्य में 
भी होते रहेंगे । फल-स्वरूप भविष्य में कांग्रेस का वह मान न रह जायगा, 
जो उस समय तक था नत्र वह देश की प्रतिनिषधि-सस्था के रूप में, ब्रिटिश 
सरकार से भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम को लड़ रही थी। 

स्वतंत्र भारत के उक्त पर्यायलोचन से यह स्पष्ट है कि भारत-सरकार को 
गत छः बरसों में देश के आंतरिक शासन में अनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा है। वह उनमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक दूर कर सकी है 
और जो कुछ बची हैं उनके दूर करने के लिए प्रवक्षशील है। उसके विपक्ष 
में सबसे महत्वपूर्ण बात देश की आर्थिक स्थिति है। सरकार उसे भी सुधारने 
का प्रयत्ञ कर रही है | 

गांधीजी की हत्या--स्वतंत्र भारत के आंतरिक शासन से, विशेषतया 
सांप्रदायिकता संबंधी नीति से, भारतीय जनता के कुछ छोग असंतुष्ट थे । उनका 
विचार था कि डोमीनियन की सरकार कांग्रेस की पूवंकालीन नीति की भाँति 
मुसलमानों का तोषण और हिंदृ-हितों का बलिदान कर रही थी। पाकिस्तान 
की सांप्रदायिक नीति के कारण उनके विचार ब्गेर भी उत्तेजत हो रहे थे। 


वहाँ एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की जा रही थी जो शरीयत पर अबलंबित , 


था और जिसमें गेर-मुसल्मानों का लेशमात्र भी स्थान न था। विपरीत इसके 
भारत एक घमनिस्पेक्ष राज्य ( 560797 50806 ) था, जिसमें धर्म का 
विचार किये बिना सब व्यक्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक रहने तथा नागरिकता के 
अधिकारों के भोगने का अधिकार था। फलस्वरूप जब कि पाकिस्तान के 
हिंदू अपना सर्वस्व छोड़कर वहाँ से भाग रहे थे, भारत के मुसल्मान स्वतंत्रता- 
पूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे । साथ ही उन्हें इस बात की भी आशंका 
थी कि पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध छिड़ने पर भारत के मुसलमान पंचम वर्ग की 
भाँति भारत को घोखा तथा पाकिस्तान का साथ देंगे और तब मुस्लिम लीगियों 


का यह नारा कि “हँस कर लिया हे पाकिस्तान, लड़ कर छेंगे हिंदुस्तान” , 
चरितार्थ हो जायगा। ' अतएवं वे चाहते थे कि 'डोमीनियन सरकार तथा 


प्रांतीय सरकारें मुसलमानों के तोषण की नीति का परित्याग कर दें ओर अखंड 
भारत में हिंदु-राज्य स्थापित करने के छिए प्रयक्षशीक़ हों |. #॥.«. 


ञं 
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किंतु भारत की डोमीनियन सरकार उनकी यह बात मानने में असमर्थ थी। 
इसमें संदेह नहीं कि उसने हिंदू महासभा के कार्य-क्रम की डचत बातों को 
अपना लिया था किंतु उसके लिए यह असंभव था कि वह अपने राष्ट्रीय स्वरूप 
को छोडकर सांप्रदायिकता का आवरण धारण करे। अतएव सांग्रदायिकता के 
हिंसात्मक प्रदर्शनों को उसने कडाई के साथ दबाया | किंतु उससे भी अधिक 
कड़ाई गांधीजी के त्याग-बल की थी । कलकत्ते में सांप्रदायिक सद्भावना के 
लिए आमरण उपवास आरंभ करके उन्होंने वहाँ की परिस्थिति को विद्युत-गति 
से बदल दिया था। दिल्ली में भी उनके उपवास का यही परिणाम हुआ था | 
धरा निदोंषों के रक्त से र॑जित होने से बचा छठी गयी थी ओर नरूपैशाचिकता 
का नग्न तांडव न होने पाया था। हिंदू सांप्रदायिकताबादियों की दृष्टि में 
गाधीजी के उक्त उपवासों का प्रभाव हिंदू-हितों के विरुद्ध था। हिंदू जाति 
तथा भारत-सरकार उनके प्राणो की रक्षा के लिए. दबती जाती थी और 
मुसलमान ओर पाकिस्तान अधिकाधिक उद्ंड होते जा रहे थे । 
ऐसी परिस्थिति में हिदु-राष्ट्रवादी, कांत्रीसी सरकार तथा गांधीजी की ओर 
से कुछ खिंचने से छगे | उनके पास कोई ऐसी शक्ति तो न थी जिसके आधार 
पर वे प्रत्यक्ष रूप से गांधीजी तथा डोमीनियन सरकार का विरोध कर सकते । 
अतएव उन्होंने एक निर्मम, निंदनीय मार्ग अपनाथा। सरकार के विरुद्ध षडयंत्र 
रा गया जिसका तथाकथित उद्देश्य डोभीनियन सरकार के मंत्रियों का वध था। 
गांधीजी को प्राथेना-सभा में बम फेंका गया कितु वार खाली गया। इसके दस 
दिन पश्चात्‌ नाथूराम विनावक गोडसे नामक एक व्यक्ति ने ३० जनवरी सन्‌ 
१९४८ को छगभग दो गज के फॉसले से, प्रार्थना-सभा में जाते हुए गांधीजी 
पर, तीन बार गोली चलायी । “बापू”? संसार से उठ गये और दूसरे दिन उनका 
नववबर शरीर शीतल चंदन की रूकड़ियों से जलाकर भस्म कर दिया गया। 
अहिंसा का पुजारी हिंसा का शिकार बना और समस्त संसार उसके वियोग से 
झोकातुर हो, प्रकाश के लिए. भदकने छगा। भारत-माठ् का यह छाल उससे 
छिन गया जिसने अपने को अनेक बार शरुखलाबद्ध करके उसे आखला-मक्त करने 
'का माग दिखछाया था । 
भारतीय 'डोमीमियन की राजधानी में बापू की हत्या के कारण, डोमीनियन 
सरकार की सफ़ल्ताओं का रंग बहुत कुछ फरीका पड़ गया। वे छोग भी 
जो दत्या के पूर्व दिन तक उसकी प्रशंसा करते थे, उस दिन से उसकी आलोचना 
करने लेंगे ओर इस बात पर जोर देने छगे कि डोमीनियन सरकार का यह" 
, £ विभोग अपने काम में असफल, सिद्ध हुआ था| कुछ तो सरकार के पद-त्याग की 


हर! 
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भों चर्चा करने छगें और कुछ ने इस बात पर जोर दिया कि म॑त्रि-मंडल में 
सांप्रदायिक मंत्रियों का होना ठीक न था। उनके बिचार में मारतीयं स्वतंत्रता 
की लड़ाई सांप्रदायिकता और पूँजीवाद के शासन के लिए नहीं छड़ी 
गयी थी । काछांतर में डोमीनियन सरकार की पर-राष्ट्रनीति की आलोचना की 
जाने छूगो ओर काइमीर के प्रइन पर संयुक्त राष्ट्रसम्मेठडन के रुख के आधार पर 
यह कहा जाने छगा कि डोमीनियन सरकार, पर-राष्ट्र-संबंध संचालम में भी 
असफल सिद्ध हुई है। 


“आप! की हत्या के कारण भारत का वातावरण पूर्णतया बदलछ गया । जो 
काम वे अपने जीवन-काछ में करना चाहते थे किंतु न कर सके थे, उनकी 
मृत्यु के पत्चात्‌ वे सब्र स्वतः बडो शीघ्रता से होने लगे | सांप्रदायिकता का अंत 
सा हो गया है। नये संविधान में संयक्त निर्वाचन की व्यवस्था की गयी है ओर 
सरकारी नोकरियों से साप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अनुपात मिदा दिया गया है । 
भारत आज़ सचमुच एक धर्मणिरपेक्ष राज्य है जिसमें सब घर्मो के अनुयायी 
स्वतत्रतापूर्वक रह तथा नागरिकता के अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। 
यही 'बापू! को हार्दिक इच्छा थी। इसी के लिए वे जीवन पयंत भारत-माता 
को सेवा में संख्मन थे ! 


२४ 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 
(२ ) पर-राष्ट्-संबंध-संचालन 

पर-राष्ट्र-नीति के मल सिद्धांत--भारतीय डोमिनियन के निर्माण के अवसर 
पर, भारतीय नेताओं ने डोमिनियन सरकार की पर-राष्ट्र-नीति के संबंध में कुछ 
वक्तव्य निकाले थे | यदि उनका तथा उनके पश्चात्‌ निकाले गये वक्तव्यों का हम 
विश्लेषण करे, तो हमें स्वतंत्र भारत की पर-राष्ट्रनीति के निम्नलिखित आधारयूत 
सिद्धांत मिलते हैं--- 

(१) संसार के दो प्रधान गुट्टों से अपने को अछूग रखना । द्वितीय महासमर 
के पश्चात्‌ , संसार के विभिन्न देश दो गुट्टों में बिभक्त हो गये हैं | उनमें से एक 
सोवियट रूस को अपना नेता समझता है और दूसरा संयुक्त-राज्य-अमरीका को | 
दोनों की विचारधाराओं में आधारभूत भेद हैं। भारत इस दोनों शुट्टों में से किसी 
का साथ नहीं देना चाहता। वह प्रत्येक प्रइन पर स्वतंत्रतापूर्वक बिचार करके, 
खतंत्र निर्णय के पक्ष में है । (२) दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों को, अपने हित 
तथा अन्य बातों के छिए, एक दूसरे से अथित करना । ( ३ ) जब्र कभी जिस 
किसी ढंग से संभव हो, संसार को शांति को बढ़ाना। ( ४ ) निबल राष्ट्रों का 
पक्ष ग्रहण करना, चाहे ऐसा करने में उसे उन राष्ट्रों की अप्रसन्नता का ही 
सामना क्‍यों न करना पड़े, जिनका उनसे स्वार्थ-साधन होता हो । (५) उन 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्तन्‍राष्ट-संघ का अधिक से अभिक प्रयोग 
करना, बिनके छिए. वह स्थापित छिया गया है। (६ ) संसार के विभिन्न देशों 
से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना, जिससे भारत संसार की और संघार भारत 
की गतिविधि से परिचित हो जाय | 
.. स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारत का पर-राष्ट-संबंध संचालन इन्हीं आधारभूत 
सिद्धांतों के अनुसार हो रहा है। केवछ तथ्स्थता शब्द की अधिक विस्तृत 
व्याख्या कर दी गयी है। भरी जवाहरलाल नेहरू के मतानुकूछ, तदस्थता शब्द 
निरंतर सुप्तावस्था का द्योतक नहीं हे। वह उस सकारात्मक क्रियाशील्ता का 
... परिंचायक है जिसके अनुसार झांति-मंग या स्वतंत्रता के खतरे के अवसरों पर 

' आनपेयक कार्रवाई की जा सकती है । 
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राजदूत ओर राजदतावास--स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ भारत ने विभिन्न 
देशों फे लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त किये हैं। इनमें से कुछ को राजदुत 
(६ 07708889007 ), कुछ को पूर्ण अधिकारी दूत ( शिए05 ?]67- 
906०7॥४४७/"ए ), कुछ को हाई कमिश्नर ओर कुछ को कांसछ-जनरछ कहा 
जाता है। दूसरे देशों के प्रतिनिधि भारत में रहते हैं। उनके भी कई वर्ग हैं । 
इन राजदूतों ओर प्रतिनिधियों के कारण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति तथा 
अंतर्राष्ट्रीय संबंध-संचालन में बड़ी सुविधा होती है । भारत को संसार के विभिन्न 
देशों में होनेवाली बातों की प्रामाणिक सूचना मिलती है ओर अन्य देशों को 
भारत में होनेवाली बातों की । राजदूत, मित्र या तटस्थ देशों में ही रहते हैं। 
युद्ध के दिनों में शत्रु-राज्यों से विभिन्न राज्य अपने राजदतों को वापस बुला लेते 
हैं । कभी-कमी प्रामाणिक सूचना को प्राप्ति के छिए, राजदूत अपने देशो को 
सरकारों द्वार अल्प काल के लिए बुढाये जाते हैं। राजदूत या प्रतिनिधियों के 
अतिरिक्त, प्रत्येक दूतवार्स में कई अन्य अधिकारी भी होते हैं। विदेशों से 
सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना के लिए सांस्कृतिक संबंधों की मारतीय कॉसिल? 
(99487 00एणं! ० 0प/एफ७। ९०।७४४०१४७ ) की स्थापना की 
गयी है और कभी-कभी भारतीय मंत्री तथा नेता विदेशों को इसी उद्देश्य से 
जाते हैं। इस संबंध में श्री जवाहरछाल नेहरू का किया गया संयुक्त-राज्य- 
अमरीका और कैनाडा का दौरा उल्लेखनीय है । 

भारत ओर राष्ट्रसंडल--भारतीय ख्तंत्रता ऐक्ट के पूर्व भारत ब्रिटिश 
साम्राज्य का अंग था। स्वतंत्रता ऐक्ट के पश्चात्‌ भारत को डोमोनियन का दजों 
मिलछा और वह ब्रिटिश डोम नियनों के राष्ट्रमडछ का सदस्य बन गया। इनका 
परस्पर संबंध वेस्टमिंस्टर स्टेच्यूट के अनुसार था। डोमीनियन की स्थिति में हो 
भारत ने संपूर्ण प्रभुता-संपन्‍न छोकतत्रात्मक गणनराज्य होने का निश्चय किया | 
फल्खरूप संवैधानिक दृष्टि से उसका ब्रिटिश राष्ट्रमंडछ में रहना असंभव हो 
गया । राष्ट्रमंडल के सब सदस्य 'डोमीनियन! कद्दे जाते थे, भारत एक खतंत्र 
राज्य था। उनमें से प्रत्येक में क्राउन ((0ज7 ) के प्रतिनिधि-स्वरूप, 






नथा। तिंतु भारत का ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पूर्णरूपेण अछग हो हि । 
उसके अन्य सदस्यों को पसंद था और न खय॑ भारत को। कुछ 

मतानुकूछ वह भारत के भी हित में न था। किंतु संपूर्ण प्र पहीसेपरन छीक 
तंत्रात्मक गण-राज्य को राष्ट्रमंडल में रखने को समस्या हिंदी किन थी | 
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इसके हल के लिए अपेल सन्‌ १९४९ में राष्ट्रमंडछ के प्रधान मंत्रियों का एक 
सम्मेलन लंदन में हुआ । उसमें यह निश्चय किया गया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल को 
भविष्य में केवल राष्ट्र-मंडडल कहां जायगा। डोमीनियन शब्द को निकाछ 
दिया गया और क्राउन के स्थान पर राजा ( टरांगा2 ) शब्द खोकार किया 
गया। भारत ने खतंत्र सहयोग के छिए इंगलेंड के राजा की आवश्यकता 
को स्वीकार किया | समझोते की उक्त भावना के कारण भारत आज भी 
राष्ट्रमंडल का सदस्य बना हुआ है ओर उसे वे सब अधिकार, रियायतें और 
उम्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, जो डोमोनियन की स्थिति में प्राप्त थीं । 


खतंत्र मारत के उक्त निर्णय से कुछ छोग संवुष्ट नहीं हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से 
इस बात पर जोर दिया जाता है कि किस प्रकार एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्‍न देश, 
दूसरे देश के राजा की आवश्यकता के बंधन को स्वीकार करके स्वतंत्र सहयोग 
के आधार पर राष्ट्रमंडल में रह सकता है। कुछ छांग कांग्रेस की पूर्वकालीन 
घोषणओं। के आधार पर, राष्ट्रमंडड की सदस्यता को अनुचित समझते हैं और 
कुछ यह कहते हैं कि नये संबंध के कारण, भारत ने तटस्थता की नीति का 
परित्याग करके, एंग्छो-अमरीकन ग़ुद्द को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है । 
मौजूदा सरकार के मतानुकूल ये आलोचनाएँ व्यथे हैं । नये संत्रंध द्वारा भारत- 
सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, जो उसकी पूर्ण खतंत्रता तथा पर- 
राष्ट्रसंबंध में तथस्थता की नीति के अनुकूल न हो । | 

भारत ओर दक्षिणो-पर्वी एशिया--ख़तंत्रता के गत चार वर्षों में 
'भारत को दक्षिणी पूर्वी ए/शया की राजनीति में काफी दिलचस्पी लेनी पद्टी है । 
कोरिया से इंडोनेशिया तक का समस्त प्रदेश उथलू-पुथछ की अवस्था में है । 
दो प्रतिद्वंद्वी अपनी विचारधाराओं एवं कार्य-पद्धतियों के कारण, इसकी अवस्था 
को और भी अधिक बिगाड़ने में छंगे हैं। एंग्लो-अमरीकन गुट्ट के देदा इसे 
अस्त-व्यस्त अवस्था में इस लिए रखना चाहते हैं कि युरुष के विभिन्‍न देश, 
| अपना मौजूदा खिति को सुधार कर, इसे पुनः अपने आधिपत्य में रखने के 
योग्य बन जाय। साम्यवादियों का प्रभाव भी नित्यमति बढ़ता ज्ञा रहा है पर 
संभवतः इतना अधिक नहीं, जितना एंग्लो-अमरीकन गुट्ट के छोग कहते हैं । 
इन दोनों प्रति-दंद्वियों के बीच में इस प्रदेश के विभिन्न देशों के देशभक्त हैं, 
जो अपने देंशों को साम्राज्यवादी शक्तियों के प॑जे से छुडा कर, संसार के. अन्य 
ख़तंत्र राष्ट्रों की भाँति, मर्यादापूर्वक रखना चाहते हैं । 

निबंछ जातियों का उमारना, खतंत्र भारत की पर-राष्ट्ररनीति का एक मूछ 
मंत्र है। दक्षिणो"पूर्वी एशिया में उसने इसी नीति को कार्याविन्त करने का प्रयक्ष' 
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किया है। जब दॉलेड ने इंडोनेशिया की नवनिर्मित रिपब्लिक पर नृशंस 
अत्याचार आरंभ किये, भारत ने इस समस्या पर विचार करने, के लिए 
एशियायी देशों के एक सम्मेलन को आमंत्रित किया | इसके पूर्व सन्‌ १९४७ 
में इस प्रकार का एक ग्रैर-सरकारी सम्मेछन हो चुका था। २० जनवरी मन्‌ 
१९४९ से नये सम्मेलन के अधिवेशन दिल्‍ली में आरंभ हुए और इसमें एशिया 
के १७ विभिन्‍न देशों ने, जो संयुक्त-राष्ट्र-संघ के भी सदस्य थे, भाग लिया | 
भारत के कहने पर, विभिन्न एशियायी देशों ने, हॉलेंड के हवाई जहाज़ों को 
अपने रशाज्यक्षेत्र के ऊपर से जाने को मना कर दिया। सम्मेलन ने इंडोनेशिया के 
संबंध में तीन प्रस्ताव पास किये। पहले में संयुक्त-राष्ट्र-संघ की सुरक्षा-परषद से 
यह सिफारिश की गयी थी कि १ जनवरी सन्‌ १९५० तक इंडोनेशिया की प्रभुता 
उसे हस्तांतरित कर दी जाय | दुसरे में सम्मिल्ति विभिन्न राज्यों से यह कहा 
गया था कि वे संयुक्त-राष्ट्रसंघ में अपने प्रतिनिधियों तथा राजदूतों को इस 
संबंध में एक दूसरे के साथ परामर्श करने का आदेश दें। तीसरे में उस 
व्यवस्था पर जोर दिया गया था जिसके अनुसार सदस्य-राज्य एक दूसरे का 
परामश लें तथा एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकें। भारत द्वारा निर्दिष्ट 
उद्देश्य से एशियायी सम्मेलन के बुलाये जाने के कारण, कुछ देशों में समसनी 
फेली । उसकी आलोचना यह कद्ट कर की गयी वह एशियायी देशों का नेतृत्व 
करना चाहता था और एक प्रथक्‌ एशियायी गुट्ट के बनाने के लिए प्रयत्नशील 
था। इसमें कोई आश्रय की बात न थी। खार्थपरायण देश साधारणतया इस 
प्रकार की आछोचना करते हैं । सम्मेलन के आमंत्रित करने में, भारत न तो 
एक प्रथक्‌ गुट्ट के निर्माण का दोषी था और न एशिया के नेतृत्व ग्रहण करने 
का । पर सयुक्त-राष्ट-संघ के अंतर्गत वह यह अक्शय चाहता था कि अमरीकन 
एूँजी की सहायता से गुरुप के देश, एशियाई देशों के न्‍्यायोचित राष्ट्रीय 
उत्थान में अडचन न डाल सके। काछांतर में इंडोनेशिया के गणराज्य की 
खापना हुई । २३ मारे सन्‌ १९५१ को भारत और इंडोनेशिया में मित्रता की 
संधि की गयी जो अब तक चाह है। 

इंडोन्चाइना के संबंध में, भारत का इष्टिकोण न्‍्यूनाधिक इसी प्रकार 
यह प्रदेश फ्रांस के कानूनी आधिपत्य में है, पर यहाँ के निवासियों 
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एक दशांश बाओ दायी के अधीन | साम्यवादी चीन ने वियतप्रिम ह रिपब्लिक 
को अभिज्ञत कर लिया है ओर भारत ने भी यही किया है। श्री जवाहरलाल 
नेहरू के मतानुकूछ मारत उस सरकार के अभिज्ञात करने मे असमथे था, जो 
सैनिक बल पर अवर्ूंबित थी और जिसकी रक्षा और पर-राष्ट्-संबंध-सं्चालन 
का उत्तरदायित्व एक गैर-एशियायी शक्ति के अधीन था | 

दक्षिणी-पूर्वी एशिया की स्थिति पर, १० जनवरी सन्‌ १९५० को बुलाये 
गये कोलंबो-सम्मेलन में भी, विचार किया गया। इसमें राष्ट्रमंडल के वैदेशिक 
मंत्री सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन के कार्यक्रम में, दक्षिणी-पू्वी एशिया के 
संबंध में निम्नलिखित तीन भइत्वपूर्ण बातें सम्माल्त की गयी थीं--(१) प्रदेश 
का आथिक सुधार, (२) साम्यवादी प्रचार रोकने की समस्या, (३) प्रदेश की 
रक्षा की समस्या | सम्मेलन के मतानुकूछ दूसरो समस्या के हल के लिए यह 
आवश्यक था कि इस प्रदेश का आर्थिक विकास किया जाय | अतएव राष्ट्र 
मंडल के विभिन्‍न संदस्यों ने, इस काम की पूर्ति के लिए, इस प्रदेश में अपने 
हित के अनुपातानुसार सहायता देने का बचन दिया है। रक्षा के लिए. राष्ट्र 
मंडछ के कुछ सदस्य अटल्यटिक-पैक्ट की भाँति एक पैसीफिक-पैक्ट के पक्ष में 
थे। किंतु श्री जवाहरत्यछ नेहरू इसके पक्ष में नथे। फलस्वरूप ऐसे पेक्ट 
का निर्माण न हो सका । 

भारत और चीन--गत ३५ वर्ष से चीन की अवस्था असंतोषप्रद रही 
है। इस काल के आरंभ में चीन और जापान में युद्ध चछ रहा था और 
व्यांग-काई-शेक के नेतृत्व में चीन की राष्ट्रीय सरकार जापान से युद्ध करने 
में संछमन थी। दूसरे महासमर के काछ में चीन में साम्यवाद का प्रसार हुआ 
और जापान की पराजब के पश्चात्‌ उसके आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि 
_ आजकल न्यूनाधिक समस्त चीन साम्यवादी कहा जा सकता है। चीन की 
राष्ट्रीय सरकार ने इसका भी विरोध किया, किंतु उसे किसी प्रकार की सफलता 
न मिली। अंत में वह फारमूसा के ठापू को चली गयी है। फूल-स्वरूप छाल 
चीन और राष्ट्रीय चीन का गह-युद्ध एक प्रकार से समाप्त-सा हो गया है | 

चीन के संबंध में भारत को एक नाजुक परित्थिति का सामना करना 
पड़ा । साम्यवादी प्रसार के पूर्व, भारत चीन की राष्ट्रीय सरकार के अनुकूछ 
था। चीन की पीपुल्स रिपब्छिक की घोषणा के पश्चात्‌ , उसके सम्मुख छाल 
चीन की सरकार के'अभिज्ञात करने का प्रन आया। आरंभ में इंगलेंड और 
अमरीका छाढ चीन के बिराधी थे । भारत राष्ट्रमंडल का सदस्थ था और 
कुछ लोगों का अनुमान था कि वद्द इस बात में इगहैँढ का साथ देगा। ऐसा, 
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करने से वह निश्चित रूप से एंग्लो-अमरीकन गुट्ट के अंतर्गत आ जाता | 
लाल चीन के अभिज्ञात करने से इगढेंड और अमरीका के विरोध की ' आशंका 
थी। किंतु भारत ने इस समस्या के हल में किसी भी गुट्ट का साथ न दिया | 
स्वतंत्र निर्णय के आधार पर उसने छाल चीन की सरकार को अभिज्ञात कर 
लिया । कालांतर में आर्थिक जोखिम के कारण, इंगलेंड ने भी छाल चीन की 
सरकार को अभिज्ञात कर लिया है। भारत इस बात के छिए भी प्रयव्मशील 
है कि चीन की मोजूदा सरकार को संयुक्त-राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-समिति में स्थायी 
स्थान मिल जाय | 

भारत और कोरिया--दूसरे महासमर के पूर्व कोरिया जापान के अधीन 
था। वहाँ के निवासी इसे नापसंद करते थे ओर ख्तंत्र कोरिया के निर्माण 
के पक्ष में थे। फलस्वरूप महासमर के काल में ही याल्य ( ५४७]॥७ ) और 
पोटसडैम ( ?0080%7॥ ) के समझोतों के अनुसार, मित्र-राष्ट्रों ने स्वतंत्र 
कोरिया के निर्माण का निश्चय किथा । मई सन्‌ १९४६ में जापान के आत्म- 
समर्पण के पश्चात्‌ , ३८ वें अभ्ांश द्वारा कोरिया के दो भाग कर दिये गये। 
इस प्रकार उत्तरी कोरिया सोवियट रूस के प्रभाव-क्षेत्र में आ गया और दक्षिणी 
कोरिया अमरीका के प्रभावनक्षेत्र में । आरंभ ही से कोरिया के उक्त दोनों 
भागों का संबंध तनातनी का था। उत्तरी भाग ने, समस्त देश के छिए, 
सोवियट रूस के ढंग का साम्यवादी संविधान बनाया और इस बात पर जोर 
दिया कि विदेशी सेनाएँ हटा छी जायें । दक्षिणी भाग ने भी अपना छोक- 
तंत्रात्मक संविधान बनाया । उसकी राष्ट्रीय असेंबली ने, प्रस्ताव पास करके 
संयुक्त-राष्ट्रसंघ से कद्दा कि अमरीकी सेनाएं दक्षिणी कोरिया में बनी रहें । 
रूस और उसके साथी देशों ने उत्तरी कोरिया की सरकार को अमिज्ञात किया 
और ब्रिटेन और अमरीका ने दक्षिणी कोरिया की सरकार को। मार्च सन्‌ 
१९४९ को उत्तरी कोरिया और रूस की सरकारों में एक आधिक ओऔर 
सांस्कृतिक समझौता हुआ बिसके कारण उत्तरी कोरिया की आर्थिक खिक्ति 
दक्षिणी कोरिया की अपेक्षा श्रेष्तर हो गयी और वह समस्त देश की एकता 
के लिए प्रयेज्षणील हुआ । अगस्त सन्‌ १९४९ में उत्तरी कोरिया की प्रेनाओं 
ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया । मामछा संयुक्त-राष्ट्रसंघ के विचाराधीन 


किया गया | उसने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी धोषित किया और उसके 


सदस्यों ने, संयुक्त-राज्य-अमरीका के नेतृत्व में, सैनिक बल द्वारा, उत्तरी कोरिया 
की पराजय का निश्चय किया | 
कोरिया की उक्त खिति के कारण, भारत को एक कठिन समस्या “का 
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सामना करना पड़ा । सुरक्षा-परिषद्‌ के निर्णय के अनुसार उसने यह तो 
खीकार कर लिया कि उत्तरी कोरिया आक्रमण का दोषी है, पर परंपरागत 
शांति-प्रियता के कारण, वह इस लिए तैयार न था कि अन्य देछों की भाँति 
भारतीय सेनाएँ भी उचरी कोरिया के विरुद्ध युद्ध में सम्मिल्िति हों। उसके 
उक्त निर्णय की संयुक्त-राज्य-अमरीका और ब्रिटेन में कड़ी आलोचना हुई, 
पर वह अपने निश्चय से लेशमात्र भी न डिगा। उत्तरी कोरिया के विरुद्ध युद्ध 
में सम्मिलित होने से वह प्रगठ रूप से एंग्लो-अमरीकन गुइ में आ जाता। 
ऐसा करना उसकी पर-राष्ट्रनीति के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध था। 
कालांतर में चीन की साम्यवादी सरकार ने खुल्मखुछा उत्तरी कोरिया की 
सहायता करना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप यह लड़ाई, जो उत्तरी ओर 
दक्षिणी कोरिया में, ग़ह-युद्ध के रूप में आरंभ हुईं थी, संसार-व्यापी महासमर में 
परिवर्तित द्वोने की दिशा में अग्रसर दिखलछायी पड़ने छूगी । 


इस गंभीर परिस्थिति को रोकने के लिए,, भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाइर- 
छाल नेहरू ने, धांति-वाहक बनने की कोशिश की | समरत संसार को बिदित 
था कि कोरिया की छड़ाई उचरी और दक्षिणी कोरिया में नहीं, वबरन्‌ सोवियट 
रूस और संयुक्त-राज्य-अमरीका में थी। साम्बवादी चीन निडर होकर, उच्तरी 
कोरिया की संद्ायता इस लिए कर रहा था कि संयुक्त-राज्य-अमरीका की सरकार 
ने उसे अब तक अभिशात न किया था। फलस्वरूप १२ जुछाई सन्‌ १९५० को 
भ्रीजवाहरछाल नेहरू ने माशंल स्टेलिन ओर सयुक्त-राज्य-अमरीका के शह-सचिव 
डीन एचेसन दोनों के पास निम्नलिखित आशय का एक सद्रेश भेजा--मारत, 
कोरिया की छड़ाई को सीमित करने तथा उसके शांतिमय निर्णय के पक्ष में है। 
इस उद्देश्य से वह चाहता है कि सोवियट रूस के प्रतिनिधि सुरक्षा-परिषद में 
पुन सम्मिल्ति हों, साम्यवादी चीन को उसमें एक स्थान मिके ओर संयुक्त 
राज्य अमरीका, सोवियट रूस और साम्यवादी चीन की सरकारें, अन्य श्ांतिप्रिय 
सरकारों के सहयोग से, कोरिया की लड़ाई बंद करने तथा उसकी समस्या को 
स्थायी रूप से हल करने के ढिए प्रयत्नशील हों। माशंक स्टेलिन ने उक्त 
संदेश से "सहमति प्रगट की । “मै शांति स्थापित करनेवाले आपके प्रयत्न का 
खागत करता हूँ। मैं आपके इस विचार से पूर्णतया सहमत हूँ कि सुरक्षा- 
परिषद में कोरिया में शांति 'की समसस्‍्था हछ की जाय और उसके विचारों में' 
साम्यवादी चीन के सद्दित पाँचों महाशक्तियों भाग दें। शीघ्र निर्णय के छिए मैं 
यह भी उपयुक्त समझता हूँ. कि सुरक्षा-परिषद्‌ कोरिया के निवासियों के प्रति- 
निशयों को भी चुने |” डान, एचेसन का उत्तर इससे मिन्‍नः था। संयुक्तराष्ट- , 
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सब के उद्दश्यों की प्रशंसा करने पश्चात्‌, उसमें साम्यवादी चीन को सुरक्षा 
परिषद के सदस्य बनाने के सबंध में निम्नलिखित विचार प्रगट किये गये थे---- 
“हमारे बिचार में चीन की प्रतिहंद्वी सरकारों में से सुसक्षा-परिघद का स्थान 
किसे मिले, इसका निर्णय संयुक्त-राष्ट्रसंध्र ही कर सकता है। इस समय इस 
संत्रंध मे, सदस्पनराष्ट्रों में, मतभेद है | में जानता हूँ कि आप इस बात में मुझसे 
सहमत होग कि इसका निर्णय गेर-कानूनी आक्रमण या किसी अन्य ऐसे आचरण 
के अनुसार न होना चाहिये जो संयुक्त-राष्ट्रसंध को धमका या दबा कर उससे 
किसी काम को कराना चाहता हो ।” अमरीका के शह-सचिव का उक्त उत्तर 
शीघ्र इल के अनुकूल न था । 

कितु भारत शांति-स्थापना के प्रयत्न में हद रहा । उसने इस बात का प्रयत्न 
किया कि वंयुक्त-राष्ट्-संघ की सेनाए ३८ वीं अश्षांश-रेखा को पार करके आगे न 
बढ़ें ।॥ पार करने में युद्ध के प्रसार की आशंका थी। उसने इस बात का भी' 
प्रयल्ष किया कि छारू चान' को आक्रमणकारी देश न घोषित किया जाय | इसके 
ये दोनों प्रयल्ष मी असफल रहे | सन्‌ १९५२ में भारत के प्रतिनिधि ने, संयुक्त-राष्ट्- 
' संघ की अर्सेंबली में, युद्ध-अगन एवं युद्ध-बंदियों के विनिमय के संबंध में एक 
प्रसाव रखा जो ५ के विरुद्ध ५३ मतों से खीकार किया गया | किंतु छाछचीन 
और रूस ने उसे अस्वीकार कर दिया। यह असफलता अल्पकालीन थी। 
८ जून सन्‌ १९५३ को उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की कमानों में एक समझोता 
हुआ जिसकी शर्तें न्यूनाघिक वे हो थीं जो कोरिया संबंधी भारतीय प्रस्ताव की । 
तीन बरस के विनाशकारी युद्ध के पश्चात्‌ दोनों देशों में विराम-संधि हो गयी 
है और भारत की अध्यक्षता में युद्ध-बंदियों का विनिमय हो रहा है। 

भारत ओर जापान--द्वितीय महासमर के पूर्व जापान एशिया का सबसे 
अधिक उन्नतिश्नीर देश था | भारत के राजनीतिजश् उसकी उन्नति के छिए! उसकी 
प्रशंसा तथा चीन में उसकी साम्राज्यवादी नीति के छिए उसकी निंदा करते थे 
द्वितीय मदासमर में, आत्म-समर्पण के पश्चात्‌ वह एक प्रकार से संयुक्त-राज्य- 
अमरीका के अघीन कर दिया गया । जनवरी सन्‌ १९५० में कोलंबो के सम्मेलन 
में इस प्रक्ष पर भी विचार किया गया । सम्मेलन के सदस्य इस बात पर सहमत 
थे कि जापान के साथ शीघ्रता से संधि की जाय, पर संयुक्त-राज्य-अमरीका के 
हितों के कारण, उसने इस सबंध में कुछ भी निश्चय नहीं किया कि संधि किस 
प्रकार की दो। भारत कोलंतो सम्मेलन के उक्त निर्णय से सहमत था। वह 
एशियायी देशों को थुरुप और अमरीका के आधूिपत्यसे मुक्त करने की नीति 
की खाकार कर चुका था.। कालांतर में दिसंबर सत्त्‌ १६५१ में जापान के साथ 
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संधि की गयी । इसके लिए सेनफ्रेंसिस्को में एक सम्मेलन किया गया। भारत 
उस सम्मेलन में सम्मिलित न हुआ । ९ जून सन्‌ १९५२ में भारत और जापान 
में पथक सधि हुई । 
भारत और दक्षिणी अफ्रीका--विगत कुछ बरसों से भारत और दक्षिणी 
अफ्रीका का संबंध संतोषप्रद नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण दक्षिणी अफ्रीका 
द्वारा प्रवासी भारतीयों के साथ दुव्यवहार है। उन्मींसवीं शतान्‍ढी के मध्य में, 
ब्त से भारतीय मजदूर, दक्षिणी अक्रीका की सरकार की मॉग पर, उस देश 
को गये थे। उनके परिश्रम के कारण वहाँ का आर्थिक विकास हुआ | मन्नदुरों 
के साथ-साथ व्यापारी भी गये ओर इस प्रकार अनेक भारतीय, दक्षिणी अफ्रीका 
के अधिवासी बन गये । काछातर में वहाँ के युरोपीय निवासी उनसे इसलिए, 
भ्रयभीत हुए कि उनके कारण उनके जीवन का स्तर गिर जायगा। भारतीय 
मितव्ययी थे और परिश्रम अधिक करते थे। अपने इन गुणों के कारण वे 
अवाछनीय समझे गये ओर उनके साथ ऐसा व्यत्रहार किया जाने लगा कि वे 
दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर अपने देश को चले जाये। सरकार ने आ्थिक 
सहायता देकर भी उन्हें दक्षिणी अफ्रीका से चले जाने की नीति अपनायी | पर 
उसे बिशेष सफलता न मिली । 
स्वतत्रता के पूर्व, ब्रिटिश राष्ट्रमंडक के सदस्य होने के नाते, भारत-सरकार 
ने दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों फी स्थिति सुधारने के वाई प्रयत्न किये थे | 
इसके पूर्व महात्मा गांधी ने इसी उद्देश्य से सत्पाग्रह आंदोलन चढ़ाया था। 
पर छोटी-मोदी बातों के अतिरिक्त, मारतायों की स्थिति में कोई ऐसा परिवर्तन 
न ही सका था, जो उनकी स्थिति को संतोष-प्रद बना सकता। युनाइटेड पार्टी 
के नेता फील्ड-मार्डछ स्मट्स इस बात पर हृढ़ थे कि दक्षिणी अफ्रीका में रंगीन 
जातियों को इवेत जातियों के समकक्ष स्थान नहीं मिल सकता । बे यह भी 
चाइते थे कि जातीय भेद-माव के आधार पर भारतीयों के रहने के क्षेत्र निर्धारित 
कर दिये जायँ । मारत-सरकार तथा दक्षिणी अफ्रोका के अधिवासी भारतीय, 
दक्षिणी अफ्रीका की सरकार की उक्त नीति से सहमत न थे । 
दूसरे महासमर के अंत के पश्चात्‌ नव-निर्मित संयुक्त-राष्ट्रसंघ ने मनुष्य 
के मानवीय अधिकारों की घोषणा की । इधर भारत भी स्वठंत्र हो गया । फछ- 
*, ख़रूप भारत-सरकार ने, समस्त प्रवासी मारतीयों और विशेष कर दक्षिणी अफ्रीका 
के अधिवासी मारतीयों की. स्थिति के सुधारने के गुरुतर काम को अपने हाथ में 
. छिया। दक्षिणी अफ्रीका के वियद्ध संयुक्त-राष्ट्रटतंघ में शिकायत की गयी । उसके 
०" झपोपों की सत्यता तो स्वीकार कर छी गयी, पर दक्षिणी अफ्रीका ने संथुक्त राष्ट्र, 
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संघ के निदेशों को मानने से इनकार कर विया। अंत में साधारण असेंब्रली ने 
अपने एक प्रस्ताव द्वारा भारत, पाकिस्तान और दक्षिणी अफ्रोफा को यह परामर्श 
दिया कि वे इस मामले को संयुक्त-राष्टर-संघ्र के चाटर तथा मानवीय अधिकारों की 
घोषणा के अंतर्गत एक गोलमेज परिषद में सुलझा ले । 

साधारण असेंचली के उक्त निणय के होते हुए भी दक्षिगी अफ्रीका की 
सरकार ने जातीय भेदभाव की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया | 
फील्ड मासछ स्मट्स और उनकी पार्टी के स्थान पर, सन्‌ १९४८ के निर्वाचन में, 
डाबटर मेलन ( )9]80 ) और उनकी नेशनछिस्ट पार्टी की सरकार बनी 
जातीय भेद-माव को नीति में इसका कार्यक्रम युनाइटेड पार्टी से भी अधिक उम्र 
है | डाक्टर मेलन के मतानुकूछ “अब यह समय आ गया है कि दक्षिणी अफ्रीका 
के निवासियों की समस्या उनके वर्ण के आधार पर हल कर लो जाय |?” फूल- 
स्वरूप दक्षिणों अफ्रीका की पालमेंठ ने श्रुप एरियास ऐक्ट पास किया | उसके 
अनुसार भारतीयों, अफ्रीकी जातियों तथा युगेपियनों के ऐसे क्षेत्र निर्धारित कर 
दिये गये हैं जिनका परस्पर किसी प्रकार का सबंध नहीं है । दक्षिणी अफ्रीका की 
सरकार की उक्त नीति के कारण, जो मानवीय अधिकारों के सिद्धांत के विरुद्ध है, 
मारत-सरकार ने संयुक्त-राष्ट्रसंघ द्वारा प्रस्तावित गोलमेज-परिषद के विचारों में 
भाग लेने से इनकार कर दिया। फल्खरूप यह समस्या अभी तक हल नहीं 
हो पायी है । किंतु यह बात निर्विवाद है कि संयुक्त-राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार, 
इस समस्या के संबंध में भारत की नेतिक विजय हो चुकी है । दक्षिणी अफ्रीका 
में भारतीयों के आंदोलन भी चल रहे- हैं। संभवतः उन्हीं के त्याग-बल से इस 
समस्या का अंतिम हल हो सकेगा 4 

भारत में विदेशी क्षेत्र-खतंत्र होने के समय भारत में कुछ विदेशी 
ज्ेत्र थे। पांडीचेरी, कारीकछ, यनाम, माही ओर धंद्रमगर नाम के नगर 
फ्रांस के अधिकार में थे और गोआ, डमन और ड्यू के नगर पुर्तगाछ के 
के अधिकार में। खतंत्र भारत को सरकार, विदेशों के इन अधिकारों को 
अनुचित समझती थी । अतएव उनके भारत में मिलाने की समस्या पर विचार 
किया जाने रछूगा । फ्रांस की सरकार ने इस सिद्धांत को खीकार कर छ़िया है. ' 
कि यदि जनादेश ( ह७०ए७7वेप्रा ) मारत से मिलने के प्रश्न में 'हुआ 
तो ये क्षेत्र भारत-सरकार को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे |. च॑द्रनगर में, इस 
प्रकार का मत-संग्रह कर लिया गया है और उस नगर का वास्तब्रिक शासन 
भारत-सरकार के अधीन. हो गयाहै। निकट भविष्य में अन्य नग्रों के माग्य 
का निर्णय इसी आभार पर किया जायगा। पूर्तगाछ को भी इसी नीतिके , 
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अनुसार अपने क्षेत्रों को भारत-सरकार के अधीन करना पडेगा। इस प्रकार 
निकट भविष्य में भात में एक मी ऐसा क्षेत्र न रह जायगा जो किसी विदेशी 
सरकार के अधीन हो | 

भारत ओर तिब्बत--भारत के उत्तर में हिमालय के उस पार तिब्बत 
का पहाडी देश है। इसके अधिकांश निवासी बोद्-घर्म को मानते हैं। 
अतिकाल से देश भें दो सरकारों का अस्तित्व रहा है ; प्रथम पंचन छामा . 
की सरकार ओर दूमरीं डछाई छामा की सरकार । पंचन छामा 
बुद्ध अमीतव के अवतार समझे जाते हैं और डलाई लामा बोधिसत्व के । 
आध्यात्मिक दृष्टि से पंचन लामा का स्थान डछाई लछामा की अपेक्षा उच्चतर 
है, पर सांतारिक दृष्टि भे डलाई छामा का स्थान उच्चतर समझा जाता है; 
विशेषतया इस लिए कि १७ वीं शताब्दी में एक मंगोल राजा ने उन्हें तिब्बत 
का गवनेर निधुक्त किया था। देश के उक्त राजनीतिक अमैक्य के कारण, 
विदेशियों को उसके मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला है। साम्यवादी 
चीन ने भी इसी आधार पर उस पर आक्रमण किया है । 

साम्यवादो चीन के आक्रमण तथा भारत पर उसकी प्रतिक्रिया का विवरण 
देने के पूर्व हमें यह जान लेना घाहिये कि व्यवहार में तिब्बत का चीन के 
साथ क्या संबंध रहा है। कानूनी दृष्टि से तिब्बत चीन के आधिपत्य को 
कुछ अंश तक मानता आया है । पर वास्तव में वह न्यूनाघिक खतंत्र रहा 
है। पंचन छामा का पक्ष छेकर भूतकाल में चीन ने इस बात का प्रयक्ञ 
अवश्य किया है कि देश पर उसका प्रभाव बना रहे और उसकी राजनीतिक 
एकता न स्थापित होने पावे। पर डछाई छामा की सरकार ने चीन के 
आधिपत्य का विरोध किया है। आंत में पंचन छामा और डलाई छामा का 
विरोध इतना अधिक षेढ़ी कि पंचन छामा को देश छोड़कर मागना पड़ा। 
सन्‌ १९३७ में उन्होंने तिब्बत में छौटने को कोशिश की, पर उनकी हार 
हुईं और कुछ दिनों के पश्चात्‌ उनका खगवास द्वो गया । 

तिब्बत में प्रचलित विचार-घारा के अनुसार पंचन छामा और डलाई छामा 
की म्त्यु के पश्चात्‌ उनका पुनजन्म होता है। जिस शिश्वु के रूप में वे आते 
हैं उसम कुछ विशेष गुण होते हैं और खोज द्वारा उसका पता लगाया जा 
सकता है। पचन छामा की मृत्यु के पश्चात्‌ उनका पुन्जन्म साध्यवादी 
चीन में हुआ और उसने उनका पक्ष अहण करके, उन्हें पदासीन करने के' 
लिए, लिब्बत पर आक्रमण कर दिया। इसके दो अन्य कारण भी थें-- 
क्‍ ( $ 9 इछाई लामा की सरकार , चीन के आधिफ्त्य की विरोधिनी थी ओर 
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(३२ ) कोरिया की ख्िति के कारण चीन को विदेशी आक्रमण का भय था। 
अतएव अपनी रक्षा के लिए. वह तिब्बत में अपनी स्थिति को' अधिक से 
अधिक हृटढ बनाना चाहता था। 

तिब्बत, भारत का पड़ोसी देश है। अतएव भारत-सरकार चाहती थी 
कि उस देश में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो जिससे उसकी शांति और 
व्यवस्था में बाधा पहुँचे ओर उसका कुप्रभाव भारत पर भी पडे'। वह तिब्बत 
की समस्या को शांतिपूर्ण तरीकों से इल करना चाहती थी। अतएव जब 
साम्यवादी सेनाओं ने तिब्बत पर आक्रमण किया और डलाई छामा को अपनी 
राजधानी छोड़कर भागना पड़ा, उसने भाक्रमण के घविरुद्ध आपत्ति की और 
यहाँ तक स्पष्ट कर दिया कि जब तक चीन की सेनाएँ न रुकंगी, तिब्बत 
का शिष्टमंडल पीकिंग को शातिपूर्ण समझोते के लिए न रवाना होगा और 
शास्टे में ठहरी हुई सैनिक हुकड़ी वापस न ब्रुलायी जायगी । भारत के इस 
रुख के कारण कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ। एक ओर तो वह साम्यवादी 
चीन को सुरक्षा-समिति का सदस्य बनाना चाहता था और दूसरी ओर तिब्बत 
में उसका विरोध कर रहा था। भारत की आपत्ति के उत्तर में चीन की 
सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि तिब्बत की समस्या चीन की आंतरिक 
समस्या थी और भारत-सरकार की आपत्ति दूसरे राज्यों के प्रभाव पर आधारित 
थी। अंत में २३ मई सन्‌ १९५१ को चोन और तिब्बत में एक समझौता 
हुआ । इसके अनुसार चीन की प्रमु-सत्ता के अंतर्गत तिब्बत को खशासन 
का अधिकार दिया गया है। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि भारत 
के हितों पर कुप्रमाव न पड़े ॥ समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया है 
किंतु स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक सुल्झी हुईं दिखछायी पड़ती है । 

भारत ओर नैपाछ--तिब्बत की भांति भारत के उत्तर में नैपाछ का 
बहाडी देश है। भारत से इसका संबंध सदा घनिष्ठता का रहा है | इसका भूल 
आधार सन्‌ १८१६ की संधि थी, जो नैपाल की प्रथम छड़ाई के पश्चात्‌ की गयीं. 
थी । सन १९२३ में उस संधि के स्थान पर मित्रता की दूसरी सधि की गयी | जब 
भारत खतंत्र हुआ, भारत-सरकार ने नैपाल से पहले तो यथास्थिति समझौता 
किया और तत्पश्चात्‌ ३१ जुछाई सन्‌ १९५० को उसके साथ एक नयी संधि 
की । राजदूतों की नियुक्ति, दोनों देशों के नागरिकों के. आर्थिक अधिकारों 
आदि बातों के, साथ-साथ इस सचि द्वारा यह निश्चित किया गया कि भारत- 
सरकार और नैपाल की सरकार में सदा मित्रता और धानष्ठता रहेंगी और 
दोनों देश एक दूसरे की प्रभुता, प्रादेशिक खिरता तथा ख़तत्रता को स्वीकार 
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तथा उसका आदर करेंगे। दोनों सरकारों ने यह भी वादा किया कि वे 
एक दूसरे को ऐसी अ्रांतियों और संघर्षों की सूचना देती रहेंगी जिनका 
दोनों सरकारों में मित्रता के संबंध पर कुप्रमभाव पड़ता हो। इस संधि द्वारा 
समस्त पूर्वकालीन सधियाँ समास समझी गयीं । एक अनुच्छेद द्वारा यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया है कि यह संधि तब तक छागू रहेगी जब तक किसी 
सरकार के द्वारा, एक बरस की नोटिस के पद्चात्‌ , वह समाप्त न की जाय । 


भारत ओर नेपाल की उक्त संधि के पश्चात्‌ नेपाल में आंतरिक विघ्ठव 
हुआ | पिछले कुछ बरसों से नेपाछ के अनेक निवासी शासन-सुधार पर जोर 
दे रहे ये। महाराजा की उनके साथ सहानुभूति थी । किंतु वे देश के केवल 
नाममात्र के शासक थे। वास्तविक शासनाधिकार प्रधान-मंत्री को थे | यह पद 
भी सन्‌ १८४६ के पश्चात्‌ आनुवंशिक हो गया था। नव॑बर सन्‌ १९५७ सें 
नैपाल की स्थिति सहसा गंभीर हो गयी | सपरिवार महाराजा ने पहले तो अपना 
महर छोडकर नेपाछ के भारतीय राजदूताबास में 'शरण ली ओर तत्पश्चात्‌ वे 
भारत चछे आये | उधर नेपाछी कांग्रेस की अध्यक्षता में शासन-सुधार का जन- 
आंदोलन चला ओर समानांतर सरकारी संस्थाएँ स्थापित की जाने छगीं। नैपाल- 
सरकार ने महाराजा के तीन बरस के पोते को महाराजा घोषित किया किंतु 
भारत-सरकार ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया । इस प्रकार परिस्थिति 
और भी जटिल हो गयी। अंत में भारत-सरकार के हस्तक्षेप के कारण, एक 
समझोता हुआ जिसके द्वारा महाराजा त्रिग्ुवन वीर विक्रम शाह, जिन्होंने भारत 
में शरण छी थी, पुनः नेपाल के महाराजा खीकार किये गये । साथ ही साथ 
शासन-सुधार की दो घोषणाएँ की गयीं। पहली के अनुसार, प्रौद्र मताधिकार 
पर निर्बाचित एक संविधान-सभा खंकृत की गयी। यह यथासंभव नैपाल का 
संविधान बनाने को थी। दूसरी के अनुसार १४ मंत्रियों के एक मंत्रि-परिषद्‌ 
की व्यवस्था की गयी, जिसके सात सदस्य जनता के प्रतिनिधि होने को थे और जो 
संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार देश का केंद्रीय शासन संचालित करने 
को थी | नेपाछ का शासन आजकल इसी समझौते क अनसार हो रहा है । किंतु 
देश की स्थिति अमी तक पृर्णतया सुधर नहीं पायी है। भारत-सरकार यथा- 
संभव परामश ओर सहायता देकर नैपार की स्थिति सुधारने के लिए 
प्रयक्षशोल है | 
“ भारत और पाकिस्तान--खतंत्रता के पश्चात्‌ मारत और पाकिस्तान का 
'परेसरे सबंध ऐसा है कि सुगमता से समझ में नहीं आता। एक आर ती 
दोनो देदा जे लेंगमंग एक दर्जन ऐसे' समझोते किये हैं कि उनको परस्पर 


च 
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संबंध अच्छा हो जाय | ये समझौते साधारणतया दो मुख्य विषयों के हैं--( १ ) 
सरकारी, अद्ध-सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं के भगवान और पावने के संच्रध 
में (२ ) यातायात के साधनों और व्यापार के संबंध में | दूसरी ओर दोनों देशों 
में इतना अधिक मतभेद है कि उनकी दो समस्याएँ संयक्त-राष्ट्र-संघ के , 
विचागधीन हैं और कभी-कभी दोनों में यद्ध तक को चर्चा होने छगती है। 
मतभेद की मुख्य बातें निम्नलिखित हं--- 

(१ ) शारणाशथियों की संपत्ति--देश के विभाजन के कारण, पाकिस्तान 
के अधिकांश हिंदू भारत को ओर पूर्वी पंजाब के अधिकांश मुसलमान पाविस्तान 
को चले गये थे। चूँकि विभाजन बडी शीघृता से किया गया था और उसके 
साथ सांप्रदायिक बबंरता के अत्याचार हो रहे थे, इसलिए जितने छोग एक देश 
से दूसरे देश को गये, वे अपनी अधिकांश संपत्ति को अपने मूल देश में ही 
छोड़ गये । इस संपत्ति के कारण, दोनों देशों में मतभेद है। जनवरो सन्‌ १९४९ 
में इस संबंध में एक समझोता अवश्य हुआ था जिसके अनुसार शहरों की अचल 
संपत्ति की बिक्री या उसके विनिमय और चढ संपत्ति के एक देश से दूसरे देश में 
ले जाने के निरीक्षम के लिए संयुक्त कमीशनों की व्यवस्था की गयी थी | कालांतर 
में ऐसा विदित हुआ कि इस समझौते के अनुसार सतोषपूर्वक कार्रवाई नहीं 
की गयी है और शरणार्थियों की सप्त्ति पूर्ववत्‌ अधिकृत की गयी है| २६ जुलाई 
सन्‌ १९४९ को पाकिस्तान की सरकार ने, एक ओर्डनिंस द्वारा इस प्रकार 
की संपत्ति की बिक्की बंद कर दी और इसके कुछ दिनों पश्चात्‌, सर जफरुब्ला 
खाँ ने संयुक्त-राष्ट्र-संघ में दिये गये एक भाषाण में एक ऐसे निष्पक्ष न्‍्याया- 
लय की माँग पेश की जो शरणाथियों की संपत्ति का सर्वमान्य निर्णय कर सके । 
इतनी बात-चीत के द्वोते हुए भी शरणार्थियों की सपत्ति का कोई ऐसा निर्णय 
नहीं हो सका है जिससे दोनों देशों को संतोष हो ५ 


(२) आर्थिक बातें--आर्थिक प्रश्नों के संबंध भें भी दोनों दैझ्ीं में 
मतभेद है। खतंत्रता के पूथ देश का आथिक विकास समस्त देश को एक," 
इकाई मान कर किया गया था। अतएव विभाजन के कारण कुछ ऐसे प्रश्नीं ऋ 


उठना अनिवाय था जिनके कारण दोनों देशों में मतभेद हो॥। रेजे/ झंडे, 


' बैंकों में जमा धन, नहरें आदि ऐसी बातें थीं जिनके संबेध में/शर्वमान्य 


समझौता तुरंत ही न हो सकता,था। सीमा संबंधी झगड़े मी. अनिवाय थे । 
विस पर विभाजन के, कारण कच्चा मार उत्पादन करते जले कुछ मदेश 


' पाकिस्तान को चले गये थे, पर उनकी मील ,भारत “में थीं.।' खाद्यान्न की इंष्टि 


से भारत स्वपर्यात्त न रह गया था पर पाकिसान के पास आवश्यकता से अधिक 
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खाद्यान्न था। मतभेद की उक्त बातों के निराकरण के लिए कई समझोते किये 
गये। कुछ बातें हल भी हो चुक्री हैं ओर काहांतर में दूसरी बाते मी हल 
हो जायंगी। पर आजकल आश्थिक बातों के कारण दोनों देशों में मतभेद का 
असित्व है। 


(३ ) काइमीर की समस्या--कास्मीर के प्रश्न पर भी दोनों देशों में 
मतभेद है। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात्‌ काइ्मीर के महाराजा ने मारत और 
पाकिस्तान दोनों डोमोनियनों से यथारिथति समझौते किये थे। काहछांतर में उक्त 
समझोते के होते हुए भी, कबाइली जातियों ने, पाकिस्तान की सहायता से, 
रियासत पर हमले आरंभ किये जिनका रोकना महाराजा के लिए असंभव हो 
गया। ऐसा बिदित होने लगा कि रियासत उक्त चाछ द्वारा, जबरदस्ती 
पाविस्तान में मिला छी जायगी। ऐसी संकटशस्त परिस्थिति में महाराजा ने 
भारतीय संघ में सम्मिल्ति होने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली गयी । इस प्रकार काइ्मीर भारत का अंग बन गया भौर उसकी रक्षा के लिए. 
भारतीय सेनाएँ श्रीनगर को भेजी गयीं ओर वह नगर बचा छिया गया। 
कबाइली ओर पाक्षिस्तानी सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। चूँकि अब काश्मीर 
भारत का अंग था और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता था कि पाकिस्तानी 
सेनाएँ उस पर आक्रमण कर रही थीं इस छिए भाग्त-सरकार ने काश्मीर के 
प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसघ द्वारा निर्णत होने के लिए उसके विचाराधीन कर 
दिया । - उसने जाँच के छिए एक कमीशन की नियक्ति की जिसने १३ अगस्त 
सन्‌ १९४८ को अपना निम्नलिखित निर्णय दिया--( १ ) काश्मार की छड़ाई 
बंद कर दी जाय । यह बात १ जनवरी सन्‌ १९४९ से का्योान्बित की गयी। 
२७ जुलाई सन्‌ १९४९ को वे सीमाएँ भी निर्धारित कर दी गयीं जहाँतक 
पाक्सिान और भारत की सेनाएँ रह सकती थीं। (२ ) दोनों देशों भें एक 
विराम-संधि की जाय जिसके अनुसार पाकिस्तानी सेनाएं काइमीर से हटा ली 
जाये और तत्पस्चात्‌ भारतीय 'सेनाएँ भी रिय्रासत की रक्षा के अतिरिक्त, वहाँ 
से हटा छी जायें। ("३ ) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाय कि स्वतंत्रतापूर्वक 
लनानुमति द्वारा रियासत के भविष्य का निपटारा कर दिया जाय | एडमिरल 
चेस्टर निमिटज ( 0४) जनानुमति के अधिकारी नियुक्त हुए। किंतु इस 
. तिणेय की दूसरी बात के संदंध में मतभेद द्वो गया। पाकिस्तान ने काइ्मीर से 

' अपनी सेनाओं को हृदाने में आनाकानी की | कुछ दिनों तक और बातचीत 
. होती रही | अंत में कमीक्षन ने अपने निर्णय को वापस कर दिया और कार्मीर 
_ “का अक्ष एुनः संयुक्त राष्ट्रःसेघ के विधाराधीन हो गया:। 
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कुछ दिनों के पश्चात्‌ सुरक्षा-परिषद्‌ ने काब्मीर के प्रश्ष को पुनः उठाया । 
१७ दिसंबर सन्‌ १९४९ को उसने अपने सभापति, जनरल मेकनाटन को दोनों 
देशों के प्रतिनिधियों के परामश से इस प्रइन के हल का अधिकार दिया। 
उन्होंने दोनों देशो के प्रतिनिधियों से बातचीत की और तत्पश्चात हछ की एक 
योजना. बनायी जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थीं--( १ ) काइमीर का प्रइन 
निष्पक्ष जनानुमति के लोकतंत्रात्मक टंग से शीघ्र से शीघ्र हछ किया जाय । 
(२ ) दोनों राज्य एकमत से 'छड़ाई बंद करो” छाइन के दोनों ओर से अपनी 
सेनाएँ इस प्रकार हटा छे कि किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आशंका न 
रह जाय। (३ ) लडाई बंद करो” छाइन के दोनों ओर की काब्मीरी सेनाएँ 
. इतनी कम कर दी जायें जितनी शांति और व्यवस्था की रक्षा के लिए. आवश्यक 
हों। (४ ) दोनों राज्य एकमत होकर यह स्वीकार करें कि उनकी अनुमति 
से संयुक्त-राष्ट्स्‍रसघ का मंत्री जिस व्यक्ति को संयुक्त-राष्ट्रसंध का प्रतिनिधि 
नियुक्त करे वह छोकतंत्रात्मक, टंग से इस समस्या के हल का निरीक्षण करे । 

यह योजना भारत को स्वीकार ल थी। जिस बात की जॉच के छिए, 
भारत ने' कास्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंध के विचाराधोन किया था उसकी 
, ओर लेशमात्र भी ध्यान न देकर वह काश्मोर की समसस्‍्था को जटिलृतर बना 
रहा था। प्रदन तो यह था कि कोन राज्य आक्रमण का दोषी था। संयुक्त- 
राष्ट्रसंघ इस बात पर विचार कर रहा था कि अंत में काइमीर का प्रश्न किस 
प्रकार हल किया जाय। 

१४ मार्च सन्‌ १९५० को सुरक्षा-परिषद ने काइमीर की समस्या के हल के 
लिए, एक निर्णायक्र का नियुक्ति का अस्ताव पास किया | पाँच महीने के भीतर 
भारत और पाकिस्तान अपनी सेनाओं को हटाने को थे और तत्पश्चात्‌ निर्भायक 
महोदय जनानुमति के आधार पर छोकतंत्रात्मक टंग से काइ्थीर के प्रइन को हल 
करने को थे । सर ओवैन डिक्सन ( 7 0एछ७7 ॥)50%9 ) जो ऑस्ट्रेलिया 
के न्यायाधीश ये, इस प्रश्न के लिए. निर्भायक नियुक्त हुए। उन्होंने काध्मीर 
के प्रदन की जाँच करके अपनी रिपोर्ट तैयार की और यह्ट स्वीकार किया कि ' 
पाकिस्तान ने काइमोर पर आक्रमण किया है। किंतु उन्हें इस बात की नती 
जाँच करने का अधिकार था और न घोषणा करने का |, सुरक्षा-परिषद का 
' प्रस्ताव इस संबंध में चुप था।. अतएबर उन्होंने सुरक्षा परिषद से यह सिफारिश 
की कि काक्मीर की समस्या का हल परस्पर, वार्ताछाप द्वार भारत और 
पाकिस्तान पर छोड़ दिया जाय और ज़ब तक समझोता न हो जाय, छडाई बंद 
करो” की रेखा के अनुसार काश्मीर का प्रदेश पाकिस्तान ओर भारत के अधीन , 
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रहे। भारत को यह निर्णय भी अमान्य था। इसके संबंध में सबसे अधिक 
आश्रर्य की बात तो यह थी कि पाकिस्तान को आक्रमणकारी मानते हुए भी 
संयुक्त-राष्ट्रसंघ उसके विरुद्ध बह कारवाई करने में दिचवकिचाता था, जो 
साधारणतया इस प्रकार के राज्यों के साथ की जाती तथा उसके चघाटर के 
अनुसार को जानी चाहिये थी। 

३० अप्रैल सन्‌ १९५१ को सुरक्षा-परिषद ने नॉथे केरोलिना ( ए0का 
(970]77& ) विद्व-विद्यालय के अध्यक्ष डा० फ्रैंक ग्रेहम ( ॥07, +#78४८ 
७7'8787 ) को, काइम।र की समस्या के हल के लिए संयुक्त-रष्ट्र-संध का 
प्रतिनिधि नियुक्त किया । उन्होंने सुरक्षा-परिषघद्‌ के समक्ष इस समस्या के हल 
के संबंध में चार रिपोर्ट प्रस्तुत कीं । भारत को उनमें से एक भी मान्य न थी | 
६ नवंत्रर सन्‌ १९५२ को सुरक्षा-परिषद्‌ ने इस संबंध में एक नया प्रस्ताव पास 
किया । भारत को वह भी अमान्य था। इन सबमें इस बात का प्रयत्न किया 
गया था कि “थुद्ध बंद करो” रेखा के दोनों ओर बिरोधी सरकारें कितनी कितनी 
सेनाएँ रखें। भारत पाकिस्तान की सेना के होने का विरोधी था। चूँकि 
काबमीर भारत में सम्मिलित हो गया था इसलिए वह पाकिस्तान को आक्रमक 
देश समझता था । अत; वह चाहता था कि पाकिस्तान के साथ वही बर्ताव 
किया जाय जो आक्रमक देशों के साथ किया ज्ञाता था। ऐसा विदित होता 
था कि संयुक्तनराष्ट्र-संघ काश्मीर के विभाजन की आर देख रहा था, किंतु भारत , 
काइमीर को अपना अंग समझता था | 


सन्‌ १९५३ में काध्मीर में विप्वकारी आंतरिक परिवतेन हुए । काध्मीर के 
प्रधान मन्रो, शेख मुहम्मद अब्दुला, स्वतंत्र काइमीर की कव्पना से प्रभावित हो, 
विदेशियों के षड़यंत्र का शिकार बनने छगे । उनके कुछ भाषण भी नीतिमचा- 
विहीन थे। उनकी मंत्रिपरिषद में भी मयंकर मतभेद था। 'अतः सदरे-रियासत्र 
ने उन्हें प्रधान मंत्री के पद से हटाकर, बख्खी गुलाम मुहम्मद को प्रधानमंत्री 
नियुक्त किया । शेख अब्दुछा गिरफ्तार करके नजुरबंद कर दिये गये। इस 
परिवर्तन की प्रतिक्रिया पाकिस्तान में भी हुईं। वहाँ के प्रधान मंत्री' मिस्टर 
मुहम्मगञअली ने भारत के प्रधान मैत्री पं० जवाहरछार नेहरू से भेंट करके 
विश्वाए-विनिमय की इच्छा प्रगढ की। दोनों का सम्मिलन भी हुआ । कुछ दिनों के 
पश्चात ५० जवाहरलाल नेहरू ने' भी पाकिस्तान जाकर मिस्टर मुहम्मदअली 
ये बातचीत की । किंठु अभी तक कोई ऐसा समझौता नहीं दो. पाया है जो , 
300 ६ वरान्य हो । ऐसा विदित होता है कि काइमौर की समस्या की , 
है, वर बॉतजिप से दी हो, सकेगा, किसी बाह्य संगठन के इंस्तक्षेप अथवा 
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मध्यस्था से नहीं। कितु जब तक ऐसा समझौता न हो जाय तब तक दोनों 


देशों में मनोमालिन्य का होना अनिवाय है। 

(४) हेदराबाद की समस्या--हैदरात्राद और जूनागढ के कारण भी भारत 
और पाकिस्तान में मतभेद है | इन रियासतों के शासक तो मुसलमान थे, पर 
अधिकतर निवासी हिंद थे । ब्रिटेन की प्रभुसत्ता के हटने पर, भौगोलिक अनि- 
वायता की अबवहेलना करके, जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान 
में मिछाना चाहा और निजाम ने, यह जानते हुए भी कि रियासतें खतंत्र न हो 
सकती थीं, खतंत्र होने का विचार क्या | इस संबंध में भारत-सरकार की नीति 
जनानुमति के अनुसार आचरण की थी। जूतागढ़ के नवाब के पाकिस्तान चले 
जाने पर, जनानुमति के निर्णय के अनुसार, वह रियासत भारत में मिला ली गयी। 
पाकिस्तान को यह बात नापसंद थी। हैदराबाद के साथ पहले तो यथास्थिति 
समझौता किया गया पर निजञ्ाम को सरकार उसके अनुसार न चलती थी । उसे 
कई बार चेतावनी दी गयी, पर परिणाम कुछ भी न निकला । रियासत में, इत्ति- 
हादुल मुसल्मीन की सहायता से सैयद कासिम रिजुबी और उसके रजाकर साथी, 
उत्पात मचा रहे थे | हिंदू जनता तथा उन सुसंलमानों पर भी जो रियासत के 
भारत के मिलने के पक्ष में थे, मरयंकर अत्याचार हो रहे थे और निजाम की 
सरकार उनके दमन के संबंध में निष्क्रिय थी। अंत में भारत-सरकार ने हैदराबाद 
के संबंध में एक इवेतपत्र प्रकाशित किया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया 
था कि “भारत-सरकार हैदराबाद के कुशासन को अकमंण्य होकर नहीं . 
देख सकतो । भारत और देदराबाद के संबंध-निर्धारण का एकमान्न तरीका. 
यह है कि रियासत भारतीय संघ में मिल जाय और उसका लोकतंत्रीक्रंण 
किया जाय |? निजाम ने इसे अस्वीकार किया। फल्खरूप हैदराबाद के 
विरुद्ध पुलिस कारवाई की गयी और अंत में निजञाम ने यह स्वीकार कर 
लिया कि हैदराबाद की रियासत भारतीय संघ में मिल, जायगी और उसका 
शासन-प्रबंध छोकतंत्रात्मक प्रणाली के अनुसार किया जायगों।, कोलांतर में 
निज्ञाम ने भारत के छोकतंत्रात्मक गणराज्य के संविधान को 'ख्ीकार करके 
अपनी र्यासत को संघांतरित राज्य में परिवर्तित कर दिया है। राष्ट्रपति ने 


उन्हें अपनी रियासत का राज़प्रमुख नियुक्त किया है। क्‍ 
हैदराबाद की उक्त गतिविधि पाकिस्तान को नापर्सदें थी। उसने हेदराबाद 


' की पुलिस कारवाई को संयुक्त-रा्ट-सघ के, विश्वारर्थ उसके सम्मुख रखा। 
'पर' कुछ परिणाम ने निकछा | ' हैदरात्राड़' की. समस्या भारत की आंतिरिक्त | 


समस्या थी और इसके संबंध में संयुक्तन्‍्रा्ट्स्ंध को किसी प्रकार के इस्तेक्षेप 
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का अधिकार न था। इस स्पष्ट बात के होते हुए भी, पाकिस्तान को हैदराबाद 
के सबंध में जबरदस्ती का आभास होता है। फलस्वरूप हैदराबाद और 
जुतागढ के विषय में भी, दोनों राज्यों में मनोमालिस्य है । 

(५) विदेशी राज्यो' का प्रभाव--विदेशी राज्यों की नीति के कारण 
भी भारत और पाकिस्तान में मनोमाहिन्य है। हम ऊपर बतला चुके हैं कि 
द्वितीय महासमर के पश्चात्‌ संसार के ' अधिकांश देश दो गुट्टों में बिभाजित 
हो गये हैं और भारत ने उन दोनों के प्रति तटस्थ रहने का निर्णय किया है। 
॥ह बात हृदथ से न तो अमरीकी गुट्ट पसंद करता है और न रूसी गुट्ट | 
यदि भारत और पाकिस्तान का मनोमालिन्य दूर हो जाय ओर दोनों देश एक 
दूसरे का साथ देने लगें, तो यह आशंका निमूल नहीं कि वे एशियायी राज्यों 
का नेतृत्व करके एक तीसरे गुट्ट का निर्माण करेंगे जो अमरीकी ओर रूसी 
गुद्ट को निर्धारित सीमा में रहने के लिए बाध्य करेगा | संसार के विभिन्न 
देश भारत ओर पाकिस्तान के इस प्राधान्य के अनुकूल नहीं हैं। फलस्वरूप 
वे भारत ओर पाकिस्तान के मामलों पर निष्पक्षता से विचार न करके, अपने 
स्वार्थ के अनुसार उन पर विचार करते है और कमी-कमी ऐसी बातें कह 
डालते हैं जिनके कारण प्रत्येक देश दूसरे देश के अधिक निकट आने की अपेक्षा, 
उसके विरुद्ध भड़क तथा उससे दूर हो जाता है । ह 

(६) सांप्रदायिक वेमनस्थ--भारत और पाकिस्तान के मनोमालिन्य 
का सर्वप्रधान कारण सांग्रदायिक वैमनस्थ है। रक्तपात ओर नर-सहार के 
जिस दूषित वातावरण मे देश का विभाजन हुआ था उसकी दुखद स्मृतियाँ 
आज भी संबद्ध व्यक्तियों को सता रही हैं। तिसपर स्वतंत्रता के पश्चात भी 
उसी प्रकार के शशंस कार्य होते जा रहे हैं जिनके कारण छातों की संख्या में 
एक देश के निवासी दूमरे देश की ओर जाने छगते हैं ओर, शरणार्थियों की 
बिकट समस्या द्वोनों देशों के सम्मुख उपस्ित हो जाती है। जनवरी सन्‌ 
१९५० से इस प्रकार के अनेक कार्य विशेषतया पाकिस्तान में हुए 
और छात्ों की संख्या में सताये गये अथवा भयभीत हिंदू भारत को आने 
लगे । प्रतिक्रिया-स्रूप पश्चिमी बंगाल के मुसल्मान भी पाकिस्तान की ओर 
जाने लगे | वातावरण इतना अधिक छुब्घ हुआ कि दोनों देशों में युद्ध की 
धर्चा होने लगी | इसे रोकने के लिए ८ अप्रैल सन्‌ १९५० को नेहरू-लियाकत- 
भछी समझोता हुआ | इसको मुख्य शर्तें' इस प्रकार हैं--. फ 

| (१ ) दोनों देशों को सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि बे अपने 
'प्रमन्‍्त शैनाविकार-में, धर्म के . आधार पर विभेद किये बिना, अव्यसंख्यकों 
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हो, तो ३१ दिसंबर सन्‌ १९५० तक, उसके मालिक के वापस आने पर, वह 
उसे छोटा दी जायगी । यदि ऐसा संभव न हो तो सबंधित सरकार उसके पुनर्वास 
की व्यवस्था करेगी | ( २) यदि किसी अचल संपत्ति का मालिक वापस न आवबे, 
तो उसके मालिकाना अधिकार में किसी प्रकार का अतिक्रमण न किया जायगा 
ओऔर वह उसे ब्रिक्री या विनिमय द्वारा किसी दूसरे शरणार्थी था अन्य व्यक्ति को 
दे सकेगा | अल्पसख्यकों के तीन प्रतिनिधियों तथा सरकार के एक प्रतिनिधि 
की कमेटी ऐमी संपत्ति की टस्टी की भाँति काम करेंगी। कानून के अंतर्गत 
कमेटी ऐसी संपत्ति का किराया बसूछ कर सकेगी | 

( ३ ) पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बगाछ, आसाम और त्रिपुरा के राज्यों के 
संबंध में दोनों सरकारें इस बात में एकमत हैं कि बे (अ ) सामान्य अवस्था 
के पुनस्संस्थापन के लिए. अपने प्रयत्न जारी रखेंगी ओर अव्यवस्था को पुनः 
आने से रोकने के लिए उपयुक्त कारवाई करेंगी। ( ब ) उन सब छोगों को दंड 
देंगी जो किसी व्यक्ति के शरीर ओर सपत्ति के प्रति अपराध या किसी अन्य 
फोजदारी अपराध के दोषी हों । अव्यवस्था को रोकने के लिए. जहाँ आवश्यक 
हो, सामूहिक जुर्माने किये जायेंगे। यदि आवश्यक हो तो अव्यवस्था करने- 
वालों को शीघ्रातिशीघ्र दंड देने के लिए विशेष न्यायालय नियुक्त किये जायँंगे | 
(स ) लड़ी गयी संपत्ति के पकड़ने के लिए यथाश'क्त प्रयत्न करेंगी | (द ) 
ऐसे साधन अपनावेंगी जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के सहयोग से भगाई' 
गयी स्त्रियों का पता लगाने में सद्दायता देंगे | ( य ) जबरदरतो किये गये धर्म 
परिवर्तन को अभिज्ञात न करेंगी। अव्यवस्था की अवधि में किये गये घर्म-परि- 
बरतेन जबरदस्ती किये गये घर्म-परिव्तन समझे जायँंगे। जिन व्यक्तियों मे जबरदस्ती 
दूसरों का धर्म-परिवतेन किया है वे दंडनीय समझे जायेंगे । (२) हाल की 
अव्यवस्था के कारणों की जाँच तथा भविष्य में उसके रोकने के लिए सिफारिश! 
करने को एक जाँच कमीशन नियुक्त करेंगी। कमीशन का सभापतित्व हाईकोर्ट 
का कोई न्यायाधीश करेगा और उसके सदस्य ऐस व्यक्ति होंगे जिनमें छोगों को 
किद्यास हूं।। ( रू ) शाीघरातिशीघत्र ऐसी कारबाई करेंगी कि सांप्रदायिक वैमनस्य 
को बढ़ाने वाली बातों का प्रचार न हो । जो इस अपराध के दोषी हा उन्हें 
कठोर दड दिया जायगा। (व) इस ग्रकार का प्रचार-कार्य न होने देगो जिससे 

देश क प्रदेश पर अतिक्रमण दाता हो या छड़ाई छिंड़ने की आशंका 
डपन, हो । जो व्यक्ति ऐसे अपराध के दाषी हों उनके विरुद्ध करवाई की जायगी। 

६.४.) जोगों में विश्वास उत्पन्न करने की दृष्टि से, जिससे शरणार्थी अपने 
पैडे-ऑफीट जाये, दोनों, सरकारों ने अव्यवस्थित प्रदेशों में, आवश्यक अवधि 
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तक, अपने एक-एक मंत्री को रखने तथा पूर्वी बंगाछ, पश्चिमी बंगाल और 
आसाम के मंत्रि-परिषदों में अृल्पे-संख्यकों के एक ग्रतिनधि सम्मिल्कि करने का 
निश्चय किया है। आसाम के।|मंत्रि-परिषद में पहले ही से ऐसा मंत्री है। पूर्वी 
बंगाल और पश्चिमो बंगाल के मंत्रि-परिषदों में शीघ्‌ ही एक ऐसा मंत्री नियक्त 
किया जायगा | 

(५) इस समझौते के कार्याविन्‍त करने में सहायता पहुँचाने के लिए. दोनों 
सरकारों ने निश्चित किया है, कि उपयुक्त (४) में सांकेतित मंत्रियों के 
अतिरिक्त वे आसाम, पूर्वी बंगाल ओर परिचमी बंगाल के लिए. अलग-अलग 
एक अव्प-संख्यक कमीशन नियक्त करेंगी। कमीशन इस बात की जॉच करेगा 
कि समझीोता किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है। वह उसके स्ब॑ध में 


ख्िफारिश भी कर सकेगा । ह है 
मे हरू-ल्याकतअछी समझौता अपने काछ का एक महत्वपूर्ण समझौता 


था। कुछ छोगों के मतानुकूछ “उसके कारण भारत और पाकिस्तान के परस्पर 
संबंध का एक नया अध्याय आरंभ हुआ है?”। दूसरे छोग उसे व्यथे समझते 
हैं| उनके मतानुकूछ समझौते में एक मी ऐसी बात न थी जिसके संबंध में 
पहले से ही समझौता न हो गया हो । समझीता करने से ही सब्र कुछ नहीं हो 
जाता | उसके कार्यान्वित करने की इच्छा, समझोता करने की इच्छा से अधिक 
आवश्यक थी । इस प्रतिकूछ मत के होते हुए भी हमें यह खीकार करना पड़ेगा 
कि समझौते के पश्चात दोनों देशों में सांप्रदायिक उत्पात कम हो गया है और 
बहुत से शरणार्थी अपने-अपने घरों को लौट गये हैं। इस समझौते के पश्चात्‌ 
कुछ व्यापारिक समझौते भी हुए हैं, जिनसे दोनों देशों का परस्पर संबंध पहले 
' की अपेक्षा अेष्ठतर हो गया है। 
भारत और पाकिस्तान में मनोमालिन्य के उक्त कारणों की समीक्षा के 
पश्चात्‌ हमें यह जान कैना चाहिये कि उक्त मनोमाल्त्य चिरकालछोन नहीं हो 
सकता । दोनों देश अतिकाढ से एक ही देश के अंग रहे हैं। उनकी अनेक 
बातें दोनों देशों को एक इकाई मानकर की ग्यी हैं। काछांतर में जैसे-जैसे” 
नयी समस्याएँ उपस्थित होंगी, उन्हें एक दूसरे की ओर खिंचना पड़ेगा। 
विभाजन-जनित समस्याओं के कारण इस समय उनमें मतभेद है। किंतु ये 
समस्याएँ क्रमशः इल होती जा रही हैं। अब काइमीर की समस्या ही एक . ' 
ऐसी महत्वपूर्ण समस्या है जिसके विषय में दोनों देशों में मतभेद है| कुछ छोगों.। 
. , का यह विचार है कि परस्पर वार्तालाप द्वारा यह समस्या भी हछ की जा सकतो 
, है। भारत की ओर से. जनवरी सन्‌ १९५० में, एक ऐसे समझोंते. की भी. , 
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बातचीत आरंभ हुईं थी कि कोई भी देश दसरे पर आक्रमण न करेगा। 
काइम'र के समस्या के हल के बिना, पाकिस्ताए ऐसे समझाते के लिए तैयार 
न था। फिर भी ऐसे समझौते की इच्छा दोनों“केशों में समान रूप से विद्यमान 
है। संसार की समस्याएं भी नित्यप्रति जव्छतर होती जा रही है। यह आशंका 
सर्वथा निमूठ नहीं कि किसी भो समय संसार संकटभस्त हो जाय। ऐसी 
अवस्था में दोनों देशों की रक्षा के लिए यह आवश्यक होगा कि वे मिलकर 
अपनी नीति को निर्धारित करें। सारांश यह कि भारत ओर पाकिस्तान का 
मौजूदा मनोमाव्न्य अस्थायी है और कालांतर में दोनो देशों की मित्रता और 
घनिष्ठता अवश्य मावा है । 
भारत और संयुक्त-राष्ट्र संघ--अपने पर-राष्ट्रसंबंध के संचालन में, 
भाग्त जब कभी जिस किसी टंंग से सभव हो, संसार की शांति को बढ़ाना 
चाहता है। वह उन उद्देष्यों की पूर्ति के लिए, संयुक्त राष्टसंध का अधिक से 
अधिक प्रयोग करना चाहता है जिनके लिए' वह स्थापित किया गया है। 
अतएब भारत संयुक्त-राष्ट-संघ का सदस्य है। उसके प्रतिनिधियों ने उसकी 
विभिन्न संस्थाओं के विचारों में भाग लिया तथा उनके इल में महत्वपूर्ण सहयोग 
प्रदान किया है। उसने अपनी भी दो समस्याएँ, उसके द्वारा निर्णय के लिए, 
उसके समक्ष रखी हैं--( १ ) दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के प्रति बतांब की 
समस्या और ( ९ ) पाकिस्तान द्वारा काइ्मीर पर आक्रमण की समस्या | पहली 
समस्या के सैद्धांतिक सत्य को संयक्त-राष्ट्र-संघ मे साकार कर लिया है, पर वह 
उसके संबंध में कोई ऐसी करवाई के करने में असमर्थ है जो दक्षिणी अफ्रीका 
की सरकार को भारतीयों के प्रति अच्छे बताव के लिए. बाध्य कर सके। भारत 
में संयक्त-राष्ट्रसंध की उक्त मनोब्ृति के कारण कुछ असंतोष है। यही बात 
पाकिस्तान की समस्या के विषय में भी कही ज्ञा सकती है'। संयक्त-राष्ट्र-संघ 
पाकिस्तान को आक्रमक घोषित ने करके, अंतर्राष्ट्रीय गुत्थियों के कारण, 
उस समस्या पर ऐसे दृष्टिकोण से बिचार कर रहा है, जो भारतीयों को मान्य 
नहीं है। फिर भी मारत संयक्तन्राष्ट्रःसंध से सहयोग कर रहा है। उससे 
एडियाथी सम्मेलन, संयक्त-राष्ट्रन्संघ के अंतर्गत, किये हैं। कोरिया की समस्या 
के इक के लिए उसने जिस दृठता से काम किया है वह सराहनीय है । उसने 
कन्‍राष्ट्र संघ की विभिन्न ससथाओं की संदस्यता स्वीकार करके, अंतर्राष्ट्रीय 
शाति के छिएः बन्मूल्य सहयोग प्रदान किया है। संयक्त-राज्य-्भमरीका के 
कत्यविक प्रभाव्र के कारण कुछ लोगों की यह धारणा है कि संयक्त-राष्ट्रसंघ को 
आजा का इनन दो गया है । भारत-सरकार अभी 'तक्न सर्वथा इस मत के 
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अनुकूछ नहीं कही जा पक भारत के कुछ छोगों में इस्तु/अकार की 
मनोबृत्ति का उदय हो रह विशेष कर इसलिए कि उसने भारत की 


समस्याओं पर उस हृढ़ता से विचार नहीं किया है, जो कोरिया के विषय में 
दिखलायी गयी है । 
पर-राष्ट्र-संबंध के मऊ सिद्धांतों का व्यावहारिक स्वरूप--भारत को 
पर-राष्ट्र-नीति के मूल तत्वों का विवरण हम इस अध्याय के भारंभ में दे चुके 
हैं। ऊपर पर-राष्ट्र-संबंध-संचालन की महत्वपूर्ण बातों का मी विवरण हो चुका 
है। क्या इन दोनों में सामंजस्य है ! बहुत अंश तक अवब्य है। भारत संसार 
की शांति बढ़ाने के लिए प्रयक्षशील है। कोरिया के संबंध में उसके प्रयत्न इस 
बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। वह संयक्त-राष्ट्रसंघ की भी उसके उद्देश्यों की पूर्ति 
में सहायता कर रहा है। उसने अपने दो मामले उसके विचाराधीन कर रखे 
हैं। भारतीय प्रतिनिधि उसकी विभिन्न कमेटियों के विचारों में भाग छेते हैं । 
भारत ने अस्छांटिक पेक्ट की भाँति अछग संस्थाओं के निर्माण द्वारा 
संबक्त-राष्ट्रसंघ के प्रभाव को घटाने का प्रयत्ञ नहीं किया है। वह एशिया 
का निबछ जातियों को ऊपर उठाने में प्रयत्षशोल है। इंडोनेशिया और वियतमिन्ह 
रिपव्लिक के संबंध में किये गये उसके काम इस संबंध में उल्लेखनीय हैं। उसने 
फ्रांस ओर हॉलेंड की नाखुशी का ख्याठ न करके इन देशों की खुल्लम-खुल्छा 
सद्दायता की है। वह यह नहीं चाहता कि एशियायी देशों में ऐसी सरकारें 
हों जो विदेशी सेना के बछ पर देश पर शासन करें।, इसी उद्देश्य से 
ह कोरिया की छड़ाई को दांतिएर्ण तरीकों से इल करना चाहता था और 
स्वर्य अपने क्षेत्राधिकार से,, जनानुमति के आधार पर, फ्रांसीसियों और' पृर्तगालल 
 बाढों को निकालना चाहता है। उससे अपने पर-राष्ट्रब्संबंध भी खापित कर 
लिये हैं । पर क्‍या वह्द तव्खता की नींत में सफल हुंआ है ! इस प्रइन का 
उचर भी हमें हाँ? में ही देना पड़ेगा । भारत ने दो गुट्ठों में से अब बुक 
किसी का साथ इस प्रकार नहीं दिया है कि वह एक पक्षीय समझ दिया 
क्यू । यदि, एक ओर वह संयुक्त-राइ-संघर के साथ है तो पुसरी ओर, अपनी ' 
 केज्ाओों को, ओरिया की. कद्ाई में सश्मिल्नित न करके, उससे अमरीको कप, 
फ़ागा;, बढ़ीं किया दे.।, यदि एच शोर वह छाछ चीन को,अभिन्ञात करके 
' छाड्लासरिषद में, उसे; स्थान 3 दिल्लाना बाइता है. तो दूधरी ओर तिब्बत में उसके , 
: ब्ैलिक भाकमण को, गलत बतक़ासे, के ,कारण बरढ.साम्यवादी रूस का सकी 
"अब । बढ़ा शासक । तारश,वद कि ब्रद, प्रसयेक्त, अंतर्राशोत परत, पर न्याय 
की इंहि मे, विचार काता, है, , फेंकी एक पत्र केसद को. मांति नहीं, (5: 
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परशाष्ट-नीति की आलोचना- पर-सं'#श्रीति के विषय में आजकल 
भारत में तीन विभिन्‍न वर्गों के छोग पाये जाते #$) पहले वर्ग वाले आदशवादी 
कहे जा सकते हैं। ये मनुष्य के अधिकतम नैतिक विकास के पक्ष में है। 
फल्खरूप ये सेना, युद्ध, पर-राष्ट्रनीति आदि सभी बातों को अनावश्यक समझते 
हैं। भारत की मौजूदा स्थिति में ऐसे छोगों का कोई खान नहीं । व्यावहारिक 
जीवन में आदशवाद कपोछ-कल्पना के समान है । दूसरे वर्ग वाले फासिस्टवाद 
की ओर झुके हुए हैं। वे छोटी-छोटी बातों से कद हो छढाई या बदछे की 
चर्चा करने छगते हैं। पर-राष्ट्र-संबंध संचालन में वै अधिक उत्साही हो मारत के 
खोये हुए प्रदेशों को पुनः अधिकृत करना चाहते हैं। भारत की मौजूदा 
स्थिति मे इन छोगों का भी कोई स्थान नहीं है। तीतरे वर्ग के छोग यथार्थवादी 
कहे जा सकते हैं। ये कब्पना के संसार में न रहकर वासबिक संसार के 
अनुसार पर-राष्ट्रनीति निर्धारित करना चाहते हैं। यदि एक ओर ये मनुष्य 
के नैतिक विकास पर जोर देते हैं तो दूसरी ओर सेना और युद्ध की आव- 
शैयकता को स्वीकार करते तथा युद्ध के छिएः तत्पर रहने पर भी जोर देते हैं । 
भारत की मौजूदा सरकार यथाथेवादी दृष्टिकोण की है और इसी के अनुसार 
अपनी पर-रष्ट्-नीति को निर्धारित तथा पर-राष्ट्र-संबंध का संचालन कर रही है। 

कुछ यथार्थवादियों के मतानुकूछ खतंत्र भारत का पर-राष्ट्र-संबंध संचालन 
उतने अच्छे ढंग से नहीं किया गया है जितने अच्छे ढंग से वह अन्यथा किया 
जा सकता था । उनके विचारानुकूछ भारतीय राजनीतिजशों में दुर-दर्शिता का 
अभाव तथा वक्तव्य निकालने और भाषण देने की अनुपम रूचि है | फल्खरूप 
वे कभी-कभी ऐसी बातें कद्द डाठते हैं जिनके विरुद्ध कुछ ही दिलों में उन्हें 
आधरण करना पड़ता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रमंडल में भारत के खान 
का उल्लेख किया जा सकता है। जंब संविधान समा में, ध्येय संबंधी प्रस्ताव 
खीकृत हुआ था, उसी समय भारतीय राजनीतिशों को, राष्ट्र-मंडल की सदस्यता 
की आवश्यकता पर विखार कर लेना चाहिये था। किंतु ध्येय संबंधी प्रस्ताव को 
खीकार तथा भारत की सर्च प्रभ्॒त्व-संपन्‍न छोकतंत्राव्मक गण-राज्य घोषित करके 
राष्ट्र-पंडल की रियायतों तथा लामों के लिए उसकी सदस्यता को स्वीकार करना 
कुछ ठीक नहीं प्रतीत होता है। यह सच है कि व्यवहार में खतंत्र भारत और 
राष्ट्रमंडछ के सदस्य भारत, में कुछ भी अंतर नहीं है। किंद अंतर्राष्ट्रीय चगत 
कु, सोधार्तया वास्तविकता पर उतना जोर नहीं दिया जाता जितना कानूनी 
होरीकियों पर 'और इस दृष्टि से यह स्वीकार करना अनिवार्य है कि सर्वभ्रमुत्व- 
सफन छांकव्रेतरात्मक ग़ण-राज्य और राष्ट्रमंडल के सदस्य वमेंठयकुअपहैओं । 
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दूसरी ' बात जिसके संबुं में भारत के पर-राष्टर-संबंध-संज्नठिन की 
आलोचना की जाती है वह ₹ अऊमोर की ' समस्या है। इसमें संदेह नहीं कि 
पाकिसान ने भारत पर आक्रमण किया था और भारतीय और पाकिस्तानी 
सेनाएँ एक दूसरे के सामने थीं। युद्ध छिड़ जाने को मी आशंका थी। इसका 
प्रभाव पाकिस्तान पर उतना ही अधिक पडता जितना भारत पर | फिर भारत; 
. अति व्यग्नता से परस्पर वार्तालाप किये बिना, इस समस्या को संयुक्त-राष्ट्र-संघ 
के समक्ष क्‍यों के गया? क्‍या उसने इस बात पर विचार किया था कि 
पाकिस्तान का रुख इसके संबंध में क्‍या होगा! क्‍या उसका इस बात में 
विश्वास था कि संयुक्त-राष्ट्र-संघ के सदस्य अपने हित का ध्यान न करके 
नितांत सत्य के पक्ष में अपना मत अ्रकाश करेंगे। गत सो बरसों का 
अंतर्राष्ट्रीय इतिहास इस निष्कर्ष के अनुकूछ नहीं कद्दा जा सकता। राष्ट्रीय 
स्वार्थ-साधन उसका मूलमंत्र रहा है। काइमीर की समस्या को संयुक्त-राष्ट्र:संघ 
के विचाराथे, उसके समक्ष रखने के पूर्व, भारत को इन बातों पर विचार कर 
लेना चाहिये था । उसे विपक्षियों की दलीलों तथा अंतर्राष्ट्रीय घगत के रेये 
के अनुसार ही अपने सब कामों को करना चाहिये था। ऐसा न करने के कारण 
काइमीर की समस्या राज्यों के गोरखधंधे में उलझ गयी है और उसका ऐसा 
निर्णय दृष्टिगोचर नहीं होता, जो भारत की मान-मर्यादा तथा सत्य के अनुकूल दो । 

तीसरी बात जिसके संबंध में भारत की पर-राष्ट्रनीति की कड़ी आलोचना 
की जा रही है, वह मुद्रा-अवमूल्यन की है।' १३ सितंबर सन्‌ १९४९ को 
भारत ने इंगलेंड के साथ-साथ अपने रुपये का अवमूल्यन कर दिया | इस 
संबंध में विशेषशञों का परामश लिया गया या नहीं और यदि लिया गया तो 
उनके पशम्न के अनुसार काम किया गया या नहीं, ये विवादास्पद प्रश्न हैं । 
किंतु यह निश्चित है कि पाकिस्तान का परामर्श नहीं लिया गया। अब तक 
भारत और प्राकिस्तान के रुपये के मूल्य में किसी प्रकार का अंतर न था। ' 
किंतु इस तिथि के पश्मात्‌ हो गया । पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमृल्यन 
नहीं किया।। फलस्वरूप मारत के छम्मय १५०) पाकिस्तान, के १००) रुपये 
के बरागर हो गये। उन दिनों पाकिस्तान की नीति की कड़ी आलोचना की '' 
गयी । यहाँ तक कह डाला गया कि पाकिस्तान की भार्यिक,ख्थिति कुछ दी 
दिनों में डाँवाडोल हो जायगी। किंठ वास्तविक स्थिति इसके भिन्‍न' निकली । 
. खाद्यान्न के संकट के कारण सन्‌ १९५१ के आरंभ में भारत ने' पाकिस्तान के 
साथ एक व्यापारिक समझौता किया. जिसमें उसे पाकिस्तान के रुपये की 
विनिमय की दर को उसकी हो शर्तों पर खीकार करना पड़ा | 
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तत्झता की नीति की मी कड़ी आलोचओ की जा रही है। संसार की 
मौजूदा स्थिति में या तो निबंछ शक्तियाँ तटखथ ऊंद-सकती हैं या महाश क्तियाँ 
भारत ऐसा राज्य, जो एशिया के मध्य में स्थित हैं और बिसके चारों ओर ऐसी 
स्थिति है कि किसी भी समय आग उमड़ सकती है, तथ्ख् रह सकता है 
अथवा नहीं, यह एक विवादास्पद बात है। तटखता की नीति के कारण, संसार 
के विभिन्‍न राज्य, भारत के प्रति वह सहानुभूति नहीं दिखछा रहे हैं जिसका 
वह वास्तव में अधिकारी है। सयुक्त-राष्ट्रसंघ में आज उमका प्रभाव इतना अध्कि 
नहीं जितना पहले था। वह संस्था ही अपने उच्चादशों से गिरत। हुईं दिखलाथी 
पड रही है। सारांश यह कि तटखता की नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत 
में भारत का स्थान उतना ऊँचा नहीं है जितना वास्तव में होना चाहिये। 
पर-राष्ट्र-नीति के मुठ आधार--क्या भारत को अपनी पर-राष्ट्र-नीति में 
परिवर्तन करना चाहिये | इस दिद्या में पहछा पग उठाया जा चुका है। तटखता 
को नयी व्याख्या की गयी है। यदि भारत के द्वितों पर आघात होता हो या उसकी 
सुरक्षा खतरे में हो, तो वह तटस्थता की आड़ में ऐसी बातों को सहन न करेगा। 
संभवत मारत को अपनी पर-राष्ट्-नीति में कुछ अन्य परि4तेन भी करने पढेंगे । 
उसकी पर-राष्ट्रन्नीति का उद्देश्य यह होना चाहिये कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसका 
बह स्थान हो जाय जिसका वह अधिकारी है। इसके दो आधार हो सकते हैं-«« 
(१ ) सामूहिक सुरक्षा का आधार और (१२ ) प्रादेशिक पैक्ट का आधार । 
सामूहिक सुरक्षा संयुक्तन्राष्दू-संघ की सफलता पर निभर करती है॥ यह संस्था 
शक्तिशाली तो है पर इतनी दाक्तिशाली नहीं कि उस पर पूणंतया विश्वास 
किया जा सके । भारत ने अमी तक किसी प्रादेशिक पैक्ट का (निर्माण नहीं 
किया है | उसने अपने निऋटबर्ती देशों से व्यापारिक संधियाँ अवश्य की हैं, पर 
वे संधियों इस प्रकार की नहीं है कि उनके आधार पर भारत की सुरक्षा आधारित 
की ला सके । इन दोनों से भी अधिक महत्वपूण बात आंतरिक हढ़ता है । 
सफल पर-राष्टर.लेबंध के छिए. यह आवश्यक है कि आंतरिक बातों में देश को 
किसी का सुंद न ताकना पड़े । भारत की स्मिति, आलकक ऐसी, नहीं है । 
म्रांतरिक बिका6 के किए वह दूसरे देशों पर निभर है। ऐसी अधस्था में किसी 
कि।ला . अंतर्राष्ट्रीय स्थान बहुत ऊँचा नहीं हो सकता । सांरंश यह कि अपने 
/मजोष्ढ्ीय ऋट्षान की इक करने के लिए भ्रह आम्रश्यक है कि भारत में 
कक: हुंप्रोडेद प्रकरशिक पेक्‍्टों और सामूहिक धुरक्षा के सिद्धांकों 
में काने प्रभाव को इढाने में सफर हो सफेया | 







